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समर्पण 
जिन्हों ने मुझे सरकार के कामों से पहले-गहल 
शौक दिलाया था, उन्हीं पूजनीय पिता 
बाबू मेवारामजी बी० ए० की 
पुण्यस्मृति को 


प्रस्तावना 


हिंदुस्तान में राजनैतिक चहल-पहल दिन-दिन बढ़ रही है । चारों तरफ़ राजनैतिक 
तब्दीलियों की माँगें और कोशिशें दो रही हैं । ब्रटिश सरकार तक ने हिंदुस्तान के लिए 
स्वराज्य का ध्येय मंज़्र कर लिया है। रंगड़ा सिफ़े इस बात का रह जाता है कि उस 
खराज्य का क्या रूप और रंग होगा और वह किस तरह लिया जायगा | सभी के मन मे 
ऐसी तब्दीलियों के ज़माने में हिंदुस्तान की नई सरकार के बारे में तरह-तरह के खयाल 
उठने होंगे | 

इन खयालों को अ्रमल में लाने के लिए दूसरे देशों की सरकारों का हाल जान 
लेना इमारें लिए अच्छा होगा । अस्तु हम पाठकों के सामने यूरोप की सरकारों का हाल 
रखते हैं| 

इस छोटी किताब में जितना हो सकता था उतना यूरोप की लगभग सभी 
मरकारों का हाल पाठकों के सामने रखने की कोशिश की गई है। इंगलैंड, फांस, इटली, 
जमंनी, स्विटज़रलेंद और रुस की सरकारों का द्वाल ज्यादा दिया गया है। इन छः देशों 
की सरकारों का हाल विस्तार से जान लेने के बाद फिर दूसरे यूरोपीय देशों की सारी 
सरकारों का हाल उतना ही विस्तार से जानने की श्रामतौर पर ज्ञरूरत नहीं रहती । फिर 
भी यूरोप के दूसरे देशों की सरकारों का हाल भी जितना इस किताब में आ गया है, 
उतना हिंदी की दूसरी पुस्तक में, और शायद हिंदुस्तान की दूसरी भाषाओं के अंथो में 
श्रभी तक नहीं दिया गया है। अस्तु ढिंदी भाषा-माषियों के आगे यह अंथ रखते हमें खुशी 
होती हैं | 

हंगलेंड की सरकार का हाल जान कर हम अपने देश की राजनीति में श्रमली 
बुद्धि का इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। फ्रांस की राजनैतिक दलतंदी इत्यादि की कठि- 
नाइयों का दाल पढ़ कर हम अपनी राजनैतिक कठिनाइयों पर नाउम्मेद न हो जाने का 
सबक ले सकते हैं। इटली की राजनीति से इमें पता लगेगा कि दुनिया में कठिन रोगों 
के लिए गजनीति में कड़बी दवाएं पीनी पड़ती हैं | जर्मनी से हम राजनैतिक मौत के मुँह 
में पड़ कर निकल आना सीख सकते हैं । स्विट्ज़रलैंड से हम अपने ग़रीब देश की सरकार 
को किफ़ायत से चलाने और अपने देश के गाँवों में खालिस प्रजासत्ता कायम करने, 
तथा भ्रल्प संख्याश्रों की समस्या सुलकाने की शिक्षा ले सकते हैं। रूस की मज़दूरपेशा- 
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शाही सरकार तो हमें राजनीति की एक नई दुनिया में ही ले जाकर खड़ा कर देती है, 
जिस से हम प्रजा के हिस में सरकार का संगठन करने की बहुत-सी नई बातें सील सकते 
हैं । यूरोप के दूसरे राष्ट्रों की सरकारों, खास कर लड़ाई के बाद बनने वाले नए राष्ट्रों 
की सरकारों का हाल जान कर भी हमें अपनी विभिन्न राजनैतिक समस्याएं सुलमाने में 
बड़ी सहायता मिल सकती ह। श्रस्तु आशा है कि यद्द ग्रंथ साधारण मतदारों से लेकर 
शजनीति के विद्याथियां और कौंसिलों के सदस्यों इत्यादि उन सभी लोगों के काम श्रा 
सकेगा जिन्हें इस देश की राजनैतिक उलभनों से दिलचस्पी रहती है । 

दुर्भाग्य से अभी तक हमारे देश में सामाजिक विषयों पर आधुनिक ग्रंथ 
लिखने के लिए सहूलियतें वहुत कम हैं। बढ़े-बढ़े नगरों और विश्वविद्यालयों तक में 
एक ही स्थान पर सारे जरूरी ग्रंथो का संग्रद नहीं मिलता है जिस से एक जगह सहूलियत 
से बैठ कर कोई पुस्तक लिखी जा सके | आधुनिक गंथों को भी इन पुस्तकालयों में बड़ी 
कमी रहती है। श्रस्तु इस ग्रंथ को लिखने के लिए सद्दायक ग्रंथों को प्राप्त करने में 
काफ़ी कठिनाइया उठानी पड़ीं। बबई की रायल ऐशियाटिक सोसाइटी और पेटिट 
इन्स्टीट्य2 पुस्त्ालयों मे काफ़ी पंथ मिले। मगर बंग्र३ई और मद्रास के सारे 
पुस्तकालयों की खाक छान कर भी जो ग्रथ न॑ मिल सके वह परम उपयोगी प्रंथ मित्रों 
की सहायता श्रौर कृपा से प्राप्त हुए। इन मित्रो और स्नेहियो:की सहायता के बिना इस 
ग्रंथ का इस रूप में निकलना संभव नहीं था । अस्तु इन सागे मित्रों का और खास कर 
महरश्रल्ली, कृष्ण मेनन, विश्वनाथ, रंगीलदास कापड़िया, बी० शिवराव और श्रीराम का 
में आभारी हू' । कुछ यूरोपीय देशों के नागरिकों और कौंसलों से जो सद्दायता मिली 
उस के लिए. उन को भी धन्यत्राद देना जरूरी है। सब से ज़रूरी धन्यवाद हिंदुस्तानी 
एकेडेमी को है जिस के द्वारा ग्रथ पाठकों तक पहुँचेगा । 


अडयार संद्रास है ह 
१० जुलाई १६३२ ) चंद्रमाल जौहरी 


पुनरच 
यह अंथ लिख कर १० जुलाई सन्‌ १६३२ ई० को मैने हिंदुस्तानी एकेडेमी के 
पास छुपने के लिए मेज दिया था। एकेडेमी अपनी कठिनाइयों से अब तक इस ग्रंथ 
के प्रकाशित न कर सकी | अब तक श्रर्थात्‌ भ्रकक्‍्तूबर सन्‌ १६३८ ६० तक, जब यह ग्रंथ 
प्रकाशित हो रहा है हमारे देश में और यूरोप में बहुत कुछ तब्दीलियां हों चुकी हैं। 
हिंदुस्तान के लिए फ़ेडरल दंग की सरकार की एक राजव्यवस्था बृटिश पालॉमेंट ने 
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स्वोकार कर ली है, और सबों में एक प्रकार का स्थानिक र्वराल्य क्रायम हो गया है, जहां 
पालॉमिंटरी ढंग की प्रांतीय सरकारें काम चलाने लगी हैं। परंतु सात सूबों में काम्रेस- 
दल की सरकारें होने पर भी चूंकि कांग्रेत ने बटिश पार्लीमेंट की बनाई हुई फ़ेडरेल 
राजव्यवस्था को स्वीकार नहीं किया है, और उठ का घोर विरोध कर रही है, अभी तक 
इस देश की राजव्यवस्था अनिश्चित ही है। हिंदू मुस्लिम ओर देसी रजवाड़ों की 
समस्याएं तय करके श्रभो हमें अपने देश की राजव्यवस्था निश्चय करनी है। श्रस्तु 
यरोप की सरकारों का हाल जानना हमारे लिए इस समय खास तौर से ज़रूरी है। 


छः व के ज़माने में अर्थात्‌ जब यह अंथ लिख कर तैयार हुआ था तब से 
आज तक जब कि यह प्रकाशित हो रहा है यूरोप में इतनी शीघ्रता से राजनैतिक फेरफार 
हुए हैं और हो रहे हैं कि बदलने वाली इन यूरोपीय सरकारों के काम-काज का पूरा 
हाल लिखना इस ग्रथ में संभत्र नहीं हैं। जहां तक मुमक्रिन हो सका है वहां तक इन 
तब्दीलियों का ज़िक्र करने की कोशिश की गई है, जैसे कि जर्मन सरकार में हिटलर के 
ताक्रत में आने से जो तब्दीलियां हुई हैं उन का | परंतु आस्ट्रिया के बारे में इम इतना 
ही झधिक कह सके हैं कि चूँकि यह राष्ट्र अरब जर्मन रीश में मिला लिया गया है, इस 
की सरकार भी जर्मन सरकार के रूप-रंग की होगी। स्पेन में णहइयुद्ध छिढ़ा हुआ है। 
युद्ध के बाद न जाने इस देश की कैसी सरकार होगी ! झ्राज कल आधे देश में इठली के 
अनुयायी जेनरल फंको का शासन है और श्राधे देश में रूस के अ्रनुयायिश्रों का । भरस्वु, 
इम ने पुरानी सरकार का क़िक्र करके ही छोड़ दिया है। रूसी राज-व्यवस्था में स्टलिन 
ने बहुत-सी नई तब्दीलियां की है जिन से कहा जाता है यह सरकार बहुत कुछ व्यवस्थापकी 
ढंग की हो गई है। परंतु काग़ज़ पर व्यवस्थापकी ढंग की सरकार चाहे हो गई हो 
वास्तव में रूस में कम्यूनिल्ट दल की और स्टेलिन की अभी तक वैसी ही ताकत क्रायम 
है। दूसरे यूरोपीय देशों में भी फेरफार हुए हैं| परंतु इन सत्र तब्दीलियों का पूरी तरह 
हाल कुछ समय बाद ही लिखा जा सकता हैँ | 
चंद्रभाल जौदरी 
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इंनलेंड की सरकार 


काजल नचसललर 


१--राज-व्यवरस्था 


यूरोप के देशों में इंगलैंड से हमारा सब से अधिक संबंध रहा है। आजकल तो 
हमारी सरकार अँगरेज़ी है ही, भविष्य में भी हमारे देश की राज-व्यवस्था पर बहुत कुछ 
अँगरेज़ी छाप रदेगी। इस राजनैतिक नाते से, और इस कारण कि यूरोप के और देशों की 
राज-ध्यवस्थाओं पर भी इंगलैंड की रज-ब्यवस्था की बहुत कुछ छाप पड़ी है, भूसेप की 
और सरकारों का दाल जानने फे पहले इंगलैंड की राज-व्यवस्था का अरध्यथन करना 
ही हमारे लिए ठीक होगा । 


इंगलेंड की राज-व्यवस्था बड़ी विचित्र और मनोरंजक है। दूसरे यूरोपीय देशों 
अथवा अमेरिका की तरह इस देश की राज-ज्यवस्था किसी काग्ज़ पर लिखी हुई नहीं है । 
ऐतिहासिक झौर राजनैतिक विकास के साथ-ताथ इंगलेंड' की राज-्यवस्था का भी 
चीरे-धीरे विकास हुआ है। यहाँ की राज-प्यवस्था फेनल फिसी लोमइपेज क्रांति का तीम 
फल, किसी संधि का अचानक परिशाम अथवा फेवल किसी वैध-शादोलन-डारा प्रात 
क्ामून का नतीजा नहीं है। धीरे-धीरे बढ़ के पेड़ की तरद बदू कर युगों में इंगलेंड की 
- राजकुयवरथा ने आजकल का विशालकाय स्वरूप प्रात कर पाया है। इस दृहत्‌ बड़ री 
जटाएँ इंगलैंड के राजनैतिक-जीवन में फैल कर ऐसी घुस गई हैं कि किसी भी राजनैतिक 
हलचश में यह बूद्ध हृटता दिखाई नहीं देता है। बड़े-पड़े बबंढरों में भी शिक्र-हुल 
और मुक कर ही काम बना शेता है । 
। ; [ १७ 
ड, 


रैण ॥ “यूरोप की सरकारें. 


उन देशों की राज-व्यवस्था की व्याख्या “और मीमांस सरल होती है, जिन की 
राज-व्यवस्था किसी लिखित दस्तावेज़ के अनुसार चलती है। अमेरिका की सरकार का 
कोई काम उस देश की राज-्यवस्था फे अ्रत॒कूल डे या नहीं यह जान लेना बहुत दी 
सरल है, क्योंकि व्दाँ सरकार फे हर काम की परीतां, बर्दाँ की लिखित राज-व्यवस्था 
की कसौटी पर अदालत में की जा सकती है। मगर इंगलैंड की सरकार का कौन-सा काम 
ग़ैर-क्ानूनी है यह केवल एक राय की बात है, क्वानून की वात नहीं; और यह राय बदलती 
रहती है। 

बृटिश राज-व्यवस्था की बुनियाद तो क़ानून दी है; परंतु अधिकतर उस का 
आधार रिवाजों पर है। यह कोई बड़ी अनोखी बात नहीं है। मनुष्य-समाज ही कितनी 
क्रानूती और ऐतिद्वासिक कल्पनाओं पर निधारित है। मूल मतलब मिट जाने पर भी 
पुरामी संस्थाएँ और पद क्रायम रह जाते हैं और उन का वास्तविक काम कोई दूसरा ही 
करता है। द्वाथी के दिखाने के दाँतों की तरद्द इन संस्थाओं और पदों का स्थान हो जाता 
है और वास्तविक कार्य करनेवाले अदृश्य रते हैं। चारों तरफ़ संसार में ऐसी ही प्रगति 
दिखाई देती है। आधुनिक राज व्यवस्थाओं में इस बात का बहुत प्रयत्न किया जाता है कि 
सारी बार्तें लिखित क्वानूनों के ही अंतर्गत कर ली जायें और कोई भी बात केवल रिवाज के 
नियम पर निधारित न रहे। परंतु इस ग्रयत्र में कभी पूरी सफलता प्राप' नहीं होती | इंगलेंड 
की राज-व्यवस्था का भी काफ़ी भाग अब लिखित क़ानूतों में समाविष्ट हो चुका है। परंतु इस 
देश में आजतक कभी इस बात का प्रयक्ष नहीं किया गया है कि सारी की सारी राज- 
व्यवस्था लिपि-बद्ध हो जावे। इस का कारण आलस्प नहीं है। श्रेंगरेज़ों के श्रपनी राज- 
ध्यवस्था के अनूठे ढंग पर गंव॑ है। राजनीति का एक प्रख्यात अँगरेज़ विद्वान्‌ बड़े गय॑ से 
लिखता है, “दो सौ वर्ष से अधिक बीत चुके फिर भी हमारे देश में कोई राजनैतिक क्रांति 
नहीं हुई है | हमें न तो नए सिरे से अपनी राज-व्यवस्था की रचना करने की आवश्यकता 
हुई है और न हमें अपने विश्वासों की नींव ही टटोलनी पड़ी है। इमें श्रपनी जाति की 
अतर्क-बुद्धि पर घमंड है| हम ने जान-बूक कर नियमयद्धता स्वीकार नहीं की है। धरम 
आवश्यकतानुसार काम चलाना जानते हैं। इसमें अपनी ऐसी ही कामचलाऊ राज-ब्यवस्था 
प्रसंद है जो इर आवश्यकता और हर अवसर के उपयुक्त होती है, यद्नपि वह कुछ क़ानून, 
कुछ इतिहास, कुछ नीति, कुछ रिवाज और कुछ उन विभिन्न प्रभावों का एक संप्रिश्रण है, 
ओ दर बर्थ या यों कहिए कि हर प्रहर सामाजिक जीवन को गढ़ते और बदलते रहते हैं ।” 

इंगलेंड' की सरफार का वर्णन लिखना कठिन हो जाता हैं। जिस प्रकार किसी 
जीवित मनुष्य की दस बर्च बाद की तसवीर में हाथ, पैर, मुख और शरीर यही रहने पर भी 
आकृति, भाव और ऊँचाई-मोटाई में परियर्तन हो जाने के कारण बहुत कुछ फ़क्क हो जाता 
है, उसी प्रकार दस वर्ष बाद भी बृटिश राज-य्ययस्था ऊपर से जैसी की तैसी बनी रहते पर 
सी भीतर से बहुत कुछ बदल जा सकती है। ऊपर से देखने से इंशलेंड की राज-ध्यवस्था 
में बड़ी आश्चर्यजनक स्थिरता दीखती है। राजा, पालॉमिंट, मंत्रिमंडल, निवाचक- 
समूह, न्याब-विभाग इत्यादि इटिश राज-व्यवस्था के विमिन्न अंग सदा जैसे के तैंसे बने 
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रहते हैं अथवा यों कहिए कि जैसे के तैठे बने लगते हैं या दिखाई देते हैं । परंतु क्रास्तव में 
४2०8 आनुखर उन में इतना परिवर्तन हो जाता है कि नित नई सीमांसा की आवश्यकता 
राइती है। 

इंगलैंड की राजनीति की हमेशा से यह समस्या रही है कि कैसे राज्य-ब्यवस्था के . 
चुज्ञों को बिना बदले या तोड़े-फोड़े ज़माने के अ्रनुतार ध्येय और सिद्धांतों की पूर्ति की 
जाय | दूसरे देशों में राज-ब्यवस्थाएँ बैठ फर गद्ी गई हैं। इंगलेंड में उसे पौंदे की तरह 
उगने दिया गया है | अतएव इंगलेंड की राज-ब्यवस्था के अंग स्वभावतः वातावरण के 
अलुकूल बन गए हैं। शंगलेंड की राज-व्यवस्था मशीन की तरह नहीं बनी है, शरीर की 
तरह बढ़ कर तैयार हुई है। 

अँगरेज़ अपनी सरकार के ऊपरी रूप-ंग में परिवर्तन करना पसंद नहीं करते हैं । 
सदियाँ श्रीत जाती हैं और इंगलेंड की सरकार के वाह्मरूप में ज़रा भी झंतर नहीं होता है । 
आंतरिक, आवश्यक और वास्तविक रूप-रंग में बहुत कुछ फेर-फार होते रहते हैं। मगर 
इस फेर-फार का राज-व्यवस्था के किसी फ्रानून अथवा पार्लामेंट की किसी तिथि में कहीं 
ज़िक्र तक नहीं होता है। न जनता दी को इस फेर-फार का कुछ पता द्वोता है। श्रमर 
किसी भूकंप से इंगलेंड की सभ्यता यकायक चकनाचूर हो कर मिट्टी में मिल जाये और 
हज़ारों वर्ष बाद इंगलेंड के खँंठहरों से कोई विद्वान वहाँ की राज-ध्यवस्था का ठीक-ठीक 
शान प्रात करना चाहे, तो उस के लिए. असंभव होगा । उसे सोलहवीं और बीसवीं शताब्दी 
के इंगलैंड की राज-व्यवस्था में कोई फ़र्क़ नहीं मालूम होगा। 

अँगरेज़ों को जितना पुरातन पर प्रेम है, उतना शायद पश्चिम की और किसी भी 
जाति को नहीं है। आधुनिक समस्याओं को इल करते समय भी ये पुरातन प्रथात्रों का 
विचार रखते हैं। एक शअ्रंगरेज़ विद्वान ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि, “हसारे देश की 
राज-व्यवस्था हमारे रस्मोरिवाज का ही एक अंग है ।” 

अगर किसी पढ़े-लिखे श्रैंगरेज़ से पूछा जाय कि इंगलैंड की राज-उ्यवस्था का 
शान कहाँ से हो सकता है, तो वह बेचारा अधिक से अधिक यह कह सकेगा कि मैप्नाकाटो, 
पिदीशन श्रॉब्‌ राइट्स और बिल श्रॉब्‌ राश्ट्स इंगलेंड की राज-व्यवस्था की जड़ हैं| मगर 
इन तीनों काग़ज़ों को पढ़ कर बड़ी निराशा होगी। मैप्ाकाटा में सरकारी इमदाद, बाँध और 
नदियों तथा माप और तौल का ज्ञिक मिलेगा | पिटीशन ऑब्‌ राइट्स में इस बात का 
ज़िक होगा कि बिसा पालींमेंट की सलाह के शाजा को प्रजा से कर वसूल नहीं करना 
साहिए। बिल आऑब राश्टस में जनता को इथियार रखने की इजाजत इत्यादि का खिक 
मिलेगा । बस + उन्नीसवीं शतान्दी के रिफ्राम्त ऐक्ट्स और पालीमेंट की आजतक की सारी 
अचो पढ़ने पर भी इंगलेंड की राजनैतिक संस्थाओं का सभा शान नहीं होता | पालॉमिंट 
के नियम, कानून श्रथवा अस्ताव में कहीं हंगलेंड में प्रजा-सत्तात््मक राज्य स्थापित होने का 
बाकायदा ज़िक नहीं है | क्रानून के अनुसार तो इंगलेंड में प्रजा-सतात्मक राज्य ही नहीं. है, 
राजसाही है। मंत्रि-मंडल जैसी मधान-संस्था के क्रायम होने तक का कहीं किसी काबून में 
, क्षिक नहीं है। मिस ेफ्ट के अनुसार धर्तमान स्वरुप में विक्दोरिया को इंयलेंड की 
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सरकार मिली थी, उस में भी जवाबदार मंश्री' इत्यादि शब्दों का प्रयाग नहीं किया गया 
है। केवल एक कोने पर दिए हुए एक छोटे से नोट में इस बात का इशारा है कि हस 
ऐक्ट से इंगलेंड की राज-व्यवस्था में कितना भारी परिवर्तन हुआ था। और भी बहुत-सी 
असंख्य बातों का, जैसे कि निवाचन-समूह का पार्लामेंट पर प्रभाव, जन-मत का संगठन, 
प्रधान मंत्री की सत्ता, कार्यकारिणी और ध्यवस्थापक समा का समाज के विमिन्न अंगों से 
संबंध, साबंजनिक सभाओं और राजनैतिक संस्थाओं का सरकार के कामों में भाग 
हत्यादि किसी चीज्ञ का पालॉमेंट के क़ामूनों में समावेश नहीं है। यही नहीं भाषण- 
स्थातंत्र और जनता का एकत्र हो कर सभा इत्यादि करने के जन्मसिद्ध अधिकारों 
का भी क्रानूनों में ज़िक्र नहीं है। प्रोफ़ेतर डाइसी लिखते हैं, “भाषण-स्वातंत्र का इंगलेंड 
में सिफ़ यह मतलब है कि बारह दूकानदार मिल कर यह पंच फ़ेसला कर दें कि अ्रमुक बात 
कहना' उचित है, अमुक नहीं [” इसी प्रकार जन-साधारण का मिल कर सभा करने का 
अधिकार फेवल अदालतों के मतानुसार जनता के व्यक्तिगत श्रधिकारों में श्रा जाता है, कहीं 
किती क़ानून में उस का ज़िक्र नहीं है। इंगलैंड की सरकार का काम अधिकतर आम सम 
पर चलता है । जो बातें इंगलेंड के राजनैतिक जीवन में मिलती हैं वे वहाँ के क़ानूनों और 
कितायों में नहीं हैं, और जे बातें वहाँ के कानूनों और सिद्धांतों के अनुसार होनी चाहिए 
यह कहीं देखने के नहीं मिलती हैं। इंगलेंड की राज-व्यवस्था के मुर्रूय अंग राज-छनत्र, 
मंत्रि-मंडल और पालॉमेंट हैं | 


२---राजद्वन्र 


इंगलैंड का राज्य सिद्धांतानुसार निरा निरंकुश, देखने में परिमित निरंकुश और 
आस्तबिक गुण में प्रजासत्तात्मक है। इंगलेंड की राज-व्यवस्था के अच्छी तरह समभने 
के लिए इंगलैंड के राजा और राजछत्र का भेद समझ लेना बहुत ज़रूरी है। यत्रपि कानूनों 
में इस भेद पर ज़ोर नहीं दिया जाता है। 


इंगलेंड का राजहघप्न एक बड़ी कामचलाऊ चीज़ है। उस के लगभग ब्रह्म के 
समान सर्वश, सर्वव्यापी और स्बंशक्तिमान माना जाता है; परंतु इंगलेंड फे जिस राजा 
की सत्ता का इतना वर्णन कानूनों, अदालतों, दस्तावेज़ों श्रौर सरकारी ऐलानों में आता है 
वास्तव में न उस के इतने अधिकार हैं श्रोर न उस की इतनी सत्ता है। इंगलेंड में पुराने विचारों 
के अनुसार किसी परभास्मा के प्रतिनिधि राजा का राज्य नहीं है | वहाँ प्रजासत्तात्मक राज्य है 
और राज्य का सिरमौर नाममात्र के लिए राजा माना जाता है। जो अधिकार और सत्ता 
राजा की कही जाती है वह उस कद्दावती राजछुज की है जिस के राज़ा न पुकार कर राष्ट्र 
आथबा “प्रजा की इच्छा” या और किसी इसी प्रकार के उपयुक्त नाम से पुकार सकते हैं। 
इंगलेंड का इतिहास पढ़ने से पता लगता है कि पुराने ज़माने में राजा के जे! व्यक्तिगत 
अधिकार ये थे भीरे-भीरे सदियों में राजा के व्यक्तिगत अधिकार न रह कर राजझुन्न अयवा 
राष्ट्र के अधिकार हो गए हैं । इन अधिकारों का अयेग आजकल का राजा नहीं करता बल्कि 
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राष्ट्र की प्रतिनिधि पार्लॉमिंट की एक समिति करती है। क़ानूनों के अनुसार राष्ट्र की सारी 
कार्यकारिणी सत्ता राजा में है। जल और थल-सेना के सारे अधिकारियों के नियुक्त करने, 
सेनाओं का संचालन करने, संधि और विभ्रह करने, शासन चलाने के लिए पदाधिकारियों 
केा नियुक्त करमे, शासन और दंडनीति पर देख-रेख रखने, अपराधियों के क्षमा प्रदान 
करने, पारलीमेंढ से स्वीकृत हुए धन के खर्च करने इत्यादि सारे कार्य-संचालन का पूर्ण 
झधिकार केबल राजछुत् का है। इंगलेंड के ज्लाधारण मनुष्यों के यह सुन कर अवश्य 
आश्चर्य होगा कि उन का राजा, सेना का बर्खास्त कर सकता है; सेनापति से ले कर सिपाही 
तक सारे अधिकारियों के निकाल सकता है; जहाज़ों के बेंच और राजसंपत्ति का नीलाम 
कर सकता है; इंगलैंड के प्रत्येक स्त्री और पुरुष के लार्ड बना सकता है और अपराधियों 
के क्षमा कर के सारी जेलें खाली कर सकता है; परतु सच बात यह है कि इंगलेंड का 
राजा वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। यह सारे अधिकार केवल उस के दिखाने 
के दाँत हैं। सब कुछ करने-धरने और इन अधिकारों के प्रयाग करने का अधिकार मंत्रि- 
मंडल को होता है । एक बार सन्‌ १८७१ ईसवी में प्रधान मंत्री ग्लैडस्टन ने हाउस आब 
कामन्स में इस श्राशय का एक मसविदा पेश किया था कि सेना के पदों के बेंचा न जाय । 
इस भसविदे को दाउस आऑव्‌ लाइंस्‌ के मंजर न करने पर रानी के हुक्म से मसविदा क़ानून 
बनाया गया था और सेना के पदों की बिक्री बंद हो गई थी। यद्द सब कुछ हुआ तो राजछत्र 
के नाम पर था; मगर सच यह है कि रानी विक्टोरिया का इस में कुछ भी हाथ नहीं था और 
मंत्रिमंडल ने राजछन्न के नाम से हुक्म निकाल कर इस मसविदें को क़ानून बना दिया था। 
इसी प्रकार १६०३ ई० में मंत्रि मंडल ने अ्रपनी मर्जी से तीन श्रादमियों की एक कमेटी 
के द्वारा सेना-संगठन की जाँच करा के युद्ध-दफ्तर की बिलकुल पुनर्घटना कर डाली थी, 
कभांडर-इन-चीफ़ के पद तक के खत्म कर दिया था और पालमेंट की राय तक नहीं ली 
थी। यह भी राजछत्र के ही नाम पर किया गया था जिस से कि पार्लमिंट मंत्रि-मंडल फे इस 
निश्चय में कुछ दखल न दे सकी; मगर राजा बेचारे का वास्तव में इस रद्दोबदल में कुछ 
भी हाथ नहीं था। प्रधान मंत्री ने राजछन्न के नाम पर सब कुछ किया था | 

इंगलेंड का राजा वैध राजा है| दो सौ वर्ष तक इंगलेंड में इसी बात पर कगड़ा 
चलता रहा था कि राजा को क्या-क्या करने का अधिकार है और क्या-क्या नहीं। अंत में 
रिवाजी सिद्धांत के अनुसार यह हल निकाला गया कि राजा की 'करने धरने की सारी 
सत्ता पारलीमेंट की एक जवाबदार समिति के हाथ में आ गई है। राजा के पास सिर्फ़ शान- 
शौकत और प्रमाव रह गया है। राष्ट्र के शासन-संचालन श्रथवा राष्ट्र की नीति निश्चय 
करने की उस के सचा नहीं है| इंगलेंड में राजनैतिक कह्टावत हो गई है कि 'राजा से बुरा 
नहीं हो सकता ।! इस का केवल इतना ही श्रर्य दे कि राष्ट्र का कोई काम बिगड़े तो उस की 
जवाबदारी फिसी न किसी मंत्री पर र्ती है और राजा का नाम ले कर केई मंत्री या अधि- 
कारी अपना पल्‍्ला नहीं छुड़ा सकता है। हाँ, अ्रगर शंगलेंड का राजा बाज़ार में जा कर 
किसी की जेब काठे अथवा किसी का खून कर डाले तो उस की ज़िम्मेदारी अवश्य किसी 
मंत्री पर नहीं होगी | शंगलेंड का राज्य एक प्रकार का मंत्रियों का प्रजातंत्र राज्य है | राजनीति 
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के कगड़े-टंटों से दूर रहने के जिण राजा ने राजमत्ता दूससें के हाथ में दें दी है। राजा 
को सत्ता चंजे जाने पर भी उस का प्रभाव क़रायम है | एक मंत्रि-मंडल के इस्तीफा देने 
और दूसरे के आने तक दोनों के आने-जाने के बीच के समय में सारे शासन का भार और 
सत्ता राजा के हाथ में रहती है। पार्लामेंट में बहुसंडयक दल के किस नेता को प्रधान मंत्री 
पद के लिए चुनना है, यह भी एक हृद तक राजा का ही अधिकार होता है--प्रद्मप्रि इस 
संबंध में अपने अधिकार का प्रयोग करने नके लिए राजा के सामने बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं 
होता है [९ राजा का पालीमेंट बर्खात्त करने ओर नया चुनाव करा के किसी विशेष प्रश्न 
पर प्रजा की राय लेने के लिए प्रधान मंत्री को मजबूर कर देने का अपषिकार होता है। 
प्रधान मंत्री के पार्लमिंट का नया चुनाव चाहने पर भी खास हालतों में राजा का नया 
चुनाव कराने से इनकार कर देंनें का भी अ्रधिकार होता है। अस्तु, शासन पर अपना प्रभाव 
डालने के लिए राजा के हाथ में काफ़ी शक्ति रहती है। परंतु राजा इस शक्ति का प्रयाग 
कभी-कभी और खास मौक्तों पर और वह भी थोड़े समय के लिए ही कर सकता है। साधारण 
तौर पर राजा के। सिफ़ तीन अधिकार होते हैं। एक तो मंत्रि-मंडल के सलाइ देने का, दूसरा 
प्रोत्साइन देने का और तीसरा हिदायत करने का। मंत्रियों की समर में जे! आवे वह वे 
कर सकते हैं; परंतु हर श्रावश्यक निश्चय पर अमल करने से पहले उन्हें राजा की सलाह 
ले लेनी पढ़ती है। राजा की राय वे मानें या न मानें; परतु उस की बातें उन्हें ध्यान से 
अवश्य सुननी पड़ती हैं। श्रस्तु, एक बुद्धिमान्‌ राजा चाहे तो संत्रि-मंदल के निश्चयों पर 
काफ़ी प्रभाव डाल सकता है; परंठु निससंदेह आजकल मंत्रियों के काम पर राजा का 
बहुत असर नहीं होता है। रिवाज हो गया है कि राजा की सलाद मंत्रियों को आदर 
से इस कान से सुन कर उस कान से निकाल देनी चाहिए और राजा के। बुरा नहीं सानना 
चाहिए । मंत्रि-मंडल की प्रथा की तरह वैध राजाशाही का भी इंगलेंड में ऐतिहासिक कठि- 
नाइयों के कारण विकास हुआ है| उदार दल ने सदा लड़-लड़ कर राजछन्न की शक्ति कम 
करने की कोशिश की और अनुदार दल ने अक्सर राजा फे अधिकारों के पुनः स्थापित 
फरने की कोशिश की | और इस संघर्ष के फल-स्वरूप धीरे-धीरे इंगलैंड म॑ आधुनिक 
वैध राजशाही की स्थापना हुई। 


वैध राजशाही अपने ढंग की एक अजीब चीज है | यद्यपि भ्रभी तक इंगलैंड में इस 
प्रतथ से अधिक अइचने नहीं पड़ी हैं और इस ढंग से काम मज्ञें में चलता आया है; परंतु 
फिर भी यद्द कहना उचित ने होगा कि इस प्रकार की व्यवस्था सरल अथवा स्वाभाविक है। 


९ कहा जाता है कि सन १६३२ है० की राष्ट्रीय सरकार बनाने के निश्चय में 
बहुत कुछ राजा पंचम जाजे का भी हाथ था। 

२ सन्‌ १३१३२ में जब पक दल के प्रधान संत्री मेफ्डानल्ड ने झपने दुख की सरकार 
कायम भ रख कर राजा से पार्लीमेंट संग कर के नए चुनाव का फ्ररमा० निकाज़ने की प्रार्थना 
की थी, तब राजा ने उसी दल के किसी दूसरे मेता के मंत्रि-मंदत बनाते का दुलावा न दे कर 
पास्ीमेंट संग करे दी ची--पच्चपि राजा चाहता तो देंसा कर सकता था। 
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सच तो यद्द है कि यह प्रबंध बड़ा जटिल, अस्वाभाविक और ऐसा ग्रोरखधंधा है कि 
साधारण आदमी की समझ में आसानी से नहीं आता । दुनिया में राजाओं का राज 
इतने दिनों तक रहा है कि राजाओं की निरंकुश राजाशादी साधारण मनुष्यों के लिए एक 
प्राकृतिक-सी बात हो गई द । परंतु वैध राजाशादी साधारण प्रजा की समर में जल्दी से 
नहीं आती | अश्रगर इंगलेंड में राजा के नाम से आज यह एलान निकले कि औरतों के 
गर्दन खुली नहीं रखनी चाहिए ते राजव्यवस्था के विद्वान या तो इसे गप्प समझोगे 
या समझ्ेंगे कि इंगलेंड की राज्य-्यवस्था में अवश्य कांति हो गई है। परंतु बहुत से 
साधारण मनुष्यों के! यह एलान बिलकुल जायज और साधारण लगेगा, क्योंकि प्रजा के 
बड़े भाग के लिए राजा का वचन ही अब तक क़ानून है । भविष्य में इंगलैंड में राजा की 
क्या स्थिति होगी यद भावी राजाओं के चाल-चलन और राजनैतिक नेताओं फे व्यवद्ार पर 
निर्भर है । आजकल राजा के राजनैतिक मामलों में इस्तक्षेप करमे का अधिकार न हं।ने 
पर भी वह राष्ट्र के अन्य बहुत से कामों में सद्गायता पहुँचाता और पहुँचा सकता है। 
सादित्, कला, विज्ञान और बहुत से अन्य सार्वजनिक उपयोगी कामों के अपने प्रोत्साहन 
से राजा बहुत लाभ पहुँचा सकता है। राजनैतिक दलबंदी रो दूर रहने से राजा सब के 
पिता के समान प्रिय रहता है। अस्तु, वह देश के रचनात्मक कार्य में हाथ बढा कर राष्ट्र का 
बहुत कुछ भला कर सकता है | राजनैतिक दलों फे बहुत से कार्यो' रो इस प्रकार के सर्व- 
हितकारी रचनात्मक कार्य, जिन में राजा स्वप्रिय रह कर हाथ डाल सकता है, देश को कहीं 
अधिक लाभदायक होते हैं। समुद्रों के आर पार फैले हुए बृटिश उपनिवेशों और चकवती 
बृटिश साम्राज्य के। भी इंगलेड का राजछुत्र एक सूत्र में बाँधे रखने में बहुत सद्दायक द्वो 
सकता है | केनेडा, आस्ट्रेलिया, दक्षिण अक्रिका और न्यूज़ीलेंड में बसे हुए अभिमानी 
गेरे लोग बृरिश मंत्रि-मंडल के अधीन रहना पसंद नहीं करते हैं; परंतु इंगलैंड के गाज- 
छत्र के अपना राज-छन्र मानते हैं और उस छुत्र की छाया में रहना स्पीकार करते हैं। 
दूसरे देशों से अच्छा संबंध रखने और इंगलंड के व्यापार इत्यादि का बढ़ाने में भी 
राज-छुन्न काम आता है| इंगलेंड की महारानी के सन्‌ १८४३ ई० और १८४४ ई० में फ्रांस 
जाने से इंगलेंड और फ्रांस का बैर मिट गया था, और दोनों देश मित्र बन गए थे | एडयर्ड 
सप्तम के गद्दी पर बैठने के समय दुनिया भर इंगलेंड के, दक्षिण अफ्रिका में अत्याचार 
करने के कारण, बुरी नजर से देखती थी। राजा ने यूरोप के देशों की यात्रा की और 
उस के वहाँ जाने से सारी दवा द्वी बदल गई थी। फ्रांस, इटली, पुर्तंगाल और जरमनी 
सब फिर से इंगलेंड के मित्र बन गए थे। इसी प्रकार जब सन्‌ १६३१ ई० में इंगलैंड का 
व्यापार घटने लगा था तो पंचम जार्ज के युवराज ने दक्षिण अमेरिका के देशों की यात्रा 
कर के उन देशों में ढृटिश माल का प्रचार किया था और बृटिश व्यापार के बढ़ाया था | 
दूसरे देशों से संधि और व्यापार केवल परराष्ट्रसचिव अ्रथवा व्यापारसचिव के प्रयक्षों से 
ही नहीं होते हैं.। एक देश की जनता के दूसरे देश पर स्नेह द्ोने से यह कार्य अधिक 
सरलता से हो जाते हैं और राजा घूम-फिर कर अपने व्यवहार से इस स्नेह-वर्धन के कार्य 
में अच्छी तरह सहायक हो सकता है । 
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जै।! काम राजा के करने का केवल माम-समात्र के अधिकार है उसे करने का 
वास्तविक अधिकार मअंत्रि-मंडल के है। इंगलेंड की सरकार की राजव्यवस्था का केंद्र 
मंत्रिमंडल है। क्रानून फे अनुसार तो मंत्रि-मंडल सिर्फ़ प्रिवी कॉतिल की एक समिति 
है और उस के सदस्य फेवल बादशाह सलामत के नौकर हैं---जिन्हें बादशाह ने विभिन्न 
सरकारी विभागों की बागडोर सौंप दी है और जिन से जरूरत पढ़ने पर बादशाह सल्लामत 
राजकार्य में सलाह लेते हैं; परंतु राज-व्यवस्था के रिवाज के अनुसार मत्रि-मंडल 
ही उत्तरदायी कार्य-कारिणी है और उसी पर राष्ट्र के सारे कार्य-संचालन का भार है। 
संगर इस महान-शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल के राष्ट्र की प्रतिनिधि व्यवस्थापक सभा 
की देख-रेख में करना दोता है और उसी को अपने हर काम का जवाब देना होता है| 
खास-स्तास आपत्ति के मौक्नों को छोड़ कर --जैसे कि १६१४ ६० का युद्धकाल अथवा १६३१ 
ई० का आर्थिक संकट--आम तौर पर मंत्रि-मंटल पालौमिंट की समिति नहीं होती, बल्कि 
पालीमेंट में जे! सब से जबरदस्त राजनैतिक दल द्वोता है उसी की समिति द्वोती है। 
आपत्तिकाल में सब राजनैतिक दल अक्सर अपना मभेद-भाव भूलकर, सब दलों के प्रतिनिधि 
ले कर मंत्रि-मंडल बना लेते हैं । हु 

बहुत से अ्रेंगरेज़ श्रपनी राज-व्यवस्था के लिए अपनी जाति की कर्तव्य-बुद्धि की 
प्रायः सराइना करते हैं और अपने बढ़े बूढ़ों की प्रशंसा के गीन गाते हैं, कि उन्हों ने ऐसी 
सुंदर राज-व्यवस्था का बीज बाया। परंतु मंत्रि-मंडल संस्था का इतिद्ास अध्ययन 
करने से मालूम होता है कि जा रूप इस संस्था का आजकल है उस की किसी 
अँगरेज में कभी कल्पना भी नहीं की थी। यही नहीं कल्कि, मंत्रि-मंडल के 
इस रूप के विकास के मार्ग में अ्रंगरेज़ों के बढ़े-बूढ़ों ने काफ़ी रोड़े अटकाए, थे। क्रमशः 
घटनाओं के चक्र से इंगलेंडः का मंत्रि-मंडल ऐसी प्रभावशाली, शक्तिमान और केंद्रस्थ 
संस्था बन गई है। उन के बड़े-बूढ़ों ने इस संस्था के इस स्वरूप का कभी स्वृम्न भी नहीं 
देखा था। जिस प्रकार बिना किसी इरादे के अँगरेज्ञों का क्रमशः समुद्रों के पार एक चक्रवतती 
साम्राज्य स्थापित हो गया , उसी प्रकार उन की विज्ित्र राज-व्यवस्था भी धीरे-धीरे घटनाओं 
के चक्र से बनी है । कोई कितना दी बुद्धिमान क्यों न हो, सोच यिचार कर इस प्रकार की राज- 
व्यवस्था की रचना करना स्वथा असंभव है। सच तो यह है कि सेचा कुछ गया था और 
हो कुछ गया । अठारइवीं सदी की पाल॑मिंट ने तो इस बात की भी बड़ी कोशिश की थी कि 
मंत्रियों का व्यवस्थापक-सभा में केई स्थान ही न रहे। मंत्रि-भंडल की सरकार का नाश 
करने के उद्देश्य से द्वी बहुत दिनों तक इस सिद्धांत की लकीर भी पीटी गई थी कि सरकार 
की व्यवस्थापिका और कार्यकारिणी सत्ताएँ अलग होनी चाहिएँ । ऐक्ट्‌ आँव्‌ सेटिलमेन्ट की 
मूल धाराओं में एक धारा के अनुसार बादशाह का कोई नौकर द्वाउस ऑव कामनन्‍्सू का 
सदस्य नहीं हो सकता भौर एक दूसरी धारा के अनुसार मंत्रि-मंडल की कोई गुप्त बैठक 
प्रिवी कौलिल से अलग नहीं हो सकती! अटारइवीं शताब्दी में प्रधान मंत्री के पद के 


इंगलैंड की सरकार [ शऋ 
विदुद्ध मी काफ़ी मत था और कहा जाता था कि इंगलैंड की शॉसन-व्यवस्था के प्रधान 
मंत्री की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार इस बात पर भी हमेशा बड़ा ज़ोर दिया जाता 
रहा है कि सिर्फ़ हाउस ऑव्‌ कॉमन्स को सब कुछ स्थाह-सफ़ेद करने को हक़ है। मगर 
वास्तव में दिन थ दिन हाउस झ्रॉबू कामन्स की शक्ति कम हाती जाती है और मंत्रिमंडल 
की शक्ति बढ़ती जाती है | मंत्रि-मंडल के सदस्य हाउस आबवू कामस्स के सदस्य ही नहीं 
होते हैं बल्कि मंत्रि-मंडल की गैठकें सदा ही गरुत और प्रिवी कौंसिल से झलम होती हैं। 
इंगलेंड का मख्यात प्रधान मंत्री ग्लैडस्टन हमेशा इस बात पर ज्ञोर दिया करता था कि 
तिफ़र हाउस आॉवू कामन्स ही के सब कुछ अधिकार है; मगर उसी का, मंत्रि-मंडल को 
इतनी शक्तिशाली संस्था बनाने में मी, सब से अधिक हाथ था। मंत्रि-मंडल इंगलेंड' की 
व्यवस्थापक-सभा की ही समिति नहीं होती, बल्कि वास्तव में पार्लामिंट में सब से ज़बरदत्त 
दल के द्वारा चुनी हुई समिति भी नहीं होती है। बहुसंख्यक दल का नेता दल में से अपने 
साथी मंत्रियों के अपनी इच्छानुसार चुनता है। 
इंगलैंड का मंत्रिमंडल एक दुधारी तलवार की तरह है, जिस की एक घार मुथरी 
दोती जा रही है और दूसरी तेज्ञ । ऐतिहासिक और क्वानूती दृष्टि से--परंतु फेवल कहने के 
, लिए--मंत्रि-मंडल प्रिवी कौंसिल की एक समिति और बादशाह की चाकर है; और रिवाज 
से--मगर वास्तय--में यह राष्ट्र की प्रजा की प्रतिनिधि होती है। अस्तु, इंगलैंड का मंत्रि- 
मइल राजा का चाकर और प्रजा का प्रतिनिवि दोनों ही है। प्रारंभ-काल में इंगलैंड 
के राजा प्रजा का शासन राव, उमरावों, सरदारों और ज़मींदारों की सलाह से 
किया करते थे| बाद में वह वूसरे विद्वान्‌ अथवा चतुर मनुष्यों |से भी सलाह लेने लगे 
और धीरे-धीरे ऐसे सलाहकारो की संख्या बढ़ती गई । फिर बहुत दिनों तक बादशाह और 
पार्लामेंट का ऋगड़ा चला क्योंकि राजाओं के यह बात श्रसह्य हो उठी कि उनके 
चाकर हाउस आव्‌ फामन्स्‌ के चुनिंदे हों। हाउस श्रॉब्‌ कामन्स के बहुत से दक्षियानूस 
सदस्यों तक के यह वात अनुचित लगती थी कि सरकार का काम बादशाह की मज़ीं 
पर निर्भर न रह कर प्रजा के प्रतिनिधियों के बहुमत पर निर्भर रहे | इसी लिए शुरू में कभी- 
कभी ऐसा भी होता था कि बादशाह का विश्वासपात्र मंत्री प्रजा के प्रतिनिधियों का 
विश्वास पात न होने पर भी हाउस आऑव्‌ कामन्सू में अल्पमत से ही सरकार का काम चलाता 
था। अठारहवीं सदी तक इंगलेंड के लोग मानते थे कि सरकार का शासन चलाना राजा का 
काम है, प्रजा के प्रतिनिधियों का नहीं। जिस मंत्री पर राजा का विश्वास होता 
था उस का विरोध करना बहुत से प्रजा के प्रतिनिधि पसंद नहीं करते ये। पार्लीमेंट 
का काम, राजा के मंत्रियों से मिल कर राजकार्य अच्छी तरह चलाने के लिए केवल 
चची करना, समझा जाता था। सरकारी शासन चलाना राजा का ही काम माना 
जाता था। हाँ, लोग इतता अवश्य चाहते थे कि राजा के सलाद देनेवाले मंत्रियों 
के नाम सब के! मालूम होने चाहिए और वे ऐसे जनप्रसिद्ध लोग दोने चाहिए जिन 
पर जनता की श्रद्धा है; राजा के अनजाने मनुष्यों से सजकार्य में सलाद बरी अर 
चाहिए | अठारदवीं सदी तक जनमत के अनुसार इंगलैंड में मंत्रि-मंडल का यहीं ई 


हक हु ; ॥ | 
गा 7) की हक 
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था; परंतु उन्नीसवीं सदी में स्थिति बदल गई थी क्योंकि सन्‌ श्३४ ई० में राजा 
चतुर्थ विलियम के सर राबर्ट पील के प्रधान मंत्री नियुक्त करने पर हाउस आव्‌ कामन्स्‌ 
में उस का विरोध किया था और पील का सरकार का काम चलाना असंभव हो गया था | 
फिर भी सन्‌ १६०० ई० तक हाउस आँवू कामन्‍्सू ने कभी मंत्रि-संदल के अपनाया नहीं 
था। केबिनेट! अथात्‌ मंत्रिमंडल शब्द का कहीं सरकारी कातग्राज़ या चचो में ज्िक्त 
तक शा जानें पर चारों तरफ़ से हाउस आँवू कामन्स में उस का विरोध होता था। सन्‌ 
१६०० ई० में पहली बार द्वाउस शव कामन्स के कागज़ों में 'केबिनेंट” शब्द का प्रयोग 
मिलता है और इस के बाद इस संस्था का इंगलँंड की राज-व्यवस्था में ब्राक्तायदा स्थान 
म्रान लिया जाता है। किसी दूसरे देश की राज-व्यवस्था के मुख्य अंग का जन्स इस प्रकार 
नहीं हुआ होगा | 

मेत्रि-मंडल के सदस्यों के राजा के प्रति स्वामिभक्त रखने, अपने अंतःकरण के 
अनुसार उस का सथ्या सलाह देने और राजा से जिन बातों की चचो हो उन को सदा 
पेट में छिपा के रखने की शपथ अवश्य लेनी पड़ती है; परंतु यद्द शपथ वे मंत्री की 
हैसियत से नदीं प्रिवी कैंसिल के सदस्य की हैसियत से लेते हैं। मंत्रि-मंडल अभी तक 
बृटेन में क्राबूजी दृष्टि से प्रिवी कैंसिल की एक कमेटी है और चूंकि प्रियी कॉसिल के हर एक 
सदस्य के! इस प्रकार की शपथ लेनी पड़ती है, इस लिए मंत्रि-मंडल के सदस्य शपथ लेते 
हैं। प्रिवी कैंसिल इंगलेंड की एक झतप्राय सी संस्था है। उस की एक कमेटी इटिश 
साम्नाज्य के सर्वोच्च न्यायालय का काम अवश्य करती है। परंतु बाक्की बृटिश साम्राज्य 
भर के दो-ढाई सौ प्रिवी कैंसिल के सदस्यों से न ते किसी राज्यकार्य में सलाह ली जाती 
है और न उन्हें कोई राज्य का गहन भेद ही पेट में छिपार रखने की आवश्यकता पड़ती 
है। प्रिवी कौंसिल का, दिखावटी कार्य के अतिरिक्त, बस एक नाम रह गया है। जिस का 
सरकार लाई और नाइट के मध्य का खिताब देना चाहती है उस के कॉसिल का सदस्य 
बना दिया जाता है जिस से उसे अपने नाम के आगे 'राइट आनरेबल” शब्द लिखने का 
अधिकार हो जाता है । हमारे देश के नरम दल के एक प्रसिद्ध नेता भीयुत भीनिवास शास्त्री 
भी इस प्रिवी कौंसिल के सदस्य हैं और वे राश्ट आनरेबल भीनिवास शास्त्री कहलाते हैं 
परंतु उन से न तो बृटिश साम्राज्य फे संचालन में इंगलेंड के राजा कोई सलाद लेते हैं 
आर मन उन्हें किसी बढ़े भेद के छिपाए रखने का ही मौका आता है। फिर भी अन्य मिवी 
फौंसिल के सदस्यों की तरह शपथ उन्हों ने भी ली है। 

इंगलैंड की राज-ब्यवस्था में क़ानून के श्रनुसार मंत्रियों का उच्च स्थान केवल 
प्रिवी कौंसिल के सदस्यों की हैसियत से है। अन्यथा उस का स्थान केवल अन्य सरकारी 
नौकरों की तरह है | कई सरकार के नौकरों को तो मंत्रियों से भी अधिक अधिकार होते हैं। 
उद्ाहरणार्थ कन्ट्रोलर जनरल इंगलेंड का सिर्फ़ एक सरकारी नौकर होता है परंतु उसे 
अधिकार होता दै कि मंत्रि-मंडल अगर किसी गैर-क़ानूनी मामले पर सरकारी खज़ाने का 
रुपया खर्च करना चाहे तो वह उन के एक पाई भी न लेंने दे। मगर इतना अषिकार रखते 
हुए भी कन्ट्रोलर जनरल राजा का एक नौकर ही है और मंत्री राजा का सलाहकार है । 
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मंत्रिमंडल और 'मंत्रि-समुदाय या मंत्रि-मंडली में बड़ा मेद है। मंत्रि-समुदाय में वे सारे 
सरकारी अधिकारी आ जाते हैं जिन के पालोमेंट में बैठने का अ्रधिकार होता है | मंजि-मंडल 
की संख्या निश्चित नहीं होती मगर उस में आमतौर पर निम्नलिखित मंत्री होते हैं:-- 
३, अधान मंत्री 
२. लाइं चांसलर 
३, लाई प्रेसीडेंट ऑव्‌ दि कौंसिल 
४, लाई प्रिवीसील 
४, चांसलर आऑब्‌ दि एक्सचेकर ( अ्रर्थ-लचिव ) 
६. होम सेक्रेटरी ( गह-सचिव ) 
७, सेक्रेटरी फ़ॉर फ़ॉरेन अ्रफ्रेयस ( पर-राष्टरसचिव ) 
८. सेक्रेटरी फ़ॉर कॉलेनीज़ ( उपनिवेश-सचिव ) 
६, सेक्रेटरी फ़ॉर इंडिया ( भारत-सचिव ) 
१०. सेक्रेटरी फ़ॉर वार ( युद्धसचिव ) 
११, फरट लार्ड ऑव ऐडमिरेल्टी ( जलसेना-सचिव ) 
१२. सेक्रेटरी फ़ॉर ऐयर ( वायु-सचिव ) 
श्न में ज़रूरत के अनुसार पांच छः ज़रूरी विभागों के मंत्री श्रौर भी जोड़ लिए. 
जाते हैं जैसे कि प्रेसीडेंट ऑव्‌ बोर्ड आ्ॉँव्‌ ट्रेड ( व्यापार-सचिव ) प्रेसीडेंट श्रॉव्‌ू लोकल 
गवर्नमेंट बेर्ड ( स्थानिक शासन-सचिव ), चांसलर श्रॉब्‌ दि डची आवबलेकास्टर और 
चीफ़ सेक्रेटरी फ़ॉर आयरलंड | मंत्रि-मंडल में प्रायः इस नियम के अनुसार मंत्री मिलाए 
जाते हैं कि हर एक ऐसे विषय के लिए,, जिस पर कॉमन्स में ज़ोर दिया जाता हो, मंत्रि-मंडल' 
का एक सदस्य हाउस श्रॉव्‌ कामन्‍्स के सामने ज़िम्मेदार और हाउस के रास्ता दिखाने 
वाला होना चाहिए । मंत्रि-मंडल में प्रायः बीस-पच्चीस मंत्री द्वोते हैं और उन के सिवाय उतने 
ही या कभी-कभी उन से दुगने तक अधिकारी मंत्रि-समुदाय या मंत्रि-मंडली में होते हैं । 
मंत्रिमंडल हाउस आ्ॉबू कामन्‍्स के सरकार के हर काम के लिए जबाबदार होता 
है | जिस दिन हाउस आँवू कामन्स का मंत्रि-मंडल पर से विश्वास उठ जाता है, उसी दिन 
संत्रि-मंडल के इस्तीफ़ा दे देना होता है। मंत्रिमंडल की सारे काम में जवाबदारी सम्मि- 
लित" द्वोती है अर्थात्‌ किसी एक मंत्री के काम का सारा यश और अपयश सारे मंत्रि-मंडल 
के सिर होता है। केाई एक मंत्री कितनी दी चतुरता से अ्रपने विभाग का संचालन करे परंतु 
यदि उस का साथी केई दूसरा मंत्री अपने विभाग में गड़बड़ करता है तो चतुर मंत्री के भी 
बुद्ध मंत्री के साथ इस्तीफ़ा दें कर चला जाना होता है। इस का कारण शायद यह है कि 
१ सम्‌ १६३२ ई० की सेकडानेल्ड की राष्ट्रीप सरकार के ज़माने में इंगलेंड के 
इतिहास में पहली बार व्यापारी अंगी करों के भश्य पर मंत्रि-संडक्ष के सदस्यों ने जपनी 
झपनी राज अलग-अलखग पार्कामेंट में जाहिर की थी धोर अल्ग-झसखग अपने मत दिए 
थे अर्थ-सचिव मिस्टर नेवित्ध चेंबरलेन के अगुदार दल की संख्या बहुत देने से उसका 
मखबिदा स्वीकार हुआ था और सरकार की द्वार हो काने का औफ़ा गहीं झाया या । 
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सारे शासन-कार्य की मुख्य ज़िस्मेदारी प्रधान मंत्री पर होती है। वही अपने साथ के 
मंत्रियों का चुनता है और इस लिए उन के सब सले-बुरे कामों! का जवाबदार भी वही होता 
है। सारे मंत्री प्रधान मंत्री के मातइत होते हैं और इस लिए किसी मंत्री से कोई काम 
ब्रिगड़ने पर ज़िम्मेदारी प्रधान मंत्री की ही समझी जाती है और उसे अपने सारे मंत्रियों के 
साथ इस्तीफ़ा दे देना पड़ता है | 
अब मंत्रिमंडल आम तौर पर हाउस आँव्‌ कामन्स्‌ के एक दल की समिति द्ोती 
है। इस समिति की कारवाई गुप्त होती है । दलबंदी और गुप्त कार्य इंगलेंड की मंत्रि-मंडल 
पद्धति के मूल लक्षण हैं। मंत्रिमंडल पद्धति के इन मूल लक्षणों में परिवर्तन द्वो जाने 
पर इंगलेंड की राज-ध्यवस्था में बढ़ा अंतर हो जायगा। आश्चर्य की बात है कि जिस 
इगलैंड में हर काम की इतनी चर्चा अ्रखयारों में होती है और जो देश राजनैतिक प्रश्नों पर 
खुली चर्चा करना प्रजासत्तात्मक राज्य का लक्षण मानता है उसी देश की मुख्य कार्य- 
कारिणी संस्था सदा परदे में काम करती है। मंत्रि-मंडल गुप्त संस्था होने पर भी व्यक्तिगत 
संस्था नहीं है। अन्य संस्थाओं की कार्यकारिणी समितियों से इस में यद्द बड़े महत्व की 
भिन्नता है। श्रन्य संस्थाओं की कार्यकारिणी समितियों की भी कभी-कभी गुप्त ैठकें होती 
है | परंतु सिर्फ़ कभी-कभी ज़रूरत पड़ने पर ही गुप्त होती हैं आमतौर प्र नहीं। मंत्रि-मंडल 
की बैठक हमेशा गुस होती हैं । दुनिया की अन्य कार्यकारिणी समितियों के कार्य-संचालन 
के नियम होते हैं; उन की कारंबाई और प्रस्ताव लिख लिए जाते हैं; उन के मंत्री और प्रधान 
होते है; हृटिश सरकार क्री कार्यकारिणी अर्थात्‌ इृटिश मंत्रि-मंडल के कार्य-संचालन के न 
कोई निश्चित नियम होते हैं; न उस की कार्रवाई और प्रस्ताओं का कहीं लेखा ही रहता है 
और न उस का केई मंत्री होता है | उस की बैठके का कोई निश्चित स्थान या ठिकाना तक 
नहीं होता है। बृटिश मंत्रिमंडल का दुनिया की दूसरी संस्थाओं की तरह कोई आफ़िस, 
कर्क, फाग़ज़, धन या मुहर कुछ भी नहीं होता है | सिवाय फ़र्स्ट लाई आँव्‌ दि ट्रेज़री' के 
द्वारा न तो मंत्रि-मंडल के पास कोई ख़बर या काशज़ भेजा जा सकता है और न मंत्रि- 
मंडल फिसी के पास कोई संदेशा मेज सकता है। किसी भी कंपनी या क्लब या अन्य किसी 
साथंजनिक संस्था की कार्यकारिणी फे इस प्रकार काम चलाने पर उस को दुनिया में 
बिलकुल एक ग्रैर-ज़िम्मेदार संस्था समका जायगा और कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा । 
मगर बृटिश्न साम्राज्य जैसी महान संस्था की कार्यकारिणी, मंत्रि-मंडेल, का काम इस 
अजीबोनारीब दंग से चलता है! जब ग्रधान मंत्री को मंत्रि-मंडल की बैठक करनी होती है 
तब मंत्रियों के पास इस प्रकार का।एएक छपा हुआ कागज का ठुकड़ा पहुँचता है | ---स्थान 
,+समय पर, बादशाह के चाकर मिलेंगे ।” इस काग़ज़ के पुरे पर किसी के हस्ताक्षर नहीं 
होते हैं| परंतु वह 'फ़स्ट लाड आव दि टज़री' अर्थांत प्रधान मंत्री के पास से आता है और 
उस पर,समय और स्थान की खाना-पूरी प्रधान मंत्री की द्वोती है । संत्रि-संडल की बैठकों में 
भाग लेनेबाले भी निश्चित नहीं होते हैं । कभी राजनैतिक दल्ल के मेताओं के साथ किसी कब 
में म्ंजि-संडल की बैठक होती है; कभी किसी सरकारी दक्कर में शासन-विभाग-पतियों के साथ 
होती है। मंत्रि-मंडल का अध्यक्त प्रधान मंत्री होता है, और उस को अन्‍य संस्थाओं या 
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समितियों के अध्यक्षों के साघारण अधिकारों से कहीं अधिक अधिकार होते हैं । जिंस विषय 
पर प्रधान मंत्री चाहता है चर्चा चलाता है और जब वह चाहता है तब चर्चा बंद कर देता 
है। प्रधान मंत्री ब्लैड्सटन तो मंत्रिमंडल की बैठकों में मंत्रियों के मैठने की जगहें तक 
मुक़रंर कर देता था। मंत्रि-मंडल में चर्चा किसी नियमित ज़ान्ते के अनुसार नहीं चलती है; 
साधारण बातचीत की तरह होती है। मंत्रि-मंडल कोई लिखित कार्य-क्रम या और कोई 
कारंवाई का काग़ज़-पत्र नहीं रखता है। न तो मंत्रि-मंडल में होनेवाली चर्चा का कोई लेखा 
रकक्‍्खा जाता है और न किसी मंत्री को मंत्रि-संडल की किसी बात का भविष्य की याददाश्त के 
लिए नोट कर लेने का इक होता है। परंतु कहा जाता है कि ग्लैडस्टन, पील और कई अन्य 
प्रधान मंत्री मंत्रि मंडल में चर्चा चलाने के लिए अ्रक्तर याददाश्त लिख लाया करते 
धे | मंत्रि-मंडल की प्रत्येक बैठक के कार्य की रिपोर्ट लिख कर राजा फे पास भेज देना 
प्रधान मंत्री का कर्तव्य होता है। इस एक काग़ज़ के सिवाय और कहीं मंत्रि-मंडल के काम 
की कोई रिपोर्ट नहीं रहती है। कभी कभी प्रधान मंत्री किसी खास विषय पर मंत्रि-मंडल के 
सामने अपना लिखित बयान भी पेश करते हैं। दूसरे मंत्री मी कभी-कभी किसी विशेष प्रश्न 
पर लिखित बयान पेश कर सकते हैं। मंत्रि-मंडल की बैठकों में मंत्री कुछ नहीं लिखते हैं; 
परंतु अपनी याद के लिए बाहर आ कर श्रपनी डाइरियों में काफ़ी लिख लिया करते हैं। 
कभी-कभी मंत्रियों के ग्रापस में झगड़े हो जाने पर, राजा की अनुमति से मंत्रि-मंडल की गुप्त 
कार्रवाई की कलक बाहर भी आरा जाती है। मगर ऐसा बहुत ही कम होता है। साधारणतया 
मंत्रिमंडल की सारी कार्रवाई गुत्त रहती है, और अखवारों के संवाददाता सिर पटक- 
पटक कर थक जाने पर भी भेद नहीं पाते हैं | 
श्रेंगरेज्ञों के मंत्रिमंडल के कार्य-संचालन का ढंग अनूठा है। दुनिया*की किसी 
दूसरी सरकार का मंत्रि-मंडल इस विचित्र ढंग से काम नहीं चलाता है। श्रमेरिका का 
मत्रि-मंडल श्रमेरिका के प्रेसीडेंट की सलाहकार समिति होती है और प्रेंसीडेंट की अ्रध्यक्षता 
में हमेशा उस की कारवबाई होती है। फ्रान्स के प्रेंसीडेंट और अन्य देशों के राजाओं को मंत्रि- 
मंडल की बैठकों में आकर कार्य में भाग लेनें का अधिकार होता है। इंगलेंड में राजा 
मंत्रि-मंडल की ग्रैठकों में नहीं जाता है | फ्रांस में मंत्रिमंडल की कारंबाई की रिपोर्ट का सार 
मंत्रिमंडल की तरफ़ से समाचार-पत्रों तक में छपने तक के लिए. भेज दिया जाता है। 
बृटिश मंत्रि-मंडल सिर्फ़ एक युद्ध-घोषणा पर हस्ताक्षर करने श्रथवा किसी ऐसे ही दूसरे 
अत्यंत गहन विषय पर कोई काऱज़ तैयार करने के अतिरिक्त आम तौर पर कोई लिखा- 
पढ़ी नहीं करता है | इंगलैंड की राज-व्यवस्था का कोई ऐसा नियम नहीं है कि इंगलेंड का 
राजा जो सारे शासन का कर्ता-धर्ता माना जाता है, मंत्रि-मंडल की बैठकों में न बैठे । 
विलियम तीसरा और रानी ऐन इमेशा मंत्रि-मंडल में अध्यक्ष बनकर बैठते थे। परंतु 
जर्मनी के शाहज़ादा जॉर्ज प्रथम के इंगलैंड का राजा बनने पर राजा के मंत्रि-मंडल के 
कार्य में भाग लेने में बड़ी श्रड़चन होने लगी; क्योंकि जॉर्ज अ्रगरेज़ी बिलकुल नहीं 
समझता था। तब से राजा के मंत्रि-मंडल में जाने की प्रथा ही उठा दी गई | अगर हंगलैंड 
-के राजा मंत्रि-मंडल की कारंरवाई में माय लेते रहते तो मंत्रि-संडल और आधुनिक बृटिश 
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सरकार का यह स्वरूप न होता | न तो मंत्रि-मंडल में दलबंदी के विचार से काई कारवाई 
हो पाती; न मंत्रि-मंडल गुप्त संस्था बन पाती और न कार्यकारिणी और व्यव्रस्थापक-समा 
का इतना धनिष्ट संबंध हो पाता | इंगलेंड की राज-व्यवस्था का झ्रधुनिक रूप-रंग आज 
कुछ दूसरा ही होता । 

इगलेंड की यह विचित्र, बलवती मंत्रि-मंडल संस्था दुनिया की श्रन्य प्रजा- 
सत्तात्मक व्यवस्थापकी ढंग की सरकारों फे लिए कई कारणों से श्राद्श स्थरूप बन गई है। एक 
तो इस ढंग से सारी सत्ता प्रजा के प्रतिनिधियों के द्वाथ म॑ रहती है, जिस से हर बात का 
आखिरी फ़ैसला प्रजा के हाथ में रहता है, और प्रजा-सत्तात्मक सिद्धांत की पूर्ति होती है। 
दुसरे इस ढंग की सरकार से राष्ट्र के शासन की बायडोर ऐसे लोगों के हाथ में रहती है जिन 
का मत प्रजा के प्रतिनिधियों के बहुमत से मिलता है । तीसरे इस ढंग से कार्य-कारिणी 
को बड़ी सत्ता और स्वतंत्रता रहती है, जिस से देश का शासन श्रच्छा चलता है और शासन 
पर हमेशा प्रजा के उन प्रतिनिधियों की देख-रेख रहती है जो स्वयं प्रजा को जवाबदार 
होते हैं । चौथे इस ढंग से हर सार्वजनिक कार्य पर खुब विचार और चर्चा होती है। पाँचवें 
मंत्रियों को हमेशा अपने हर काम के लिए प्रजा की एक ऐसी कचहरी के सामने जवाब 
देने के लिए. तैयार रइना पड़ता है जो काम ब्रिगड़ते ही उन को फ़ौरन्‌ बर्खास्त कर 
सकती है । छठे इस ढंग से एक सच्ची जन-सत्ता उत्पन्न होती है जिस का प्रत्येक सरकारी 
महकमें में तूती बोलता है और जिस का कार्यकारिणी और व्यवस्थापक सत्ताओ पर 
एक-सा अधिकार रहता है। सातवें हस ढंग से प्रजा के प्रतिनिष्रियों की इच्छानसार 
राज-व्यवस्था में सब प्रकार के सुधार अथवा परिवतेन आसानी से किए. जा सकते हैं । 

मंत्रि-मंडल प्रणाली श्रथवा व्यवस्थापफी पद्धति की सरकार का यद्द विशेष लक्षण 
है कि मंत्री व्यवस्थापक्ष सभा के सदस्य होते हैं और मंत्रि-मंडल के प्रत्येक काम की 
प्रजा के प्रतिनिधि देख-रेख रखते हैं, जिस से सरकार के बिगड़ते हुए कामों के भी प्रजा के 
प्रतिनिधि श्रपनी आलोचना से सुधार और रोक सकते हैं | मंत्रि-मंडल पर प्रजा के प्रतिनिधियों 
का जब तक विश्वास रहता है तब तक कार्यकारिशी की अखंड सत्ता रहती है। इंगलेड में 
प्रधान मंत्री पालॉमिंट के बहुमत के बल पर जो काम कर सकता है वह अमेरिका में प्रेतीडेंट 
भी नहीं कर सकता है। मंत्रियों के पार्लमेंट के सदस्य होने का रिवाज बन गया 
है | कोई ऐसा क़ानून नहीं है कि मंत्रियों का पार्लमिंट का सदस्य हाना ही चाहिए। परंतु 
यदि इंगलैंड के मंत्री पार्लमिंट के सदस्य न रहें और उन पर प्रजा के प्रतिनिधियों की देख- 
रेख न रहे, तों अवश्य ही कुछ दिनों में वे 'राष्ट्र के चाफर' न रह कर केवल 'राजा के 
चाकर) हो जायेंगे। प्रजा के किसी भी योग्य प्रतिनिधि को पार्लमिंट में अपनी योग्यता का 
परिचय दे कर राष्ट्र की सर्वोच्च संस्था मंत्रिमंडल के सदस्य तक बन जाने का मौक़ा रहता है, 
जिस से इंगलेंड में हर योग्य और महत्ताकांज्ी नागरिक के देश-सेवा का लालच रद्दता है| 
इंगलेंड में अमेरिका की तरद देश के सर्वश्रेष्ठ लोगों के श्रपनी योग्यता का परिचय देने के 
लिये राजनीति से मुख मोड़ कर वूसरे क्षेत्रों में नहीं जाना पड़ता है । 

आधुनिक बृटिश राज-व्यवस्या के अ्रनुसार मंत्री पार्लमिंठ फे। जवाबदार माने जाते हैं . 


इंमलैंड की सरकार [ ३६ 


और पालॉीमिंट के द्वारा राष्ट के | मंत्रि-मंडल केवल क्वायून बनाने औंर नीति निश्चय करने में ही 
नहीं लगा रदता है, उत के रोज़मर्रा के शासन की देख-रेख भी रखनी होती है। मंत्रियों 
की येग्यता और ईमानदारी पर तथा प्रजा के प्रतिनिधियों की उन से काम ले लेने की येाग्यता 
पर इंगलैंड का सुशासन निर्भर रहता है । मंत्रि-मंडल-पद्धति की सरकार में मंत्रियों के काम 
बिगाइते ही प्रजा उन के कान खींच सकती है | मंत्रि-मंडल में पार्लामेंट में ख्याति प्राप्त 
कर लेने वाले राजनैतिक नेता होते हैं, अनुभवी शासक नहीं | कुछ मंत्री अत्यंत तेजस्वी और 
चतुर होते तो हैं; कुछ केवल अच्छी योग्यता के चरित्रवान्‌ मनुष्य | श्राम तौर पर वे किसी 
कार्य में दत्त अथवा विशेषज्ञ शायद दी कभी दवोते हैं। सेना-विभाग का मंत्री किसी वकील या 
व्यापारी के बना दिया जाता है, जिस के सेना अथवा युद्ध-कला का कोई खास ज्ञान नहीं 
होता । शिक्षा विभाग पर कभी-कभी केाई ऐसे ज़मीदार या मद्दाजन महाशय श्रा बिराजते 
हैं जिन्हें शब्दों का उच्चारण तक ठीक-ठीक करना नहीं आता । मंत्रि-मंडल के सदस्यों से 
तिक कार्य-कुशल मनुष्य की बुद्ध से शासन चलाने की आशा रक्‍्ली जाती है। पजा की 
प्रतिनिधि सभा पालीमिंट के सामने शासन के लिए जवाबदार मंत्री होते हैं और पाली मेंट 
देश की प्रजा के देश के शासन के लिए. जवाबदार होती है। सारे शासन-विभागों का 
काम लगभग सारा ही शासन विभाग के अधिकारी चलाते हैं । मगर किसी विभाग के छोटे 
से छोटे अधिकारी की ग़लती के लिए पा्लीमेंट के सामने जवाब मंत्रियों के! देना होता है। 
इत जवाबदारी के मिद्धांत के। आजकल की राजनैतिक माषा में 'मंत्रित्त की जवाबदारी' कहते 
हैं | इस पढति का लाभ यह है कि कोई काम बिगड़ने पर जिस मंत्री की जवाबदारी होती है 
उस के पकड़ कर सज़ा दी जा सकती है । मगर सज़ा इंगलैड में इतनी ही द्वोती है कि पारलीमेंट 
काम विगाइनेवाले मंत्री के बर्खास्त कर सकती है। यूरोप के दूसरे देशों की तरह इंगलेंड 
में मंत्रियों पर शासन के कार्मा के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। मगर 
अमेरिका की व्यवस्थापक-सभा ते किसी मंत्री के उस की श्रवधि से पहिले निकाल तक नहीं 
सकती हैं| 

अब मंत्रियों की शासन की जवाबदारी इंग्लैंड में मंत्रि-मंडल की सम्मिलित जवाब- 
दारी होती है। अर्थात्‌ शासन के हर काम के लिए, सारा मंत्रि-मंडल जवाबदार समझा 
जाता है। संत्रि-मंडल का एक दिल और एक दिमाग़ माना जाता है और वे मिल कर एक 
आदमी की तरह राजा और पालामेंद दोनों का सामना करते हैं | अटारहवीं सदी तक इस 
सिद्धांत पर हमेशा अमल नहीं होता था। मंत्री अक्सर शासन-कार्य में सहयोग से काम 
नहीं करते थे। परंतु बाद में इस सिद्धांत पर सख्ती से अमल होने लगा। सन्‌ श्८८४ 
ई० में जॉर्ज चतुर्थ ने अमेरिका के उपनिवेशें के संबंध में मंत्रियों की अलग-अलग राय 
लेनी चाही थी, परंतु मंत्रिमंडल ने अपने सदस्यों की श्रलग-अलग राय मेजने से 
इन्कार कर दिया था। सन्‌ १८४१ ई० में पर-राष्ट्रसचिव लॉई पामस्टन के मंत्रि-मंडल की 
राय के विदद्ध फ्रांस के विषय में अपनी राय ज़ाहिर करने पर उसे मंत्रि-मंडल से इस्तीफ़ा 
दे देना पड़ा था। सन्‌ १६२५ के मंत्रि-मंडल के भारत-सचिव लॉ बर्कनदेड के अखबारों 
में शेख लिख कर अपना मत अलग दशने का भी अधान मंत्री बाल्डिक्िम ने विरोध किया 


श्र ] यूरीप की सरकारें 


था और लॉर्ड बकनदेंड के कलम रख देनी पढ़ी थी। कभी-कभी किसी मंत्री की व्यक्तिगत नीति 
और कार्य में अविश्यास का प्रस्ताव भी पार्लीमेंट में पेश होता है और ऐसे मौक्तों पर 
सिफ्र' उस एक मंत्री से भी इस्तीफ़ा लिया जा सकता है |" परंतु साधारण तौर पर अगर 
कोई मंत्री अपनी मर्यादा न लॉँघें और मंत्रि-मंडल की राय से मिल कर काम चलाता रहे 
तो सारे मंत्रि-मंडल की दाल उस के कामों के बचाव के लिए तैयार रहती है और सारा 
मंत्रि-दल पार्लॉमिंट में उस की सद्दायता करता है। प्रत्येक विभाग का मंत्री अपने विभाग में 
मंत्रिमंडल के प्रतिनिधि की हैसियत से काम करता है और सारा मंत्रि मंडल उस से उस के 
काम के विषय में पूछ-ताछ कर सकता है। अस्त, जब कभी किसी विभाग में केाई ऐसी 
बियादग्रस्त बात उठती है जिस में कठिनाई खड़ी होने की संभावना द्वोती है तो उस विभाग 
का मंत्री उस विषय में सारे मंत्रिमंडल की सलाद ले लेता है। फिर जो कुछ भी निश्चय 
होता है वह मंत्रिमंडल का सम्मिलित निश्चय द्ोता है। मगर इंगलैंड की राज व्यवस्था बड़ी 
लचीली है । इस “मंत्रि-मंडल की सम्मिलित जवाबदारी' की पुरानी ग्रथा के भी, जैसा दम बता 
चुके हैं, सन्‌ १६३२ ई० की राष्ट्रीय सरकार ने उठा कर, ज़रूरत पड़ने पर, ताक पर रख दिया 

था । राष्ट्रीय मंत्रि-मंडल क्रायम रखने का मंशा पूरा करने के लिए व्यापारी चुंगी करों के 

प्रश्न पर मंत्रि-मंडल के सदस्यों के पालीमिंट में अपने अलग अलग विचार प्रगट करने 

और अलग-अलग मत देने की इजाज़त दे दी गई थी। यह सब होते हुए भी मंत्रि-संडल के 

सारे सदस्यों के सभी बातों का पता नहीं रहता है। श्रम तौर पर मंत्रि-मंडल के अंदर तीन-चार 

मंत्रियों का एक दूसरा भीतरी दायरा रहता है, जिस मे प्रधान-मंत्री प्र।थः हर प्रश्न पर सलाद 

लेता है। कद्दा जाता है कि मज़दूर दल के प्रधान-मंत्री मेक्डानेल्ड ने जब राष्ट्रीय सरकार 

बनाने का निश्चय किया था तब एक दो साथियों के छेड़ कर उस ने मंत्रि-मंडन के 

दूसरे सदस्यों से कोई सलाह नहीं की थी। पार्लीमेंट भग करने का समाचार आ कर उस से 

अचानक मंत्रियों के! सुना दिया था । इंगलैंड में प्रधान-मंत्री की सचमुच बड़ी सत्ता द्वोती है । 

मंत्रि-मंडल के दूसरे सारे सदस्य उसके मातदइत होते हैं । 


8४--व्यवस्थापक-सभा---हा उस श्रॉव्‌ कामन्स्‌ 


इंगलैंड की व्यवस्थापक-सभा को पालीमेंट कहते हैं। पालमेंट आजकल की 
दुनिया भर की सारी व्यवस्थापक-सभाओं में सब से पुरानी, सब से बड़ी, और सब से शक्ति- 
शाली धारा-सभा है| जैता उस के बारे में कहा जाता है सचमुच वह व्यवस्थापक-सभाओं की 
मा है। तेरदवीं सदी के छगभग पालमिंट का जन्म हुआ था; चौददथीं सदी में बह पूरी 
तरह पर दो सभाओं में विभाजित हुई; सत्रहवीं सदी में उस ने राष्ट्र की लगाम राजा 
के हाथों से ली और उन्नीसवीं और बीसवीं सदी में उस पर प्रजासत्ता का अच्छी तरह 
से रंग चढ़ा। धीरे-धीरे पालॉमिंद ने अपनी सत्ता बढ़ा कर सरकार के हर विभाग पर 
अपनी हुकूसत जमा ली, और अरद्र हर प्रकार से उस की सत्ता अपार और अखंड मानी 

१ खनू १३३१ है में पेबीसीनिया युद्ध के संबंध में परराष्ट्सचिव सर 

होर की बीति का विरोध होने पर उस से बलक संझे थे इस्तीफा के ख्िया था । नकल 


इंगलैंड की सरकार हे 
जाती है। राजनीति का पतिद्ध विदाम ला्ड जराइस लिखता है कि “डृटिश 
पार्लमिंट हर क़ानून को बना और बिगाड़ सकती है, सरकार के रूप और राजज्ुत के उचरा- 
पिकारियों को बदल सकती है, न्‍्याय-शासन के अमल में हस्तक्षेप कर सकती है और 
नागरिकों के यवित्र और पुराने अ्रधिकारों को नष्ट कर सकती है। यालीमेंट और प्रजा में 
क्रानत कोई भेद नहीं मानता है, क्‍योंकि प्रजा की सारी अपार सत्ता और अधिकार पार्लॉमिंट 
को होता हैं, मानों प्रजा ही पार्लमिंट है। क़ानूनी सिद्धांतों के अनुसार परा्लीमिंट पुरानी जन-सभा 
की उत्तराधिकारी होने के कारण बृटेन की प्रजा ही है। अमलन और क्ानूनन, दोनों तरह 
से, पालमिंट दी श्र प्रजा और राष्ट्र की सारी सत्ता की एकमात्र और समुचित भंडार है; और 
इस लिए, क़ानून में उस को गैर-जवाब-दार और सर्वशन्तिमान माना जाता है ।” ब्ययस्थाफ्क, 
कामूनी, शासन और धाम्मिक, सब प्रकार के प्रश्नों और प्रबधों का विचार और फैसला करने 
का अखंड अधिकार पालमिंट को होता है। अस्तु, इंगलेंड की सरकार को अच्छी तरह तम- 
भाने के लिए पालीमेंट के रूप-रंग और काम-काज को अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है । 
पालीमिंट की दोनों सभाओ--हाउस आँव्‌ कामन्स और हाउस आऑब्‌ लार्डस--में हाउस 
ओब कामस्स प्रज्ञा के प्रतिनिधियों की समा होने से प्रजा की सत्ता का केंद्र हो गई है । 
यहाँ तक कि इसी एक हाउस आँव्‌ कॉमन्स की सभा को आम भाषा सें पोलीमेंट कहा 
जाता है। 
हाउस ऑब्‌ कामन्स में ग्राजजल क़रीब ७०७ सदस्य होते हैं, जिन को पाँच साल 
के लिए चुना जाता है | पादरियो, सरकारी नौकरो, दिवालियों, पागलों, सरकारी ठेकेदारों, 
सर्त अपराधो के अपराधियों, और लाटंस को छोड़ कर हर एक मताधिकारी नागरिक 
हाउस झाँव्‌ कामन्स का सदस्य चुना जा सकता है। हकीस वर्ष के ऊपर के, किसी एक 
निर्वाचन ज्षेत्र में छुः महीने तक बस चुकने वाले मर्दों को मत देने का अधिकार होता है | 
लड़ाई के बाद सेना से निकाले हुए मैनिकों के लिए छः महीने से घटा कर यह समय एक 
महीना कर दिया गया था। इस प्रकार एक जगद मताधिकार रलने वालों का दस पौंद की 
हैसियत का व्यापारी दक्कर दूसरे किसी निर्वाचन क्षेत्र में होने पर उस क्षेत्र में भी उन्हें एक 
दूसश मत देने का अधिकार होता है । उसी प्रकार विश्वविद्यालयों में पढ़ कर उपाधि प्राह 
करने वालों को भी विश्वविद्यालयों के खास निर्वाचन-्षेत्रों में एक बूसरा मत देने कौ अधिकार 
होता है। इक्कीस वर्ष की उन स्त्रियों को भी जिन को पांच पौंढ किराए के मकान या ज़मीन 
का मालिक होने से खुद या जिन के खात्रिदों को स्थानिक चुनाओं में मत देने का अधिकार 
होता है, पालोमेंट के चुनाव में मत डालने का हक़ होता है | हाउस आँवू कामन्स के सदस्यों 
को ४०० पौंड का बेतन यथा भत्ता दिया जाता है। उन को कामन्स सभा में ओ चाहें 
सो कहने का हक़ होता है, और सभा के अंदर प्रगट किए गए विचारों के लिए उन पर 
बाहर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। हाउस आँव्‌ कामन्त की सभा की बैठकों के 
ज़माने में और बैठकों के चालीस दिन आगे और पीछे तक सदस्यों को आम तौर पर किसी 
अपराध के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। हाउस आँव्‌ कॉमन्स की बैठऊें टेम्स 
नदी के किनारे, बेस्ट मिनिस्टर के पुराने पार्लीमेंट-भवन में ही अ्रमी तक होती' हैं । इस सभा- 
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भवन में हाउस ऑवू कामन्स के सारे सदस्यों के बैठने के लिए स्थान तक नहीं है; परंतु 
अपनी पुरानी चीज़ों के पुजारी अँगरेज़ों ने अभी तक इस स्थान को बढ़ाने या बदलने का 
प्रयत्न नहीं किया है। सभा स्थल में बैठने के लिए काफ़ी स्थान न होने कै कारण भी 
झक्सर हाउस श्ॉव्‌ कामन्स के अध्यक्ष को सभा में सुब्यवस्था क्रायम रखने के लिए नियम 
बनाने पड़े हैं। उदाहरणार्थ जिन सदस्यों को किसी दिन की बैठक में खास तौर पर बोलने 
की इच्छा होती थी वे शुरू में ही सभा में थ्रा जाते थे और अपना टोप अपने बैठने के स्थान 
पर रख कर बादर चले जाते थे । टोंप रख देने से वह जगह उन की हो जाती थी और बाद 
में आने वाले सदस्य उस जगह पर नहीं बैठ सकते थे। आयरलैंड के प्रतिनिधि अपनी सारी 
जग्रहों पर कब्ज़ा रखने के लिए एक सदस्य के साथ अपने सारे टोप मेजने लगे और वह 
एक सदस्य उन सब के टोपों को बहुत सी जगद्दों पर रख कर उन के लिए स्थान रख लेता 
था। इत्तु; सभा के अ्रध्यक्ष को यह नियम वनाना पड़ा था कि कोई सदस्य श्रपने इस्तेमाली 
दोष के सिबाय दूसरा टोप सभास्थल में नहीं रख सकता है | सभा की बैठकें दशकों के लिए 
खुलौ होती हैं; मगर पदले यह नियम था कि किसी एक सदस्य के उठ कर अध्यक्ष से यदद 
कहते ही कि, 'मुके अजनबी दीखते हैं, अ्रध्यक्ष को सभा से दर्शकों को हटा देना पड़ता 
था। एक बार स्वयं प्रिंस ऑव्‌ वेल्स हाउस आऑब कामन्स में मानुजीय दर्शक की तरह बैठे 
हुए थे। आयरलेंड के एक शरीर सदस्य ने उठ कर अध्यक्ष से कष्ट दिया कि, 'म॒के 
अजनबी दीखते हैं! | श्रध्यक्ष को मजबूर हो कर प्रिंस आँव्‌ वेल्स को सभा से इटा देना पढ़ा । 
परंतु बाद में फौरन दी इत नियम को बदल दिया गया। हाउस आऑव कामन्स संसार की 
एक बड़ी प्रख्यात और प्रतिभाशाली संस्था है। हाउस श्रॉब्‌ कामन्स बृटिश जाति के जीवन 
का प्राण और उस की राजनीति का केंद्र है। राजा और मंत्रि-मंडल की तरफ़ दुनिया की 
आँखे इतनी नहीं रहती जितनी कि दाउस आँव्‌ कामन्स की तरफ़ । उस की चर्चाओं की 
खबरें समुद्रों के पार जाती हैं और अँगरेज़ी न जानने वाले लोग भी उन्हें श्रपने देशी अखत 
बारों में पढ़ते हैं। हाउस अबू कामनन्‍्स में जो मनुष्य प्रसिद्ध होता है उसे संसार जान जाता 
है | बृटिश जाति का इतिहास ही हाउस व्‌ कामन्स का अमीर उमराबों और राजा से लड़- 
लड़ कर स्वतंत्रता और अ्रधिकार प्रात करने का इतिहास है। मद्दारानी विक्‍्टोरिया के काल 
के लेखकों का कहना था कि हाउस ऑवू कामन्स की समा को सब कुछ करने का अधिकार 
है, और यही सभा इंगलेंड पर सब प्रकार से सीधा राज्य करती है। विक्टोरिया के समय में 
शायद ऐसा था; परंतु अब ऐसा कहना ठीक न होगा क्योंकि बहुत सी बातें अब हाउस 
आँपू कामन्स के हाथ में न रद कर मंत्रि-मंडल के हाथ में चली गई हैं । 

हाउस आवू कामन्स की सभा का भुख्य काम क़ानून बनाना है। अन्य कामों की 
अपेद्धा यह काम ही हाउस आऑब कामन्स का लोगों की नज़र के सामने अधिक रहता है । 
परंतु जिस प्रकार क्रानून के अनुसार इंगलेंड का राजा, पार्लमेंट की सलाइ और मर्ज़ी से, 
कानूनों का बनानेवाला समझ जाता है, उसी प्रकार केवल क्रानूनी बुनियाद पर दी यह कहा * 
जा सकता है कि पारलीमेंट या हाउस आॉव्‌ कामन्स क़ानून बनाता है। वास्तव में अब क्रानून 
बनावा है मंत्रिमंडल | हाउस आँव्‌ कामन्‍्स की बहु-संख्या केवल मंत्रि-मंडल के मसविदों 
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की हाँ में हाँ मिलाती है और अल्प-संख्या उन का विरोध करती है ! हर क्वानून और इर 
मसला हाउस आँब्‌ कामन्स में बहु-संख्या की सहायता और अल्प-संख्या के विरोध से तय होता 
है | मंत्रिमंडल बहुसंख्यक दल का होता है इस लिए हाउस श्ॉय कामन्‍्स की बहु-संख्या हमेशा 
उस का साथ वेती है। जिन दिन कामन्स में बहु-सख्या मंत्रिमंडल का विरोध करती है उसी 
दिन मंत्रि-मंडल के हाथ से सारें श्रधिकार छीन लिए जाते हैं और दूध की मक्खी की तरह - 
उसे निकाल कर फ्रेंक दिया जाता है। फिर भी क़ानून बनाने में न इंगलैंड के राजा अथवा 
पालीमेंट की दूसरी सभा हाउस आव्‌ लॉर्ड्स का भाग रहता है और न हाउस आऑवू कॉमन्स 
के साधारण सदस्यों का ही। जिस प्रकार हाउस आऑवू कॉमन्स में अल्‍्प-संख्या तीत्र आलो- 
चना अथवा घोर विरोध करने के अ्रतिरिक्त मंत्रिमंडल की ओर से पालमिंट में पेश किए 
मसविदों का और कुछ बना-बिगाड़ नहीं सकती उसी प्रकार मंत्रि-मंडल दल के सदस्य भी 
उन मसविदों में फेरफार नहीं कर सकते हैं। हाउस श्रॉव्‌ कॉमन्स के अध्यक्ष के दाहिनी 
ओर बैठनेवाले पंद्रह-बीस मंत्रियों के छोड़ कर श्रन्य पार्लमेंट के सदस्यों का क्रानून बनाने 
में उतना ही हाथ होता है जितना पार्लीमेंट के बाहर रहनेवालों का ! पार्लामेंट के साधारण 
सदस्यों के केवल श्रालोचना करने, उज् करने और सरकार का किसी खास चीज़ की तरफ़ 
ध्यान खींचने का मौका रहता है; परंतु यह बातें कोई भी बाहर का आदमी अखबारों में 
लेख लिख कर अथवा व्याख्यान दे कर भी कर सकता है| पार्लीमेंट में क्रादून बनाने की 
ताक़त मंत्रि-मंडल के उन सदस्यों फे हाथ में रहती है जो मंत्रि-मंडल के भीतरी दायरे में होते 
हैं| हाउस आ्ॉवू कॉमन्स में मंत्रिमंडल के विरोधी दल के नेता की बात बहुत ध्यान से सुनी 
जाती है, क्‍योंकि उस के पीछे देश के लाखों मनुष्य होते हैं| मगर वह भी किसी सरकारी मस- 
बिदे में परिवर्तन नहीं करा सकता है। मंत्रिगण उस की बातें ध्यान से अवश्य सुनते हैं और 
अगर उस की काई छोटी-मोटी बात या सुधार उन की पसंद आ जाता है तो उसे मान भी लेते 
हैं। परंतु जिस मंत्री के विभाग से मसविदे का संबंध हेता है यदि वह विरोधी दल के नेता 
की बात मानने के तैयार न हो और विरोधी दल का नेता अपने सुधार को मंजूर कराने के 
लिए हठ पकड़े तो दलबंदी का सवाल खड़ा हो जाता है। मंत्रि-दल के सारे सदस्यों को 
मत्रियों की तरफ़ से दल के लिए. मत देने का सख्त आदेश हो जाता है। उस मसविदे की 
हार जीत मंत्रि-मंडल के जीवन-मरण का प्रश्न बन जाती है क्‍योंकि मंत्रिंडल के किसी 
ज़रूरी प्रस्ताव की कामन्स में हार हो जाने पर मंत्रि-मंडल के हस्तीफ़ा दे देने की इंगलेंड 
में प्रथा हो गई है। अस्तु मंत्रि-दल की बहु-संख्या मसविदे के पक्त॒ में मजबूर हो कर मत देती 
है और श्रल्प-संख्या उत के विरोध में | मंत्रि-पक्त की बहु-संख्या होने के कारण स्वभावतः 
मंत्रि-पक्त की जीत होती है और विरोधी दल की द्वार होती है। विरोधी दल का बेता इस 
प्रकार अपने सुधार पर ज़ोर दे कर सिर्फ़ जनता का ध्यान खींच सकता है; मसविदे में परि- 
वतन नहीं करा सकता है | कैसी विचित्र बात है कि शंगलैंड के प्रायः सारे क़ानून व्यवस्था- 
“पक-सभा के सदस्यों की एक काफ़ी संख्या की इच्छा के हमेशा विरुद्ध बनाए जाते हैं ! 
व्यवस्थापक सभा के क़रीब ग्राणे सदस्यों का प्रायः क्रानून बनाने में कुछ हाथ नहीं होता 
है। ह, व्यवस्थापक-सभा के सभी सदस्यों को आलोचना और चर्चा का अधिकार होता 
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है; परंतु व्यवस्थापक-पड़ति की सरकार में व्यवस्थापक-सभा में होने वाले व्याख्यानों का 
किसी प्रश्न के निश्चय पर असर नहीं पड़ता है क्‍यों कि हर प्रश्न पर मत दलबंदी के 
हिसाब से दिए. जाते हैं। अफ़लानून की अक्लमंदी से भरी बक्तृताएँ और शंकराचार्य की 
चर्चा भी आजकल के दलबंदी के अखाड़े हाउस श्रॉब्‌ कॉमन्स में सदस्यों के मतों को टस 
से मस नहीं कर सकती हैं। पार्लमिंट के सदस्यों का चुनाव ही मंत्रियों के पक्त श्रथवा विपक्ष 
में मत देने के लिए किया जाता है। जो सदस्य जिस क्षेत्र से चुन कर आता है वह उस 
क्षेत्र के निर्बाचक-समूह का प्रतिनिधि माना जाता हैं और उस ज्षेत्र में रनेवाले उस सदस्य 
के दर के कार्यकर्ता उस पर हमेशा नज़र रखते हैं। अगर वह ज़रा भी डावॉडोल होता और 
पालॉमिंट में दल के साथ मत देने में आनाकानी करता दिखाई देता है, तो फ़ौरन ही यह 
कार्यकर्ता उस की खबर लेते हैं और श्रगले चुनाव में उस का न चुनने की धमकी देते हैं । 
अक ज़रूर अश्रपने मतदारों की राय के विरुद्ध भी पार्लामेंट मं मत दिया करता था। परंतु 
ऐसे सदस्थ बिरले ही होते हैं | श्राजकल के पार्लीमिंट के सदस्य अ्रच्छी तरह समभते हैं कि 
दल के नेताओं के विरुद्ध गए. तो दूसरे चुनाव के बाद पार्लमिंट में बैठ भी न सकेंगे | कभी 
कभी दल में फूट पड़ जाने पर किसी मंत्रि मंडल की हार भी हो जाती है, अथवा ऐसे अवसर 
परे मंत्रि-मंडल स्वयं ही इस्तीफ़ा दे देता है। उदाहरणार्थ ग्लैडस्ट्रन सरकार सन्‌ श्प८४ 
६० में और रोज़बरी सरकार सन्‌ श्य७४ ई० में अपने दल के सदस्यो में मतभेद हो जाने 
से खत्म हो गई थीं। सन्‌ १्८््प६ £ के उदार दल के मत्रि-मडल ने आपस में फूट पड़ 
जाने पर स्वयं इस्तीफ़ा दे दिया था। परंतु अपवादों के छोड़ कर आम तौर पर हमेशा मंत्रि- 
मंडल की पालीमेंट में बहु-संख्या रहती है, ओर मंत्रि-मडुल ही बूटेन में क्रानून बनाने 
का काम करता है । 

संत्रि-मंडल का ही क्रानून बनाने का काम करना इंगलेड की राजनैतिक प्रणाली 
की एक खास चीज़ है | मंत्रि-मसंडल क़ानूनों के मसविदे तैयार कर के व्यवस्थापक सभा के 
सामने ब्रहस के लिए पेश करता है। व्यस्थापक-समा में उन पर व्यक्तिगत सदस्यों के 
बिचारों के अलुसार अहत नहीं होती है। सारे मसविदे मंत्रियों की तरफ़ से पेश होते हैं और 
उन पर दूसरे राजनैतिक दलों के विचारों की दृष्टि से पार्लीमिंट मं बहस होती है। मंत्रियों 
का कोई मसविदा पार्ल॑प्रेंट में मंजूर न होने पर मंत्रि मंडल के इस्तीफा दे देना पड़ता है 
और निर्बाचक समूह फे उस भाग के। धक्का पहुँचता है जिस के नेता मंत्री हेते हैं। सिफ़ 
मंत्रि-मंडल के ही क्रानून बनाने का कास करने की प्रथा से कानून धीरे-धीरे और देर में भले 
ही बने परंतु एक बड़ा फ़ायदा होता है | मंत्रि-मंडल पर ही क्लानूनों पर अमल करते की 
ज़िम्मेदारी होने फे कारण ऐसे क़ानून नहीं बनते हैं जिन पर अमल में कठिनाइयाँ पड़े या 
जिन पर अमली दृष्टि से काफ़ी विचार न हुआ हो। दूसरे यूरोपीय देशों में ऐसा नहीं होता 
है। अमेरिका में"तो कानून बनाते की संस्था और क्रानूनों पर अमल करनेवाली संस्थाओं 
के। मिलकुल एक-पूसरे से अलग रक्ख्मा गया है। यूरोप के दूसरे देझों में मंत्रियों और “ 
व्यवस्थापक-सभा के साधारण सदस्यों में इतनी होड़ रहती है कि बडुत-सी बार संत्रि-संडल 
की और से आए हुए मसबिदे व्यवल्थापक-सभा में स्वीकृत नहीं होते हैं ओर साधारण 
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सदस्यों की ओर से आए हुए मसविदे मंज़र हो जाते हैं। इन येरोपोय देशों में न तो 
मसविदे पेश करने का अधिकार सिर्फ़ मंत्रिमंडल ही फो रहता है और न सत्र असकिदों 
पर मल ही सिर्फ़ दलों के बिचार से दिए जाते हैं। परिणाम यह होता है कि क्वानूनों केश 
अमल में लाने की ज़िम्मेदारी क्रादून बमानेबालों पर न रहने से बहुत से ऐसे क़ानून बन 
जाते हैं जिन पर अमल में काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं । 

बिना उचित नेतृत्व के हर सभा का वही हाल होता है जो बिना सेनापति के 
किसी सेना का होता है । यही हाल सन्नहवीं सदी के अंत और श्रठारहयीं सदी के प्रारंभ 
काल में हाउस आऑयू कामन्‍्स का था। न सरकारी कर्मचारी ही हाउस ऑव्‌ कामन्स के 
रास्ता दिखाते ये औ्रौर न॒प्रतिनिषियों के चुने हुए मंत्री ही होने थे। द्वाउस आब्‌ कामन्स 
भद्दे का बाज़ार सा था | जिस के जो दिल में श्राता था करता था, और राजनैतिक सत्ता का 
दुरुपयोग होता था | आखिरकार इस बीमारी का इलाज मंत्रि-मंडल की सरकार में मिला, 
जिस पद्धति का उन्नीसबी सदी में सर्ववा मान लिया गया। अब यह आआत प्रायः 
सर्वमान्य होगई है कि द्वाउस श्रॉव्‌ कामनन्‍्स की सभा का काम शासन करना नहीं है। उस 
का काम केबल शासन की बागडोर ऐसे कुछ लोगों के हाथ मे थमा देना है जे! शासम के 
अच्छी तरह चला सके और फिर उन लोगों के कामों पर देख-रेख रखना है | पालंमिंट के 
साधारण सदस्यों का क्वाननी मसविदे पेश करने का अधिकार नाममात्र के लिए रह गया 
है | कोई भी सदस्य कोई मसविदा पार्लीमेंट में पेश कर सकता है। परंतु मंत्रि-मंडल की 
सहायता न होने पर उस के मसविदे का पास होना असंभव होता है| कभी भाग्य से किसी 
साधारण सदस्य की तरफ़ से पेश होनेवाला मसबिदा मंज़्र हो कर क्वानून भी बन जाय तो 
भी जब तक मत्रि मडल न चाहे उस पर अमल नहीं हो सकता है। हाउस आँव्‌ कामन्स 
में सदस्यों के वेतन देने के अस्ताव बहुत दिनों तक पास होते रहे परंतु जब तक इन 
बिचारों के मंत्रि मंडल ने नहीं श्रपनाया तब तक उन पर काई अमल नहीं हो सका | 
सन्‌ १६०२ ई० में स्‍त्री के मर जाने पर खाली से विवाद करने के जायज ठहराने के लिए 
एक मसविदा पेश हुआ था, और पालॉमेंट में लगभग दुगने मत से वह पास भी है। गया 
था। मगर मंत्रियों ने इस क्वानून पर अ्रमल करने के लिए सहूलियतें नहीं दीं और बहुत 
दिनो तक ख्ह मसविंदा म्तप्राय ही रहा । हाउस आब्‌ कामन्‍्स के अधिकारों के संत्रंध 
में कहा जाता है। कि “हाउस आँव्‌ कामन्त आदमी के औरत और औरत के आदमी 
बनाने के सियाये बृटेन में और सब कुछ कर सकता है।” यह कहना भी सत्य है क्‍योंकि 
निस्सन्देह कामन्स के संपूर्ण सत्ता होती है। मगर क्ामन्स अपनी इस सत्ता का प्रयोग सिर्फ़ 
मत्रि-संडल की सलाह और उस के नेतृत्व मं ही कर सकता है, क्‍योंकि अब क़ानून बनाने 
तक की वास्तविक ताक़त द्ाउस आ्ऑॉव्‌ कामन्‍्स के हाथों से निकल कर कार्यकारिणी के 
हाथों भें चली गई है | 
हाउस आऑव कामन्‍्स की सभा के नियमों के अनुसार मंगलवार और मुधवार की 
सभा को छोड़ कर हमेशा पालॉमेंट में सरकारी काम पहले लिया जाता है। मंगलवार और 
बुधवार के दिन साधारण सदस्यों के प्रस्तावों की सूचनाएँ पहले ली जाती हैं, और शुककार 
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के दिन उन के मसविदों पर विचार होता है। ईस्टर के बाद से मंगलवार की शामें भी 
सरकार ले लेती है, और ह्विटसनटाइड के त्योहार के बाद से सिफ़ द्विटतन के बाद के तीसरे 
और चौंथे शुक्रवार को छोड़ कर और सारे दिन सरकार अपने काम के लिए. लेने लगती है । 
अस्लु पार्लमिंट के साधारण सदस्यों को अपनी रचनात्मक राजनीतिशता दिखाने का काफ़ी 
समय तक नहीं मिलता है। जो दिन साधारण सदस्यों के लिए निश्चित होते हैं, उन पर मी 
उन के लिए बड़ी बंदिशें रहती हैं। रोज़ रात के बारह बजते ही पालीमिंट की ब्रैठक अपने 
आप ख़त्म हो जाती है। हर शुक्रवार को सभा शाम के साढ़े पाँच बजे ख़त्म हो जाती है | 
साधारण सदस्थ की तरफ़ से आई हुई कितनी ही ज़रूरी सूचना या मसविदें पर चर्चा चल 
रही हो, रात के बारह बजते ही कोई भी मंत्री प्रस्ताव ला कर पालीमेंट की ग्रैठक एकदम बंद 
करा सकता है। परंतु सरकार को वक्त की ज़रूरत होने पर हन नियमों का पालन नहीं किया 
जाता है। यारह बजे का नियम इस लिए बनाया गया था कि थोड़े से ज़िद्दी सदस्य लंबी- 
लंबी वक्‍्तृताएँ माइ-माड़ कर पार्लीमेंट के रात भर ब्रिठाकर तंग न कर सकें | परंतु इस से 
साधारण सदस्यों का अधिकार और भी कम हो गया है। किसी भी साधारण सदस्य के 
मसविदें के थोड़े से विरोधी रात के बारह बजे तक बोल कर मसविदे का गला घोंट डाल 
सकते हैं और वह बेचारा सदस्य उन्हें नहीं रोक सकता । श्रपने प्रस्मव की तरफ़ सिर्फ़ ध्यान 
स्वींचने के अतिरिक्त और पार्लीमिंट का साधारण सदस्य श्रब कुछ नहीं कर सकता है | ईस्टर 
के बाद तो इतना करना भी मुश्किल हो जाता है और ह्विटसनटाइ्ड के बाद तो ब्रिलकुल 
कुछ नहीं किया जा सकता है। सरकार अपनी अहु-संख्या की सहायता से पार्लामेंट में यहाँ तक 
तय कर लेती है कि अ्रम॒ुक तारीख तक अमुक काम खत्म हो जायगा | साधारण सदस्यों को 
आले।चना करने फे अतिरिक्त और किसी काम का मौक़ा नहीं मिल पाता। पार्ल॑मेंट में 
बहु-संख्या दल के साधारण सदस्य तो मसबिदों को देखने शोर समझने की कोशिश तक 
नहीं करते हैं। अपने दल के नेताओं को सारे मामलों में पूरी स्वतंत्रता दे कर बे संतोष कर 
लेते हैं । जिन बातों के लिए मत देने का नेताओं की ओर से उन्हें आदेश मिलता है, उन 
के लिए पार्लीमेंट में वे श्रपना मत दे देते हैं । 

सच तो यह है कि हाउस आँव कामन्स को अबन्र व्यवस्थापक-सभा कहना उचित 
नहीं है, क्योंकि हाउस आऑँव कामन्स अब क्रानून बनाने का काम नहीं करता है। वहाँ 
मत्रि-मंडल के बनाए हुए कानूनों पर सिफ़ चर्चा होती है । अस्तु, राजनैतिक विषयों पर राय 
ज़ाहिर करने का अखबारों और व्याख्यानों की तरह हाउस आ्रॉव्‌ कामन्‍्स को भी एक ज़रिया 
कहा जा सकता है। बहुत सी बातें जो कभी-कभी हाउस श्ॉव्‌ कामन्स में बहुत कुछ शोर 
मचाने से भी नहीं हो पाती हैं, श्रखवारों में थोष्टा सा श्रांदोशलन करने से हो जाती हैं। 
हाउस आब्‌ कामन्स के श्गलेंड की राज-व्यवस्था में से किसी प्रकार श्रकस्मात्‌ निकल 
जाने पर अब वहाँ की सरकार के काम-काज में कुछ फ़क्क नहीं पड़ेगा | 

जिस प्रकार क़ानून बनाने की सत्ता अय हाउस आब कामन्स के हाथ में नहीं है, 
उसी प्रकार उस को कार्यकारिशी सत्ता भी नहीं है। हाउस शव कामन्स का संत्रि-मंडल 
पर दकाव रहने के बजाय अब उल्टा मंत्रि-मंडल का हाउस पर दवाव रहता है। कहने के 
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लिए तो मंत्रियों को अपने प्रत्येक काम के बारे में राष्ट्र के प्रतिनिधियों का संतुष्ट करना पड़ता 
है; श्लौर श्रगर प्रतिनिधि उन के काम से संतुष्ट नहीं होते ईं तो मंत्रियों के इस्तीफ़ा दे देना 
होता है; परंतु वास्तव में आजकल का मंत्रि-मंडल कुछ भी करे पालीमेंट उसे निकालती 
नहीं हैं। अपने आप ही मंत्रिमंडल किसी नीति फे कारण भले ही इस्तीफ़ा दे दे। मंत्रि- 
मंडल को किसी काम के लिए पालीमेंट में दोषी ठदराना असंभव होता है, क्योंकि मंत्रियों के 
समर्थकों की ही प्लीमिंट में बहुमंख्या रहर्त। दे । हाँ, एक चीज़ का डर श्रवश्य मंत्रियों के 
रहता है; वह है इटेन फा जन-मत | परंतु जन-मत का भय मंत्रियों को हाउस आबू कासन्स 
न हो तो भी रहेगा। अस्तु, पार्लीमेंट की दाब की बजाय मंत्रि-मंडल पर अब निर्वाचक-समूह 
की दाव रहती है। मगर निर्वाचक-समूह को अपना मत प्रगट करने का मौका केवल चुनान 
के सभय मिलता है। उस समय भी वह सिकफ़े सरकारी नीति की उन्हीं एक-दो विशेष बातों 
पर अपना मत प्रगट कर सकता है जिन पर मंत्रि-मंडल की तरफ से ज्ञोर डाला जाता है। 
फिर भी राष्ट्र का निर्वाचक-समूह मंत्रियों की नीति के बारे में अपना मत बदल सकता है | 
परंतु दलबंदी की ज़ंजीरों से जकड़े हुए हाउस श्रॉव्‌ कॉमन्स को मंत्रि-मंडल की सदा हाँ में 
हाँ ही मिलानी पड़ती है। 

साल भर में छः महीने पालॉमेंट बंद रहती है। इस छः महीने में मंत्रि-मंडल के 
कामों की किसी का केई ख़बर नहीं होती है। केवल अखबारों से उन के कार्मा की थोड़ी- 
बहुत खबर मिलती रहती है। पार्लमिंट की बरैठके होने पर भी साधारण सदस्यों के 
मंत्रि-मंडल के कार्मा पर देग्व रे रखने का अधिक अ्रवसर नहीं रहता है। एक तो वैसे 
ही साधारण सदस्यों के मत्रियों की कारंवाई का हर पहलू समझना मुश्किल होता है । तिस 
पर लंदन में इस समय मौसम अ्रच्छा होने के कारण दावत-तवाज़ह की भरमार रहती है और 
बहुत-से सदस्यों के! पालमिंट की रूखी चर्चाओं से स्वभावतः उन में अधिक मज़ा खाता 
है। वे चारों तरफ़ आनंदोत्सवों में भाग लेते फिरते हैं और उन के लिए पार्लीमेंट की 
बैठकों में जम कर बैठना श्रथवा विभिन्न विषयों पर सरकारी रिपोर्ट पढ़ना अ्रसंभव हो जाता 
है । दल-प्रबन्धकों' के पास उन के पते रहते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें टेलीफ़ोन से 
मत डालने के लिए बुला लिया जाता है। परंतु कभी-कभी वोट देने भी वे नहीं आते हैं । 
साधारण ठौर पर सदस्यों के पालीमेंट में बैठा रखने का एक ही रास्ता मालूम होता है कि 
उन्हें श्रंदर बैठा कर बाइर से ज़रूरत रहने तक ताला बंद कर दिया जाय। सदस्यों के 
आराम के लिए और उन की द्वाजिरी बढ़ाने के लिए ही यह नियम बनाए गए, थे कि बजाय 
लगातार बैठके। के* पालीमेंट की चार दिन ढाई बजे दिन से साढ़ेलात बजे शाम तक 

१ धपार्टी-द्विप्स' । 

२ पहले पाक्षोमेंट की लगातार विगभर और रात में देर तक बेटक हुआ करती 
थीं। बहुत से सद॒स्थ जेबों और टोपों में भारंगियाँ और बिस्कुट भर खाया करते थे और 
पाक्ीमेंट में बैठे बैठे भ्लौर कभी-कभी बोलते-बोलते भी भारंगियाँ लाते जाते थे। बहुत से 
सदस्य अपनी जगहों पर लेट भी जाते थे । पूक बार तो पुक सप॒स्थ महाशय पांक्षॉमेंट के 
गुसखज़ाने में टव में पढ़े हुए स्थान का मज़ा लूट रहे थे, कि इतने में बोर देने की धंटी बज 
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बैठक हो और फिर खानों और आराम के लिए. छुट्टी से बाद, रात के नौ बजे से रात के 
आकारद बसे तक | लेकिन इन नियमें। के बन जाने पर भी अधिक लाभ नहीं हुआ है। 
साधारण सदस्य कितने ही मेहनती बन जायेँ और कितनी ही होशियारी से काम करें तो 
भी उन के लिए पालीमेंट का काम सँमाल लेना कठिन है | पालीमेंट में काम इतंना अधिक 
रहता है और समय इतना कम रहता है कि साधारण सदस्यों पर श्रगर लगाम न रक्‍्खी 
जाय और मंत्रियों के मरोसे पर अधिकतर काम न छोड़ दिया जाय तो पार्लमिंट का काम 
पूरा कश्ना नामुमकिन हो जाय | 
सब से बड़ी हाउस श्ॉब्‌ कॉमन्स की सत्ता थैली की सत्ता? मानी जाती है । श्र्थात्‌ 
कॉमन्स के सरकारी बजट घटाने, बढ़ाने, स्वीकार करने, न करने का पूरा श्रधिकार होता है | 
इस सत्ता के बल पर राजा के खर्च के लिए रुपया न देने की धमकियाँ दे कर हाउस श्रॉव_ 
कॉमन्स ने राजछुश्न तक का बल घटा दिया था। परंतु आजकल जिस प्रकार क़ानून बनाने 
और शासन करने में ह[उस आऑव्‌ कॉमन्स का हाथ नहीं रहता है, उसी प्रकार राष्ट्रीय बजट 
के बनाने में भी उस का हाथ नहीं रहता है। विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों और अ्विक।रियों 
की सलाद से मंत्रि-मंडल जो आय-व्यय-पत्रक तैयार कर के पालीमिंट के सामने पेश करता है, 
उस की माँगें सब सदस्यों के स्वीकार करनी पड़ती हैं। श्रगर काई खास भाँग सदस्यों के 
स्वीफार नम हो, तो उन्हें सारे मंत्रिमंडल को निकाल देने के लिए तैयार रहना चाहिए। 
मंत्रि-मंडल दल के बहुत से सदस्यों के खास माँगें पसंद न होने पर भी थे अ्रपने दल के 
नेताश्ं के विरुद्ध मत दे कर अपने दल की पार्ल॑मेंट में हार और विपक्ष की जीत कराना 
पसंद नहीं करते हैं। इस लिए वे चादे जितना गुड़गुड्ाएं और बुड़बुड़एँ मत आखिरकार 
अपने नेताओं के पत्ते में ही देते हैं। आय-व्यय फी बरारीकियों को भी अधिकतर सदस्य 
समभते नहीं हैं, इस लिए भी बजट पर अ्रधिक चर्चा करना उन के लिए, असंभव होता है ! 
बदाहरणार्थ सेना-बिभाग की माँसों के पालॉमिंट के थोड़े से सेना विशेषजों और पेन्शन 
याफ़्ता कर्नलों ओर केप्ट्मों के और कोई सदस्य नहीं समर पाता है। अस्तु, जब इस 
बिभाग की माँगों पर बहस चलती है, तो इन थोड़े से सेना-विभाग की बारीकियों के 
समभने बाते खास आदमियों के छोड़ कर दूसरे सदस्य बाहर जा कर सिगरेट पीने और राम 
लगाने लगते हैं श्रौर पालॉमेंट में सिफ्र' थोड़े से लोग बैठे रह जाते हैं। मत देने के लिए. 
घंटी बजने पर थे सब बाहर से आ कर अपने दलों के हुक्म के अनुसार मत दे जाते हैं। 
पार्सामिंट के अंदर चर्चा कर के मंत्रि-मंडल के प्रस्तावों में फेरफार कराना हर तरह से 
असंभव होता है। काई भी प्रख्यात विशेषज्ञ विद्वान अखबारों में एक खली चिट॒ठी 
लिख कर श्रथवा समाचार पत्रों में आंदोनन उठा कर अधिक सरलता से मंत्रि-मंडल के 
कामों पर झसर ड्राल सकता है। 
प्रस्तावों द्वारा सरकार के शासन की तज्ुटियाँ यताना भी साधारण सदस्यों को 
मामृमकिन होता है, क्‍योंकि उन के साधारण प्रस्तावों पर बहस होना और उन का सरकार 


गई । संदश्य महाशप टव में से उच्चल कर केवल एक तौकिया कपेट कर और 
जार छोगों के फकफहों की परवाह जल कर के धोट दे आप । 83276 2४ 
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के बिदद्ध पास द्ोना पार्लीमेंट में असंभव होता है| परंतु कॉमन्स की प्रति दिन की बैठकों में 
सरकार से सदस्यों के सरकारी कामों के विषय में प्रश्नोतर खत्म हो जाने के बाद और 
पालीमेंट का दूसरा काम शुरू होने से पहले किसी भी सदस्य को, किसी आवश्यक विषय 
पर चर्चा करने के लिए, सभा का साधारण कार्य स्थगित कर देने का प्रस्ताव रखने का 
अधिकार होता है। सरकारी कामों की आलोचना करने के लिए सदस्य इस अधिकार का 
प्रयोग कर सकते हैं; परंतु कार्य स्थगित करने के प्रस्ताव के पत्ष में चालीस से अधिक 
सदस्यों के खड़े हो कर अपनी इच्छा प्रगट करने पर ही उस प्रस्ताव पर चर्चा चल सकती है। 
अगर कार्य स्थगित करने का प्रस्ताव किसी पुरानी चर्चा को पुनर्जीवित करने के लिए या 
किसी ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए होता है, जिस विषय पर भविष्य में चर्चा करने 
के लिए कोई प्रस्ताव आ चुका होता है, तो वह प्रस्ताव हाउस आऑॉव्‌ कॉमन्स के नियमों के 
अनुसार नहीं लिया जा सकता है और हाउस झाँव्‌ कामन्स का अध्यक्ष उस को लेने से इन्कार 
कर देता है। सरकारी पक्ष के लोग, सोच-सोच कर, पहले ही से सारे संभावित विषयों 
पर, प्रस्ताव भेज रखते हैं जिस से कि सरकार के विरोधियों को सरकार के विरुद्ध कार्य स्थगित 
करने के प्रस्तावों के लाने का कभी मौक़ा ही न मिल सके । श्रस्तु, सरकार के विरुद्ध आवाज़ 
उठागेबाले सदस्य के लारे मार्ग पटे पड़े रहते हैं। हाँ, एक रास्ता है और उस का सदस्थ 
उपयेग भी खूब करते हैं। प्रति दिन पार्लीमेंट की बैठक शुरू द्वोते ही मंत्रियों से सवाल 
जवाब करने की पुरानी प्रथा चली आती है । सदस्यों को जो कुछ प्रश्न मंत्रियों से किसी 
विषय पर पूछना होता है, उस विषय पर वे प्रश्न लिख कर मंत्रियों के पास पहले से मेज 
देते हैं। जिन प्रश्नों का उत्तर उन्हें मंत्रियों से ज़बानी लेना होता है , उन प्रश्नों पर वे एक 
खास निशान लगा देंते हैं। सभा शुरू होते ही इन प्रश्नों के छपे हुए उत्तर सदस्यों की 
मेज्ञों पर रख दिए जाते हैं| ज़बानी उत्तर चाहनेवालों के ज़बानी उत्तर दे दिए जाते हैं । 
ज़रूरी विषयो पर सदस्यों को यक्रायक प्रश्न पूछने का भी श्रधिकार होता है। परंतु मंत्रियों 
को किसी प्रश्न का प्रजा के हित में' उत्तर न देने या साफ़ उत्तर न देने या बिल्कुल चुप 
रहने का भी अ्रषिकार होता है | फिर भी सरकार के इन प्रश्नों का बहुत भय रहता है; क्योंकि 
कोई भी सदस्य सरकारी मेदों का पता लगाकर मौक्े बे मौक़े उचित अनुचित प्रश्न पूछ कर 
सरकार की घोल खोल सकता है। सभा के शअ्ध्यक्ष के प्रश्न स्वीकार करने न करने का 
अधिकार भी होत। है। उस की राय में जो प्रश्न बहुत लंबा, व्यंगमय, बुरी भाषा में, 
मंत्रियों अ्रथवा किसी सदस्य के चरित्र पर आक्षेप करनेवाला या केवल मंत्रियों की राय 
जानने के लिए होता है, उस के पूछने की वह इजाज़त नहीं देता है। सदस्य सरकार से 
प्रश्न पूछने की सत्ता का आम तौर पर खूब प्रयाग करते हैं। 

हाउस आॉव कॉमन्स राष्ट्र के नेतृत्व का अखाड़ा होता है और देश भर की श्राँखें 
उस की तरफ़ रहती हैं । पालीमेंट में जो लोग नाम पैदा करते हैं, उन्हें देश के लोग भ्रपना 
नेता मानते हैं । सात सौ देश भर के चुने हुए चतर और अनुभवी प्रतिनिधियों में नाम पा 
लेना वास्तविक योग्यता का काम होता है | वर्षों में जा कर कहीं पारलीमेंट में किसी का तिक्का 
जम पाता हर परंतु याग्य नेताओं के हाथ में राष्ट्र की आगडोर रहने से देश का कल्माण 
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होता है। पहले जिस संत्रि-मंडल पर राजा का विश्वास नहीं रहता था, उस के इस्तीकफ़ा दे 
देना पड़ता था। बाद में मंत्रि-मंडल के! हाउस आँव्‌ कौमन्स का विश्वास-पात्र रहने की चिंता 
“ रहती थी। अब मंत्रि-मंडल के निर्वाचकों का ध्यान रखना पड़ता है। अ्रतः हाउस आऑव्‌ 
कॉमन्स की करतूतों का निर्वाचकें पर क्या असर द्वोगा, इस की मंत्रियों के बड़ी फ्रिक 
रहती है; और इसी लिए बहुत बार ज़रूरी बातों पर पार्लामिंट में इतना ध्यान नद्दी दिया 
जाता है, जितना उन बातों पर जिन का असर चुनाव में राजनैतिक दलों पर पड़ता दै। 

प्रधान मंत्री के हमेशा ऐसे मौक़े की फिराक रहती है, जिस पर चुनाव कराने से उस के 
दल की जीत और विपक्तियों की हार होने की संभावना हो। जब उसे केाई ऐसी बात समय 
पर मिल जाती है, जिस पर चुनाव में ज़ोर देने पर देश के निर्वाचक-समूह की उस के दल 
के पक्त में मत देने की संभावना होती है, तभी वह अपने मअंत्रि-मंडल का इस्तीफ़ा राजा 
के सामने पेश कर के नया चुनाव करवा लेता है। मंत्रि-मंडल-पद)्धति की सरकार में सरकार 

की प्रजा तक हमेशा सीधी पहुँच रहती है। जब जिस बात पर चाहे, सरकार प्रजा का मत 

माल्यूम कर सकती है। अ्रमेरिका में ऐसा नहीं दे सकता है। वहाँ जब तक अवधि पूरी न हो 

जाय तब तक प्रेसीडेंट, मंत्रि-मंडल या व्यवस्थापक सभा का चुनाव नहीं है सकता है । इंग- 

लैंड का प्रधान मंत्री जिस समय प्रजा के दिल से उतर जाय, उसी समय निकाला जा सकता 

है। अमेरिका का प्रधान अपनी अवधि पूरी होने से पढिले हृर्गिज्ञ नहीं निकाला जा सकता । 

कहा जा सकता है कि इंगलेंड के प्रधान मंत्री के अपने दल के हित से जब चाहे तब चुनाव 

करा के देश भर के तंग करने श्रौर इस सत्ता का दुशुपयेग करने का मौक्ता रहता है। परंतु 

प्रधान मंत्री के लिए. केवल दलबंदी के विचार से अपनी रुत्ता का दुरुपयोग करना बृटिश ग्रजा 

के सामने कठिन है। दूसरे ऐसी अवस्था में राजा के यद्द भी अ्रधिकार दोता है कि वह नया 

चुनाव न कया के दूसरे दल के नेताओं के मंत्रि-मंडल बनाने के लिए न्योता दे। परंतु 

इस अधिकार का राजा प्रयोग करेगा या नहीं, यह कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि ऐसे 

अवसर नहीं आते हैं।' प्रधान मंत्री के हाथ में यह सत्ता अपने दल में सुव्यवस्था रखने के 

लिए, अंकुश के समान होती है । जब मंत्रि मंडल दल के लेग मंत्रियों के कामों में अड़चर्ने 

डालने लगते हैं ह्रथवा दल की व्यवस्था बिगाड़ने लगते हैं, तब प्रधान मंत्री उन के 

पालीमिंट भंग कर देने और नया चुनाव कराने की धमकी दे सकता है, जिस से सदस्य दब 

कर ठीक बर्ताव करने लगते हैं, क्योंकि पालीमेंट का सदस्य बनने में काफ़ी मेहनत और 

रुपए का खर्च होता है | हाउस आॉव्‌ कॉमन्स का बृटिश राजनीति में इतने महत्व का 

स्थान है और उस की इतनी सत्ता मानी गई है कि जैसा हम पहले कह चुके हैं, पालीमेंट की 

इस एक सभा ही के आम भाषा में पालीमेंट कहा जाता है । 


+ ही अिनिीतयी जन विन 


५ छल १४३३ हई० में राष्ट्रीय सरकार बनाने के स्िए सेकडानेशढ के राजा से नया 
झुनाव कराने की प्रार्थना करने पर ऐसा अवसर आया था। राजा ने वूसरे दक्ष के नेताओं 
को मंजि-मंडक रचने का स्येशता दे कर अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया था और अचान 
संज्री की प्रार्थवा संजर कर के पास्षीसेंट संग कर दी थी । 
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पालॉमेंट की दूसरी सभा हाउस आऑब्‌ लाइंस एक मिश्रित संस्था है। कम से कम 
छः भेणौ के मनुष्यों का हाउस श्ॉव लार्डस में बैठने का अधिकार होता है। एक तो 
शाही खानदान के शाहज़ादे ला्ंस के सदस्य होते हैं और उन का दर्जा पीयर्स के ऊपर 
होता है| परंतु वे कभी हाउस आऑवू लाइंस में बैठने के लिए जाते नहीं हैं और हाउस 
आॉब्‌ लाडस की कारबाई में उन का काई हिस्सा नहीं होता है। दूसरी श्रेणी उन लोगों 
की होती है जिन की हाउस श्रॉव्‌ ला्डस में मौरूसी जगदें होती हैं। यह लोग पीयर्स कददलाते 
हैं और इन के तीन भाग द्ते हैं। एक भाग इंगलेंड के पीयर्स का दूसरा भाग ग्रेंट ब्रिटेन 
के पीयर्स का और तीसरा भाग यूनाइटेड किंगडम के पीयर्स का। प्रीय्सं बनाने का अधि 
कार राजा का माना गया है। परंतु वास्तव में मंत्रिमंडल और खास कर प्रधान मंत्री के 
इशारे पर साहित्य, क्रानन, कला, विशान, राजनीति और व्यापार में ख्याति प्रास करने: 
वाले लोगों के मान देने के लिए अथवा हाउस व्‌ लाडंस का राजनैतिक रंग बदलने 
के लिए, पीयर्स बनाए जाते हैं| सन्‌ श््८४ ई० में साहित्य में नाम पैदा करने के लिए, 
कवि टेनीसन के! पीयर बनाया गया था। इसी प्रकार लार्ड लिटन कला, लाडं फेलविन 
और लिस्टर विशान, लाई गोशेन व्यापार, जेनरल रोबटंस, वुल्ज़ले और किचनर युद्ध-कला 
में प्रवीशणता दिखाने के लिए, पीयर्स बनाए गए ये। ला्ड मेकाले और लिटन के कुछ 
राजनैतिक कारणों से पीयर बनाया गया था। हमारे देश के अत्यंत सफल और 
प्रसिद्ध वकील लार्ड सत्मेंद्रप्रसन्न सिनहा के, भारतवासियों के खुश करने और शायद यह 
विश्वारा दिलाने के लिए कि महारानी विक्टोरिया के एलान के अनुसार बृटिश सरकार 
गेरि-काले का भेद नहीं मानती है, रायपुर का पीयर बनाया गया था; जिस से लाड सिनहा 
के हाउस आऑव्‌ लाड़्स में बैठने का दक्त हो गया था। राजा अर्थात्‌ बृटिश मंत्रि-मंडल 
के असंख्य पीयर्स बनाने का अ्रधिकार है और प्रधान मंत्री इस अधिकार का काफ़ी प्रयोग 
करता है। थेड़े से अपवादों के छोड़ कर पीयर्स की हाउस आऑवू लार्डस में मौरूसी जगहें 
होती हैं | बाप के मर जाने पर वारिस बेटा २१ वर्ष की उम्र होते ही हाउस श्रॉव ला्इंस 
में बैठने का अधिकारी हो जाता है। पीयर्स की पाँच उप-श्रेणियाँ होती हईं--श्यक, 
मार्क्स, अल, वाइकाउंट और बैरन। इन के आपस में छोटे-बढ़े दर्जे हैं जिन का 
राजनैतिक बातों से अधिक संबंध महीं है। जिस पीयर का दिवाला पिट जाता है या 
जिस के किसी सख्त श्रपराध के लिए जेल में डाल दिया जाता है, उस के फिर हाउस आँव्‌ 
लाडंस में बैठने का भ्रधिकार नहीं रहता है । पीयर का रुतवा और हाउस आऑव लाडंस में 
मौरूसी जगह हो जाने पर किसी फो उस से पीछा छुड़ा ऐेने का अधिकार नहीं होता । 
कई बार सौरूसी पीयर बनने वालों में से कुछ ने इस बात का प्रयक्ष भी किया कि वे 
हाउस झआव लॉइंस में न बैठ कर हाउस आ्रॉवू कांमन्स के सदस्य बनें; परंतु उन के सब 
प्रयक्ष असफल रहे क्योंकि क्रानून के अनुसार उन्हें द्ाउस आऑब्‌ लॉडस में ही बैठना 
चाहिए । स्त्रियों के हाउस आऑब्‌ ला्डंस का सदस्य होने का अधिकार देने का कई बार 
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प्रयन्ष किया गया, परंतु श्रमी तक उस में सफलता नहीं हुई है। 

हाउस ब्ॉव लार्डस के तीसरी श्रेणी में पीयर्स के स्कॉउलैंड के प्रतिनिधि पीयर्स 
होते हैं। प्रत्येक नई पालीसिंट में ब्रैठने के लिए स्कॉटलेंड के सारे पीयर्स मिल कर अपने 
सोलह प्रतिनिधि चुन केते हैं जिन को उस पालौमेंट की जिंदगी तक हाउस शव लाडस में 
बैठभे का अधिकार रहता है। चौथी श्रेणी में इसी तरह आयरलैंड के पीर्यसों के चुने हुए. 
रष् प्रतिनिधि होते थे; जिन को अपने जीवन-पर्यत हाउस आऑव लार्डंस में बैठने का 
अधिकार होता था | आयरलेंड के जो पीयस हाउस ऑवलाड्डस के लिए चुने नहीं जाते थे 
उन को ग्रायरलैंड के अ्रतिरिक्त ग्रेट ब्रिटेन के और किसी भी भाग से हाउस आ्रॉव्‌ कॉमन्स 
में चुने जाने का अधिकार होता था। परंतु जब से आयरलेंड की सरकार श्रलग हो गई है तब 
से स्थिति बदल गई है। लॉड्स की पाँचवीं श्रेणी में वे कानूनी पंडित होते हैं जिन के 
खास तौर पर न्यायाधीश का कार्य करने के लिए. हाउस आवू लाडस का सदस्य बनाया जाता 
है| हाउस श्रॉवू लाडंस का एक काम बृटिश साम्राज्य भर की अदालतों की अपीलें सुनना भी 
होता है श्रौर इस लिए. यह श्रावश्यक होता है फि ला्डस के सदस्यों में कानूनों के विशेषश्ञ भी 
कुछ रहे । हन क़ानूनी सदस्यों फी जगहें हाउस आव्‌ ला्डस में मौरूसी नहीं होतीं | जिंदगी 
भर तक ही ला्डंस का सदस्य रहने का उन्हें अधिकार होता है। लॉ्ड चांसलर की 
आऋध्यक्षता में इन सदस्यों की कचहरी बृटिश साम्राज्य की सब से बड़ी श्रपील की श्रदालत 
मानी जाती है। भारतवर्ष से हाई कोर्ट के फ़ैसलो के बाद अपीलें इसी श्रदालत के सामने 
जाती हैं। अदालत का कार्य चलाने के लिए सिर्फ़ तीन क्रानूनी सदस्यों की संख्या काफ़ी होती 
है। वैसे तो हटस श्रॉव ला्स के सारे सदस्यों को, ख़ास कर क़ानून में दखल रखनेवालों को 
इस खदालत के काम में भाग लेने का श्रधिकार द्ोता है; परंतु श्रम तौर पर सिर्फ़ कानूनी 
सदस्य ही न्याय का काम करते हैं, अ्रन्य सदस्य उस में दखल नहीं देते । 

छूटी भेशी हाउस ग्रॉव्‌ लाइंस में पादरियों की है। किसी ज़माने में हाउस आॉवू 
लाइस में इन्हीं लोगों की संख्या सब से ग्रधिक होती थी | परंतु अ्रत्र क़ानून के अनुसार 
धार्मिक संस्थाओं के सिफ़े २६ प्रतिनिधि हाउस आ्रॉव लाइंस में ब्रैठ सकते हैं। केंटरबरी 
और यॉक के आचंविशपों और लंडन, डरहेम और विंचेस्टर के विशपों को फ़ानूनन 
लाडंस में ब्रैठने का अधिकार प्राम है। शेष २१ धार्मिक प्रतिनिधि उन के सिवा समय के 
अनुसार प्रधान मंत्री की इच्छा से चुने जाते हैं। हाउस व ला्इस में श्राजजल ६७४ के 
लगभग सदस्यों का औसत रहता है। सातवें हेनरी के समय में लॉड्स में सिर्क़ा ८० सदस्य 
थे; उन में भी अधिकतर पादरी ही थे | परंतु पिछले डेढ़ सौ वर्ष में यह संख्या ८० से बढ़ 
कर ६७५ के क़रीब हो गई है| केवल सन्‌ १८३० ई० और श्८६८६० के बीच के समय में 
दी १६४ नए लार्डस बना डाले गए. । चालीस वर्ष के अपने शासन में उदार दल ने 
२२१२ नए लार्डस बनाए और अनुदार दल ने २७ वर्ष में १४९। आजकल के लॉर्ड्स 
में से करीब आधे से अधिक पिछले ६० वर्षों में इस पद को प्रास हुए हैं। इतले बड़े 
हाउस झॉँव्‌ लाइस का कोरम सिफ़ें तीन होता है। मगर लाड्ंस में ३० सदस्य मौजूद न 
झेने पर किसी बात का निश्चय नहीं किया जाता है। आम तौर पर ला्डस की ससाह में 
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चार बैठक होती हैं; परंतु अधिक काम न रहने से बहुत शीघ्र ही; प्रायः एक घंटे में; खत्म हो 
जाती हैं। हाउस आ्ॉव्‌ ला्डस का श्रध्यक्ष लार्ड चांसलर होता है जिस को प्रधान मंत्री की 
सिफ़ारिस पर राजा नियुक्त करता है। परत लार्ड चांतलर हाउस आव कामन्स के प्रमुख 
स्थीकर' की तरह हाउस आँव्‌ लाड्स की कार्रवाई को बहुत नियमित नहीं करता। बोलने 
वाला सदस्य उस को संबोधन न कर के 'माई लार्डस” कर के सब सदस्यों को संबोधित करता 
है और अगर दो या अधिक सदस्थ एक साथ बोलने के लिए खड़े हो! जाते हैं. तो हाउस 
अ्रव्‌ लाडंस की सभा है| इस बात का फैसला करती है कि कौन पहले बोले । 
सौ वर्ष से हाउस आ्ॉब लाइंस को सुधारने या सर्वनाश कर डालने के लिए 
आंदोलन चल रहा है | परंतु थोड़े से मज़बूर दल के लोगों को छोड़ कर और कोई हाउस 
आँव्‌ लाइंस का सर्वनाश कर डालने के लिए तैयार नहीं है। लाडस के विरोधियों का 
कहना है कि लाइंस के सदरुय अधिकतर दक्कियानूसी विचारों के मौरूसी ज़मींदार और 
महा जन होते हैं, जो प्रगतिशील विचारों और परिवर्तनों से डरते हैं, और इस लिए देश की 
उन्नति के मार्ग में सदा आड़े आते हैं | लॉर्ड का बेटा, बुद्ध, हो या बुद्धिमान, फेवल भौरूसी 
हक से हाउस आऑव्‌ लाइस का तदस्य बन कर राष्ट्र का भाग्य बनाने बिगाड़ने का अधिकारी 
हो जाता है। अ्रधिकतर सदस्य हाउस आँव्‌ लार्डस के काम में शौक़ तक नहीं दिखाते हैं। 
सभाओं में बहुत कम आते हैं और आते भी हैं, तो गहन विषयों तक का जल्दी-जल्दी 
निश्चय कर के चले जाते हैं| लोग लाइंस का पिरोध इस लिए भी करते हैं कि लार्ड स 
की सभा प्रजा के हितों की प्रतिनिधि नहीं है। मगर १६ वीं सदी के सुधारों से पहले हाउस 
आब्‌ कामनन्‍्स में भी लाइस की तरह ज़मींदारों और अ्रमीरों की ही श्रधिक संख्या होती 
थी | सन्‌ १८६७ और श्दप४ ई० के सुधारों के बाद सर्ब-साधारण को मताधिकार मिल 
जाने से हाउस आबू कामन्स प्रजा का प्रतिनिधि बना और मंत्रि-मंडल-पद्धति की 
सरकार के विकास के वाद से शासन पर प्रजा का अकुश हुआ । मशर हाउस अॉँव 
लाडस लगभग जैसा का तैसा ही रहा है। सन्‌ १८३१२ ई० से द्वाउस ऑब लाडंस को 
सुधारने का प्रश्न ज़ोरों स उठा और सन्‌ १६०६ ६० तक हाउस श्रॉव कामन्स और 
लार्ड्स में सुधार के कई प्रयज्ञ किए गए.। मगर लाडस में सुधार के सब्र प्रयक्ष निष्फल 
रहे । सन्‌ #८ू८६ ई० तक द्वाउस आऑब लाइंस में उदार और अनुदार, दोनों दलों के 
सदस्य काफ़ी संख्या में होते थे । अनुदार दल के सदस्यों की संख्या श्रधिक होती थी; परंतु 
उदार दल के सदस्यों की संख्या भी उन से कुछ ही कम रहती थी । ज्ञोर मार कर अकसर 
उदार दलवौले बहुत सी अपनी बातें लाइंस में पात करा ले जाते थे । परंतु सन्‌ श्लू८६ 
ई० में स्लैडस्टन के पहले आयरिश होमरूल बिल पर उदार दल में फूट पड़ जाने से उदार 
दल कमज़ोर हो गया। जोज़ेफ़ चेंबरलेन के नेतृत्व में उदार दल के बहुत से लोगों ने 
“लिग्ररल यूनियनिस्ट” नाम का एक नया दल बना लिया, जो याद में धीरे-धीरे अनुदार 
दल में जा मिला। इस घटना के बाद से हाउस श्ॉव्‌ लाडइंस में अनुदार दल का 
ज़ोर हो गया और तब से आज तक लाइंस में उसी दल का दूती बोलता है। उदार- 
दल के हाउस श्रॉव्‌ ला्स में बहुत थोड़े सदस्य रद्द गए। सन्‌ १६०४ ६० में हाउस 
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आव्‌ लाइंस के ६०० सदस्यों में सिर्फ़ ४३ सदस्प उदार दल के थे और सन्‌ १६१० में ६१८ 
सदस्यों में तिफ़ ७४ सदस्य उदार दल के ये। आशचय की बात तो यह है कि सन्‌ १८३० ई० 
से १६१० ई० तक उदार दल ने अपने दो सौ नए पीयर्स ब्रनाए। मगर देखने में आ्राया है 
कि हाउस आँवबू लाइंस की का जल की कोठरी में जो सदस्य जाता है वह कुछ दिनों में, वह 
नहीं तो उस का बेटा, दक्तियादूस विचारों का हो कर अनुदार दल में मिल जाता है। अस्तु, 
हमेशा ही हाउस आऑवू लाउंस अनुदार दल का सहायक और दूसरे प्रगतिशील दलों का 
विरोधी रहता है। 
सन्‌ १६०६ ६० में हाउस श्रॉव लॉडंस और कॉमन्स में ज़ोर का कगड़ा ठन गया 
था। सन्‌ १४०७ ई० से यह बात आम तौर पर मान ली गई थी कि रुपए-पैसे के संबंध रखने: 
वाले सारे मसविदे हांउस ऑवू कॉमन्स में पेश होने चाहिए और कॉमन्स में मं हर हो जाने पर 
लार्ड्स को उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। परंतु लाइस ने बराकफ़ायदा इस सिद्धांत को 
कभी स्वीकार नहीं किया था। श्रंत में कॉमन्स ने द्वाउस व लाइंस के श्रार्थिक मंसविदों को 
और अश्पने झ्ाथिक मसविदों पर लाइस के सुधारों को नामंज़र कर के अपने रुपए.-पैसे 
संबंधी श्रधिकार लाइंस से स्त्रीकार करा लिए। उदाहरणाथे सन्‌ १८६० ई० में कॉमन्स ने 
कागंज्ञ पर से कर उठाने का एक मसविदा पास किया और लाडंस ने इस मसविदे को 
अस्वीकार किया। इस पर कॉमन्स ने देश में हतमा शोर मचाया क्रि दूसरे वर्ष ही 
कागज़ का कर उठा लिया गया। हमेशा से राष्ट्रीय श्राय-व्यय पर प्रजा के प्रतिनिधियों 
की सभा हाउस आव्‌ कॉमन्स का अधिकार रखना बृटिश प्रजा को पसंद रहा है; क्योंकि 
थैली की सत्ता? हाथ में रख कर ही प्रतिनिधि-लभा सरकार पर अपनी हुकूमत क्रायम रखती 
है। सन्‌ १६०८ ६० में उदार दल के अथ-तनिव लायड जॉर्ज के बजट को हाउस 
श्रॉव्‌ लॉडंस ने स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। इस पर देश भर में बड़ा तहलका 
मच गया और हाउस आॉँव्‌ लाइंस और हाउस ्ॉव्‌ कॉमन्स का द्ंद्-युद्ध छिड़ गया। 
अंत में हाउस आऑव्‌ कॉमन्स में एक प्रस्ताव पास हुआ कि “हाउस आऑब्‌ कॉमन्स के मंजूर 
किए हुए सालाना आय-व्यय-पत्रक को हाउस आऑव्‌ लाइस ने स्वीकार न कर के देश की 
राज-व्यवस्था को भंग किया है और हाउस आॉव कॉमन्स के अधिकारों को कुचला है ।” 
साथं ही उदार दल के मंत्रि-मंडल ने यह भी निश्चय किया कि, “इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर 
प्रजा की राय लेने की ज़रूरत है।” अरतु, पालॉमेंट भंग कर के सन्‌ १६१० ई० में नया 
चुनाव किया गया जिस में फिर से उदार दल के लेागईी अधिक संख्या में चुन 
कर आए। नई पार्लीमेंट खुलने पर राज-छुत्र की ओर से होनेवाली बक्तृता" में कद्दा 
गया कि “शीत्र ही हाउस आॉव्‌ लॉडंस और इाउस आऑव्‌ कॉमन्स के परस्पर संबंध 
की ऐसी साफ़-साफ़ व्याख्या कर दी जायगी कि जिस से हाउस शव कॉमन्स का 
राष्ट्रीय आय-व्यय पर पूर्ण अधिकार और क़ानून बनाने में भी हाउस आऑॉब्‌ लॉर्डस से 
अधिक अधिकार स्पष्ट हे जायगा |” 


$ आई पा“क्षीमेंट खुजने पर राज संत्रि-संदल की सरफ़ से तैयार की हुई पक दक्‍तता 
पढ़ता है जिसमें संत्रि-संडल की भावी नीति का बर्णंभ रहता है । 
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उदार दल का बजट फिर से पार्लामेंट में पेश हुआ झौर लाइंस ने डर कर उस 
के जैक का तैसा भंज़र कर लिया। परंतु इस बजट के पास होने से पहले ही प्रधान मंत्री ने 
हाउस अब कॉमन्स में कई प्रस्ताव पास करा लिए थे, जिन की बुनियाद पर सन्‌ १६१९१ 
ई० का पार्लीमेंट-बिल' बना कर बड़े कंणड़े-टंटों और धमकियों के बाद यह बिल. 
हाउस आव्‌ कामन्त में मंज़र हुआ। परंतु हाउस ऑव लाइंस में “पार्लमिंट-बिल 
पेश होते द्वी उढ में बहुत से सुधार पेश किए गए | मिस्टर ऐस्क्रुइथ के उदार मंत्रि 
मंडल ने लाइंस को एक मी सुधार स्तरीकृत करने से साफ़ इन्कार कर दिया । अस्तु, पालीमेंट 
भंग कर के प्रजा की राय जानने के लिए फिर से सन्‌ १६११ में नया चुनाव किया गया। 
परंतु इत चुनाव के बाद भी उदार दल के सदस्यों की ही बहुसंख्या द्वाउस 
आबू कामन्स में चुन कर आई और जनमत के अपने पक्ष में पा कर उदार दल का 
अनुदार द्वाउस व लाडस की सत्ता के हमेशा के लिए घटा देने का निश्चय और भी 
हृढू हं। गया | अतएवं हडस आऑब लाइंस में 'पार्लीमेंट बिल” का फिर से विरोध उठने 
पर उदार दल की सरकार की तरफ़ के लाइंस के धमकी दी गई कि सरकार पार्लामेंट 
बिन में तिल भर भी परिवर्तन स्प्रीकार नहीं करेगी और ला्डस के ज़्यादा चूँ-चाँ करने 
पर सरकार नए पीयर्स बना कर हाउस आऑवू लाइंस में अपने समर्थके| के भर' देगी और 
पार्लमिंट बिल के। जैसा का तैसा ही की परी इच्छानुसार पास करावेगी । अगर लाडस 
ने हठ की छाती और सरकार के अपनी धमकी सची करने के लिए भज़बूर होना पड़ा होता 
तो प्रधान-मंत्री के पालोमिंट ब्रिल लाईस में मंज़र कराने के लिए चार सी नए पीयर्स 
बनाने पढ़े देते | परंतु इस भयानक धमकी से लाइंस के पाँव उखड़ गए. और उन्हों ने 
पार्लमिंठ बिल के। हाउस ऑॉवू लाइस में हाउस आॉव्‌ कामन्स की मर्ज़ी के मुताबिक 
सैसा का तैसा पास हे जाने दिया । आखिरकार प्रजा-सत्ता के विजय मिली। इस 'पालीमिंद 
बिल' के अनुतार आथिक मसविदे द्वाउस आऑँव्‌ कामन्स में पास है! जाने के बाद हाउस 
आँव्‌ लाडस में नामंज़र होने पर भी कुछ दिन के बाद राजा के ६इस्ताक्षरों से ही क़ानून 
बन सकते हैं। कौन-सा मसविदा आर्थिक मसविदा है, इस का निश्चय हाउस आँबू 
कामन्स के अध्यक्ष की राय पर छेाड़ा गया है, जिस की राय इस मामले में आख़िरी हती 
है । इसी बिल के अनुसार पालीमेंट की जिंदगी पाँच वर्ष से अधिक बढ़ाने के प्रस्ताव के 
अतिरिक्त दूसरा कोई भी साधारण भसविदा दह्वाउस अबू कामन्स की तीन लगातार 
बैठकों में पास हे जाने पर और प्रत्येक बार बैठक ख़त्म होने से एक महीना पहले हाउस 
आन लॉ्डंस के पास भेजा जाने पर यदि वहाँतीनों बार भी वह स्वीकार न किया जायतो भी 
स्षिफ्त हाउस आऑब कॉमन्स की इच्छानुसार राजा के इस्ताक्वरों से ही क्राबून बन सकता है--- 
बशर्ते कि उस मसविदे के हाउस ऑब्‌ कॉमन्स में पहली बार पेश होने और अआखिरी बार 
पेश होने के बीच में दो वर्ष का अरसा बीत चुका हो और उस की शक्ल में कोई तबदीली न 
की गई हो | इस ऐक्ट के अनुसार पालीमेंट की ज़िंदगी सात वर्ष से घटा कर पाँच वर्ष 
कर दी गई थी। इस ऐक्ट ने सदियों से भानी जानेवाली हाउस श्ऑँव्‌ लॉडंस 
और द्वाउस आऑवू कॉमन्स की बराबर की हैसियत को मिटा कर हाउस आऑवू कॉमन्स 
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की प्रधानता और प्राबल्य का सिक्का जमाया; क़ानून बनाने में लाइंस का आज भी काफ़ी 
हाथ रहता है। हाउस आँव्‌ कॉमन्स में पास हो जानेवाले मलविदों को हाउस आव 
लाइंस विलकुल अस्वीकार करने का अधिकार न रखने पर भी दो वर्ष तक उन को लटकाए 
रखने का अधिकार तो श्रभी तक रखता ही है। अस्तु, कोई क्रांतिकारी मसविदा हाउस 
आव्‌ कॉमन्स बिना द्वाउस आऑँब लाइंस की मर्जी के जल्‍दी से पास नहीं कर सकता है। 
ग्रैर-ज्रूरी मसविदों को दो बर्ष तक लटका कर हाउस आऑव लॉड्स आलानी से खत्म 
कर सकता है। परंतु जो मसविदे इतने ज़रूरी होते हैं कि दो वर्ष तक लटके रहने पर 
भी प्रजा की आँखों में चढ़े रहते हैं और सब प्रकार की समालोचनाओं की कसीटी पर चढ़ 

कर भी चमकते हुए निडल आते हैं उन को रोक लेना अब ज़रूर द्वाउस श्रॉव्‌ लाईंस की 
सामर्थ्य में नहीं रद्दा है। “प्लूरल वोटिंग ब्रिल” इत्यादि कई श्रावश्यक मसविदे दो वर्ष तक 
लटके रहने के बाद भी पालीमिंट से पास हुए हैं। क्रानून बनाने में यह प्रधानता और 
प्राबल्य हाउस आव्‌ कॉमन्स को प्राप्त हो जाने के बाद से लगभग क्लानून बनाने की संपूर्ण 

सत्ता हाउस आऑँब्‌ कामन्स के द्वाथ में श्रागई है। द्वाउस आऑव्‌ लार्डस अब अधिक से 

अधिक क़ानून बनाने में जल्दबाज़ी रोक सकता है, क्वानून बनाना नहीं रोक सकता है | 

अभी तक कोई ऐसा नियम नहीं है कि साधारण मसविदे हाउस आ्रॉब्‌ लाई में पहिले 

पेश न दोकर कॉमन्स में पहले पेश द्ो। मद्कुर रिवाज के अनुसार सारे मसविदे कॉमन्स 
में दी शुरू होते हैँ। पालौमिंट ऐक्ट पास द्वो जाने के बाद भी द्वाउस आ्रॉय्‌ लाईस के 

सुधार की चर्चा अब तक चलती है | बहुत से लोगों का कद्दना है कि हाउस शव लाइंस 

में मौस्सी पीयर्ता के बैठने का अधिकार नहीं होना चाहिए--कुछ पीय्स प्रजा के द्वारा 

बुन कर आना चाहिए, कुछ कामन्त के सदस्यों द्वारा चुगे जाने चाहिए और कुछ देश भर 

के विभिन्न हितों के प्रतिनिधि होने चाहिए जिन के विशान, कला, साहित्य और व्यापारी 

सभा-समाजों से चुन कर आना चाहिए। इस पर कुछ राजनीतिशों का कहना है कि 

यदि हाउस ऑबू ला्डंस भी हाउस आँब्‌ कामन्स की तरद देश के द्वितों का प्रतिनिधि बन 

गया तो वह हाउस आऑब कामन्स से कम हैसियत का रहना क्‍यों पसंद करेगा ! हमारी 

समभ में यद डर क्िज्ञल है, क्‍योंकि प्रथम तो द्वाउस आऑवू कामन्‍्स कोई ऐसा क़ानून ही 

पास होने नहीं देगा जिस से उस की ताक़त कम हो जाय । दूसरे जब तक जबाबदार मंत्रि- 

मंडल पद्धति की सरकार इंगलेंड से फ्रायम रहेगी, तब तक व्यवस्थापक सभा की प्रतिनिधि 

सभा ही सर्व-शक्तिमान रहेगी | एक प्रख्यात अंगरेज़ लेम्कक लिखता है कि “जम्र तक हाउस 

आॉब्‌ कामन्स के पीछे देश का निर्वाचक-समूटदट रहेगा, तवतक ला्ड्स उस की लगाम नहीं 

थाम सकते । सुधारों के रोकना तो दूर रहा, अगर निर्वाचक-समूह क्रांति करने पर तुल 

जाय और उस का साथ देने के लिए मंत्रि-मंडल तैयार हो जाय, तो हाउस आऑॉब्‌ लार्डस 

इंगलैंड़ में क्रांति होना तक नहीं रोक सकता है।” 
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इटेन के स्थानिक शतसन में भी अरब वह पुरानी अ्रव्यवस्था और पेचीदापन 
नहीं रद्ा है। शासनत्ेत्रों की विभिन्नता कम हो गई है। श्रभ्रिकारियों की संख्या भी 
कम कर दी गई है और उन के एक-दूसरे से संबंध साफ़ और सीधे हो गए हैं। कंद्रीय 
अधिकारियों का हाथ भी स्थानिक शासन की रहबरी के लिए मज़बूत कर दिया गया है। 
सारे देश को शासन-ग्रबंध के लिए 'काउंटीज़' और 'काउंटी बौरोज़' में बाँट दिया गया है। 
काउंटीज़ को देहाती ज़िलों, शहरी ज़िलों और दौरोज़ में बाँटा गया है और इन भागों को और 
भी छोटे मागों--“पैरिशों'--में विभाजित किया गया है। शरीबों की मदद के लिए बनाए 
गए शरीब क्ाबूना' का शासन चलाने के लिए इन पैरिशों की अलग संघ बना ली जाती 
हैं । राजधानी लंदन शहर का शासन एक खास ढंग पर चलता है | 

यूरोप के दूसरे देशों की अपेक्षा बृटेन में हमेशा से केंद्रीय सरकार ने स्थानिक 
शासन में कम हस्तक्षेप किया है। जैसा आगे चल कर दम फ्रांस के स्थानिक शासन में 
केंद्रीय सरकार के अधिकारी प्रीक्रेक्ट को स्थानिक शासन क्रा कर्ता-धर्ता अधिकारी पाएँ गे 
वैसा इंगलेंड के स्थानिक शासन में हमें कोई केंद्रीय सरकार का अ्रधिकारी नहीं मिलता 
है । स्थानिक शासन केंद्रीय सरकार के संगठन का निरा एक अंग न बन जाने पर भी पिछले 
साठ-सत्तर वर्षों से ग़रीरो की मदद, शिक्षा, आर्थिक प्रबंध, स्वास्थ्य इत्यादि स्थानिक शासन 
के विभिन्न विभागों पर केंद्रीय सरकार का काफ़ी नियंत्रण रहने लगा है | केंद्रीय सरकार के 
पाँच विभागों का थोड़ा बद्दुत इन विषयों में स्थानिक शासन में नियंत्रण रहता है। केंद्रीय 
सरकार का ग्रह-विभाग स्थानिक पुलिम और कारखानों की देख-रेल करता है। 'शिक्षा 
बोर्ड'विभाग सारे साव॑जनिक धन से चलनेवाले शिक्षालयों की देख-रेख ओर संचालन 
करता है। केंद्रीय सरकार का तीसरा 'कृषि बोड-विभाग स्थानिक बाज़ारों और मवेशियों 
की बीमारी के क्राबूनों और नियमों का पालन कराता है। चौथा “व्यापार बोर्ड-विभाग 
पानी, रैस, बिजली और चुंगियों के दूसरे व्यापारी कामों की जाँच और सँभाल करता है । 
पाँचवाँ 'स्थास्थ्य सचिव” का विभाग आजकल खास तौर पर स्थानिक स्थास्थ्य और श्राम 
तौर पर सारेध स्थानिक शासन के मामलों की देख-माल रखता है। केंद्रीय सरकार के यह 
विभाग अपने हुक्मों और नियमों के द्वारा स्थानिक संस्थाओं के कामों को स्वीकार और 
अस्वीकार कर के तथा उन को अपनी दोशियार सलाह दे कर स्थानिक शासन में अपना 
नियंत्रण रखते हैं। पालीमेंट के भी क्राचून बना कर स्थानिक अधिकारियों पर नियंत्रण 
रखने का ख्िकार होता ही है । 

स्थानिक शासन का काम-काज काउंटी में काउंटी कौंसिल चलाती है। दटेन 
में छोटी-बढ़ी कुल मिला कर क़रीब ६२ काउंटियाँ हैं जिन में छोटी ते छोटी रटलेंड 
काउंटी की आवादी क़रीब १६७०६ होगी और बड़ी से बड़ी लंकाशायर काउंटी की 
१८२७४३६ आबादी है। काउंटी कौसिल में प्रजा के तीन साल के लिए चुने हुए 
सदस्य और दहन चुने हुए. प्रतिनिभियों द्वारा छः साल के लिए चुने हुए पऐेल्दरमैन 
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होते हैं । ऐल्डरमैनों की सदस्यों से एक तिहाई संख्या होती है और हर तीसरे साल उन के 
आधे भाग का चुनाव होता है । काउंटी कौंसिल के इन दोनों प्रकार के सदस्यों को 
एक ही से अधिकार और सत्ता होती है। कौंतिल के चुनावों में दलबंदी का रूयाल' 
न रक्‍्खा जा कर प्रायः सभी दलों के सदस्य ले लिए जाते हैं। आम तौर पर काउंटी 
कौंसिल के सदस्यों की संख्या ७४ होती है | कौंसिलों की बैठक आराम तौर पर साल में चार 
बार से अधिक नहीं होती हैं | श्रधिकतर शासन का काम-काज कौंसिल की स्थायी समितियाँ 
आर अधिकारी चलाते हैं। काउंटी कौंसिल को स्थानिक शासन के लिए कर उगाने, करों 
की आमदनी खर्च करने और क़र्ज़ लेने का भ्रधिकार होता है। काउंटी कौंसिल काउंटी की 
सार्वजनिक मिलकियत, इमारतों, पुलों, पागलखानों, रिफ्रॉमेंटरियों और उद्योगी स्कूलों की 
संभाल और प्रबंध रखने, छोटे श्रधिकारियों को नियुक्त करने, कुछ व्यापारी लाइसेंस देने, 
सड़कों और रास्तों के ठीक रखने, जलाशयो को स्वच्छु रखने, और मवेशियों, मछलियों, 
बिड़ियों और कीड़ों से संबंध रखनेवाले तमाम नियभों का पालन कराने का काम करती है | 
प्राथमिक स्कूलों को स्थापन करने तथा उच्च शिक्षा की योजना करनेवालों को सहायता देने 
का काम करने के अतिरिक्त काउंटी कौंतिल की एक समिति “जस्टिस आऑव्‌ दि पीस! के 
प्रतिनिधियों से मिल कर स्थानिकर पुलिस का प्रबंध भी करती है । कॉसिल काउंटी का 
शासन चलाने के लिए उपनियम बनाती है और देहात के छोटे अधिकारियों की देख-रेख भी 
रखती है । 
काउंटी के अंदर फे दूसरे शासन-क्षेत्रों, देहाती ज्ञिलों, देहाती पैरिशों, शहरी 
ज़िलों और म्यूनिसिपल बौरोंज की भी, इसी प्रकार शासन चलाने के लिए, कौंसिलें होती हैं । 
ज़िलों की कौंसिल को तीन साल के लिए आबादी के अनुसार प्रजा चुनती है और हर साल 
फॉसिल के एक तिहाई सदस्यों का चुनाव होता है। तीन सौ से अधिक आबादी के वैरिशों 
में पाँच से पंद्रह तक सदस्यों की तीन साल के लिए, इसी प्रकार कॉसिलें चुनी जाती हैं । 
ल्लियों को भी इन कॉसिलों में चुने जाने का श्रधिकार होता है। पेरिश की एक सालाना 
जन-समा में पैरिश की कौंसिल के सदस्यों का चुनाव होता है। जिन तीस सी से कम आबादी 
के पैरिशों में कौंसिल नहीं होती है, वर्दाँ जन-सभा साल' में दो बार मिल कर स्थानिक शासन- 
समस्याञ्रों पर विचार करती है और स्थानिक शासन का काम चलाने के लिए अधिकारियों 
को नियुक्त करती है। 
शहरी ज़िलों के स्थानिक शासन का संगठन और प्रबंध बिल्कुल देहाती ज़िलों की 
तरद होता है। उन की भी वैसी ही तीन साल के लिए चुनी हुई कौंसिलें होती हैं, जिन की 
स्थायी समितियाँ शासन का सारा काम-काज चलाती हैं। शदरी ज़िले इन क्षेत्रों को इस 
लिए कहा जाता है कि वे बौरो बनने के क़रीब पहुँच चुके होते हैं। चुंगियों की इकाही 
बौरो होती है और स्थानिक श/सन के विस्तृत अधिकारों का प्रयोग करने के लिए उन को 
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बोरो के संगठन और काम-काज के ढंग में कोई अ्रंतर नहीं होता है । दोनों चुंगियों का काम 
करती हैं। सिफ़ फ्चास हज़ार से ऊपर की आबादी को बौसे को, जिस काउंडठी में वह 
बौरे होती हैं, उस के दखल से निकाल कर काउंटी बौरो बना दिया जाता है। साधारण 
स्यूनिसिपल बौरो काउंटी के दखल और राजनैतिक अधिकार-क्षेत्र का भाग होती है। बौरोज़ 
की भी जिलों की तरह, नौ से लेकर सौ सदस्यों तक की, तीन साल के सदस्यों और उन के 
एक तिद्दाई छः साल के ऐल्डरमैनों की, सारे मर्द-त्री नागरिकों के द्वारा चुनी हुई, कौंसिलें 
होती हैं। ऐल्डरमैनों का आम तौर पर सदस्यों से स्थानिक शासन-नीति पर अधिक असर 
रहता है। कॉसिल के अध्यक्ष को मेयर कहते हैं, जिस को एक साल के लिए चुना जाता है 
आर जिस को सभा का ग्रध्यज्ञ बन कर काम चलाने के अतिरिक्त कोई और खास कार्य- 
कारिणी सत्ता नहीं प्राप्त होती है। इन कॉसिलों के भी जिलों की कौंसिलों की तरह ही सत्ता 
होती है। जिलों की कोंसिलों की हिंदुस्तान के ज़िला बोडों' और बौरो कौंसिलों की शहरों 
और कस्त्रों की चंंगियों से समता की जा सकती है । 


लंदन का शासन बंबई और कलकत्ते के कारपरेशनों की तरह एक खास “लंदन 
सरकार क़ानून”” के अनुसार चलता है। बिल्कुल कानूनी दृष्टि से तो लंदन सिफ्र येम्स के 
बाएँ किनारे पर एक वर्ग मील का लंबा शहर है। वहीं सारे व्यापार का केंद्र हे। उस की 
सारी आबादी सिर्फ़ पचास हज़ार है और ला्ड मेयर, ऐल्डरमैनों की एक कचहरी और 
प्रतिनिधियों की सभा मिल कर उस का शासन चलाती है। मगर इस शहर के चारों तरफ़ 
फैली हुई २८ बौरोज़ हैं, जिन सब के मिला कर लंदन की काउंटी कौंसिल बनती है। इस 
कौंसिल में आबादी के अनुसार क़रीब ११८ सदस्य, उन्नीस ऐल्डरमैन और एक चुना हुआ 
अध्यक्ष होता है | राजधानी की इन शासन-संस्थाओं के बड़े अधिकार हैं। “राजधानी जल- 
बोर्ड' का अधिकार-्षेत्र बहुत वूर तक देश के भीतरी भागों में फेला हुआ है। “राजधानी 
पुलिस बोई”! का अधिकार-्षेत्र चेरिंग क्रास स्थान से ले कर पंद्रह मील के मीतर के श्रास-पास 
के सारे पैरिशों तक में अ्र्थात्‌ क्रीब सात सौ वर्ग-मील तक होता है। 

ब्रिटेन भर में न्याय-शासन का एक ही तरीक़ा नहीं है। स्कॉटलैंड, इंगलैंड, वेल्स 
झौर आयरलैंड के न्याय-शासन के ढंगो में भेद है। फ्रांस, इटली और जर्मनी हत्यादि 
राष्ट्रों की तरह ब्रिटेन में 'शासकी अदालतें” श्रलग नहीं होती हैं | शासन-संयबंधी अधिका- 
रियों के आपस के मगड़ों श्रौर अ्रधिकारियों और नागरिकों के झंगड़ों का फैसला भी 
साधारण अदालतें ही करती हैं। पहले अलग-अलग दीवानी की अ्रदालतें, फ्रौजदारी की 
अदालतें, इन्साफ़ की अदालते, आम कह्लानून की अ्रदालतें, वसीयत की अदालतें, तलाक़ 
की अदालतें, धामिक श्रदालतें इत्यादि इतनी विभिन्न अदालतें होती थीं कि कौन-सा 
भमड़ा किस अदालत के सामने जाय इसका निश्चय करना मुश्किल हो जाता था। उन के 
काम-काज का ढंग भी इतना मुख्तलिफ़ होता था कि वकीलों तक फेो उन भूल-भुलैयों 
में से निकलना कठिन होता था| अस्तु, सन्‌ श८७३ ई० से १८७६ ई० तक कई क़ानून 


.____ ; हंदग गबर्ममेंट ऐेफ्ट' । 
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पास कर के न्यायशासन में सुधार किया गया था| छोटी अदालतों के छोड कर और तारी 
बिमिन्‍न अदाखतों को एक 'समेपरि न्यायालय" के अधीन कर दिया गया था और हाउस 
आऑब्‌ लॉ्ड्स में न्यायाधीशों को न्याय का काम करने के लिए रक्‍्खा गया था। सारे 
न्याभाधीशों के राजा के नाम पर लाडइ़ हाई चांसलर” या उस की नामज़दगी पर राजा 
मियुक्त करता है। न्यायाधीशों को बिना क़सूर निकाला नहीं जा सकता हैं। 

हम चांसलर को नाम के लिए राजा के नाम में न्यायाधीशों के हटा देने की 
सत्ता होती है। मगर अमल में पालींमेंट की दोनों समाओं की सम्मिलित प्रार्थनाशओ्रों 
पर ही किसी न्यायाधीश के निकाला जाता है। केबल धारा-सभा के ही न्यायाधीशों 
को हटाने की सत्ता होने से न्‍्याय-शासन कार्य-कारिणी के दबाव से बचा रहता है, 
और इस के परिशाम-स्वरूप ब्रिटेन के न्यायालय बड़ी निष्पक्षता और आज़ादी से काम 
करते हैं । 


फ़ौजदारी के मुक्द्म लगभग उसी प्रकार चलाए जाते हैं, जैसे हमारे देश में । 
मगर बहुत-सा न्‍्याय-शासन का बद काम जो हिदुस्तान में मजिस्ट्रेट करते हैं, ब्रिटेन में 
“जस्टिस ऑब्‌ दि पीस” नाम के अ्रधिकारी करते हैं। इन न्यायाधीशों। के हमारे देश के 
आऑनरेरी मैजिस्ट्रेटों की तरह कोई वेतन नहीं मिलता है श्र उन के जॉड़ का एक तरह उन 
को अधिकारी कहा जा सकता है। मगर “जस्टिस श्रॉव दि पीस! के हमारे ऑ्रॉनरेरी मजिस्ट्रेट 
से कहीं श्रधिक अर्थात्‌ हमारे यहाँ के मजिस्ट्रेटों केसे अधिकार होते हैं। सारे फ़ौजदारी के 
मुक्दमं पहले उन की अदालत में जाते हैं और उन का काम शिकाथती गयाही सुन कर सिर 
यह तय करना होता है कि मुलज्ञिम के खिलाफ़ ज़ाहिरा कोई मुक्तदमा है या नहीं | उन की 
समक में मुकदमा ज़ाहिर होने पर वह मुलज्िम के भुक्तदमे के लिए चालान कर देते हैं 
और ज़ाहिर मुकदमा न लगने पर छोड़ देते हैं। इस प्रकार फे चालान किए हुए छोटे 
अपराधों, नाबालिशीं और पहले अ्रपराधों के मुक़दमे दो “जस्टिस श्रॉव दि पीस” की “छोटी 
सेशंस” अदालत में तै किए जाते हैं, जहाँ जुर्माने या थोड़ी सी जेल की सज्ञा की जा सकती है | 
छोटे सेशंस के फ़ैसलों के खिलाफ़ अपराधी काउंटी के सारे जस्टिस आँव्‌ दि पीस! की तिमाही 
भैठनेबाली “तिमाही सेशंस” की अदालत में अपील कर सकते हैं। बड़े अपराधों के मुफ़दमे 
सीधे “तिमाही सेशंस” की अदालत था हाईफेा्ट के एक जज की 'ऐसाइज़” अदालत के 
सामने जाते हैं। दोनों अदालतों में 'शेरिफः की चुनी हुई बारह सदयहस्थों की एक "“जरी' 
न्यायाधीशों के साथ बैठ कर श्रमियोग का पैसला करती है। हमारे देश की सेशंस अदालतों 
और इन श्रदालतों में एक बढ़ा महत्व का अंतर है। हमारे यहाँ की सेशंस अदालतों में 
सिफक्र असेसर” बैठते हैं, जिन की राय मानने, न मानने का जज को अधिकमर होता है। 
परंतु ब्रिटेन की अदालतों में फैसला न्यायाधीश के हाथों में न हो कर जूरी के हाथ में होता 
है। जूरी के अपराधी के निदेषि क़रार दे देने पर अपराधी फौरन मुक्त कर दिया जाता है 
और उस पर फिर उसी अपराध के लिए मुक़्दमा नहीं चलाया जा सकता है| जूरी में कत- 


५ शयुप्रीम कोर भाव शुड़ोकेचर! 
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मेद हो जाने पर दूसरी जूरी के सामने फिर से मुकदमे पर विचार होता है। जूरी के फैसले के 
खिलाफ़ शपराधी तीन जजों की अपील की अदालत' के सामने अ्रपील कर सकता है। 
उस के आगे भी सार्वजनिक हित का कोई कानूनी प्रश्न तय करने के लिए, सरकारी ऐटार्नी- 
जेनरल की राय से, अपराधी “अपील की अदालत' के फैसले के खिलाफ़ भी हाउस श्रॉव्‌ 
ला्डंस के आगे अपील कर सकता है | इसी प्रकार दीवानी के मुकदमे ऋगड़े की रक्षम के 
अनुसार मुख्तलिफ़ अदालतों के सामने जाते हैं । 


७---रा जनितिक दल 


कहा जाता है कि इंगलंड की राज-ब्यवस्था संसार भर में सब से अधिक प्रजा- 
सत्तात्मक है। यद ठीक हो सकता है। परंतु मंत्रि-मंडल के सदस्य अर्थात्‌ वे लोग जिन के 
हाथ में देश के शासन की बागडोर रहती है, श्रमी तक अक्सर अमीर ही घरों के होते 
जाए, हैं। श्राज तक के सारे मंत्रि-मंडलों को देखा जाय, तो पता लगेगा कि उन के मंत्रियों 
में श्रधिकतर ज़मींदार, व्यापारी, महाजन और धनवान बकील और त्रैरिस्टर ये। 
मज़दूर-दल के आने से कुछ फर्क ज़रूर पढ़ा है, मगर बुत नहीं। पार्लामेंट के सदस्यों 
में भी पैसेवाले लोगों की ही अधिक संख्या रहती थी। मज़दूर दल फे कारण 
बहुत से साधारण कोटि के लोगों को भी मज़दूर-संघों की बोटों और धन के बल 
पर पालीमिंट में घुसने का अब अवसर मिलने लगा है। वर्ना उदार और अनुदार दल 
के ज़माने में तो पैसेवालों के लिए ही पालॉमेंट की कुर्सी होती थी; परंतु साधारण मनुष्यों 
को ग्राजकल की राजनीति के सारे प्रश्नो का समझना असंभव होता है। दिन-व-दिन 
मरकार के अधिकारों और कामों का दायरा बढ़ता जाता है। डाक, तार, टेलीफ़ोन, शिक्षा, 
रेल, दवादारू, जद्ाज़, व्यापार कौन-सा ऐसा सावंजनिक काम है, जिस में आज कल 
सरकारी हाथ नहीं रहता ?१ सरकार के सारे कामों को अच्छी तरह समझने के लिए 
साधारण नागरिक के पास समय नहीं होता है । उस बेचारे को सुबह से शाम तक अपना 
और अपने बाल-बच्चों का पेट भरने के लिए एड़ी से चोटी तक का पसीना एक करे सें 
लगा रहना पड़ता है । श्रस्तु, राजनीति इंगलेंड में उन खाते-पीते लोगों का पेशा हो मया 
है, जिन्हें (अ्रपनी रोटी कमाने की चिता नहीं होती है श्रौर जो उस फे लिए काफ़ी समय 
दे सकते हैं । 

हाउस आ्ॉँव्‌ कॉमन्स के सदस्यों को वेतन मिलना शुरू दोने के बाद से ज़रूर 
कम हैसियत के लोगों को भी राजनीति की तरफ़ आने का उत्साह होने लगा है | जब 
छोटी-छोटी स्थानीय पंचायतों द्वारा शासन चलता था, तब साधारण लोगों को शासन की 
बातें समझने और शासन में भाग लेने का मौका रहता था। अब राजनीति के 
अश्नों के एक विशेष काटि के लोग ही समकते हैं और साधारण मनुष्य तो विभिन्न 
राजनैतिक दलों की नीति भी अ्रच्छी तरह नहीं समझ पाते | वे चुनावों में या तो इस नेता' 
के लिए मत दे आते हैं, या उस नेता के लिए | प्रायः यदद देखने में आया है कि जिस 
नेता का मंत्रि-संडल काफ़ी शासन कर चुकता है, दूसरे चुनाव में लोग उस के मत न 
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दे कर दूसरे दल के नेता के लिए वोट देते हैं । शायद वे यह सेचते हैं कि हर नेता को 
मौका देना चाहिए, श्रथवा संसार की रीति के अनुसार बतंमान से असंतुष्ट हो कर वे 
परिवतंन चाहते हैं । 

इंगलेंड में सरकार एक दल की द्वोती है । दूसरा दल कितना ही बड़ा क्‍यों न 
हों आम तौर पर उस का उस में सामा नहीं रहता | इंगलेंड की राजनीति दलयंदी का 
नमूना है| बहुत दिनों तक इंगलेंड में दो ही राजनैतिक दल थे--एक कन्सरवेटिव दल 
और दूमरा लिबरल दल । अ्रपनी भाषा में कन्सरवेटिव दल को अनुदार दल ग्थथवा दक्रियानूसी 
दल, श्रौर लियरल दल को उदार दल कह सकते हैं | इन दोनों दलों की जड़ मनुष्य 
स्वभाव की दो प्रकृतियों को कह सकते हैं | अनुदार दल में वें लोग सम्मिलित द्वोते थे, 
जिन्हें पुरानी बातों पर अधिक विश्वास होता था श्रौर जो हर मामले में बहुत ही सेमल- 
सेमल कर कदम बढ़ाने के पक्तपाती होते थे। उदार दल में वे लोग जाते थे जो संकुचित 
विचारों के विरोधी और थोड़े बहुत आदशंबादी होते थे। राजमैतिक और आर्थिक सिद्धांतों के 
भेदों से अधिक मनुष्य-स्वभाव का यह प्रकृति-मेद ही इन दलों का मूल कारण था। राज- 
नैतिक-क्षेत्र में लोगों का इस प्रकार दो दलो में बेंट जाना इंगलेंड के लिए, बड़ा हितकर 
हुआ क्योंकि इन दोनों दलों के संगठित युद्ध और लगातार राजनैतिक संघर्ष से ही 
इगलेंड में राजनैतिक जागृति पैदा हुई। जब अनुदार दल की जीत होती थी श्ौर 
शासन की ब्रागडोर उस के हाथ में आती थी, तब उदार दल के रोज़ाना विरोध और 
आलोचना का उस पर अंकुश रहता था, जिस से शासन-कार्य में अनुदार दल सचेत रहता 
था। उसी प्रकार जब उदार दल ने शासन-भार सेंमाला तो अनुदार दल का उस पर 
श्रंकूश रहा। इस प्रकार इन दोनों दलों की आपस की होड़ से सरकार का काम अच्छा 
चलता था, क्योंकि जिस दल के हाथ में शासन की लगाम होती थी, उसे इस ब्रात का 
हमेशा भय लगा रहता था कि उस से कोई काम बिगड़ा तो उस की दूसरे चुनाव में हार है। 
जायगी और विपक्षी दल जीत कर अधिकार की गद्दी पर बैठ जायगा। परंतु इस दलबंदी की 
स्पर्दां और संघर्ष का तभी तक अच्छा लाभ होता है, जब तक देश में केबल दो 
ही राजनैतिक दल रहें। इंगलेंड के सौभाग्य से बहुत दिनों तक वहाँ के राजनैतिक क्षेत्र 
में दे! ही दल रहे जिस से वहाँ की राज-ध्यवस्था सुसंगठित और सुचारु रूप से चलती 
रही। तीसरे मजदुर दल के खड़े होने पर इस प्रबंध में गड़बड़ देने की संभावना हुई थी। 
परंतु जैसा मजदूर दल बढ़ा वैसा ही उदार दल घटा। 

सन्‌ १६२२ ६० के चुनाव के बाद पार्लीमिंट में तीनों दलों के सदस्य इतनी संख्या में चुन 
कर आए कि सन्‌ १६२३ ६० में उदार दल के हाथ में मज़दूर दल अथवा अनुदार दल को 
आसन पर बैठाने की कुंजी आ गई । परंतु इंगलेंड के जाग्रत जनमत के सामने इस कुंजी का 
दुरुपयोग करने की उदार दल की हिम्मत नहीं हुई। जब तक सिर्फ़ दो ही दल थे, तब तक 
जिस दल की पार्लामेंट में बहु-संख्या होती थी, उस दल के नेता को राजा मंजि-मंडल बनाने 
के लिए न्योता देता था। परंतु सन्‌ १६२३ ६० में जब तीन दल के प्रतिनिधि पार्लामेंट में 
इस संख्या में चुन कर आए कि किसी भी दल को सिर्फ, अपनी संख्या के बूते पर मंत्रि- 
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मंइल बना कर शासन चलाना असंभव था तब यह कठिनाई खड़ी हुई कि किस दल 
को शासन का भार सौंपा जाय। परंतु श्ँगरेज्ों की कियात्मक बुद्धि सराहनीय है। 
मज़बूर-दल के प्रतिनिधि पालंमिंट में उदार दल से अधिक थे इस लिए अ्नुदार दल के 
इस्तीफा रख देने पर मज़दूर दल को शासन का भार सौंपा गया और उदार दल ने 
मज़दूर दल के मार्ग में व्यर्थ के रोड़े अटकाने या क्रांस इत्यादि यूरोप के दूसरे देशों की 
तरह मंत्रि-संडल में कुछ अपने भी मंत्री घुसेड़नें का प्रथत्त नहीं किया। मंत्रि-मंडल में 
सारे सदस्य एक मज़दूर दल के ही रहे और शासन भी उसी प्रकार चलाया गया था जिस 
प्रकार दो दलों के ज़माने में चलाया जाता था | दूसरे चुनाव में उदार दल के सिक्के ४२ 
सदस्य ही पार्लमिंट में रह गए और इस फे बाद से उदार दल एक छोटा और कमज़ोर दल 
हो गया है। अस्तु, यह भय कि इंगलँंड की राज-व्यवस्था केवल उसी समय तक अच्छी 
तरद चलेगी, जब तक कि इंगलैंड में केवल दो राजनैतिक दल रहेंगे और दो से अधिक 
सजनैतिक दल हो जाने पर इगलैंड को राजनीति का रंग-रूप बदल जायगा, श्रभी तक 
पूरा नहीं हुआ है । तीन दल हो जाने पर भी इंगलेंड की राज-व्यवस्था का रंग-रूप नहीं 
बदला है। कुछ तो इस का श्रेय अँगरेज़ों की क्रियात्मक बुद्धि को है, परंतु मुख्य कारण 
यह है कि इंगलेंड में तीन दल बन जाने पर भी दो ही दलों के सदस्यों की पालीमेंट में 
संख्या अधिक रही है। तीसरा उदार दल दिन-दिन क्षीण हो रहा है। 

इंगलेंड के राजनैतिक दलों के हेड फार्ट्स लंदन में रदते हैं और उन की 
शाखाएँ प्रत्येक निर्वाचन-त्षेत्र में होती हैं। साल में एक बार उन के वार्षिक सम्मेलन 
होते हैं जिन में सब शाखाओं से प्रतिनिधि आ कर भाग लेते हैं। इन सम्मेलनों में 
दलो की विभिन्न राजनैतिक प्रश्नों पर नीति का और उस को पूरा करने के लिए, 
प्रोधराम का निश्चय होता है | राजनैतिक दलों के इन निश्चित प्रोम्रामों के लिए 
ही चुनावों पर ग्रह के मत माँगे जाते हैं। परंतु इंगलेंड के लोग सिद्धांतों पर 
रीभनेवाले आदशवादी स्थभाव के नहीं होते हैं। सिद्धांती प्रोग्रामों की अधिक परवाह न 
कर के इंगलेंड' में साधारण लोग नेताओं के पीछे चलते हैं और चुनाव के समय 
इसी बात का अधिक ध्यान रखते हैं कि किस नेता को प्रधान मंत्री “या किन 
नेताओं को मंत्री बनाना उचित होगा। अस्तु, जिन नेताओं को उन्हें मंत्रिमंडल की 
गद्दी पर बैठाना होता है, उन के दल के पक्ष में थे मत डालते हैं। चुनाओं पर सिद्धांतों 
और राजनैतिक दलों के कार्य-क्रमों से अधिक मतदारों के दिमाग में यही बात अधिक 
रहती दे कि बाल्डविन के लिए वोट देना चाहिए या मेकडानेल्ड के मंत्रि-मंडल के लिए | 
उदाहरणार्थ सन्‌ १६२६ ई० की पार्लामेंट में मज़दूर दल के सदस्यों की सब से अधिक 
संख्या होने से मज़दूर दल की सरकार थी। परंद सन्‌ १६३१ ई० में मज़दूर दल के 
प्रधान मंत्री रेम्से मेकडानेल्ड ने देश को आनेवाले आशिक संकट से बचाने के विचार से 
एक दल की सरकार खत्म कर के एक सवंदल राष्ट्रीय सरकार बनाने का निश्चय किया | 
मज़दूर दल के दो और मंत्रियों को छोड़ कर और समी मंत्री इस निश्चय के विदद्ध थे। 
फिर भी प्रधान मंत्री मेकडानेल्ड अपने निश्चय पर ह॒ृढ़ रहा और उस ने राजा से प्राथना की 
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कि पालॉमेंट भंग कर के नया चुनाव कराया जाय। राजा ने उस की प्रार्थना मंजूर कर 
के पा्रॉमिंट भंग कर दी और नए चुनाव का हुक्स निकाला | इस पर भज़दूर- 
इल ने मेकडानेल्ड को मज़बूर-इल के नेतृत्व से हटा दिया श्रौर उस के वूसरे दोनों 
साथियों सहित उस को मज़दूर दल तक से निकाल दिया। परंतु चुनाव में मज़दूर 
इल की ऐसी भरकर हार और मेकडानेल्ड की ऐसी जीत हुई कि जिस मजदूर दल के 
पार्लीमेंट भें सब से अधिक प्रतिनिधि थे उसी के पचास से अधिक प्रतिनिधि नहीं चुनें गए, 
और मेक डानेल्ड के समर्थक अन्य दलों के सारे प्रतिनिधियों से लगभग तीन सौ से अधिक 
संख्या में चुन कर आए । मज़दूरदल के एक दो मंत्रियों को छोड़ कर अन्य उन सब 
मंत्रियों का चुनाव तक न हो सका, जो मेकडानेल्ड के मंत्रि-मंडल के सदस्य थे और जिन्‍्दंनि 
उस का विरोध किया था | इस घटना से साफ़ पता चलता है कि इंगलेंड की जनता अ्रभी 
तक इतनी सिद्धांतों और राजनैतिक दलों के कार्य-क्रमों की परवाह नहीं करती है जितनी 
व्यक्तिगत नेताओं और क्रियात्मक बातो की। समाजवादी सिद्धातों को माननेवाले मज़दूर 
दल की इतनी उन्नति हो जाने और सर्व-साधारण को मताधिकार मिल जाने पर भी इंगलेंड 
में पुस्तकों और व्याख्यान-मंचों को छोड़ कर कहीं आर्थिक द्वित-संघर के तिद्धांतों पर अभी 
तक चुनाव इत्यादि में अमल होता नहीं दिखाई देता है। * 
लड़ाई के बाद से खास कर तीन बातों की बुनियाद पर बृटेन में दलबंदी का रुप- 
एंग बदला है। एक तो मतदारों का और उस के परिणामस्वरूप सारे राजनैतिक दलों का 
इस बात पर एक मत होने लगा है कि इटेन को जहाँ तक बने वहाँ तक, शांति क्रायम 
रखने के प्रयत्नों कों छोड़ कर, यूरोप के दूसरे कगड़ों और ममेलों से दूर रहना चाहिए । 
दूसरे बेंकारी की बाढ़ और समाजशाही की तरफ़ लोगों का रुभान बढ़ने से मज़दूर दल की 
संख्या और शक्ति बहुत बढ़ गई हैं। तीसरे किसी भी सरकार का मतदारों की बहुत बड़ी 
संख्या ने समर्थन नहीं किया है। लावड जॉर्ज और बोनर ला की उदार दल और अनुदार दल 
की सम्मिश्षित सरकार को साढ़े नब्जे लाख मतों मं से पाँच लाख भत सन्‌ १६१८ ई० के 
चुनाव में मिले।थे जिस के बल पर कॉमन्स की ७०७ जगहों में से ४८४ उन को मिलीं थीं | 
नवंबर सम्‌ १६९२२ ६० के चुनाव में अ्रनुदारदल को १३०३ लाख मतों में से सिर्फ़ ५०३ 
लाख मत मिले थे और कॉमन्स में ६१४ जगहों में से ३४४ जगदे मिलीं भीं। सन्‌ १६२४ 
ई० के चुनाव में वाल्डविम की अनुदार सरकार को १६०१ लाख मतों में से ७०८ लाख 
भत मिले थे और ६१४ जगहों में से ४१५४ जगहें मिलीं थीं। सन्‌ १६२८ ई० की कुछ 
महीनों तक क्रायम रझनेवाली मज़दूर दल की सरकार के, कामन्स में ६१५ सदस्यों में सिर्फ़ 
१६१ सदस्थ थे जिने को पिछुले चुनाव में क्रीय ४३४ लाख मत मिले थे । 
सन्‌ १६१८ ई० में अस्थायी संधि के चकाचौंध में (संधि की सफलता के लिए सब 
की सहायता की जरूरत है! की आबाज्ञ उठा कर लायड जॉर्ज ने अपनी सरकार के पत्ष में 
बहुत से बत कर लिए थें। मगर सरकार के सदस्यों की संख्या पार्लीमेंट में बहुत झषिक 
होने का बुरा परिणाम यह हुआ कि पार्लीमेंट ने सरकार की टीका-टिप्पण्ी करनी 
बिल्कुल, ही बंद कर दी थी और पालीमेंट लायड जॉर्ज की उँगली पर नाचती थी। यइ् 
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सरकार देश को लड़ाई के बाद के व्यापार के उततर से न तच! सकी। भज़दूरों की 
आशिक उन्नति हो जाने, सारे मदे। को मताधिकार मिल जाने और बेकारी बढ़ जाने के 
कारण मज़दूर दल की चुनौती से बचने के लिए इस सरकार को स्वास्थ्य-रक्षा, शिक्षा, 
मकान बनाने में सहायता, बेकारी से रक्षा, असंगठित उद्योगों में मज़दूरी का दर 
नियमित करने, और रेलवे और खेती-बारी प्र सरकारी प्रबंध चलाने इत्यादि के बहुत-से 
मज़दूर देल के कार्यक्रम से मिलते-जुलते काम करने पड़े | फिर भी इसी सरकार के 
ज़माने में रेलवे के मज़दूरों की एक लंबी हड़ताल हुई और मज़दूरों में बहुत असंतोष 
बढ़ा। लायड जॉर्ज को संधि और मुआवजे के प्रश्नों को दूसरे राष्ट्रों से तय करने से 
ही फुरसत नहीं रहती थी कि घर की समस्याओं की तरफ़ अ्रधिक ध्यान दे। मुश्किल से हफ़े 
में एक बार वह पार्लीमेंट में आता था। इधर अनुदार दल को भी उस की बढती हुई ताक़त 
देख कर डर होने लगा था | इस लिए. लायड,जॉ्ज के पर-राष्ट्रनीति में भयंकर लक्षण 
दिखाते ही श्रनुदार दल उस से अलग हो गया और लायड जॉज को इस्तीफ़ा दे देना पड़ा 
इस के बाद सन्‌ १६२२ ई० के चुनाव के बाद बोनर ला की अध्यक्षता में अ्नुदार 
दल की सरकार बनी जित के पालीमेंट में ३४४ सदस्य थे। इस सरकार के ख़िलाफ़ 
मज़दूर दल के १४० सदस्य और उदार दल के ११६ सदस्य थे। सन्‌ १६२३ में बोनर ला 
के हट जाने पर बॉल्डबिन प्रधान मंत्री हुआ और इस मौक्ते पर इंगलैंढ की राज- 
व्यवस्था की एक अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या हज की गई । बोनर ला के बाद झनुदार 
दल का नेता बनने का लॉर्ड करज़न को दक्त था; मगर कर्ज़न हाउस ऑब्‌ लॉइंस का सदस्य 
था, इस लिए उस को नेता न मान कर बॉल्डतिन को, जो द्वाउस शब्लॉवू कामन्स का 
सदस्य था, प्रधान मंत्री बनाया गया । अस्त, यह बात निश्चय हुई कि इंगलंड 
का प्रधान मंत्री कामन्‍्स का ही सदस्य होना चाहिए, लार्डस का नहीं। बॉल्डबिन 
गे प्रधान मंत्री बन कर मज़दूर दल के बढ़ते हुए जोर के कम करने के लिए 
डिमरायली की नीति पर अमल करने और बेकारी कम करने के लिए करों के द्वारा राष्ट्रीय 
व्यापार की रक्षा और उन्नति करने का निश्चय किया | मगर बोनर ला पिछले चुनाव 
में व्यापारी चुंगी न जारी करने का मतदारों को वचन दे चुका था, इस लिए, नीति बदलने 
के पहले पौलीमिंट का नया चुनाव करा लेने की ज़रूरत थी। ऑॉल्डविन ने पार्खमेंट को 
भंग कर के नया चुनाव कराया, जिस में अनुदार दल के ८० सदस्य कम हो गए 
और किसी भी दल के सदस्यों की पार्लीमेंट में साफ़ बहुसंज्या न हुई । श्रस्तु, उदार 
दल की सहायता से धनी-मानी इंगलेंड' के इतिहास में पहली बार इस चुनाव के बाद 
मेकडॉनेहड की अध्यक्षता में मज़दूर दल की सरकार बनी । अपनी थोड़े से मह्दीनों की 
ज़िंदगी में मज़दूर सरकार कुछ न कर सकी और दस महीने बाद ही प्रधान मंत्री 
भैकडॉनेल्ड ने पार्लीमेंट भंग करा दी । इस सरकार के ज़माने में भी इंगलेंड की राज- 
व्यवस्था का एक दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण प्र तव हुआ । राजा ने मज़दूर दल 
की सरकार के कंने डाल देने पर, किसी दूसरे दल की सरकार बनाने का प्रयक्ष 
नहीं किया, और अल्प-संख्यक दल के प्रधान मंत्री की पार्लमिंट मंग करने की प्रार्थना 
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मंजर की, क्योंकि अपनी सत्ता का प्रयोग कर के सजा का राजमैतिक चर्चा में पढ़ना 
उचित नहीं समकका गया | 

नए चुनाव से मशहूर ज़िनोवीक" ख़त का बोल्शेविक हौआ खड़ा कर के अ्नु- 
दर दग ने मजपुर दल की पार्लामंद में शक्ति कम कर दी | इस चुनाव में 
श्रभुदार दल के ४१४ सदस्य चुन कर आए, और मजदूर दल के १४२ तथा उदार दल 
के लिफ़ ४० संदृस्प। दो सौ की बत्संख्या रखनेवाली अनुदार दल की सरकार बनी जो 
पार्नगिंट गे पूरे पाँच साल तक क्रायम रह सकती थी। मगर इस सरकार 'ने बेकारी की 
भमस्या सुजकाने का पयक नहीं किया और परराष्ट्रनीति मे भी इतनी पिसपिस दिखाई कि 
लार्ड गिसिल उकता कर जेनेना से इस्तीफा दे कर चला आया । कोयले की 
समस्या सुलमाने मे नो इतनी बेबकफी दिखाई कि इंगलेठ के इतिदास में अद्वितीय 
भदद?रों की आग देड़ताल हुईं, जिस मे कहा जाता है पार्लमेंट की सत्ता को बढ़ा 
भ्रक्का पहुँचा । अस्तु, सन्‌ १६९६ के दूसरे चुनाव में अनुदार दल की द्वार हुई 
ओर मजदूर दल के लब में आधपिक सदस्य चुन कर आए । सगर किसी भी दल की साफ़ 
ब्रद्ठुसंस्य्या फिर थी गहीं थी। सतदूर इल के रृ८्य संदस्थ थे, अनुद्रार दख के २६० 
सदम्य, उदार दम के ६६ सदस्य और ८ सदस्य स्वतत्र थेठ। मैकडॉनल्ड की 
ग्रध्यज्ञता भें मणपूर दल की सरकार बनी जिस ने घर पर बेंकारी को समस्या ओर यूरोप 
भें शांति क्वागभ रखे की समस्या के सुलकाने का प्रयल शुरू किया। ध्गलड के 
इतिहास में पहली बार इस सस्कार के मंत्रि-मंडल कीसदस्य मिस मार्गरैट बौडफ़ील्ड माम की 
एक मदिला महदूर विभाग की मंत्री बनाई गई थीं। इसी सरकार के ज़माने में भारतवर्ष में 
दूसरा असइथाग आदोलन चला, जिस को पहले दबाने का प्रयत्न कर के पीछे से सरकार ने 
गांधीवी से क्म्थायी 'इस्विन-गांशी! समझौता क्रिया था, जिस के परिणाम-स्वरूप गांधी जी 
भोले ।सम्मेलन गे कांग्रेम के प्रतिनिति बस ऋर गए थे | सगर गोलमज़ सम्मेलन चक्ष ही 
रश था कि इस सरकार ने अथबा थी किए कि प्रधान मंत्री मेकडनिल्ड से अपने दो 
मित्रों की सलाह भे आर्थिक संकट का सामना करने के जिए, पालंमिंट को भंग 
करा कर. एक स्वदल 'राष्ट्रीय-सरकार' बनाने के लिए नया चुनाव कराया इस चुनाव में 
इंधालड के दलों की काया-पलट हो गई । जैसा पहले कहा जा चुका है, मज़दूर दल के 
सोने प्रसृ्य नेताओं गकड़ासेल्ट, स्नोशन और थौपस को मज़दूर-दल से निकाल दिया गया, 
मजदूर दल की मयकर हार हुई | दो चार को छोड़ कर मद्रादूर-दक्ष के थे सारे नेता, जो 
पिछले भभि-मंदश के सदस्य थे, इस चुनाव में नहीं चुने जा सके और पार्ल॑मिंट में मज़दूर- 
इहा के श्यू८ मदस्थ से घट कर सिर ४६ सत ध्य रद्द गए। उदार दल के भी सिर्फ़ ७२ सदस्य 
ही चुंन कर आए। बाकी सब अनजुवार दल के सदस्य चुने गए | इस चुनाथ में अनुदार 
इल और उदार दक्ष के मेताओं तथा सझ़दूर दल के निकाले दुए तीनों नेताओं की तरफ 

५ अबजुकार दक्ष के अख़बारों ने चुनाव से कुंद एदके बोस्योविक रूसी नेता बिनो- 
वीफ़ का मंत्रि-मंदल के सदस्भों को भेजा हुँंझा एक पत्र छाप कर मज़दूर दत प्र बोस्शेविकों 
से चद्यंत्र करते का इत्जाम जगाया था। 
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से अजा से दक्षबंदी का खयाल न कर के चुनाव में राष्ट्रीय रक्ञा की दृष्टि से मल देने की 
प्रार्थना की गई और कहा गया कि इस चुनाव का परिणाम किशं! खास दल की जीव नहीं 
शमभी जायगी। अस्तु, इस चुनावके परिणाम स बृटेन के राजमैतिक दलो का भविष्य 
बताना ऋठिस है | मुसकिन है इस चुनाव में बहुत बड़ी बहु-सख्या प्रात कर के पाल मिंट में 
निरंकृश बन जानेबाले अनुशर दल की सन्‌ १६२५ ई० के चुनाव की तरह दूसरे चुनाव में 
फिर हार हो जाब और मज़दूर दल की सख्या बढ़ साथ | सह भी मुमकिन है कि मज़दर 
इल के नेताशों के आपस के रंगे के कारण मत्दुर दल बदत दिसो तक ताकन गे ने 
आ सके | मगर दो बातें तो निश्चय ही दीलती हैं। एकतो मजदूर दल दूसरे चुनाव 
के बाद पालंमिंठ मे किसी हालत मे इतना कमज़ोर न रहेगा जैसा अब है | दूसरे उदार दत्त 
फिर कभी ने उभरेगा | अस्त, इगलेड की राजनीति के मैदान में राणनेतिक धंद्न-युकू के 
लिए दो ही बड़े दल रहूंगा और अनुदार दल और मजदर इस के संघर्ष और स्प्न से बृटेन 
की राजनीति हमेशा की तरह परग्मार्मित और उन्नत होनी रहेगी।१ मेकटानेल्ड की 
राष्ट्रीय सरकार के बनने के बाद इस सम्कार ले एक ऐसा काम किया, जे। इंगशेड की 
राज-<यवस्था के इतिहास और राजनतिक विकोस में बिज़्कुल नया था। हमेशा से संत्रि 
महल की- जैसा कि दस पहले कह चुके हँ--पार्लमिंट के प्रॉत सम्मिलित जवाबदारी 
सनी जाती थी और थे एक्मत से पार्लीमट का सुक्काबला करते थे | पालीमिंद के अदर किसी 
प्रश्न पर कभी मत्रि-सदल के सदस्य एक-दूसरे के विरुद्र विचार प्रगट काने या मन नहीं 
देते थे। परंतु इस सप्ट्रोय मत्रि मंत के सदस्यों से व्यापारी चुंगीकरो के प्रश्न पर 
पालीमिंट में एक दूसरे के विरद व्याख्यान ओर मत दिए, जिस से मंत्रियों की सम्मिनित 
जयाबदारी की पुरानी प्रथा में पली बार रस में भग पड़ा। मजदूर दल की तरफ़ से 
पालमिंट में कहा भी गया कि सरकार का यह काम ब्रडिश रज-ज्यवस्था के विरुद्ध है | परंसु 
यह नहीं कहा जा सकता कि इस घटना से मंत्रियां की सम्मिलित जवाबदारी का सिद्धात 
इगलेंड मे खत्म हो गया क्योंकि यह सरकार राष्ट्रीय संक्रद काल में--अस्थायी प्रबंध 
की तरह तभी मतों के म्तियां की--जान बूक कर बनाई गई थी, और आपत्तिकाल मर्यादा 
नास्ति! के सिद्धांत पर हमेशा से ही इंगलट की राज व्यवस्श गड़नी आई है। यहां तक 
तो हुई इंगेलेंड के राजनैतिक दले के काम और उस काम के सरकार की नीति और 
चाल पर असर की बात। अब हम उन के कुछ इनिदास और लक्षित कार्य-क्रम का 
परिचय देंते हैं । 

आल, हस पुस्‍्सक के प्रेस से निकलते ससय तक दूसरा चुनाव भी हो चुका है, जिस के 
बाद फिर दूसरी राष्ट्रीय सरकार बनाई गई है । परंतु हस चुनाव में अनुदार दल की संख्या 
बढ़ गई है और प्रधान मंत्री मैकडॉनेल्ड के स्थान में अजुदार दल का नेता बॉस्डविन हैं । 
सज़बूर दुल्ल के नेताओं के विश्वासधात के कारण हस दल की सरकार शीघ्र बमसे के केाई 
शक्षस नहीं दीखते हैं। परंतु उदार दल की शक्ति भाख़िरी घुनाव में और भी कम हो गईं 
शक इंगलेंड के राजमैतिफ से में धनुदार और मज़दूर दो ही इकतों का इंइ-बुद्ध होता 
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' अगुदार दल पुराने 'टोरी दल” का उत्तराधिकारी है, जिस को डिसशइली ने अपनी 
हुद्धिके प्रभाव से बदल कर आधुनिक बनाया था। ग्राज|कल के अनुदार दल का 
खन्‍्मदाता वास्तव में डिसराइली ही था। उस ने इस दल का ध्येय “इंगलेंड की 
पुरानी संस्थाओं के सुरक्षित रखना, साम्राज्य को कायम रखना और प्रजा की दशा 
सेंमालना” बताया था, और श्रभी तक अ्रनुदार दल का भुख्य ध्येय-मंत्र यही चला आता 
है | आयरलेंड को होमरूल देने के प्रश्न पर उदार दल में फूट पड़ जाने पर ड्यूक आय 
डेवौनशायर और जोज़ेफ़ बेंयरलेन के ग्लैडस्टन के विरुद्ध हो कर अपने साथियों को 
ले कर अनुदार दल के साम्राज्यवादी कार्य-क्रम में शरीक हो जाने पर श्रनुदार दल की 
नीति में और भी परिवर्तन हुआ था, और डिसराइली की नीति और उदार दल से 
इट कर आनेंवाले लोगों की नीति के मेल से, जो बाद में नई नीति बनी थी, वही आज 
कल के अनुदार दल की नीति है। इस नीति के! पूरा करने के लिए लीग श्रॉव नेशन्स 
का समर्थन करना और अंतर्राष्ट्रीय कगड़ों का शांतिमय निपटारा करना, डृटिश साम्राज्य के 
विभिन्न भागों की आर्थिक उन्नति करना और उन का एक दूसरे से आर्थिक नाता घनिष्ट कर 
के साम्राज्य के आर्थिक जीवन का एफीकरण करना, जिस से बृटिश साम्राज्य का दृटना 
असंभव हो जाबे, बूटेन में व्यापारी चुंगी-करों के बुद्धिमानी से लगा कर॑ व्यापार की उन्नति 
करना, कृषि की सहायता कर के बृटेन के लिए खाद्य-पदार्थ बृटेन में ही पैदा करना, सरकारी 
खर्च में कमी कर के सरकारी करों के कम करना, ग्रजा के रहने के घरों की दशा सुधारना, 
बुढ़ापे में ६४. यर्ष के बाद बूढ़ों के बुढ़ापे की पेंशन सरकारी खज़ाने से देना और श्रनाथ 
विधवाओों और झनाथ बच्चों की श्रार्थिक सहायता,करना, शिक्षा की उन्नति और कृषि की 
आम उन्नति करना, इस दल ने अपना लक्षित कार्य-क्म बनाया है। इस दल की स्तास 
संस्थाओं में अनुदार और यूनियन संस्थाओं का राष्ट्रीय संघ 'प्रिमरोज़ लीग', जूनियर इंपीरियल 
लीग! स्कॉटिश यूनियनिस्ट ऐसेसिएशन', “कम्जरवेटिव क्‍लबों का संघ! और “अनुदार 
नौजवान संघ! हैं | इस दल के पक्षपाती बहुत से समाचार पत्र हैं जिन में खास 'डेली मेल” 
और “सॉनिंग पेस्ट! हैं। 

उदारदल के विचारों की जड़े बहुत पुरानी हैं। सन्नहर्वी सदी के आम कानूनों 
और राजछत्न फे मगड़ों, प्यूरिटन और पुराने धार्मिक लोगों के कगड़ों, फ्रांत की क्रांति 
के फैलाए हुए बिचारों, मांचेस्टर गुट्ट के आ्राथिक विचारों इत्यादि सब से मिल कर उदार 
दल की पुरानी नीति का जन्म हुआ था। मगर ऐतिहासिक दृष्टि से उदार दल की शुरुआत 
बीसबीं सदी के प्रारंम काल में हुईं थी। सत्‌ १६०४ ६० में पहली उदार सरकार बनी और 
तब से यूरोपीय युद्ध शुरू होने तक बराबर उदार दल की सरकारें ही इटेन में रही । 
उदार इल को प्रख्यात करनेवाले नेताओं में ग्लैडस्टन, ऐस्क्वियथ और लायड जॉर्ज के 
सास खास तौर पर लिए जा सकते हैं। उदार दल का मुख्य उद्देश “समाज का ऐसा 
संगठन करना है, जिस में इर एक व्यक्ति को काम की स्वतंत्रता और उन्नति का मौका 
हो और कोई एक दूसरे के मार्ग में नआ सके |” यह दल अनुदार दल की आजकल 
की संस्थाओं के सिफ़ सुधारों के कार्य-क्रम का और मज़दूर दल के समाज-शाही स्थापित 
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करने के उद्देशों का विरोधी है | अपनी नीति को पूरा करने के लिए, यह दल लींग आँवू 
नेशन्स का समर्थन और अंतर्राष्ट्रीय कगड़ों का शांतिमय निपठारा, सावियट रूस से व्यापारी 
संबंध, इटिश साम्राज्य के विभिन्न भागों को भीतरी स्‍्वाधीतता दे कर उन की सलाद 
और सहानुभूति से साम्राज्य क्रायम रखना, साम्राज्य के मार्गे। की उन्नति कर के साम्राज्य 
का संबंध पनिष्ट करना, स्वतंत्र व्यापार की नीति क्रायम रखना, प्रत्यक्ष-कर लगाना, 
खानों पर सरकारी अधिकार करना, कृषि श्औौर जंगलात की उन्नति करना, बेकारी के 
खिलाफ़ सामाजिक बीमा और सरकार की तरफ से सार्वजनिक निर्माण-कार्य शुरू 
कर के बेकारी कम ऋरना, व्यापारी इजारों के ख़िलाफ़ क्रानून बनाना, मज़दूरों की दशा 
सुधारना, अनुपात-निर्वायन और शिक्षा-उन्नति करने का कार्य-क्रम ज़रूरी समझता है। 
पिछले चुनाव में इस दल के तीन भाग दो गए ये। लायड जॉर्ज का अनुयायी 
और राष्ट्रीय-लरकार नीति का विरोधी एक भाग था, जिस के सिफ़ चार सदस्य 
चुने गए थे। हरबट सेमुअल लायड जॉर्ज की बीमारी के कारण दल का नेता 
हो गया था और उस के हाथ में दल की सारी सता झा गई थी। वह स्वतंत्र व्यापार- 
नीति पर समभौता कर के राष्ट्रीय सरकार का पक्तपाती था और उद्ध के अनुयायियों में से 
३३ चुन कर पार्लामेंट में आए! थे। तीतरा भाग जॉन साइमन के अनुयायियों का था, 
जो अपने के “राष्ट्रीय उदार! कहते थे और राष्ट्रीय सरकार के हर तरद से समर्थक थे। 
जॉन साइमन के श्रनुयायियों में से ३५ पार्लीमेंट के लिए चुने गए थे। इन तीनों भागों 
ने चुनाव में अपना अ्रलग-झअलग प्रबंध किया था और अनुदार दल से मिल कर मज़बूर 
दल को हर जगह हराने का प्रयक्ष किया था। इस दल की मुख्य संस्थाओं में एक 
नेशनल लिबरल फेडरेशन है, जिस भें देश भर की सारी उदार शाखाएँ सम्मिलित हैं। 
दूसरा एक “लिबरल ऐसोसिएशन' है, और एक “लिबरल पब्लीकेशन डिपार्टमेंट', एक 
'विमेन्‍्स लिबरल फेडरेशन', एक “लिबरल कौंसिल”, एक “लिबरल नौजवान संघ!, एक 
“लिब्ररल ए.ड रेडीकल केंड्ीडेट्स ऐसोसिएशन”, एक 'समर स्कूल्स कमेटी' और देश भर 
में सात मशहूर क्लब हैं। इस दल के विचारों का सब से मशहूर समाचार-पत्र 'मांचेस्टर 
गा्ियन' है। 

फैज़बूर दल” का जन्म सन्‌ १६०० में हुआ था। सन्‌ १८६६ ई० में ट्रेड 
यूनियन कांग्रे!' ने एक प्रस्ताव पास कर के सारी मज़दूर संस्थाओ्ों को मिल कर एक 
राजनैतिक मज़दूर दल बमाने का बुलावा दिया था, और इस बुलाये के फल-स्वरूप 
मज़दूर संघों, समाजवादी संस्थाओं, स्थानिक उद्योग-समितियों और सहकारी संस्थाओं 
के मेल से मज़दूर दल कायम हुआ था। इस के बाद मज़दूर-प्रतिनिधि-समिति' कायम 
कर के पालॉमेंट में भज़दूर-पक्ती सदस्यों का एक ऐसा अलग समूह क्रायम करने का 
निश्च्रय किया गया था, जो 'मज़दुर-हिलैषी क्रामून बनाने में हर एक दल से मिल कर 
फास करने और मज़दूरों के विरोधियों से दूर रहने! का हमेशा प्रयक्ष करें | पहले ही वर्ष 
में चालीस मज़दूर संचें, जिन के करीब साढ़े सीन लाख मज़दूर सदस्य थे; करीब छः 
स्थानिक उद्योग समितियाँ जिन के एक लाख सदस्य वे, और तीन समाजवादी संस्थाएँ 


६२ ) यूरोप की सरकारे 


जिन के तेईस हज़ार सदस्य थे, इस दल में शरीक हो गई । मगर पाल मिंद के लिए 
खड़े होनेंवाले १४ उम्मीदवारों में से पहले वर्ष में सिर्फ दो ही को राफलता भिली। 
बूसरे चुनाव में दो से बढ़ कर इस दल के पालीमेंट में २१६ सदस्य हो गए और फिर 
हर लुनाव में इस दल की शक्ति बढ़ती गई। सन्‌ १६१८ ६० में मजबूर दल की 
पुनर्घटना की गई, जिस के अनुसार सज्ञदूर दत में सम्मिन्षित संस्थाओं के सदस्यों के 
अलावा मजदूर दल के द्वार दल के उद्देश्यों का माननेबाल हर एक झादमी के लिए खोग 
दिए गए | इस निश्चय के बाद मजदूर दल थोह़ी सी संस्थाओं की एक संघ ने रद्द कर पूरे 
तरीके पर एक राजनैतिक दल बन गया और कुछ ही समय मे देश भर में मज़दूर दल 
की शाखाएँ फैल गई | मजदूर दल अपना भसूय उद्देश्य सजदूर पेशा लोगो के उन की 
सजदूरी का पूरा फल प्राप्त कराना और जहाँ तक हो सके वहाँ तक पेदाबार का 
उचित बाँट करने के लिए पैदावार के जरियों पर समाज का ऋछज़ा और सार्ख तनिक शारन 
और नियंत्रण क्रायम करना मानता है। इसी नीति को प्ररा करने के लिए यह दल आर प्रजा 
की गजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक उन्नति ख़ास कर म त्दूर-पेशा लोगो की उन्नति करने, 
दूसरे देशों की मजबूर संस्थाओं थे सहकार करने, अनर्राष्ट्रीय कगड़ो फो शानगय 
उपायो से सुलकाने और अंतर्राष्ट्रीय क्रानून सनाने के लिए सारे राष्ट्रे का एक सघ 
बनाने फे कार्य-क्रम का भी समर्थक है। इस दल की गुरूप संस्थाश्रों में राष्ट्रीय मंतर दल', 
'स्वतत्न मज़बुर दल”, लेबर रिवर्च डिपा्टमेंड', 'फेव्रियन सोपास्टी', 'सोशल डिमॉक्रेटिक 
फेडरेशन', सोसायटी श्रांव लेबर केईडिद्स! और एक “नेशनन लेपर क्लब! है। इस दत 
मे) गुरूय दैनिक पत्र 'देली हेराल्‍ड' है। 


आायर्लेंड आर झह्स्टर की सरकारे--- 
१>अप्यरलेड की सरकार 
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बारहती सदी में जब से अँग्रे जा गे आयरलंड पर विजय प्रात्त की तब से आयरलेडइ 
बराबर झंगे जो को तग करता चला शआआाता था। दशा अगरेज राजनीतिशों के साभने आयर- 
लट की समस्या मुंठ बाएं सट्टी रइनी थी। सन, १८४० ई० तक आयरलेंड की समस्या के 
धार्मिक, आ्मिक ओर सननेतिक तीनो पटलू थे। आयरलेंड के उचर और उत्तरयूर्य के 
पाच जियों में अर्थात्‌ अल्स्टर प्रांत भे बसने वाले इंगलेंड और म्कॉटलेंड से श्राए हुए, 
लोग प्रोटेम्देट संप्रदाय के थे और शेप ६ देश के लोग रोमन केथोलिक पंथ के थे। फिर 
भी इगलेड का प्रोस्टेट चर्च आयरलेंड का सयुक्तरराष्ट्रीय-चर्च माना जाता था। आयर- 
लइ दे लोगों को इंगलेंट के इस प्रबंध के प्रति धार्मिक विरोध था। दूसरे लूट-खसोट और 
ज़ब्तियाँ कर के आयरलेंड की सारी ज़मीन के मालिक अँग्रेंण ज़मींदार बन बैठे थे और 
आयरल ड निवासी केवल गरीब किसान बन गए थे। तीसरे आयरलंड को जो कुछ थोड़ी- 
बदूत शासन-सत्ता १८ वी सदी में थी वह मी उस से छीन ली गई थी और उस पर अ्रन्य 
उपचिवेशों को भाँति लंदन से निरकुंश शासन द्ोता था। बाद में सन्‌ १८६६ ६० में इृगलैंड 
और शायरल ड़ का चर्च अलग कर दिया गया, जिस से इंगलेंड श्रीर आयरलइ का धार्मिक 
झगड़ा खत्म हो गया। सम्‌ शै८७० ई० से ज़मीन के संबंध में भी क्रानूत बनना शुरू 
हाए और १६१४ ई० तक लगमग जमींदारी का प्रश्न भी हल हो गया; परंतु राजनैतिक 
प्रश्य बहुत दिनों तक इल नही हुआ | 
[ ६३ 
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सन्‌ श्८०० ६० तक आयरलेंड की पालीमेंट इंगलेंड से अलग थी। सन्‌ १८०० ई० 
में आयरलैंड की पार्लीमेंट और बूटिश पार्लामेंट में एक क्वानून पास हुआ जिस के अनुसार 
आयरलैंड की पालॉमिंट के तोइ कर आयरलेंड को बृटेन से मिला दिया गया | आयरलैंड की 
पालॉमिंट में ग्रधिकतर अ्रैंगरेज़ञ सदस्य थे। तिस पर भी रिश्वत दे कर यह क्रादून पास 
कराया गया था। आगयरलेंड-वासियों की मज़ीं से यह क़ानून पास नहीं हुआ था। 
अस्तु, आयरलेड-वासियों ने प्रारंभ ही से इस प्रबंध के विरड़ आवाज़ उठाई । 
ऐमेट नाम के नौजवान एक बड़े होनद्वार बैरिस्टर ने तो इंगलेंड के विरुद्ध सन्‌ १८६०३ ई० 
में डबलिन में खुल्लमखुल्ला विद्रोह ही खड़ा कर दिया। परंतु उस के पकड़ कर फॉसी 
दे दी गई और विद्रोह कुचल दिया गया । बाद में भी इसी प्रकार की बहुत-सी दु्घटनाएँ 
होती रहीं | आदिरकार सन्‌ १८३४ ई० में डेनीयल श्रोकोनेल के नेतृत्व में आ्रायरलेंड में एक 
राजनैतिक दल बना, जिस का उद्देश “शातिमय उपायों से आयरलंड में स्व॒राज्य क्तायम 
करना था।? इस आंदोलन के १८४३ ई० में सरकार की तरफ़ से दबा दिया । श्रस्तु, 
फिर क्रांतिकारियों की तरफ़ से सरकारी श्रक्नतरों पर हमले शुरू कर दिए गए। सब 
एृ८घ८ ई० में 'फ़ीनियन ब्दरहुड” नाम की एक संस्था क्रायम हुई, जिस का उद्देश्य, 
आयरलैंड में हिंसात्मक उपायों से पूर्ण प्रजातंत्र स्थापित करमा था। इस संस्था की 
स्थापना अ्रमेरिका में बसे हुए आयरलैंड प्रवासियों गे की थी और इस की तरफ से बाद भें 
बहुत से सरकारी अ्फ़्तरो के ,खून किए. गए। सरकार की ओर से भी खूब दमन 
हुआ | सीस वर्ष तक दोनों तरफ की मार-काट जारी रही और इंगलैंड और आयरलैंड का 
बेर -भाव बढ़ता ही रहा | 

डेनीयल श्रोकानेल इत्यादि बहुंत से आयरलैंड के नेताओं को फ़ीनियन 
ब्रदरहुड' की हिंसात्मक नीति पसंद नहीं थी। वे शांतिमय उपायों से इंगलेंड का हृदय 
पलटने के पद्षपाती थे । अस्तु, सन्‌ १८७० ई० मे डबलिन में आइज़क बट की अध्यक्षता 
में एक सम्मेलन कर के फिर से, “शांतिमय उपायों से आयरलैंड के लिए. संस्थानिक 
स्वराज्य प्राप्त करने फे लिए” एक 'होमरूल लीग” बनाई गई । सन्‌ १८८७४ ६० में इस लीग 
की तरफ़ से इृटिश पालीमेंट में आयरलैंड के सात प्रतिनिधि चुन कर आए। आयरलेंड का 
मेतीलाल नेहरू प्रख्यात चाल्स स्टीवार्ट पारनेल इस दल का इंगलेंड' की पार्ल॑मेंट में 
नेता था| उस ने अपने दल के सुसंगठित कर के इस होशियारी से पालीमेंट की नाक में 
दम करना शुरू किया कि जिन आयरलेंड की माँगों के। सुन कर बृटिश प/र्लीमेंट के सदस्य 
खअवदेलना से मह सिकेाड़ा करते थे, वही माँगें उन की पालॉमिंट के लिए बाद में एक समस्या 
बन गई । उद्घार दल के आयरलंड की इस पार्टों की सहायता के बिना पालॉमेंट में अपने 
प्राण बचाने मुश्किल हो गए। लाचार हो कर ग्लैड्स्टन ने सन्‌ १८८६ ई० में आयरलेंड 
के संस्थानिक-स्वराज्य दिलाने के लिए पालींमेंट में एक बिल पेश किया जे। पास नहीं 
हुआ। सन्‌ श्८८£३ ई० में ग्लैडस्टन नें प्रधान-मंत्री बनने पर वैसा ही मसविदा 
फिर पेश्ष किया और फिर हाउस आऑयू लॉडंस के विरोध के कारण वह मसविदा पास 
नदो सका। बाद में पार्लीमेंट बिल! पास हो जाने पर हाठस आँव्‌ लॉड्स के पंजे 
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विस जाने पर फिर सन्‌ १६१२ ई० में उदार-दल की तरफ़ से आयरलैंड के स्व॒राज्य देने के 
लिए एक मसविदा पेश किया गया, और हाउस ग्रॉव लॉडंस के विरोध करने पर भी 
बह पालीमेंट में सन्‌ १६१४ ई० में पास हो गया। अल्स्टर प्रांत के छः जिलों ने शेष 
आयरलैंड से मिलना स्व्रीकार नहीं किया, इस लिए उस प्रांत की एक झलग पार्लॉमेंट 
बनाने का प्रबंध किया गया। मगर इसी बीच में यूरोपीय महासमर छिंड् गया और 
सारे काम छोड़ कर ब्टिश सरकार के एकदम युद्ध में जुट जाना पड़ा। आयरलैंड के 
स्व॒राज्य देने का क़ानून पास हो जाने परभी उस पर अमल न हो सका; मगर बृटिश 
सरकार की तरफ़ से यह वादा कर दिया गया कि युद्ध खत्म होते ही क़ानून पर अमल 
किया जायगा | 

आयरलैंड के नरम-दल के नेता मिस्टर रेंडमंड इत्यादि इस वादे से संतुष्ट हो कर 
बृटिश सरकार को युद्ध में विज्ञय प्राप्त कराने के लिए सहायता करने लगे । उत्तर से ले कर 
दक्षिण तक सारे देश में युद्ध के लिए सैनिकों की भर्तों शुरू हो गईं | ऐसा मालूम होता था 
कि सारा आयरलैंड संतुष्ट हो गया है | एक वर्ष तक देश भर में बिल्कुल शांति रद्दी। परंतु 
भीतर ही मीतर अश्रसंतोष की आग भइक रही थी। साल का श्रंत आते-आते ऐसी 
कठिनाइयाँ खड़ी होने लगीं जिन का सरकार ने स्वप्न भी नहीं देखा था। चारों तरफ़ से 
४ फौरन आयरलैंड में स्वराज्य”” स्थापित करने के लिए माँगें उठने लगी | सैनिकों की भरती 
भी कम हो गई और आयरलैंड के पश्चिमी किनारे से जर्मनी के जह्माज़ों को ज़रूरत 
का सामान मिलने लगा। पूर्ण स्वतंत्रता के पक्षपातियों की आयरलेंड में संख्या बढ़ने 
लगी । 'सीनफीन' संस्था जे। आयरलेंड के लिए पूर्ण स्वाधीनता की पक्षपाती और श्रंगरेज्ञों 
को आयरलेड से बिल्कुल निकाल देने की हामी थी, ज़ोर पकड़ने लगी। सन्‌ १६०४ 
ई० से आर्थर ग्रिफ़िय के नेतृत्व में यह संस्था काम कर रही थी। परंतु श्राज तक उस को 
अधिक सफलता नहीं मिली थी। सन्‌ १६१२ तक सीनफ़ीन लोगों को आयरलैंड में 
गैरज़िम्तेदार और बकवासी समका जाता था। मगर अल्सस्‍्टर प्रात के आयरलैंड के 
स्वाधीनता का विरोध करने और इंगरलेंड के यूनियनिस्ट दल के अ्रह्स्टर प्रांत की इस 
अंदोलन में सहायता करने के बाद से आयरलॉंड में सीनफ़ीन! दल का ज़ोर बढ़ने लगा था 
और १६१४ ६० तक सीनफ़ीन दल का ज़ोर काफी बढ़ गया । लड़ाई शुरू हो जाने के बाद 
एक बर्ष तक इस दल के नेता श्रँगरेज़ों से ऊपर से मिले रहे और भीतर-भीतर आयरलैंड 
में पूर्थ स्वाधीनता खापित करने के आंदोलन की तैयारी करते रहे | उन का विचार था कि 
जर्मनी से मिल कर श्रँगरेज़ों को आयरलैंड से निकाला जा सकेगा। आखिरकार सन्‌ 
१६१६ ई० में ईस्टर के बाद के सोमवार के दिन इस दल की ओर से डबलिन में खुला विद्रोह 
खड़ा कर दिया गया और सीनफ़ीन दल ने आयरलैंड को प्रजातंत्र एलान कर के डी वेलेरशा 
को उस का ग्रमुख चुन लिया। यद्द विद्रोह फ़ौरन ही दवा दिया सया | फिर मी इस घटना 
से संसार की दृष्टि आयरलैंड की तरफ ज़रूर खिंची | इस के बाद आयरलैंड के लोगों और 
बृटिश सरकार में एक प्रकार का युद ई। छिड गया। सरकार की तरफ से 'मारशल ला' जारी 
कर दिया गया और कांतिकारियों की तरफ से इधर-उधर अक्सर बंब और गोलियाँ बरस उठती । 

ह्‌ 
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ग्रहुत-से आायरिश नौजवान फाँतियों पर लटक गए, और बहुत-से सरकारी अफ़सरों की जायें 
चली गई; आयरलैंड में 'सीनफ़ीन! शब्द प्रख्यात और प्यारा होने लग था। सीनफ़ीन दल 
का नेता डी बेलेरा देश का ग्रधिनायक बन गया और लोग उस की ओर आशा की दृष्टि से 
देखने लगे | सन्‌ १६१८ ६० के बृटिश पार्लमेंट के चुनाव में आयरलेंड को ओर से १०४ 
सदस्यों में से ७३ सीनफीन चुने गए। यह सदस्य बृट्धिश पालीमिंट में बैठने नहीं गए उन्हों ने 
डबलिन में अपनी एक अलग सभा बना कर प्रजातंत्र आयरलेंड की एक शासन-व्यवस्था 
तैयार कर ली, जिस राज-व्यवस्था के अनुसार आयरलैंड में सारी सत्ता एक व्यवस्थापक- 
सभा, प्रजातंत्र के प्रमुख, और एक मंत्रि-मंडल में रक्‍्खी गई थी। 

मगर इंगलेँंड ने इस राज-व्यवस्था के स्वीकार नहीं किया। आयरलैंड के, 
प्रजावंत्र बादियों ने प्रेसीडेंट विल्‍्सन, फ्रांस, इटली और संधि-सम्मेलन सभी के द्वार खटलटा 
कर आयरलैंड को एक स्वाधीन और स्वतंत्र प्रभातंत्र राष्ट्र मंजर कराने का बहुत प्रयत्न 
किया। मगर कहीं से उन को कोई सहायता नहीं मिली। सन्‌ १६१६ ई० में डी वेलेरा 
गँगरेज़ों की जेल से निकल कर अ्रमेरिका भाग गया। वहां जा कर उसने आयरलेड की 
स्वाधीनता के लिए श्रांदोलन शुरू किया | इधर आयरलंड में मारकाट जारी रही | सीनफीनों 
की क्ायम की हुई सरकार को ब्रूटिश सरकार काम नहीं करने देती थी, और सीनफ़ीन मारकाट 
कर के बुटिश सरकार का शासन बंद करने का प्रयत् करते थे। रोज़ गली सड़को पर खून 
होते थे। आखिरकार लॉयड जॉर्ज ने सन १६२० में समझौते की बात चलाई और सन्‌ 
१६२२ में बृटिश सरकार और श्रायरलंइ के नेताओं में एक संधि हुई जिस के अ्रनुसार 
आयरलैंड को बृटिश साम्राज्य में इंगलेड के बराबरी का भागीदार माना गया। बृटिश 
साम्नाज्य मे आयरलेड ही एक ऐसा भाग है जिस ने अपनी राज-व्यवस्था को अपने आप 
गढ़ा है। इस राज-व्यवस्था में बाद में सन्‌ १६२८ में बहुत-से परिवर्तन किए. गए | 
आयरलंड की इस राज व्यवस्था के अनुसार सारी राजनैतिक सत्ता आयरलड़ की प्रजा के 
अभीन मानी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत, धार्मिक विचारों और मिलने-जुलने की 
पूरी आज्ञादी मानी गई है | किसी को बिना कारण जेल में बंद नहीं रक्ला भा सकता है, और 
हर एक को प्राथमिक शिक्षा मुफ़ पान का अधिकार है। क्रानून बनाने की सत्ता बृूटिश राज- 
छुत्र और व्यवस्थापक-सभा की दो समाओ--सिनेद और प्रतिनिषि-सभा--में रक्खी गई है । 
आयरलैंड बृटिश साम्राज्य के भीतर केनेडा की दी हैसियत का एक भाग है। परंतु एक तरह 
रे केनेडा और शायरलेंड की राजज्यवस्था में बड़ा फ़र्क्न भी है । एक तो इृटिश सरकार और 
आयरलेंड के नेताश्ों में जो समभोता दुआ था, उस के 'संधि! क॒द्दा गया है, जो सिर्फ़ दो 
बराबर के राष्ट्रों में होती है। दूसरे झ्रायरलंड में साम्राज्य फे दूसरे भागों की तरह गवनेर 
जनरल" भी है और साथ ही वहाँ की कार्य-कारिणी के मुख्य अधिकारी के जिस की 
साश्राज्य के दूसरे डेोमीनियम स्टेटस प्रात देशों के प्रधान-मंत्री की सत्ता होती है, प्रेसीडेंट 
अर्थात्‌ प्रधान या प्रमुख कहते हैं, जो आम तौर पर प्रजातंत्र राष्ट्रों फे राष्ट्रपति के कहा 
जाता है। इन शब्दों को शायद आयरलेंड के प्रजातंत्रवादी-दल के| बहलाने के लिए रहते 

7 % प्जातंत्र दल की सरकार बनने ही पर इस पद्‌ का अंत कर दिया गया है । 


आयरलेंड की सरकार [ ६७ 


दिया गया होगा । सगर इन से आयरलैंड की बृटिश साम्राज्य में एक खास हैसियत हो गई 
है, जिस से नई समस्याएँ खड़ी हो गई हैं । 
२---वयवस्था पक-स भा 


आयरलेंड की प्रतिनिधि-सभा को डेल आइरीन कहते हैं। उस में १५२ सदस्य 
होते हैं, जिन को चार साल के लिए २१ वर्ष के ऊपर के सब स्वी-पुरुष नागरिक अनुपात 
निर्बाचन की पड़ति के अनुसार चुनते हैं। हर मतदार के उम्मीदवार बनने का भी 
इक होता है। व्यवस्थापक-सभा की दूसरी सभा सिनेट में ६० सदस्य होतें हैं, जिन 
के एक तिहाई भाग को हर तीसरे साल देश की खास सेवा करने या ख़ास योग्यता होने की 
बुनियाद पर डेल और निनेट के सदस्य मिल कर गुप्त मतों से, नौ साल के लिए चुनते हैं । 
उन की उम्र क्रम से कम तीथ साल होने की क़ेंद रक्‍खी गई है। व्यवस्थापक-सभा के 
सदस्यों को वेतन दिया जाता है। एक सदस्य दोनों सभाओं का सदस्य नहीं हो सकता है। 
इल में मजुर डुए साधारण कानूनी मनविदों के सिनेट के संशोधित करने या २७० दिन 
तक रोक रखने या प्रजा के हवाले के लिए मिजवाने का अभिकार होता था| बाद में राज- 
व्यवस्था में संशोधन कर के सिनेट से मसविदों को हवाले के लिए भिजवाने का अधिकार छे 
लिया गया। अरब डेल से आए, हुए मसबिदों के! केवल १८ मास तक सिनेट रोक रख सकती 
है। यह समय पूरा द्वो जाने के बाद डेल में फिर वही मसबिदा पास होने पर एक निश्चित 
समय में अगर भिनेट उसे मंजर नहीं करती है, तो वह मसविदा व्यवस्थापक-सभा से मंजूर 
माना जाता है और कानून बन जाता है। आय-व्यय-सबंधी मसबिदे पेश करने का सिक़़ 
र्य-कारिणी का अधिकार होता है श्रौर उन के मंजुर-नामंजूर करने का अधिकार सिर्फ़ डेल 
का होता है । मगर उन के सिनेट के पास मिनेट की सिफार्श जानने के लिए भेजा जाता है 
ओर वहाँ से इक्कीस दिन के भीतर ही वे अवश्य लौट कर डेल के पास आ जाते हैं, जिस फे 
बाद डेल के उन पर पूरा अधिकार होता है। व्यवस्थापक सभा से मंजर हुए. कानूनों के 
लिए 'राज-छत्र' की मंज़्री की आवश्यकता होती है | राज छत्र के कानूनो के मंज़र या 
नामजर करने या एक राल तक रोक रखने का अधिकार होता है ।* 


३---कार्य कारिणी 

पाँच या छुः या सात मंत्रियों के एक मंत्रि-मंडल को मंत्रि-मंडल के प्रधान 
को सिफारिश पर गवर्नर जनरल कार्यकारिणी का काम चलाने के लिए नियुक्त 
करता है। मंत्रि-मंडल के सारे सदस्यों के डेल का सदस्य होने और उन में अधान, 
उपग्रधान और अ्र्थ-सचिव अवश्य होने की राज-व्यवस्था भें शर्त रक्खी गई है। 
मत्रि मंडल सिर्फ़ डेल को जवाबदार माना गया है, सिनेट के नहीं। कार्यकारिणी के 
प्रधान को डेल चुनती है और प्रधान एक उपप्रधान को नियुक्त करता है। दूसरे मंत्रियों 

५ तर्रतु रावभर अगर के पद का झंत हो जाने से राष्ट्रपति शब्द अब बहुत कुछ 

सार्थक हो गया है। 

* इस अधिकार के भी प्रजमतंत्रवादी सरकार झव स्वीकार नहीं करती । 
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को प्रधान डेल की सलाद से नियुक्त करता है| मंत्रि-मंडल की डेल के सम्मिलित जवाब- 
दारी होती है और डेल का विश्वास उस में न रहने पर सारा मंत्रि-मंडल एक साथ इस्तीफ़ा 
दे देता है। मगर इस्तीफा दे देने के बाद भी नया मंत्रिमंडल न बन जाने तक पुराना 
ही काम चलाता है। मंत्रि-मंडल के सदस्यों को व्यवस्थापक सभा की दोनों सभाओं में 
बोलने का अधिकार होता है | 


४--स्थानिक-शासन ओर न्याय-शासन 
आयरलेड का स्थानिक शासन श्रौर न्यायशासन इंगलैंड से मिलता-जुलता है | 


५---राजनैतिक दल 


आयरलेंड और बृटिश सरकार में सन्‌ १६२१ में जो समझौता हुआ उस के अनुसार 
श्रायरलेंड का उत्तरी भाग अल्स्टर आयरलैंड से अलग दो गया। यह बात आयरलैंड को 
एक 'स्वतंत्र प्रजातंत्र राष्ट्र! बनाने का स्वप्न देखनेवाले प्रजातंत्रवादियों के पसंद नहीं आई। 
उन्हों ने हथियार उठा कर सरकारका विरोध शुरू किया, जो एक साल के भीतर ही दया 
दिया गया । पुराने सीनफ़ीन दल के एक भाग ने कौंसग्रेव के नेतृत्क में नई राज-व्यवस्था 
को मंजर कर के उस पर अमल शुरू किया और दूसरे भाग ने डी वेलेरा के नेतृत्व में आयरलेड 
को 'स्वाधीन प्रजातंत्र राष्ट्र” बनाने का श्रांदोलन जारी रक्खा | सन्‌ १६२३ ई० में नई 
राज-व्यवस्था के अनुसार पहला चुनाव हुआ जिस में डी वेलेरा के दल ने भी भाग लिया 
और १४६ में से ५१ सदस्य इस दल के चुने गए.। मगर डी वेलेरा के प्रजातंत्रवादी सदस्यों 
ने इंगलैंड के राजछन्न के प्रति स्वामिमक्ति की शपथ ले कर डेल में बैठना स्वीकार नहीं किया 
और इस लिए वे डेल की कार्रवाई से दूर रहे । सन्‌ १६२५ ६० में अल्स्टर और आयरलेड 
के एकीकरण के प्रश्न पर एक कमीशन विचार करनेवाला था। परंतु इस कमीशन ने 
यह प्रश्न जैसा का तैसा छोड़ दिया, जिस से कॉसग्रेव की सरकार काफ़ी बदनास 
हो गई । मगर प्रजातंत्र-वादियों के डेल से बाहर रहने के कारण कौंसग्रेव के दल की सरकार 
क्रायम रही | बाद में सन्‌ १६२७ ई० के दूसरे चुनाव के बाद हिंसात्मक प्रजातंत्र-बादियों में 
से किसी ने कॉसग्रेव दल के उपप्रधान के मार डाला, जिस से कौंसग्रेव ने हिंसावादियों को 
ब्रिल्कुल दबा दिया | सरकारी सत्ता का मान बढ़ाने के लिए कौंसग्रेब ने चुनाव के लिए खड़े 
होने के लिए स्वामिमक्ति की शपथ, एक क़ानून द्वारा अनिवार्य बना कर डी वेलेरा के श्रहिं- 
सात्मक प्रजातंत्र-चादियों के भी--स्वामि-मक्ति की शपथ लेने के लिए मजबूर कर दिया। डी 
वेलेरा के दल के मजबूर हो कर शपय लेनी पड़ी । मगर उन्हों ने साफ एलान कर दिया कि 
सिर्फ़ कानूनी शर्त पूरी करने के लिए थे शपथ लेते हैं और इस लिए शपथ लेने के बाद भी 
वे राजछन्र के प्रति स्वामिभक्ति के लिए अपने आप को पाबंद नहीं सममेंगे। 

आपयरलेंड को प्रजातंत्र बनाने के अतिरिक्त डी वेलेरा का 'फ्रायना फेल” नाम का 
प्रजातंत्र-वादी दल आयरलेंड को फ़ौरन्‌ बइृठेन की आर्थिक गुलामी से मुक्त करने में विश्वास 
रखता है। आगरलेंड के किसानें को जञमीदारों से---जो अधिकतर प्रंगरेज़ ये--ज़मीन खरीदने 
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में सहायता करने के लिए. आयरलेंड की तरफ़ से इंगलैंड से क़त्ता लिया गया था, और 
इस क़रज्गें का झदा करने के लिए आयरलेंड के खज़ाने से लगभग तीस लाख पौंढ 
सालाना की किश्त दी जाती। फ़ायना फ्रैल दल इस किश्त को नाजायज्ञ मानता 
था और जैसे ही इस दल की सरकार बनी, यह किश्त बंद कर दी गई, जिस पर इंगलैंड में 
बड़ा शोर मचा । कौंसग्रेव का दल बृटिश बाज़ार में बेचने के लिए देश में मक्‍्ज़न और 
गायें इत्यादि बढ़ाने के लिए किसानों के सहायता देने के पक्ष में है। फ़ायना फेल दल 
आयरलेंड में खाद्य पदार्थ और श्रनाज पैदा कराने की नीति में विश्वास रखता है। सन्‌ 
१६३२ ई० के चुनाव में फ़ायना फेल दल के ताक़त में आ जाने पर डी बेलेरा ने अपनी 
नीति पर अमल शुरू कर दिया है, और वह धीरे-धीरे श्रायरलंड के संपूर्ण स्वाधीनता 
की तरफ़ ले जा रहा है। 

डी वेलेरा के प्रतातंत्रवादी 'फ़ायना फेल दल' और कौंसग्रेव के 'आयरिश लीग दल' 
के अतिरिक्त आयरलेंड के छोटे छोटे दलो में एक “मज़दूर दल', एक “किसान दल', एक 
स्वतन्न दल”, एक दिसावादी प्रजातंत्रवादियों का 'सीनफ़ीन दल' श्रौर एक 'राष्ट्रीय-संघ दल! 
भी है। 


२---प्रहस्टर की सरकार 


आज -&>+प++5 


१-+राज-व्यवस्था 


उत्तरी आयरलड के छुः ज़िले. जो अल्स्टर' के नाम से प्रख्यात हैं, 'ब्रेट-इंटेन 
और उत्तरी आयरलेड के संयुक्तराज्य' का भाग हैं | बृटिश राजछत्र का प्रतिनिधि एक लाईं 
लेफ़्टीनेन्ट नाम का अधिकारी राजा की श्र से अल्स्टर की व्यवस्थापक सभा के मजूर 
किए हुए क़ानूनों के मंज़्र या नामंज़र करता है। एक साल तक किसी भी मसविदे के वह 
रोक रख सकता है, जो यह समय पूरा होने के बाद क़ानून हो जाता है। यही 
अधिकारी व्यवस्थापकू-सभा की बैठकें बुलाता और बंद करता है। तरह सदस्य अल्स्टर 
फी ओर से बृटिश पाल मिंट में चुन कर जाते हैं | 


२---ज्यवस्थापक-स भा 


अल्स्टर की व्यत्रस्थापक सभा की दो सभाएँ होती हें---एक भिनेट और दूसरी 
हा उस भ्रव करामन्स | कामन्‍्स प्रजा के ४२ प्रतिनिधियों की समा होती है। उस के सदस्यो का 
उन्हीं चुनाव क्षेत्रों से अनुपात-निर्वाचन के अनुसार चुनाव होता है, जिन से बृटिश पार्लीमिंट 
के लिए सदस्यों का होता है। सिनेट में २६ सदस्य होते हैं। चौबीस के अल्स्टर की कामन्स 
सभा चुनती है; बेल्फ़ास्ट ओर लंडनडेरी के दो मेयर अपने पद की बुनियाद पर भिनेट में 
गैठते हैं| आय-व्यय के मसबिदे कामन्स में शुरू होते हैं और सिनेट उन में परिवर्तन नहीं 
कर सकती है । कामन्स के किसी मसविदे के सिनेद के दो बार नामंज़ुर कर देने पर दोनो 
सभाओं की एक सम्मिलित बैठक में उस मसविदे पर विचार कर के फैसला कर लिया जाता 
है । फामन्म के सदस्यों के खर्च के लिए २०० पौंड सालाना दिया जाता है। 


३---का येका रिसी 


कार्यकारिणी सत्ता लॉर्ड लेफ़्टीनेट और व्यवस्थापक-सभा का जवाबदार एक 
मंत्रि-मडल में होती है। सेना, परराष्ट्र विषय, मिलक्रियत जब्त करने के, धार्मिक समता 
क्रायम रखने के, और कुछ आर्थिक अधिकार बृटिश पार्लीमिंट के अधिकार से रक्खे गए हैं। 
श्रल्स्टर की आर्थिक स्वतंत्रता भी सीमित है | इटिश पालीमेंट ग्रल्स्टर के ६० फ़ी सदी कर 
एकत्र करती है । 


० ] 





फ्रांस की सरकार 


नत->०ब्न्‍_्पक-र जन नम 
कितना) आफ ड ९ 


१---राज-न्यवस्था 


इंगलेंड के बाद यूरोप के देशों में फ्रांस से हमारा सब से अ्रधिक संबंध रहा है । 
जिस प्रकार क्वाइव की इंग्लैंड की सरकार गे पीठ ठोकी, श्रगर उसी प्रकार डुपले की क्रांस 
की सरकार ने सहायता की दोती, तो शायद आज भारतवर्ष में ब्रटिश साम्राज्य के 
+थान में फ्रंच साम्राज्य होता और थोड़े से इधर-उधर छोटे-मेटे शहर ही फ्रांस के अ्रथि- 
कार में न रह गए होते | परंतु फ्रांसीसी साम्राज्य फैलाने की कला में इतने निपुण नहीं 
हैं जितने अँगरेज़ | भारतवर्ष में फ्रेंच साम्राज्य होने पर भी हमारे देश की राजनैतिक 
संस्थाओं के विकास में अधिक भेद नहीं पड़ता, क्‍योंकि फ्रांत की सरकार का संगठन भी 
लगभग उन्हीं सिद्धांतो पर किया गया है । दोनों के रूप-रंग और चलन में बहुत समानता 
है। फ्रांस की भयंकर राज्यक्रांति ने मी सिर्फ़ यूरोप ही नहीं, संसार भर का हृदय 
एऐलिा दिया था। उस ने काली की तरह मुर्दे! के ढेर पर खड़े दो कर मानव-जाति के 
पक ऐसे नए संसार की तरफ आने के हंकारा था, जिस में 'स्वाधीनता, समानता और 
श्रात्‌ भाव! हो । इंगलड के प्रख्यात राजनीतिज्ञ डिसराइली का तो यहाँ तक कहना था 
कि इतिहास में केवल दो ही घटनाएँ हुई हैं; एक ट्राय का घेश और एक दूसरी फ्रांस 
की राज्यकांति ।' डिसराइली का वाक्य श्रतिशयोक्ति मान लेने पर मी यह तो निश्चय ही 
है कि फ्रांस की राज्य-क्रांति ने विचारों का एक नया प्रवाह बहा कर यूरोप की आधुनिक 
सरकारों का रूप-रंग बदल डाला। अस्तु, हर प्रकार से इंगलेंड के बाद क्रांस की राज 
व्यवस्था का ही अध्ययन करना इसारे लिए उचित होगा | 
[ ७२१ 
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फ्रांस की राज्यक्रांति ने आठ सौ वर्ष से चलती आनेवाली राज-व्यवस्था 
फ्रांस में उलट डाली । यह राज-व्यवस्था निरंकुश राजाशाही थी। राजाशाही के तिद्वांत के 
झनुसार राजा के सिर पर स्वयं ईश्वर मुकुट रखता था और केईं नहीं। अस्तु, प्रजा 
के लिए कानून बनाना और प्रजा पर शासन करना राजा ही का अधिकार होता था और 
किसी का नहीं । देश भर पर एक केंद्रित नौकरशाही का चक्र चलता था और पेरिस के 
दरबार में बैठनेवाले राजा के छ; मंत्रियों ग्रोर लगभग चालीस सलाहकारों के लिवाय 
जनता की आवाज़ का राज-व्यवस्था भें कही कोइ स्थान नहीं था। स्थानिक-स्वशासन 
का भी प्रजा के श्रधिकार सिफ़ नाम के लिए था। 

जिस काल में इंगलेंड में पालॉमेंट का विकास हुआ, उसी समय में फ्रांस में 
(एस्टेट्स-जेनरल” नाम की संस्था का विकास हुआ था। इस संस्था के तीन भाग ये--एक 
सरदार और अमीरों की सभा, दूसरी पादरियों की सभा और तीसरी मध्यम भरेणी के लोगों 
की सभा । पहली दोनों सभाओं के विचार प्रायः हर विषय पर मिलते थे और वे दोनों मिल 
कर हमेशा मध्यम भ्रेणी की सभा की श्रावाज़ दबा देती थीं | इंगलैंड की पार्लमिंट की तरह 
पह्ठेद्स-जेनरल का फ्रांस की राजनीति में स्थान नहीं था | कुछ समय के बाद तो राजा ने 
एल्टेट्स-जेनरल के बुलाना भी बंद कर दिया था, और सिर्फ़ जब प्रजा से घन वसूल करने 
की आवश्यकता होती थी, तब्र एस्टेट्स-जेनरल के! बुला कर उस की सहायता से कर वसूल 
किया जाता था । एस्टेट्स-जेनरल के सदस्यों के राजा के सामने प्राथना करने के अतिरिक्त 
अन्य कोई शासन अथवा आय-व्यय इत्यादि में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था | जिस 
प्रकार हमारे देश के कुछ रजवाड़ों में श्राजफल नाम की व्यवस्थापक सभाएँ हैं, जो तिर्फ़ 
दिखावे के लिए बुलाई जाती हैं, उसी तरह फ्रांस में सन्‌ १७८६ ६० में एस्टेट्स-जेनरल नाम 
की संस्था थी। फ्रांस के कुछ प्रांतों में भी 'स्थानिक एस्टेट्स' सभाएँ थीं। परंतु वे भी राष्ट्रीय 
एस्टेट्स की बाँदी के अतिरिक्तू और कुछ नहीं थीं। अमीर, उमराबों, सरकार के पुछलर्गुओं 
और पिट्‌दुओों की पाँचो धी में रहती थीं। साधारण आदमी की बात पूछुनेवाला कोई नहीं 
था। किसी भी आदमी के बिना क़सूर बताए पकड़ कर जेल में बंद किया जा सकता था | 
पादरियों और सरदारों से नाम मात्र का कर लिया जाता था और बड़े-बड़े पदों पर नियुक्त 
शेने तथा किसानों से काम लेने की उन्हें ठेकेदारी-सी दे दी गई थी | 

इस श्रन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठी, और जिस वृफ़ान की धूल 
फ्रांस के आकाश में बहुत दिनों से उठती हुई दिखाई दे रही थी, उस ने सन्‌ १७८६ है० में 
ज़ोर से आ कर फ्रांस के अभागे राजा छुई और उस की राज-ब्यवस्था के उलट-पुलट कर 
फेंक दिया और सारे पुराने विचारों और बिर्वासों की जड़ हिला डाली। २६ श्रगस्त सन्‌ 
१७८६ ई० का फ्रांस के प्रतिनिधियों ने एकत्र हो कर 'मनुष्य और नागरिक के अधिकारों का 
एक एलान किया” जिस के पहले भाग में निम्न-लिखित सिद्धांतों का समावेश था--- 

१--मनुष्य स्वतंत्र पेदा होते हैं, और वे अधिकारों में स्व॒लंत्र और समान हैं। 

र--सारी राजनैतिक संस्थाओं का केवल एक ही उद्देश होता है कि वे मनुष्य फे 


श्र 
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प्राकृतिक और ऋछिल अधिकारों की, जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जान-माल की रक्ता; अन्याव 
का विरोध करने के श्रधिकारों की रक्षा करें | 

३--पभुत्ा प्रजा अथवा राष्ट्र की हे और राष्ट्र की अनुमति के बिना किसी संस्था 
या किसी व्यक्ति के कोई अ्रष्रिकार प्राप्त नहीं है। 

४--स्वतंत्रता का-अथथे यह है कि जिस काम से किसी दूसरे के नुक्सान न पहुँचे 
उस के करने का संब के अधिकार है । 

इ--क्ानून प्रजा की इच्छा व्यक्त करता है और हर एक आदमी के स्वयं अथवा 
अपने प्रतिनिधि द्वारा क़ानून बनाने में भाग लेने का श्रधिकार है। 

६--क्रानून सब के लिए एक है । 

अधिकारों के इस एलान में विशेषकर इन बातों पर भी ज्ञोर दिया गया था कि 
गैर-क्ानूनी तरीके से किसी के गिरफ़ार या कैद नहीं किया जायगा, सब के धार्मिक 
विश्वास, भाषण, लिखने और बोलने की स्वतंत्रता रहेगी, स्वयं अथवा प्रतिनिधियों द्वारा 
प्रत्येक मनुष्य के कर के संबंध में मत देने का अधिकार होगा, गैर-क़ानूनी तरीके से किसी 
का माल या जायदाद ज़ब्त नहीं की जायगी और अगर सरकार के किसी चीज़ की ज़रूरत 
होगी, तो उस का मुझावज़ा दिया जायगा। 

अभी तक यूरोपीय देशों में राज-व्यवस्था लिखित नहीं होती थी; सिफ़ रिवाजों पर 
ही निर्भर रूती थी। परंतु फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस की जो राज-व्यवस्था बनी उस को 
लेखनी-बद्ध किया गया । फ्रांस के नेताओं को श्रलिखित रिवाजी राज-व्यवस्था से लिखित 
राज-व्यवस्था पसंद आने के कई कारणों में से एक खास कारण यह था कि 
लिखित राज-व्यवस्था का सर्व-साधारण को आसानी से ज्ञान कराया जा सकता है। 
फ्रांस इस ओर कदम बढ़ा कर इस विषय में यूरोप का अ्गुआ बना और बाद में जरमनो, 
इटली, स्पेन आदि अन्य यूरोपीय देशों में भी यही विश्वास बढ़ता गया कि ल्वाधीनता 
की रक्षा के लिए. लिखित राज-व्यवस्था अनिवार्य है। प्रजातंत्र सरकार स्थापित कर के 
फ्रांस की राज-कांति ने यूरोपीय देशों को दूसरा यह सबक भी पढ़ाया कि प्रजातंत्र ढंग की 
सरकार न सिफ़ फ्रांस के ही लिए उपयुक्त है बल्कि फ्रांस की तरह यूरोप के अश्रन्य पुरातन 
अर माननीय राष्ट्रों में भी स्थापित हो सकती है। वरना अभी तक यूरोप के बहुत से 
विचारकों का यही विचार चला आता था कि प्रजातंत्र-राज्य केवल छोटे क्षेत्र के राज्यों में 
स्थापित हो सकता है | क्रांति के बाद नई राज-व्यवस्था का निर्माण करने के लिए फ्रांस की 
प्रजा के जो प्रतिनिधि एकत्र हुए उन में अधिक संख्या राजाशाही के क्रायम रखने के 
पत्षपातियों ही की थी, और सन्‌ १७६१ तक इस प्रतिनिषि-सम्मेलन ने जो राज-ज्यचस्था रय कर 
तैयार की थी, उस में राजाशाही क्रायम रक्‍्खी गईं थी | परंतु घटनाओं के चक्र से, गजा की 
कमजोरी और उस के संकल्प-विकल्पों और आखिरकार उस के देश छोड़ कर भाग जाने से, 
रानं। के प्रजा-मत का विरोध करने और राजा के पिट्ठुओं के लगातार पड़यंत्रों से, उकता 
कर फ्रांस में सब का समन राजाशादी की तरफ़ से हट गया, अ्रस्तु २१ सितंबर सन्‌ १७९२ 


ई० को प्रजा के प्रतिनिधियों ने मिल कर राजतंत्र के दफन किया और अखंड प्रजातंत्र- 
$१० 
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राज्य की फ्रांस में स्थापना की। फ्रांस के बाद फिर हधर-उधर के दूसरे यूरोपीय देशों में 
भी प्रजातंत्र की हवा फैली और चारों ओर कई छोटे-बड़े प्रजातंत्र राज्य खड़े हो गए.। इन 
प्रजातंत्र राज्यों और फ्रांस के प्रजातंत्र राज्य को पीछे नेपोलियन की महत्वाकांक्षाओं के 
सामने अवश्य कुक जाना पड़ा; फिर भी इस समय से यूरोप के लोगों का प्रजातंत्र में विश्वास 
हो चला और प्रजातंत्र सरकार यूरोप के राजनैतिक जीवन का एक अ्ंग बन गई। 

पुरानी राजनैतिक संस्थाश्रों के तोड़-फोड़ कर क्रांति के बाद लगभग सौ वर्ष तक, 
फ्रांस में तरह-तरह की तबदीलियाँ और तजुरबे होते रहे | ८४ वर्ष के अरसे में सात विभिन्न 
राज-व्यवस्थाओं पर अमल करने की कोशिश की गई । परंतु कुछ वर्ष से अधिक उन में से 
कोई भी राज-व्यवस्था न टिक सकी | फिर भी इन तजुरबों से राष्ट्र को बहुत कुछ राजनैतिक 
अनुभव अवश्य हुआ | क्रांति के ज़माने में ही तीन राज-व्यवस्थाएँ बनाई गई थीं। एक 
३ सितंबर सन्‌ १७६१ ६० को नेशनल एसेंबली ने बना कर तैयार की थी। जिस को अगस्त 
१० के उपद्रव में भस्मीभूत कर दिया गया। दूसरी १४ फ़रवरी सन्‌ १७६३ ई० की 
राज-व्यवस्था के कन्वेंशन ने तैयार किया था। परंतु उस पर भी कभी अश्रमल नहीं हुआ । 
तीसरी २२ श्रगस्त सन्‌ १७६५ ई० की दूसरी, कन्वेंशन द्वारा तैयार की हुई राज-व्यवस्था पर 
२१ सितंबर सन्‌ १७६४ ई० से € नवंबर सन्‌ १७६६ ई० के अचानक परिवतन तक ही 
सिफ़' अमल हुआ । पहली राज-व्यवस्था में सीमित राजाशाही, मंत्री जिन पर कुशासन के 
लिए मुक़॒दमा चलाया जा सके और एक सभा की और तीन दिन की मज़दूरी का कर देनेवाले 
२४ वर्ष की आयु के ऊपर के मनुष्यों द्वारा चुने हुए ७४५ सदस्यों की एक व्यवस्थापक- 
सभा की येजना की गई थी। सन्‌ १७६३ ई० की दूसरी राज-व्यवस्था में एक ऐसे 
प्रजातंत्र की व्यवस्था की गई थी जिस में एक सभा की एक धारासभा होती, इस धारासभा 
का सारे नागरिक हर वर्ष चुनाव करते, २४ सदस्यों की इस धारासमा द्वारा चुनी हुईं एक 
कार्यकारिणी होती, और जो क्रानून बनाए जाते उन का अ्रंतिम फैसला सारे देश के नागरिक 
अपनी-अपनी जगह पर सभाश्रों में एकत्र हो कर करते | इस राज-व्यबस्था को फ्रांस के लोगों 
ने स्वीकार भी कर लिया था, परंतु इस पर भी कभी अमल नहीं हुआ | सन्‌ १७६४ ई० की 
राज-ध्यवस्था में मी जिस को भी फ्रांस के लोगों ने स्वीकार कर लिया था, प्रजातंत्र की ही 
व्यवस्था की गई थी। इस के अश्रनुसार धारासभा की दो सभाएँ की गई थीं एक पाँच सौ 
की सभा?" और दूसरी “बड़ों की समाः* । निचली सभा को कानूनों के मसबिदे पेश करने 
का अधिकार था; ऊपरी सभा सिर्फ उन्हें संज़ूर या नामंज़्र कर सकती थी, उन में सुधार 
नहीं कर सकती थी । दोनों के सदस्यों को जनता तीन बर्ष के लिए चुनती और एक तिहाई 
सदस्यों का चुनाव हर वर्ष होता। कार्यकारिशी पाँच सदस्यों की एक डाइरेक्टरी में 
रफ्ली गई थी, जिन का पाँच वर्ष के लिए चुनाव होता और जिस का एक सदस्य हर 
वर्ष बदल जाता था। “पाँच सौ की सभा” दस नाम चुन कर भेजती | जिन में से पाँच को 
डाश्रेक्दरी के लिए बड़ों की सभा? चुन लेती। इमेशा से फ्रांस के सुधारक दो सभा की 
धारासभा का विरोध करते आते थे । परंतु इस व्यवस्था में पहली बार दो सभा की 
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धारासभा की व्यवस्था की गई थी | बाद को सन्‌ १७६६ ई० की राज-व्यवस्था, 
नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस की बागड़ोर अपने हाथ में लेने के बाद, सियेज्ञ नाम 
के एक विद्वान और दो कमीशनों की सहायता से बनाई । इस के अनुसार बह स्वयं फ्रांस 
का भाग्य-विधाता बन बैठा और १८१४ ६० तक लगभग इसी के अनुसार उस ने फ्रांस 
का शासन चलाया | इस राज-व्यवस्था ने एक नए स्वरूप में निरंकुश शासन को फिर 
से फ्रांस में स्थापित कर दिया था। दो सभाझों की धारासभा के सीघे-सादे प्रबंध को 
तोड़ कर इस राज-ब्यवस्था के अनुसार धारासभा का कार्य चार संस्थाओं के सुपुर्द किया 
गया था। सौ सदस्यों की एक 'ट्रिब्युनेट! नाम की सभा बनाई गई थी जिस का चुनाव 
पाँच वर्ष के लिए. होता था और जिस का काम सिर्फ कानूनी मसविदों पर प्रारंभिक 
विचार करना था ! दूसरी एक 'कोर लेजिसलाटिफ़” नाम की सभा थी जिस में पाँच वर्ष के 
लिए चुने हुए. तीन सौ सदस्य होते थे, और जिस का काम ड्रिब्युनेट के भेजे हुए मसविदों 
को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना था। तीसरी सभा एक अस्सी आजन्म सदस्यों की 
'सिनेट” थी जो सिर्फ इस बात का फैसला करती थी कि मंजूर होनेवाले क्वानून राज-व्यवस्था 
के अनुसार हैं या नहीं। चनाव के रूगड़ों का भी फेसला यहीं सिनेट करती थी। चौथी 
सभा कौंसिल श्रॉव स्टेट थी जिस का काम प्रथम कौंसल* की निगरानी में कानून बनाना 
और कानूनों की सिफारिश करना था । कौंसिल आवू स्टेट को प्रथम-कॉंसल नियुक्त करता 
था । सिनेट का चुनाव सिनेट ख़ुद करती थी । ट्रिब्युनेट और कोर लेजिस्लाटिफ्‌ का चुनाव 
उम्मीदवारों की एक सूची में से बड़े घुमाव-फिराव से होता था। राष्ट्र की कार्यकारिणी 
सत्ता तीन कौंसलों की एक समिति में रक्खी गई थी जिन का दस बर्ष के लिए चुनाव 
होता था और जो अखंड समय तक बार-बार चुने जा सकते थे । कार्यकारिणी सत्ता एक से' 
अधिक के द्वाथ में रकक्‍्खी तो गई थी, परंतु यह नाममात्र ही के लिए था। राज-व्यवस्थी ने 
प्रथम-कौंसल को ही सर्वशक्तिमान बनाया था और उस के दूसरे दोनों साथियों को उसे 
केवल सलाह देने का हक दिया था। सच तो यह है कि इस राजव्यवस्था ने नागरिक 
बोनापार्ट के हाथ में जिस को इस राज-व्यवस्था में प्रथम-कॉसल माना गया था, फ्रांस 
के शासन की सारी बागढोर दे दी थी। सन्‌ १८०२ ६० में बोनापाट को ज़िंदगी भर 
के लिए कौंसल बना दिया गया ओर १८०४ ई० में कासलेट-सरकार साम्राज्य में परिणत 
हो गई | फिर नेपोलियन बोनापार्ट के राज्यच्युत होने के तीन सप्ताह बाद ३ मई सन्‌ श््१४ 
ई० को फ्रांस की गद्दी से उतारा हुआ बूबंन खानदान का राजा लुई १८ वाँ पेरिस में 
प्रवेश कर के फ्रांस के सिहासन पर जब आ बैठा तब एक नई राज-व्यवस्था का एलान किया 
गया, जिस को तीन राजा के प्रतिनिधियों, नौ तिनेट के सदस्यों और नौ कोर लेजिस्लाडिफ़ 
के सदस्यों के एक फ़मीशन ने तैयार किया था। सन्‌ १८३० ई० के थेड़े से सुधारों के 
सिवाय यह राज-व्यवस्था जैसी की तैसी फ्रांस में सन्‌ १८४८ ई० की कांति तक कायम रही | 
इस राज-ध्यवस्था को इंगलेंड की राज-ब्यवस्था के दंग पर बनाने का प्रयज्ष किया 


१ “र्टे-कौंसल' अर्थात्‌ नेपालिण बोवापार्र । 


७६ |] यूरोप की सरकारें 


गया था। एक मंत्रि-मंडल स्थापित किया गया था; परंतु फिर भी पूरी जवाबदार सरकार 
कायम नहीं की गई थी। राजा के आर्डानेंस निकालने, पदों पर अधिकारियों के 
नियुक्त करने, युद्ध छेड़ने, संधि करने और सारे कानूनों का श्रीगशेश करने का अधिकार 
रक्‍्खा गया था | हाँ, बिना घारासभा की मज़ी के कोई कर अवश्य ही नहीं लगाया जा 
सकता था, न कोई क़ानून बनाया जा सकता था। मंत्रियों पर कुशासन फे लिए 
मुक़्त्सा भी चलाया जा सकता था जिस से उन को शासन के लिए जवाबदार माना 
गया था। दो सभा की धारासभा बनाई गई थी। “चेंबर ग्रॉव्‌ पीयरस”! की ऊपरी सभा 
के सदस्य राजा की तरफ से जीवन भर के लिए. नियुक्त किए हुए, अथवा मौरूसी 
होते थे। धारासभा की दूसरी निचली सभा 'चेंबर ऑब्‌ डेपुटीज़” के सदस्य डिपार्टमेंटों 
में से पाँच बर्ष के लिए चुन कर आते थे, और उन का पाँचवाँ भाग हर साल चुना जाता 
था । भारासभा की साल में एक बार बैठकें ज़रूरी रकखी गई थीं, और दोनों में से किसी 
भी सभा को किसी नए, विषय पर क़ानून बनाने के लिए, राजा से प्रार्थना करने का 
अधिकार था | तीस वर्ष के उपर फे वे सब नागरिक जो साल भर में कम से कम तीन 
सौ फ्रांक' का सरकार के कर देते थे, डिपार्टमेंटों के मुख्य नगरों में एकत्र हो कर 
डिपार्टमेंटों की श्रोर से निश्चित संख्या में डेपुटीज़ के चुन सकते थे | इस प्रबंध से उदार 
विचार के लोगों के फ़ायदा हुआ, क्योंकि उन की संख्या अधिकतर नगरों में थी। परंतु 
सन्‌ १८२० ई० में अनुदार लोगों ने ज़ोर मार कर चेबर के सदस्यों की संख्या २५४८ से 
बढ़ा कर ४३० कर दी और डिपार्टमेंट* के बजाय ऐरॉडाइज़मेंट* से एक-एक डिपुटी 
चुने जाने का क्ायदा कर दिया। अस्तु, बाद में ऐटोंडाइज़मेंटों की तरफ़ से रधद 
शदस्य चुने जाने लगे और शेष १७२ सदस्य डिपाटमेंटों के मुख्य नगरों में से सब से 
अधिक कर देनेवालों द्वारा चुने जाते थे। इस प्रबंध से क़रीब बारह हज़ार धनिक 
लोगों के दे-दे। मत देने का श्रधिकार मिल गया था। सन्‌ श्यर४ ई० में एक दूसश 
क़ानून बनाया गया जिस के अनुसार सारे चेंबर का परिवर्तन हर सातवे' वर्ष होने लगा। 
सन्‌ १८३० के राजविद्रोह के बाद जब चाल्स दसवाँ गद्दी से उतार दिया गया और लुई 
फिलिप गद्दी पर बैठा तब फिर धारासभा के एक कमीशन ने राज-व्यवस्था पर विचार 
किया और उस में बहुत कुछ परिवर्तन किए. गए। पुरानी राज-व्यवस्था की भूमिका में 
लिखा था कि राज-व्यवस्था राजा की ओर से प्रदान फी गई | भूमिका का यह भाग 
निकाल दिया गया | राजा से क़ानूनों के रोक रखने का अधिकार ले लिया गया और 
धारासभा की दोनों समाओं को क़ानूनों का प्रस्ताव करने का अधिकार दे दिया गया। 
मौरूसी पीयसे का बनाना बंद कर दिया गया और “चेंबर आँव्‌ पीयर्स! की बैठके खुली 
होने लगीं। “चेंबर श्रॉव्‌ डेपुटीज” का जीवन सात वर्ष के बजाय फिर पाँच वर्ष कर दिया 

१ क्लास का सिक्का। * डिपार्टमेंट फ्रांस का लगसग उसी प्रकार का भांस 
है, जैसे हमारी कमिश्वरी या भांत। ० पेरॉडाइजमेंट डिपार्टमेंट से छोटा देश का साग 
कहलाता है, जैसे हमारा जिला या कमिश्वरी । 
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गया और मतदासे की उम्र ३० वर्ष से घटा कर २४ बर्ष कर दी गई। बाद में १८३१ ६० 
के एक क्वानून के अनुसार मतदारों की कर-संबंधी शर्त भी तीन सौ फ्रांक से घटा कर दो सौ 
कांक और खास धंधों के लिए सौ फ्रांक कर दी गई । इस योजना से देश भर में मतदारों 
की संख्या दुगनी हो गई--फिर भी देश की सारी आयादी का डेढ़-सौवाँ भाग मत देने के 
अधिकार से वंचित रहा | इस राज-व्यवस्था से भी फ्रांस म॑ं जन-साधारण की सरकार नहीं 
बनी; हाँ, खाते-पीते लोगों की सरकार व्थापित हो गई थी। अस्तु सन्‌ श्यथ८ ई० की दूसरी 
क्रांति में इस राज-व्यवस्था का भी अंत क्रिया गया, और फिर कुछ दिन तक फ्रांस के वही 
सन्‌ १७८६-६४ ६० तक की-सी सारकाट और अव्यवस्था देखनी पड़ी । फिर कई वर्ष तक 
प्रजातत्र का तजुरबा किया गया और फिर उस का अंत राजाशाही साम्राज्य और दितीय 
ओनापार्ट के शासन में हुआ । क्रांति के समय की अस्थाई सरकार ने प्रजातंत्र की घोषणा 
कर के जनता से देश की राज-व्यवस्था बनाने के लिए एक 'प्रतिनिषि-सम्मेलन! चुनने 
की प्रार्थना की थी । 

देश भर के बालिग़ मर्दों के इन प्रतिनिधियों के चुनने का अधिकार मान लिया 
गया था । यह चुनाव फ्रांस के इतिहास में श्रद्धितीय था। “व्यवस्थापक-सम्मेलन' में नौ सौ 
प्रतिनिधि देश भर से चुन कर आए थे, जिन में से आठ तौ नरम बिचारों के प्रजातंत्रवादी 
थे; ४ नवंबर सन्‌ श्य४८ ई० तक इस सम्मेलन में नई राज-व्यवस्था बन कर स्वीकृत 
शे गई थी | इस राज-व्यवस्था ने फ्रांस में अखंड प्रजातंत्र स्थापित होने और जनता के पूर्ण 
प्रभुता होने की घोषणा की और सरकारी सभाओं के प्रथक्रण को स्वाधीनता की कुंजी करार 
दिया । इस राज-व्यवस्था के अनुसार सात सौ पचास सदस्यों की एक सभा की एक 
व्यवस्थापक-सभा बनाई गई, जिस के सदस्यों के चुनने का श्रधिकार राष्ट्र के प्रत्येक २१ 
बे से ऊपर के मनुष्य के दिया गया | कार्यकारिणी सत्ता प्रजातंत्र के एक प्रमुख में रक्‍़खी 
गई, जिस का चुनाव चार साल के लिए. फ्रांस और ऐलजीरिया के मतदारों की बहु-संख्या कर 
सकती थी | प्रमुख पद के उम्मीदवारों में से किसी को भी मतो की बहुसंख्या और कम से कम 
देश के बीस लाख मत न मिलने पर सब से अधिक मत पानेवाले पाँच उम्मीदवारों में से 
किसी एक को व्यवस्थापक-सभा चुन सकती थी। एक बार प्रमुख रह चुकने के बाद फ़ौरन 
दूसरे काल के लिए केई उम्मीदवार नहीं खड़ा हो सकता था । प्रमुख के कानूनों का प्रस्ताव 
करने, संधि की बात चलाने और व्यवस्थापक-सभा की राय से संधि मंज़र करने, मंत्रियों 
और अन्य पदाधिकारियों के रखने और निकालने और सेना के भंग कर देने तक के 
अधिकार दिए गए, थे | मगर मंत्रियों के अधिकारों और कर्तव्यों का श्रच्छी तरह खुलासा 
नहीं किया गया था | दिसंबर सन्‌ १८४८ ई० में नेपोलियन बोनापार्ट का भतीजा छुई 
नेपोलियन इस राज-व्यवस्था के अनुसार फ्रांस के प्रजातंत्र का प्रमुख चुना गया और मई 
सन्‌ श८८६ ६० में नई व्यवस्थापक-सभा का चुनाव हुआ, जिस में दो तिद्ाई राजाशाही के 
पक्तपाती सदस्य चुन कर आए दुर्भाग्य से प्रजातंत्र का प्रमुख और नई व्यवस्थापक-सभा 
दोनों ही प्रजातंत्र के पक्षपाती नहीं ये | अस्ठु, मई सन्‌ १८४० ई० में एक क़ानून पास किया 
गया, जिस के अनुसार मतदारों के छु मास के स्थान में तीन वर्ष तक एक स्थान पर रहने 
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पर ही मत देने का अधिकार मिल सकता था। इस क़ानून के कारण मतदारों की संख्या 
घट कर लगभग एक तिहाई रह गई | दूसरी दिसंबर सन्‌ १८०५१ ई० के बड़ी चालाकी के 
साथ ज्यवस्थापक-सभा बर्खास्त कर के जनता से कहा गया कि सन्‌ १८४६ ६० के क़ानून के 
झनुसार प्रजा के साव॑जनिक सभाओं में एकन्न हो कर प्रमुख के राज-व्यवस्था की पुनर्घटना 
करने का अधिकार दे देना चाहिए | प्रमुख के यह अधिकार दे दिया गया और प्रजातंत्र- 
शासन के फिर एक बार फ्रांस में दफ़न कर दिया गया । लुई नेपोलियन ने एक वर्ष तक 
चुप रह कर दूसरे वर्ष ७ नवंबर सन्‌ १८४२ ई० को प्रजातंत्र के स्थान में फ्रांस में साम्राज्य 
स्थापित हो जाने की घोषणा कर दी। दूसरी दिसंबर के छुई नेपोलियन फ्रांस का महाराजा- 
घिराज धोषित कर दिया गया और सन्‌ १८७० ६० तक फ्रांस में लुई नेपोलियन का शासन रहा । 
सिडेन में फ्रांस की सेनाओं की हार हो जाने और हुई नेपोलियन के प्रशन लोगों 
के हाथो में गिरफ़ार हो जाने पर यह साम्राज्य भी बालू की भीत की तरह गिर पड़ा । फ्रांस 
में फिर किसी के हाथों में सत्ता नहीं रही। अस्तु, एसेबली के कुछ गरम प्रतिनिधियों ने एक 
होटल में बैठ कर ४ सितंबर तन्‌ १८७० ई० को फांस में प्रजातंत्र स्थापित हो जाने की घोषणा 
निकाल दी और पाँच महीने तक, जब तक प्रशिया से युद्ध चलता रहा तब तक, जेनरल ट्रोचू 
की अध्यक्षता में एक अस्थाई सरकार काम चलाती रही। बाद में युद्ध के जारी रखने अ्रथवा 
सुलह करने का विचार करने के लिए ८ फरवरी सन्‌ १८७१ ई० के दिन राष्ट्र के ७४८ प्रति 
निधियों की, १८४६ ई० के प्रजातंत्र के क्रायदों के अ्रनुसार चुन कर, एक सभा बुलाई गई। 
प्रतिनिधियों की इस सभा के बैठने तक राजा, सिनेट, कार लेजिस्लाटिफ़, मंत्रि-मंडल 
इत्यादि राज-व्यवस्था की किसी पुरानी संस्था का कोई श्रधिकार नहीं रहा था। प्रति- 
निधियों का चुनाव हो जाने के बाद अस्थायी सरकार भी ख़त्म हो चुकी थी। इस एक प्रति- 
निषियों की समा के सिवाय राष्ट्र की प्रभुता की प्रतिनिधि और कोई सस्था फ्रांस में नहीं 
थी। अस्तु यह सभा ही फ्रांस की व्यवस्थापक बन गई और करीब पाँच बर्ष तक इसी सभा 
ने सारा शासन का काम चलाया। सर्व-सम्मति से महाशय थीय॑स के १७ फरवरी 
के राष्ट्र का काम चलाने के लिए राष्ट्रपति चुन लिया गया और उस के अपने मंत्री चुनने 
और उन की सहायता से शासन-कार्य चलाने का अधिकार भी दिया गया । राष्ट्रपति के 
हाथ से सत्ता ले लेने का अधिकार प्रतिनिधि-सभा के द्वाथ में रकक्‍्ला गया। प्रशिया से 
सुलह हो जाने के बाद थीयसं के फ्रांसीसी प्रजातंत्र के प्रमुख का खिताब दे दिया गया | 
मंत्रि-संडल के भी जवाबदार बनाने का प्रयज्ष किया गया ! परंतु नई राज-व्यवस्था में प्रजा- 
तंत्र का प्रसुख ही श्रजा के प्रतिनिधियों के प्रति शासन के लिए जबाबदार माना जाने से 
मंत्रि-मंडल पूरी तरह से जबाबदार न हो सका | इस पतिनिधियों की सभा में भी राजाशाही 
के पत्षयातियों की ही अधिक संख्या थी। थीयर्स स्वयं शुरू में राजाशाही के पक्ष में था | 
परंतु बाद में उस ने देखा कि राजाशाही जनता के प्रिय नहीं है इस लिए वद भी प्रजातंत्र 
के पक् में हो गया | इस पर राजाशाही के पक्षपाती उस के विरुद्ध हो गए. और उन्हों ने उसे 
इस्तीफ़ा देने पर बाध्य कर दिया। थीयस से इस्तीफ़ा रखा कर राजाशाह के पछ्तपातियों ने 
मारशल मैकमेहन के सात वर्ष के लिए प्रजातंत्र का प्रमुख चुना । राजतंत्रवादी समझते 
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मे कि सात वर्ष के भीतर वे अपने आपस के मंगड़ों के मिटा कर राजाशाही की फ्रांस में 
पुनः स्थापना कर सकेंगे [- परंतु उन की आशा पूरी न हुई और सात वर्ष की माशंल 
मेकमेहन की मियाद सदा के लिए फ्रांसीसी के प्रजातंत्र के प्रमुख की मियाद वन गई। 
३० जनवरी सन्‌ १८७४ ६० के वालन नाम के एक प्रतिनिधि ने प्रतिनिधियों की सभा में 
प्रमुख पद के संबंध में कुछ ऐसे प्रस्ताव रक्‍्खे, जिन के पास हो जाने से प्रमुख का पद 
सदा के लिए पजातंत्र के प्रमुख का पद बन गया था, और इस विचित्र ढंग से आखिरकार 
फ्रॉस में प्रजातंत्र की सदा के लिए स्थापना हो गई । सन्‌ १८७६ हँ० में नई सिनेट और 
नए. “चेंबर आव डिपुटीज़” का चुनाव किया गया, और राष्ट्र की नई व्यवस्थापक-सभा 
चुन कर थ्रा जाने के बाद अस्थायी 'प्रतिनिधियों की सभा? भंग हो गई। इस नई राज- 
व्यवस्था पर प्रजा की राय नहीं ली गई; परंतु वर्षो' की खींचातानी से थकी हुई फ्रांस की 
प्रजा ने बड़े उत्साह से इस नई व्यवस्था का स्वागत किया । 

इतनी कठिनाइयो, मंझटों, झंगड़ों, इंतज़ारों, तजुरबों और आनाकानी के बाद 
जाकर कहीं फ्रांस में प्रजातंत्र राज-व्यवस्था को स्थापना हुई । जिन लोगों के द्वाथों प्रजातंत्र 
की स्थापना हुई, वह स्वयं प्रजातंत्रवादी नहीं थे। अस्तु, फ्रांस की राज-व्यवस्था दूसरी राज- 
व्यवस्थाओं से भिन्न है। फ्रांस की राज-व्यवस्था लिखित ज़रूर है; परंठु उस के तीन अलग- 
अलग भाग हैं। इन तीनो भागों में वे सारी बातें जो एक लिखित राज-ब्यवस्था में श्रा जानी 
चाहिए, नहीं आ गई हैं। न तो कहीं प्रजा के अधिकारों का ज़िक़ है, न चेंबर आँवू डेयु- 
टीज़ और मंत्रियों का चुनाव किस ढंग से किया जायगा इस का ही ज़िक्र है। सिनेट 
का चुनाव, न्याय, अजट किसी का विस्तार से ज़िक् नहीं किया गया है। फ्रांस की पिछली 
राज-व्यवस्था काफ़ी तूल-तबील थी। परंतु सन्‌ १८७४ ई० की यह राज-ब्यवस्था बहुत 
छोटी भ्रौर सिफ़ शासन-संगठन की मुख्य बातों का ज़िक्र करती है। अधिकतर बातों के 
रिवाज और साधारण कानूनों के लिए छोड़ दिया गया है। एक तरद्द से बड़े अमली ढंग 
की व्यवस्था है। सन्‌ १७६२--६५ ई० के 'कन्वेंशन' श्रौर सन्‌ १८४८ ई० के “व्यवस्थापक- 
सम्मेलन! की तरह आखिरी “प्रतिनिधियों की सभा? में अधिक सिद्धांतों पर चर्चा नहीं की 
गई थी। संगठित शासन और राज-ब्यवस्था के लिए भूखे फ्रांस के लिए, अनुभव और 
ज़रूरत के अनुसार यह राज-व्यवस्था तैयार कर ली गई थी । राजाशाही-संघ के पत्तपातियों 
ने अपना मनारथ सफल न होते देख, देश में श्रव्यवस्था रहने से फिर से नेपोलियन-बंश 
का राज्य स्थापित हो जाने के डर से, निराश द्वो कर, अ्नमने, प्रजातंत्र के लिए लाचार 
ही कर अपना मत दे दिया था। प्रजा-तंत्रवादियों ने भी अपना मुख्य ध्येय प्रजातंत्र पाने 
के लिए, रूखे सिद्धातों पर जोर न दे कर, तरइ-तरह फे समझौते स्वीकार कर लिए थे। 
अस्तु, इन सममौतों के कारण फ्रांस की सन्‌ १८७४ ई० की राज-व्यवस्था किसी एक 
सिद्धांत पर बनी हुई नहीं है। परंतु आज कल जो राज-व्यवस्था फ्रांस में प्रचलित है वह 
तिफ़ सन्‌ १८७४ ई० की यह तीन भाग की राज-व्यवस्था ही नहीं है; उस में बहुत-से 
और क्वानूनों श्रौर रिवाजों का समावेश भी हो गया है | 

इन दूसरे क़ानूनों के साधारण ढंय पर फ्रांस की धारासभा में नासंज़र किया 
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' जा तकता है। परंतु इन क़ादूनों ने सन्‌ १८७५ ई० की राज-व्यवस्था की बहुत-सी 
क्रम्रियों को पूरा कर दिया है और वे भी उतने ही आवश्यक हैं, जितनी लिखित ग़ाज- 
व्यवस्था की धाराएँ । फ्रांस की राज-व्यवस्था में सुधार या परिवर्तन करने का तरीका बहुत 
सरल रक्‍्ला गया है। प्रजातंत्र का प्रमुख, उस के नाम पर दूसरे मंत्री, अथवा व्यवस्थापक- 
समा की दोनों शाखाओं में से कोई राज-व्यवस्था में परिवतंन या सुधार करने की चर्चा 
उठा सकते हैं। चचां उठने के बाद अगर व्यवस्थापक सभा की दोनों समाएँ श्लग- 
अलग इस नतीजे पर पहुँचें कि राज-व्यवस्था में सुधार अथवा परिवतन की ज़रूरत 
है, तो फिर दोनों सभाओं के सभासद एक सम्मिलित राष्ट्रीय सम्मेलन” में विचार करने 
के लिए वारसेल्ज़ के महल में मिलते हैं | इस सम्मेलन के फ्रांस की राज-व्यवस्था में 
धब कुछ फेर-फार करने का अधिकार है । 

है राष्ट्रीय सम्मेलन में व्यवस्थापक-सभा की दोनों सभाओं के सदस्य 'सिनेट! और 
वैवर आ्ऑॉवू डेपुटीज्ञ” के सदस्यों की हेसियत से नहीं आते हैं। वे बिल्कुल एक नई 
हैसियत से--राष्ट्रीय सम्मेलन के सदस्यों की हैसियत से--मिलते हैं | राज-व्यवस्था में परि- 
वर्तन करने के लिए. ऐसी श्रासानी रखने के कारण भी इस राज-व्यबृस्था के स्वीकृत होने 
में प्रतिनिधि समा में आसानी हुई थी, क्‍योंकि राज-तंत्रवादी दलों के यह श्राशा रदी 
कि ने जब चाहेंगे तब राज-व्यवस्था के बदल सकेंगे | अमेरिका में राज-व्यवस्था में 
सुधार या परिवर्तन के प्रस्ताव कांग्रेस अथवा एक विशेष कन्वेंशन में पास हो जाने के 
बाद फिर सारी स्टेस की तीन चौथाई घारासभाओं अथवा विशेष कन्वेशनों में मंजूर 
होने पर क्रानून बनते हैं। बेलजियम में हर परिवर्तन ओर सुधार का प्रस्ताव धारासभा 
की दोनों सभाओं में हर यूरत में अलग-अलग स्वीकृत होने की कद है | श्ंगलेंड में पालीमिंट 
के अन्य फ़ानूनों की तरह राज-व्यवस्था में परिवर्तन करने का अधिकार होने पर भी इर 
ऐसे मौक़ों पर श्रायः नया चुनाव करा के प्रजा की राय ले ली जाती है। अ्रस्तु, फ्रांस की 
राज-व्यवस्था में फेर-फार करने का तरीका इन सब देशों से सरल है, क्योंकि फ्रांस में 
घारासभा के सदस्य ही राज-व्यवस्था के मी बदल सकते हैं| 


--अजातंन्र का प्रमुख 


क्ांस की सरकार को कार्यकारिणी सत्ता का सर्वोच्च प्रतिनिधि फ्रांस के अजा- 
तंग का प्रमुख है। उस के चुनने के लिए सिनेट और चेंबर श्रॉव्‌ ढेपुटीज़ * के सदस्य 
नेशनल एसेंबली की बैठक में वारसेल्ज़ के प्रख्यात राज-भवन में, जिस के लुई १४ वे ने 
बनवाया था, मिलते हैं। इस राज-भवन में सन्‌ १८७३ ६० से सन्‌ १८७६ ई० तक सिनेट 
आर चेंबर आॉबू डेपुटीज़ की सभाओं की बैठके हुआ करती थीं। परंतु बाद में व्यवस्थापक 
सभा की बैठके पेरिस में होने लगीं। तब से यह राज-म्न सिफ़' “नेशनल एसेंबली' की 
बैठकों के काम आता है। जब सिनेट और चेंबर के सदस्य राज-व्यवस्था में परिवर्तन 


३ खिलेट और चेंबर आँवू ढेपुटीज़ फ्रांस की धारासभा के दो भाग हैं। 
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करने अथवा ग्रजातंत्र के प्रमुख का चुनाव करने के लिए एक सम्मिलित सभा में बैठते 
हैं। एक महान अर्ध-गेलाकार दीवान में, जिस के चारों ओर स्थंभों की पंक्तियाँ हैं, 
सदस्यों के बैठने के लिए कुर्सियाँ पट्टी होती हैं। अर्ध-गोलाकार दीवान के ब्यास के 
बीचो-बीच बोलने वालें के लिए एक चबूतरा बना होता है और ऊपर चारों ओर" 
दर्शकें के बैठने के लिए गौखे' होती हैं| प्रमुख का चुनाव करने के लिए जब नेशनल 
ऐसेचली की बैठक होती है तब सदस्य कोई और चर्चा न कर के सिर्फ़ प्रमुख के लिए. 
मत देते हैं | एक बर्तन बीच के चबूतरे पर रख दिया जाता है। एक चोबदार जे चाँदी 
की ज्ंजीरे डाले होता है, सदस्यों का नाम ले-ले कर पुकारता है और वे एक पंक्ति में 
जा कर पारी-पारी से निर्वाचन-पत्र पर अपना मत लिख कर उस बर्तन में डाल आते 
हैं। नेशनल एसेंबली के अ्रध्यक्ष के आसन पर सिनेट का अध्यक्ष बैठता है, जिस के दाएँ - 
बाएँ शांति और सुव्यवस्था की दो सुंदर मूर्तियाँ बनी हैं | मत लेने में काफ़ी समय लग 
जाता है क्‍्येंकि करीब नौ सौ मत पड़ते हैं। जब मत पड़ चुकते हैं तब पत्ती खींच 
कर सदस्यों में से कुछ श्रादमी मतों के गिनने और जाँचने के लिए चुन लिए, जाते हैं। 
अगर किसी भी उम्मीदवार के आधे से एक अधिक मत नहीं मिलते हैं, तो फिर से चुनाव 
के लिए मत पड़ते हैँ; और जब तक किसी एक उम्मीदवार के आधे से एक अधिक मतों की 
बहु संख्या नहीं मिलती है, तव तक बराबर बार-बार चुनाव किया जाता है| चुनाव हो जाने 
पर एसेंबली का अध्यक्ष प्रजातंत्र के प्रमुख का नाम एलान कर देता है और प्रजातंत्र की जय 
श्रोल कर सभा विसर्जित हो जाती है । नया प्रमुख श्रपने मंत्रियों के साथ पैरिस में जाकर 
शासन की बागढोर अपने हाथ में ले लेता है। 

प्रमुख का चुनाव सात वर्ष के लिए द्ोता है। परंतु सात वर्ष खत्म होने पर बह 
फिर प्रमुख पद के लिए खड़ा हो सकता है, और फिर से उस का चुनाव हो सकता है। 
कानून के अनुसार तो वह जिंदगी भर तक बार-बार चुना जा सकता है, परंतु ऐसा किया नहीं 
जाता क्‍योंकि एक ही आदमी के द्वाथ में सारी ताक़त सौंप देना प्रजासत्तात्मक राज्य के 
लिए. अच्छा नहीं होता । सात वर्ष खत्म होने से एक मद्दीना पहले प्रजातंत्र के प्रमुख के 
नया प्रमुख चुनने के लिए एसेंबली के बुलाया देना चाहिए.। अगर प्रमुख किसी कारण से 
इस काम के लिए एसेंबली को समय पर बुलावा न भेज सके तो सिनेट के अध्यक्ष को पंद्रह 
दिन पहले बुलावा भेजना चाहिए। अ्रगर केई प्रमुख यकायक मर जाय या इस्तीफ़ा दे 
दे हो ब्यवस्थापक सभा का दोनों शाखाओं के सदस्यों को फ़ौरन्‌ स्वयं मिलने का अधिकार 
होता है । प्रमुल के मर जाने पर दो-तीन दिन तक राष्ट्र बिना प्रमुख के भी रद्द सकता है | 
परंतु ऐसे समय में सारी सत्ता मंत्रि-मंडल के हाथ में आ जाती है । 

सन्‌ १८७१ से १८७५ ई० तक प्रजातंत्र के प्रमुख को शासन के लिए, व्यवस्थापक 
सभा के प्रति जवाबदार माना गया था। परंतु यह प्रबंध ठीक तरह अला नहीं, इस 
लिए उन्‌ १८७५ ६० से सिर्फ़ विद्रोह्ठ के काल में तो प्रमुख को शासन के लिए जबाबदार 
रक्‍्खा गया है बाक्की शासन की सारी ज़िम्मेदारी मंत्रि-मंडल के सुपुर्द कर दी गई है। अब 
इंगलेंड की तरह फ्रांस का मंत्रि-मंडल' भी सारे शासन-कार्य के लिए फ्रांस की ब्यवस्थापक- 

र्१ 
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से की सम्मिलित रूप से जयाब्दार माना जाता हैं । परंतु व्यक्तिगत कामों के लिए मंत्री 
ववेक्तिगत रूप से भी ज़िम्मेदार समझे जाते हैं। प्रमुख का कोई एलान अथवा हुक्म, जिसे 
मंत्री के विभाग से उस का संबंध हो, बिना उस मंत्री के हस्ताक्षर के जाय॑ज़ नहीं होता है । 
शासन के किसी कार्य के लिए. अकेले प्रमुख की ज़िम्मेदारी नहीं मानी जाती है। जिस प्रकार 
राजा के माम पर इंगलैंड में मंत्रि-मंइल हुक्म निकालता है, उसी प्रकार क्रांस में प्रमुख के 
नाम पर मंत्री हुक्स निकालते हैं। प्रमुख का कर्तव्य क्रानूनों पर अमल करवाना रक्‍ला 
गया है। कोई क्लामून सिफ़ धघारासभा मे पास दो कर ही अमल में नहीं आ जाता है; 
मरकार की कार्यकारिणी की तरफ से उस का अमल के लिए एलान किया जाता है, 
जिंस का अर्थ यह है कि, आ्रवश्यकता पढ़ने पर, मंत्रियों से ज़वरदस्ती भी क़ानूस पर अमल 
कश्वाया जा सकता है। धारसभा से पास हो जाने के बाद किसी क़ानून को रोक लेना प्रमुस्त 
के अधिकार की वात नहीं है, चाहे वह क़ानून उस को रुचिकर हो अथवा नहों। 
ट्यबस्थापक-सभा में क़ानून पास हो जाने के बाद व्यवस्थापक्र-सभा की दोनों सभाओं के 
अध्यक्ष उन्हे प्रमुख के पास भेज देते हैं और पहुँचने के साधारण तौर पर एक महीने के 
भीतर और ग्रवश्यकता होने पर तीम दिम के भीतर ही प्रमुख उम का एलान कर देने के 
लिए बाध्य होता है | हाँ, प्रमुख को इतना अधिकार जरूर है कि अ्रगर वह समझे कि किसी 
क्तानून के बनाने स॑ जल्दबाजी की गई है तो वह उस पर फिर से ब्रिचार करने के लिए. 
सभाओं के पास भेज दे | परंतु यदि सभाएँ हठ करे और फिर उसी क़ानून को जैसा का सैसा 
पास करें तो प्रभुष को सिवाय उस क्रानून का एलान करने और उस पर श्रमल करवाने के 
और कोई चारा नहीं होता । परतु इस अधिकार का श्राज तक कभी क्रिसी प्रमुख ने उपयेग 
नहीं किया है | प्रमुख को व्यवस्थापक्र-सभा से मज़ूर किसी प्रस्ताव को भी नासंजूर करने 
का अधिकार नहीं होता । न अपने किसी दुक्स या एलान भे वह किसी क्रानून की किसी तरह 
शक्ल ही बदल सकता है। दा, जे बातें कानून मे साफ़ न हों उन्हें वह स्पष्ट ज़रूर कर सकता है। 

महत्व के सारे राष्ट्रीय जलसों पर अध्यक्षता का स्थान सदा ग्रजातत्र का प्रमुख 

लेता हैं, और सभी सरकारी समारंभों पर फ्रांस और प्रजानंत्र का सूर्तिमंत प्रमुस्य ही दोता है । 
प्रमुय को २४००० फ्रांक सालाना वेतन और २४००० फ्राँक सलाना सफ़र इत्यादि के लिए 
भत्ता मिलता है। रहने के लिए. उस को दो आलीशोन मकान दिए जाते हैं। मगर इम 
आलीशान मकानों में तकियों के सहारे त्रठ कर वह मज़ें से समय नहीं गैंवाता । सुबह से 
शाम तक उस का सारा समय सरकारी काम में ही जाता है। राज-व्यवस्था के अनुसार 
प्रमुख को ही सारे पदाधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार है । परंतु वह यह काम 
मंत्रियों की सहायता और राय से करता है और किसी को किसी पद के लिए केंक्ल अपनी 
इच्छानुसार नहीं चुन सकंता। उम्र और योग्यता के नियमों के अंदर ही उसे रहना पड़ता है। 
बहुत से छोटे-छोटे पदों के अधिकारियों को मंत्री, प्रीफ़ेक्टस और अन्य विभाग-पति उस के 
नाम में नियुक्त करते हैं। सिर्फ़ खास-खास अधिकारियों को प्रमुख खुद नियुक्त करता है । 
प्रमुख को अपराधियों पर दया कर के उन की सज़ा कम करने अथवा उन्हें बिलकुल छोड़ 
देनें का भी अषिकार होता है। मगर इस अंधिकार का प्रयोग भी वह एक कमीशन #ी 
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सिफ़ारिश और “कीपर आंव दि सील्‍स' नाम के अधिकारी की ज़िम्मेदारी फर सिफ़ उसी हालत 
मे करता है जब फि किसी खास कादण से अथवा अपराधी के पश्चात्ताप करने से इस 
दया से कुछ लाभ दोने की समावना हेंती है। सेना पर भी अमुझ्ष का अधिकार 
माना जाता है और मंत्रियों की जवाबदारी पर बह फ्रांस के अमनो-श्रामान का ज़िम्मेदार 
तमफा जाता है। 

जिस तरह व्यवस्थापक-सभा की दोनों सभाओं को कानूनी मसविदे पेश करन का 
अधिफार होता है उसी तरह प्रमुस्व को भी मसविदे पेश करने का अधिकार होता है। मगर 
धारासभा के सामने विचार के लिए काई मसविदा तभी श्रा सकता है, जब कि उस पर प्रमुख 
के साथ किसी मत्री के भी हस्ताक्षर हों। जब धारासभा के सामने कोई मसविदा आता है, तथ 
उसी मंत्री को उस मसविदे का पक्ष लेना पढ़ता है, जिस के उस पर हस्ताक्षर होते हैं क्‍योंकि 
प्रमुख धारासभा में बैठ कर किसी चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। मंत्रि-मंडल की राय 
थे धारासभा की जैठक बुलाने और बद करने का कर्तव्य भी अमुख का ही होता है। परंतु 
इस संबंध में भी उसे अ्रधिक अधिकार नहीं है। अगर वह धारासाभा की बैठक न छुलाये 
तो क्रानून के अनुसार घारासना जनवरी के दूसरे मगलवार को अपने आप दी खिल 
मसब्ती है। धारासभा की दोनों शास्वाओं की बैठक एक साथ ही खुलनी और बंद होनी 
आंहिए और साल में कम स॑ कम पाँच महीने तक अवश्य होनी चाहिए। प्रजातत्र 
के प्रमुख को भारासमा की सभाओं को स्थग्रित कर देने का अधिकार है | परंतु एक महीने 
से अधिक अ्रथतरा एक बैठक को दो बार से श्रिक बह स्थगित नहीं कर सकता है | पांच 
महीने की साधारण बैठक हो चुकने पर धारासभा की फिर से बैठक बुलाने का भी अधिकार 
प्रमुख को है, और अगर व्यवस्थापकर-सभा की समभाश्रों की बहुसंख्या दूसरी बैठक चाहती हो 
तो दूसरी बैठक बुलाना उस का फजठ हो जाता है। धारामभा की विशेष बेठके जिन्हें प्रमुख 
जब उचित समझे बद कर सकता है, फ्रांस में उतनी ही श्राम हो गई हैं शितनो साधारण 
बैंठके। वे हर साल हुआ करती हैं और प्रायः उन में आय-व्यय पर चर्चा होती है। प्रमुल 
को एक अधिकार बडे महत्व का है। सिनेट की सम्मति से वह 'चेंबर श्रॉवू डेपुटीज़' को 
उस की मीयोद पूरी होने से पहिले ही भंग कर के नया चुनाव करा सकता है। यह अधिकार 
इंगलेंड के राजा के पार्लीमिंट भंग करने के भ्रधिकार की तरह का नहीं है; इस के सरकारी 
सत्ताओं के प्रथकरण की स्वाभाविक शर्त समझ कर रक्‍्खा गया है। प्रजा के चतिनिधि 
चुनाव पर जो वायदे प्रजा से कर के आते हैं उन को भूल कर यदि वे अंड-बंड बातें करने 
लग जाँय तो फ्रांस में कार्यकरिणी को श्रधिकार दिया गया है कि बह चेंबर श्रॉव डेपुटीज़ 
को भंग कर के प्रतिनिधियों को, फिर चुनाव में जा कर, प्रजा की राय लेने के लिए, मजबूर 
कर दे। कायकारिणी के हाथ में यह सत्ता रखने से प्रतिनिधि-सभा के सदस्यों पर प्रजा का 
एक प्रकार से अंकुश बना रहता है, जिस से प्रजा के प्रतिनिधि अपनी सत्ता का दुरुपयोग 
नहीं कर सकते हैं। सन्‌ १८७७ ई० में एक बार प्रमुख फे इस अधिकार का दुर्भाग्य 
से दुरुपयोग अ्रवश्य हुआ था, परंतु इसी लिए इस उपयोगी अधिकार को बुरा नहीं कहा 
जा सकता । 


ब्ः ] यूरोप की सरकारें 


अंतर्राष्ट्रीय संबंध में फ्रांस के प्रजातंत्र का प्रमुख बड़ा काम आता है। दूसरे 
राष्ट्र अपने एलची और राजदूतों फ़ो उस के पास मेजते हैं, और उन फे लिए धहीं फ्रांस का 
स्थायी प्रतिनिधि है। प्रमुख ही परराष्टू-लचिव द्वारा और परराष्ट्रसचिब की जबाबदारी 
पर दूसरे राष्ट्रों से संधि की बात-चीत चलाता और पूरी करता है। देश के हित में वह 
समझे तो संधियों को गत भी रख सकता है और उचित समय पर व्यवस्थापक-सभा 
के उन का हाल बता सकता है। बिना किसी रोक-टोक के यह अधिकार प्रजातंत्र के 
प्रमुख के दे दिया जाता तो यह बड़ा खतरनाक था। अस्तु, राज-ध्यवस्था के अनुसार 
ऐसी संधियों के, जिन के कारण राष्ट्रीय संपसि पर असर पड़े अथवा विदेशों में बसनेवाले 
फ्रांसीतियों के व्यक्तितत और मिलकियत संबंधी अधिकारों पर असर पड़े और शांति और 
ब्यापार से संब्रंध रखनेवाली संधियों के तब तक मंजर नहीं समझा जाता है, जब तक उन 
पर व्यवस्थापक-सभा का सत न ले लिया जाय | अधिकतर संधियाँ इस कक्षा में आ जाती 
हैं; अस्त येड़े ही से अंतर्राष्ट्रीय मामले ऐसे रह जाते हैं, जिन्हें व्यवस्थापक-सभा की राय 
लेने के पहले प्रमुख स्वीकार कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सैनिक और मैत्री संबंधी संधियों के 
प्रमुख स्वीकार कर सकता है, बशरतें कि उन से फ्रास के आय-व्यय पर “असर न पड़े | परंतु 
किसी संधि के श्रनुसार देश का कोई भाग दिया, बदला या बढ़ाया नहीं जा सकता; ऐसा 
करने|के लिए एक नया क्वानून बनाने की ज़रूरत होती है। बिना व्यवस्थापक-सभा की 
दोनों सभाओं की राय लिए प्रजातंत्र का प्रमुख युद्ध की घोषणा नहीं कर सकता है। हाँ, 
आवश्यकतामुसार यह युद्ध की तैयारी और बचाय का प्रबंध पहले से कर सकता है। अगर 
हुई नेपोलियन की तरह श्रव कोई प्रमुख राष्ट्र की राज-व्यवस्था और क्वानूनों के विरुद्ध 
घडयंत्र रचने का यज्ञ करे तो 'चेंबर श्रॉव डेपुटीज़' उस पर सिनेट फे सामने मुकदमा चला 
सकता है और श्रपराधी ठहरने पर सिनेट को प्रमुख के बर्खात्त करने और साधारण कानूनों 
के खनुतार दंड तक देने का अधिकार रक्‍्खा गया है । 


३ ““मंत्रि-मंडल 
हि 

पुराने ज़माने में फ्रांस के राजाओं फे महल का प्रबंध ठीक रखने के लिए कुछ 
पदाधिकारी रहते थे जिन से राजा राज-कार्य में मी सहायता ले लिया करता था | भंडार का 
प्रबंध रखने के लिए भंडारी शेता था, घुड़साल का दरोग़ा 'मारशल' कहलाता था, खजानची 
घन-संपत्ति की संभाल रखता था, साक्री या बोतलबर्दार शराब की बोतलें ठीक रखता था| 
शाज-महल का संरक्षक" न्याय का काम भी करता था। महल का दरोग़ा' शह-प्रबंध ठीक 
रखता था। बाद में धीरे-धीरे हन अधिकारियों फे अधिकार और कतंज्य बदल गए। 
मंडारी तिफ़ रोदी-दाल की चिंता ही न रख कर युद्ध और न्याय की बातों में भी दखल देने 
लगा और बद इतनी फठिनाइयाँ खड़ी फरने लगा कि राजा के इस पद ही को खत्म कर 
देना पड़ा। मारशल के स्थान में कांस्देयल* नाम का अधिकारी आया. और अंत में 


| 3३ कांड आय दि पैज्लेस / * 'मेचर झॉप्‌ दि पैसेस !” * 'काउंट भाँगू दि खोडुल्स / 


फ्रांस की सरकार [ ध्त, 


वह भी फेल घोड़ों की देग्व-भाल न रख कर युद्ध में सेनाओं का संचालन तक 
करने लगा | चांसलर, जिस का काम सिफ़ फ्रांस की शाही मुहरें रखना होता था धीरें- 
धीरे न्याय और कार्यकारणी विभागों के सिर पर जा चढ़ा और इतना बलवान 
पदाधिकारी बन गया कि राजा के सारे फ़रमानों) तक को थ्राद में वही लिखने लगा। 
अस्तु, निरंकुश राजाओं की इन शक्तिशाली पदाधिकारियों का बाद में भय रहने लगा, 
और उन्‍्हों ने उन के पर कतरने शुरू किए। कांस्टेबल का पद खत्म कर दिया गया। चांस- 
लर की शक्ति कम करने के लिए उस की दुम में थोड़े से और अधिकारी बाँध दिए गए, 
जिन के पहले “राजा के हुक्‍्मों के मंत्री*,” के नाम से पुकारा जाता था। बाद में वे “राष्ट्र 
के मंत्री” कहलाने लगे। यह “राष्ट्र के मंत्री” राजकार्य के लिए राजा को जवाबदार 
होते थे, और लुई १३ में और लुई १४ वें के समय तक उन की इतनी ताक़त बढ़ गई थी कि 
अमीर-उमरा उन से जलने लगे थे। छुई १४ वें की मृत्यु के आद मंत्रियों की शक्ति 
कम करने की अमीरों की ओर से बहुत कोशिश की गई; मगर मंत्री राज-कार्य में इतने 
चतुर बन गए. थे कि उन की शक्ति कम नहीं की जा सकी | अ्रस्तु, वह पदाधिकारी जैसे के 
सैसे कफ्रायम रहे । 

सन्‌ १७६१ ६० की क्रांति के बाद प्रजा के ह्वाथ में सत्ता आ जाने पर, २४ मई 
के क्वानून फे अनुसार इन्हीं मंत्रियों को राजा के स्थान में राष्ट्र के प्रतिनिधियों के प्रति 
जवाबदार बना दिया गया। आधुनिक दंग के मंत्रियों की यह पहली झलक थी। 
मंत्रियों को धारासभा* के बाहर से चुनने और उन्हें बर्खास्त करने का अधिकार राजा के 
दिया गया था | परंतु क्रांति और कनर्वेशन के ज़माने में मंत्रियों की कोई हस्ती नहीं थी | 
'प्रजारक्ञा-समिनि” के नियुक्त किए हुए कमीशन सरकार का सारा काम चलाते थे। 
डाइरेक्टरी के ज़माने में मंत्रियों के विभागों की पुनर्घंदना की गई, परंतु उन की नियुक्ति 
डाइरेक्टरी करती थी और उन की न कोई कौंसिल थी और न वह एसेबली के प्रति जयाबदार 
थे । आजकल के प्रमुख की तरह 'कॉसल' व्यवस्थापक-सभा को जवाबदार नहीं माने जाते 
थे। मगर कौंसल की तरफ़ से निकलनेवाले हुक्‍्मों और क्राचूनों पर किंसी न किसी मंत्री को 
हस्ताक्षर करने पड़ते थे और मंत्रियों को कुछ खास बातों में ध्यस्थापक-सभा के प्रति जवाब- 
दार माना गया था । इस समय की व्यवस्थापक-सभा में प्रजा के चुने हुए. प्रतिनिधि नहीं 
होते थे, इस लिए प्रजा का कोई अंकुश सरकार पर कहीं नहीं था। नेपोलियन बोनापार्ट ने 
जान बूक कर राज-व्यवस्था को सूक््म और अस्पष्ट रक्‍्खा था, जिस से सारी ताक़त उस के 
हाथ में आ गईं थी, और मंत्रियों की हस्ती हेड-क्लकों से अश्रधिक कुछ नहीं थी। बाद में 
साम्राज्य की स्थापना हो जाने पर तो मंत्री पद ह्वी नहीं रहे। उन की जगहों पर बड़े-बड़े 
नासधारी साम्राज्य का 'महामहोमंत्री' 'महामहोकेषाध्यक्ष' 'सह्दाजलनायक इत्यादि पदाधिकारी 
नियुक्त किए गए। इन बड़े-बड़े नामधारियों में कुछ बड़े योग्य पुरुष भी ये। 


है ऑनननकलज क्‍नवननननन >> मनन 


* राजा के फ़रमान था झार्डमेंस ही उस समय ,ऋस में क़ानून सममे जाते ने । 
+ 'सेड्रेटरीज़ ऑबू दि कमांडमेंट्स भाँगू दि किंग! ।._* 'सेक्रेटरीज़ आय स्टेट! | ४ “कमिटी 
भाँष्‌ पब्शिक सेफ़्टी' । 


प्ड ] पूरोप की सरकार 


परंशु उन के झपने आक्ता के हुक्म बजा लाने के सिवाय और काई अधिकार नहीं 
था। बाद सं राजाशाही की पुनः स्थापना होने पर मंत्रियों की जवाबदारी फिर 
मे कायम की गई | मगर इस याजना के मंत्रियों के भी प्रजा के प्रति पूरी तरह से जवाब- 
दार नहीं कह सकते, क्‍योंकि जिस व्यवस्थापक सभा के प्रति उन्हें जवाबदार साना गया 
था, उस का चुनाव करने का अधिकार सवंसाधारण के नहीं था | दूसरे सामज़ाज्य के 
समय में वो व्यवस्थापकी-पड़ति का ही गला घोंट दिया गया था, और जय दूसरा साश्राज्य 
ब्रिल्कुल आखिरी साँसे ले रहा था, तब उस का फिर से जीवित करने की व्यथ चेश की गई 
थी। आखिरकार सन १८७४ ई० की प्रजातंत्र राज-व्यवस्था में मंत्रियों की प्र जे को जवाबदारी 
के सिद्धांत के पूरी तरह स मान कर कायम किया गया ओर तब से फ्रॉस का प्रत्येक 
मंत्री अपने शासन-विभाग के कामों के लिए व्यवस्थापक-सभा को व्यक्तिगत रूप से 
जवावदार और शासन की श्राम नीति के लिए सारे अन्नी भभ्मिलित रूप से 
उत्तरदायी होते हैं । 


प्रजातंत्र के प्रमुख का काम मंत्रियों का चुनाव करना भी होता है । मगर बास्तव में 
बह भत्रि-मंडल के सिफ़॒ प्रधान का चुनाव करता है और शेप मंत्रियों को प्रधान-मंत्री स्वयं 
खुनता है | जब कोई मंत्रि-संडल इस्तीफ़ा देता है, तत्र प्रजातंत्र का प्रमुख, जिन राजनैतिक 
भेताओं से उसित समभता है, बुला कर नए मंत्रि-मंडल के बनाने के संबंध म॑ सलाद लेता 
है । खास तौर पर वह धारासभा की दोनों सभाओो के अ्रध्यक्षों की सलाह से किसी ऐसे नेता 
को जिस को यह समझता है कि वह ऐसा एक नया मंत्रि-मंडल बना सकेगा जो धारासमा 
को फ़बूल शेगा, मंत्रि-मंडल बनाने के लिए बुलावा मेजना है। सिनेट या चेबर के किसी 
सदस्य ख्रथवा आहर फे किसी मनुष्य को भी वह इस प्रकार का बुलावा दे सकना हैं। प्रमृस्त 
मे बातचीत करने के बाद यदि वह नेता मंत्रि-मंहल का प्रधान वनना स्त्रीकार कर लेता है, 
को फिर अन्य मंत्रियों का चुनाव उसी की मर्ज़ी पर छोड़ दिया जाता है। फिर प्रधान मंत्री के 
झपने मंत्रिमंडल का चुनाव कर लेने के बाद प्रजातंत्र का असृख अपने और हस्तीफ़ा दे कर 
जानेबाते प्रधान मंत्री के इस्ताज्षरों से नए प्रधान मत्री को नियुक्त करता है; और अपन 
श्षया नए प्रधान मंत्री के हस्ताज्षरों से नए मंत्रि-मंडल के मंत्रियों को नियुक्त करता हैं । 
बारंम में मंत्रि-मंडल में छः मे कम और झाठ से अधिक सदस्य नहीं होते थे। परंतु श्न्‌ 
शै८डं॑ द० की राज-ज्यवस्था में मंत्रियों की संग्ल्या निश्चित करने का अधिकार व्यवस्थापक- 
कमा को दे दिया गया और सन १८७५ ई० की राज-ज्यवस्था में मंत्रियों की संख्या का काई 
ज़िक तक नहीं किया गया । आस्‍्त, आवश्यकतानुसार मंत्री घटा बढ़ा लिए जाते हैं । 


प्रधान मंत्री जिस विभागकों उपयुक्त समझता है स्वयं अपने हाथ मे रखता है । 
खगर प्रधान मंत्री न्याय-मंत्री का स्थान नहीं लेता है तो मंत्रि-मंडल का उपप्रधान न्याय- 
मंत्री के आसन पर बैठता है। प्रधान-संत्री कार्यकारिणी का अध्यक्ष, मंत्रि-मंडल 
का अ्रधान, और फ्रांस की 'मुहरों का भंडारी!! होता है । परराष्रसखिव फ्रांस के 


न जनक कील ीजज७ण>ज-+ब्नत- 


* 'कीपर आय दि सीक्स ।! 
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दूसरे राष्ट्रों से संबंध की देख-रेख रखता है, और फ्रांस के दूसरों देशों में रहनेवाले 
राजवूतों और एलचियों से काम लेता हैं। ग्रह-मंत्रीर के मातदत सारे ऑफेक्टस 
डिपार्टमेंट का शासन!, 'दंडशासम, अस्पताल, जेल, पागलखाने, पुलिस, शुक्रिया 
इत्थादि देश में अमनो-आमसान और संन्यस्था रखनेबाले सारे देश के भीवरी शासन-विभाग 
रहते हैं। अर्थ-सस्रिव राष्ट्रीय आय-व्यय-पत्रक तैयार करता है और रजिस्ट्रो, साधारण करों, 
व्यापारी चुंगी करों*, और सरकारी उद्योग-धधों की देख-रेख और प्रत्ंध का ज़िम्मेदार शेता 
है। पेंशनयाका अधिकारियों को भी वही पेंशमे बॉटता है। राष्ट्र के शाय-व्यय का सारा 
उत्तरदायित्व अर्थ सचिव पर होता है, अस्दु, व्यक्तिगत हितों के आक्रमणों से राष्ट्रीय 
द्वितों की रक्षा करना उस का मुख्य काम होता है । युद्ध-सचिव का कास देश की रक्षा और 
बचाव का प्रवध ठीक रखना द्ोता हैं। अस्ठु, वह सारी सेनाओं को रोज़ क्रवायद करा कर 
मृस्तैंद रखता है; काफी हथियार, धन, रसद, भूसा-परास, तोपें, गोला-बारूद तैयार रखता है 
श्रोर देश की शत्रुओं से रक्षा करने के लिए. ज़रूरी क्रिलों और स्थानों को सब तरह से ठीक- 
ठाक रवता है। जलसेना-सावित्र उसी प्रकार जलसेना को तैयार रखता है । शिक्षा-सचिव 
के हाथ में शिक्षा-विमाग की सारी शाग्वाएँ रहती हैं। वह इनाम इत्यादि याँट कर सब 
प्रकार से देश में जानबृड्धि के प्रयत्न करता है। सा्॑जनिक-कार्य-मंत्री राष्ट्रीय जल-यल 
भागों की देख-रेख करता है और उन को बनवाता और मरम्मत कराता है। रेल, सड़कें, 
नहर, डक और तार भी उसी के विभाग में रहते हं। पहले व्यापार और खेती 
भी इक्षी विभाग में शामिल थ। मगर अब व्यापार और खेती दोनों के दो दूसरे सचिव 
दोते हैं। व्यापार-सचिव व्यापारिक शिक्षा और देश के व्यापार की वृद्धि के प्रयत्न 
करता है। उसी प्रकार का कृषि-सच्तिव भी खेती-बारी की शिक्षा, फ़सलों की वृद्धि, 
उत्तम पशुओं क्री उत्पत्ति, जंगलों की देख-रेख करता है और देश के जिस-जिस 
भाग में लकड़ी क्री कमी होती है वहां जंगल- लगवाता है। उपनिवेश-मंत्री का अधिकार 
दुनियां भर मे फेले हुए फ्रांसीसी उपनिवेशों पर रहता है | श्रम-सचिव के अधिकार में कुछ 
गहमंत्री ओर कुछ व्यापार-मंत्री के विभाग का हिस्सा आ जाता है। वह समाज को दरिद्वता 
और दुखों से दूर रखने तथा श्रमजीबियों की उन्नति के प्रयत्न में रहता है। हर ससाह कई 
आर मंत्री आपस में राजकार्य-संबंधी परामर्श करने के लिए मिलते हैं। एक सत्ताह में कम 
स कम मंत्रियों की दो बैठकें प्रजातंत्र के प्रमुख की अध्यक्षता में, और एक बैठक प्रधोन 
मंत्री की अ्रध्यक्षता में ज़रूर होती हैं। जब मंत्री प्रमुख की अध्यक्षता में बैठते हैं. तब 
जन की बैठक को “मंत्रियों की कौंसिल' कहते हैं औ्रौर जब वे प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में 
बैठते हैं तब उन की बैठक 'केनिनेट” अर्थात्‌ मंत्रि-मंडल कहलाती है। मंत्रियों की कॉंतिल 
में सारे अधिक ज़रूरी राष्ट्रीय नीति के प्रश्नों पर विचार होता है | 'संत्रि-मंडल? की बैठकों में 
घरेलू राजनीति की प्रति-दिन की समस्याओं पर विचार किया जाता है। एक संतादई में कुल 
मिला कर नौ घंटे से अधिक मंत्रि-मंडल की बठकें श्राम तौर पर नहीं होती हैं । इतना ससये 


. ै; 'सिविस्टर आय दि इंटीरियर'। इन का विवेचन आगे आवेगा। .' 'कस्फन्स /' 
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फ्रांस जैसे बड़े देश की सारी समस्याओं पर विचार करने के शिए काफ़ी नदीं है। संजियों 
का अहुत-सा समय व्यवस्थापक-सभा की चर्चाश्रों के विचार में ही चला जाता है। हर मंत्री 
को अपने विभाग से संबंध रखनेवाले जन-दितकारी विषयों पर व्यवस्थापक-सभा में मस- 
बिदे पेश करने की क्रिक्र रहती है और इन मसविदों को पहले मंत्रियों को अपने साथियों के 
सामने विचार के लिए रखना पड़ता है जिस से सारे मंत्रि-मंडल की उन्हें सहायता रहे। 
बहुत-सर॒ ज़ाब्ते का काम भी मंत्रियों की कौंसिल को करना द्ोता है, उदाहरणाथे म्युनि- 
सिपल कौसिलों को चुनाव के लिए. भंग करना श्रथवा 'स्टेट कौंसिल' के सदस्यों की नियुक्त 
करना इत्यादि । मंत्रि-मंडल के सामने किसी प्रश्न को विचार के लिए रखने या न रखने 
की सारी ज़िम्मेदारी उस मंत्री की होती है जिस के विभाग से उस प्रश्न का संबंध द्ोता है 
मगर मंत्रियों की व्यवस्थापक-तमा। को सम्मिलित जवाबदारी होने के कारण सारे विभागों 
की जरूरी बातें आरामतौर पर कौंसिल के सामने विचार के लिए. रक़्खी जाती हैं। कौंसिल 
और केबिनेट दानों में से किसी की कार्रवाई का चिह्ठा नहीं रखा जाता है। प्रमुख या 
गह-मंत्री कौंसिल की कारंवाई का सार अखबारों के प्रतिनिधियों को बतला देते हैं। मगर 
झावश्यक बातें नहीं बताई जाती हैं। 


दिल से काम करनेवाले मंत्री के लिए दर रोज़ बड़ा काम रहता है। सबेरे 
उठते ही उसे एक ख़तों का पुलिदा पढ़ने और जवाब देने के लिए. मिलता है । जो खत 
उस के निजी पते पर नहीं दवोते हैँ, वह तो विभाग के कर्मचारी खोल ही लेते हैं | मगर 
फ्रांस में ब्यवस्थापक सभा के सदस्यों की मंत्रियों पर सिफ़ारिशी चिहद्दियाँ बरसाने की 
इतनी बुरी प्रथा पई गई है कि उस के मारे बेचारे मंत्रियों का नातका बंद रहता है। प्रातः 
काल ही जो चिट्दियों का ढेर प्रत्येक मंत्री का मिलता है उस में अधिकतर ऐसी सिफ्रारिशी 
चिद्ठियाँ दी होती हैं । लगभग नी बजे अपनी गाड़ी या मेटटर में त्रैठ कर जिस का कोचवान 
या ड्राइवर तिरंगा रब्बा लगाए होता है--मंत्री कॉसिल या केबिनेट की ब्रैठक में जाता है 
और दोपहर तक वहीं रहता है। जिस दिन बैठक नहीं होती है उस दिन वह अधिकारियों 
और व्यवस्थापक-सभा के सदस्यों से मिलता है जिन की उस से मिलने के लिए क॒तार 
लगी रहती है। दोपहर का भोजन कर के मंत्री को चेंबर अथवा सिनेट की समा में 
जाना द्वोता है। वहाँ से लौट कर जब वह अ्रपने दफ़्तर में आता है तो उसे अ्रपनी मेज़ा पर 
तरह-तरह के कात्राज्ञातों और फ़ाइलो' के ढेर देखने के लिए रक्‍्खे मिलते हैं जिन में उस के 
विभाग की तरफ़ से लिखे हुए पत्र और तैयार किए हुए ज़रूरी मसविदे होते हैं 
जो मंत्री आँख मूँद कर इन काग़्ज़ों पर दस्तखत नहीं करना चाइता है, उस 
के घंटों इन काग़ज़ों के देखने ही में चले जाते हैं। फिर जो अपने विभाग के 
मुख्य अधिकारियों से विभाग के रोज़ाना काम के विषय में भी बातचीत करनी 
होती है। ऐसी अ्रवस्था भ॑ जो मंत्री मेहनती दोने के साथ ही साथ कार्य-कुशल 
और शी निरचयी नहीं होता है, वह या तो व्यवस्थापक-सभा में अपनी इँसी कराता है 
या अपने बिभाग का खिलौना हो जाता है। जब कभी किसी सरकारी समारोह में फाई 
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मंत्री पेरित अथवा किसी प्रांतीय नगर में जाता है, तो बड़े ठाठ-बाद से सेना उस का 
स्वागत करती है। गाजे-बाजे के साथ फौज एक क़तार में खड़ी हो कर और सेना के 
अफ़वर तलवारें वींच कर उस का सलामी देते हैं ॥ राष्ट्र का झंडा उसे सलामी देता 
है और एक केप्टन के नेतृत्व में साठ सैनिकों का “गार्ड ऑवू्‌ श्रानर उस की अगवानी के 
लिए जाता है और दो संतरी भी उस को धर पर पहरा लगाने के लिए दिए जाते हैं । 

फ्रास में मंत्रियों को व्यवस्थापक-धमा की दोनों सभाओं, सिनेट और चेबर, की 
कार॑वाई में भाग लेने का अधिकार होता है। जो मंत्री चेंबर का सदस्य होता है वह सिनेट 
में जा कर बोल सकता है और जो सिनेट का सदस्य होता है, वह चेबर में श्रा कर बोल 
सकता है। जो दोनों में से किसी का मी सदस्य नहीं होता है, वद भी दोनों में जा कर बोल 
सकता है। चर्चा की सारी बातो में हमेशा मत्रियों को कास-काज के कारण भाग लेना 
असंभव होता है। अस्तु, प्रजातत्र के प्रुख के आदेश से चर्चा में भाग लेने के लिए. 
सरकारी अतिनिधि नियुक्त कर दिए जाते हैं, जिन को सरकारी “कमीसेरीज़” कहते हैं। 
मत्री व्यवस्थापक-सभा को शासन के लिए, जवाबदार होते हैं, इस लिए धारासभा में सदस्य 
जन से उन के शासन के संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं। मंत्री को किसी प्रश्न का उत्तर न 
देगे या चुप रहने का अविकार होता है | परतु सभा का अध्यक्ष जे। प्रश्न लिख कर पूछता 
है उस का उत्तर न देने का मत्रियों के अधिकार नहीं होता है; अ्रभिक से श्रष्रिक मंत्री 
उस प्रश्न पर कुछ समय के लिए चर्चा स्थगित करा सकता है। परंतु घरेलू शासन के विषय 
में जे। प्रश्न पूछे जाते हैं उन को एक महीने से श्रघिक स्थगित नहीं कराया जा सकता है | 
जो सदस्य प्रश्न पूछता है, वह चर्चा शुरू करता है और दूसरे सदस्य अ्रगर ज़रूरत होती है, 
तो उस में भाग ले कर चर्चा को बढ़ाते हैं| अंत में हर चर्चा के बाद जिस मंत्री से प्रश्न पूछा 
जाता है, उस की इच्छा के अनुसार व्यवस्थापक-सभा उस प्रश्न पर प्रस्ताव स्त्रीकार करती 
है। मत्री की इच्छा के अनुसार धारासभा में प्रस्ताव स्त्रीकार न द्वोने पर उस मंत्री के 
प्रजातत्र के प्रमुख के सामने अपना इस्तीफ़ा रग देना पड़ता है | अगर प्रश्न मंत्रि-मंडल की 
सारी नीति के विषय में होता है, तो सारा मंत्रि-मडल इस्तीफ़ा दे देता है । प्रजातंत्र के 
प्रमुख की तरह मंत्रियों पर भी, चेंबर की तरफ़ से सिनेट की अदालत के सामने मुक़दमा 
चलाया जा सकता है और उन के हर प्रकार की सजा दी जा सकती है । उन पर सिफ़ 
राष्ट्र के प्रति राजनैतिक अपराधों के लिए ही नहीं, बल्कि फ़ौजदारी के साधारण कानूनों के 
अनुसार भी मुक्तरमा चलाया जा सकता है। अपने कामों से राष्ट्र को माली नुक़सान पहुँचाने 
के लिए उन पर दीवानी का मुकदमा चलाने का अधिकार प्रात करने तक के लिए कई 
बार व्यवस्थापक-सभा में चर्चा उठ चुकी है । परंतु अभी तक राष्ट्र को आर्थिक नुक्सान 
पहुँचाने के लिए मंत्रियों पर दीवानी का मुक़दगा चलाने का अधिकार व्यवस्थापक-सभा 
को नहीं है । 

१२ 
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8 ---व्यवस्थापक-स भा 
१--नेशनल-एसेंवली 

फ्रांस की व्यवस्थापक-सभा का 'नेशनल एसेंबली' श्रर्थात्‌ राष्ट्रीय सभा कहते हैं । 
उस की दो सभाएँ होती हैं। एक के! 'सिलेट” कहते हैं और दूसरी के “चेंबर आँव 
छेषुटीज़' अर्थात्‌ प्रतिनिधिसभा। सन्‌ १७८६ ६० से पहले क्रांस में कानून बनाने और 
कानूनों का शासन करने, दोनों ही की सत्ता राजा के हाथ में थी । सन्‌ १७८६ ई० के 
व्यवस्थापक-सम्मेलन के निश्चय के श्रनुसार क्रानून बनाने का अधिकार फ्रांस की धारा- 
सभा नेशनल एसेंबली के दे दिया गया था। मगर कानूनों के धारासभा से स्वीकृत 
होने के बाद अमल के लिए. एलान करने का अधिकार राजा के ही द्वाथ में रक़्खा गया 
था | सन्‌ १७६२ ई० में राजा से यह अधिकार भी ले लिया गया था, और एसेंबली से 
स्वीकृत हो जाने के बाद ही क्रानून अमल म॑ आने लगे थे | पाठकों को याद होगा कि 
कन्वेशन को कानून बनाने के सारे अधिकार थे | कांसलेट के जमाने में कानून पेश करने 
का अ्रधिकार सिफ़ सरकार के था। उन पर केवल बहस करने का अधिकार ट्रिब्युनेंट 
के था और उन पर मत कार लेजिस्लातिफ़ में लिए जाते थे | प्रथम्न साम्राज्य के जमाने 
में कानूनों पर बरस कार लेंजिस्लातिफ़ में होने लगी थी और ट्रिब्युनेट बंद कर दी गई थी | 
कानूनों के 'कौंसिल श्रॉव्‌ स्टेट' की सहायता से महाराजा बनाता था । बाद में पुराने 
राज-चराने के। फिर फ्रांस का राज मिलने पर राजा के क़ानून पेश करने, स्वीकार करने 
और अमल के लिए, एलान करने के अधिकार दे दिए गार थे। चेबर आ्ॉव्‌ हिपुटीज़! 
ओर “चेंबर श्रॉय्‌ पीयर्स---उस समय की व्यवस्थापक-सभा की दोनों शाखाओं--को 
कानूनों पर सिर्फ़ बहस करने और मत देने का भ्रधिकार था। 

सन्‌ १८३० ई० की क्राति के बाद व्यत्रस्थापक-सभा के अधिकार बढ़ गए थे 
और सन्‌ श्८टं८ ई० की राज-््यवस्था ने तो कानून-सबंधी सारे अधिकार सिफ़ 
प्रतिनिधियों की सभा को ही दिए थ । प्रजातंत्र के प्रमुख को किसी कानून पर घारासभा 
को पुनः विचार करने के लिए मज़बूर करने का अधिकार अवश्य दिया गया था । दूसरे 
साम्राज्य फे ज़्साने में फिर 'कौंसिल आवू स्टेट! क्रानूनों के मसविदे बनाने लगी थी और 
प्रतिनिधि-सभा” को सिर्फ़ फिर उन पर बहस करने और उन के स्वीकार अथवा अ्रस्वीकार 
करने का अधिकार रह गया था । प्रजा के प्रतिनिधि कानूनी मसविदों में कोई संशोधन नहीं 
फर सकते थ्रे। सिनेठ को क़ानून नामंज़र करने का और महाराजा को मंज़र करने का 
अधिकार दिया गया था । साम्राज्य के आखिरी दिनों में 'कोर लेजिस्लातिफ' के काबनों के 
प्रस्ताव और कानूनों में संशोधन करने का अधिकार दे दियागया था। बाद में 'नेशनल 
एजेंबली! ही कानूनों को बनाने का सारा काम करने लगी श्रौर प्रजातंत्र के अमुख के 
केबल एसेंबली से फिर से किसी मसविदे पर विचार करवाने का केबल अधिकार रह गया। 
अंत में सन्‌ १८७५४ ई० की राज-व्यवस्था में क्रानून बनाने का अधिकार व्यवस्थापक-सभा 
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की दोनों सभाओं, 'सिनेट' और 'चेंबर आऑॉव डेपुटीज़' में बाँद दिया गया । प्रजातंत्र के 
प्रमुय के इस राज-ध्यवस्था के अनुसार भी सिफ़ यही अ्रधिकार रहा कि जो क़ानून उस 
की समरक भें उचित न हो, उस पर वह, कुछ शर्ते पूरी ही जाने पर, दोनों सभाओं से फिर 
से विचार करवा सकता है। व्यवस्थापक-सभा की दोनों सभाओं के सदस्यों की सम्मिलित 
बैठक में प्रजातंत्र के प्रमुख के चुनने और राज-व्यवस्था में फेर-फार करने का कास किया 


जाता है! 
२--चेंबर ऑबू डेपुटीज़ या प्रतिनिधि-सभा 


हर एक २१ वर्ष से ऊपर का आदमी “चेंबर ऑँव्‌ डेपुटीज़' के सदस्थों के चुनाव 
में अपना मत डाल सकता है, और हर एक २४ वर्ष से ऊपर का मतदार सदस्य बनने 
के लिए, उम्मीदवार हो सकता है । कुछ अधिकारी अपने अ्धिकार-स्षेत्रों से उम्मीदवार नहीं 
हो सकते हैं; क्योकि श्रधिकारियों के अपने श्रधिकार-क्षेत्रों से चुनाव के लिए खड़े होने 
से मतदारों पर दबाव पढ़ने और चुनाव में अन्याय होने का खतरा रहता है। जल और 
थल-सेना के सिपाही और श्रधिकारी भी उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं; क्योंकि सेना के 
राजनीति के कगड़ों से अलग रकक्‍्खा जाता है। उन राजकुलों के लोग भी, जो फ्रांस पर 
राज कर चुके हैं, उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं; क्योंकि संभव है कि वे धारासभा में घुस कर 
प्रजातंत्र के विरुद्ध पदयंत्र रचने का और देश की राज-व्यवस्था को उलड-पलट करने का 
प्रयक्ष करें । जिस स्थान से सतदार अपना सत देना चाहता है, वहां या तो उसे रहते होना 
चाहिए या वहाँ छः मास रह चुका हो | स्त्रियों के फ्रांस में इंगलेंड और अमेरिका की 
तरह मताधिकार नहीं है, और न वहाँ इस अधिकार की अधिक माँग ही है। श्रगर केाई 
मतदार करे निर्वाचन-क्षेत्रों मं मत देने का अधिकार रखता हो, तो उस के उन में से एक 
क्षेत्र अपना मत देने के लिए चुन लेना होता है; क्योंकि फ्रांस मं एक आदमी एक से 
अधिक मत किसी दालत में नहीं दे सकता है। जिस क्षेत्र में जिस का चेंबर के चुनाव के 
लिए, मत रहता है, उसी में और सब चुनावों के लिए भी रहता है। एक क्षेत्र से चेंबर 
के लिए और दूसरे से चुंगी के लिए कोई नागरिक मत नहीं दे सकता | डेपुटीज़्ञ डिपार्टमेंट 
से चार वर्ष के लिए चुन कर आते हैं, और हर चार साल के बाद “चेंबर श्रॉव्‌ डेपुटीज्ञ' का 
नया चुनाव द्वोता है| हर डिपाटमेंट से पचहत्तर इज़ार आबादी और उस के बड़े भाग के लिए 
चेंबर में से एक प्रतिनिधि चुन कर आता है | मगर हर एक डिपार्टमेंट से कम से कम तीन 
डेघुटी ज़रूर चुने जाते हैं | शुरूशुरू में चेंबर में ५३३ डेपुटीज़ थे। सन्‌ १६१६ ६० 
में फ्रांस की भर्दुमशुमारी के अनुसार चेंबर में ६२६ डेपुटीज़ थे और इसी के लगभग 
आमतौर पर संख्या रहती है। इन में फ्रांस के साम्राज्य के अन्य भागों के भी प्रतिनिधि 
शामिल रहते हँ---ऑऑल्जीयस के पॉच प्रतिनिधि, केोचिन चाइना, शुइडेलूप, गायना, 
मार्टिनिक्यू, रियूनियन, सेनेगैल और मारतबर्ष के एक-एक प्रतिनिधि। हमारे देश में 
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+ आंत की तरह एक भाग का नाम । 
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चंद्रनगर, पांडेचेरी इत्यादि जो छोटे-छोटे थोड़े से भाग अभी तक फ्रांस के आधीन हैं, उन 
सब की तरफ़ से एक प्रतिनिधि ,फ्रांस के चेंबर व डेपुटीज़ में बैठता है| चेंबर का चुनाव 
किसी क़ानून के अनुसार निश्चित तारीख या समय पर नहीं होता है। राज-व्यवस्था के अनुसार 
चँबर की मियाद खत्म होने के साठ दिन यानी चेंबर भंग होने के दो मास के भीतर काई 
तारीख प्रमुख का, चेंबर का नया चुनाव करने के लिए, अ्रपना हुक्म निकाल कर निश्चित 
फरनी चाहिए. । इस हुक्म निकलने की तारीख और चुनाव की तारीख में कम से कम बीस 
दिन का श्रंतर होना चाहिए । चुनाव हो जाने के बाद दस दिन के भीतर चेंबर की पहली 
बैठक होनी चाहिए । चुनाव के क़ानून के अनुसार सन्‌ १६१६ ई० तक सब से अधिक मत 
पाने से ही केाई उम्मीदवार डेपुटी नहीं चुना जा सकता था। उस के सफल होने के लिए 
जितनी संख्या मतदारों की उस के निर्वाचन-क्षेत्र में हो, उस का कम से कम एक चौथाई 
भाग और जितने मत चुनाव में उस के निर्वाचनन््षेत्र में पड़े , उन की बहु-संख्या पहले पर्चे 
पर मिलनी आवश्यक होती थी। श्रगर पहली दफ़ा पर्चे पड़ने पर किसी उम्मीदवार के 
इतने मत नहीं मिलते थ, तो फिर दो हफ़्ते ब्राद दूसरी बार पर्चे पड़ते थे। इस दूसरे पत्चे 
पर फिर जिस को सिर्फ़ सब्र से अधिक मत मिलते थे, वही डेपुटी चुन लिया' जाता था | 
इस क्रायदे से एक नुक्तसान यह होता है कि बहुत-से यार लोग यौंही श्रपना ज़ोर दिखाने 
और उम्मीदवारों के तंग कर के अपना कुछ फ़ायदा बनाने के लिए चुनाव में खड़े हो 
जाते ये, और पहले पर्चे पर किसी उम्मीदवार के आवश्यक संख्या मतों की नहीं मिलने 
देते थे। पहले पर्च पर नाकामयाब होने से उन का स्व्रय तो कुछ बिगड़ता नदी था; परंतु 
दूसरे चुनाव पर उन की पूँछ बढ़ जाती थी और इस प्रकार वे कुछ रियायते पा जाते थे। 


यूरोपीय युद्ध समाप्त होने के बाद सन्‌ १६१६ ई० में चुनाव के क़ानून में परिवर्तन 
हो गया। जिन डिपाटमेंटों से छः से अधिक डेपुटी चुन कर आते थे उन के इस प्रकार 
विभाजित किया गया कि वहां से छः से अधिक प्रतिनिधि चुन कर न आ सके । 
अनुपात-निर्वाचन* ओर चुनाव में एक ज्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुनने के स्थान में 
'सूची-पद्धति!* का प्रयोग प्रारभ किया गया। सूची-पद्धति का सतलब यह है कि किसी 
क्षेत्र से एक-एक उम्मीदवार अलग-अलग चुनाव के लिए नहीं खड़ा होता है | एक क्षेत्र से 
जितने प्रतिनिधि चुने जाते ,हैं उतने उम्मीदवारों की एक सूची दाखिल कर दी जाती है 
और मतदार एक-एक आदमी के लिए मत न दे कर सूची के लिए मत देते हैं। जितने 
बिचार और दलों के उम्मीदवार खड़े होते हैं, उतनी ही प्रायः सूचियाँ होती हैं | मतदारें को 
यह हक़ भी होता है कि वे किसी भी प्रस्तावित सूची के लिए मत न दे कर कई सूचियों 
में से नाम चुन कर अपने चुनाव के पर्चे पर एक नई सूची बना कर उस के लिए मत दे 
आवे । मगर हतने स्वतंत्र विचार के बिरले ही मतदार होते हैं। जिस प्रकार अन्य सारे 
प्रजा-सत्तात्मक राज्यों में दलों के हिसाब से मत पड़ते हैं, वैसे ही फ्रांस में भी मत पड़ते हैं । 
अ्रगर काई आदमी अकेला ही खड़ा होता है तो उस के नामज़दशी के काग़ज़ को भी एक 


$ फ़स्दे बेर । २ प्रोपोर्शनज्ञ रिप्रेज्ेटेशन। * लिस्ट सिस्टम । 
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नामवाली सूची मान लिया जाता है। ज्षेत्र से जितने प्रतिनिधि चुने जाने वाले होते हैं उन 
से अधिक नाम किसी सूची में नहीं हो सकते ; कम नामों की|सूचियाँ हो सकती हैं। यह 
सूचियाँ चुनाव से पाँच दिन पढदले डिपार्टमेंट के सौ मतदारों के हस्ताक्षरों के साथ 
डिपार्टमेंट के स्वेच्चि अधिकारी प्रीक्रेक्ट के पास क़ानून के अनुसार दाखिल हो जानी 
चाहिए। इन सूचियों की नकले चुनाव से दो दिन पहले चुनाव के स्थानों पर चिपका 
दी जाती हैं | मतदार चुनाव के दिन, निर्वाचन-पत्रो" पर छुपी हुई इन सूचियों के लिए 
अथवा उन में से कुछ नाम काट कर ओर दूसरी सूचियों के कुछ नाम किसी सूची में 
जोड़ कर या अपनी तरफ़ से कुछ नए नाम किसी सूची में जोड़ कर अपनी इच्छानुसार 
जैसा चाहते हैं मत देते हैं । 

गलत और खाली पर्चो' के खारिज कर के, जिन उम्मीदवारों को चुनाव में 
पड़नेवाल मतों की अहु-संख्या मिलती है, उन को मतो की संख्या के द्विलाब से आवश्यक 
संख्या तक चुन लिया जाता है। ग्रगर आ्रावश्यक संख्या में उम्मीदवारों के इतने मत 
नहीं मिलते हैं और कुछ जगह खाली रद्द जाती हैं, तो चुनाव में जितने मत पड़ते हैं 
उन की संख्या के, जितने प्रतिनिधि चुने जानेवालें दोते हैं उन की संख्या से बाँठ कर 
जो संख्या प्राम होती है, उस से हर एक सूची को मिलानेवाले मतों के औसत को बाँट 
का? पिभिन्न सचियों के लिए जो सब्ब्या प्रात्त होती है, उतने-उतने प्रतिनिधि मतों की 
संख्या के दिसाब से उन सूचियों में से चुन लिए जाते हैं । विभिन्‍न सूचियों के जो भततों 
की संख्या मिलती है, उस के उस सूची भ॑ जितने नाम होते हैं उस से बाँद कर जो संख्या 
प्रास होती है उस को उस सूची का श्ौसत साना जाता है। हर एक सूची में से मतों की 
संख्या के हिसाब से प्रतिनिधि चुने जाते हैं और अगर दो उम्मीदवारों को बराबर मत 
मिलते हैं तो उन में से जो अधिक उम्र का दोता है वह चुन लिया जाता है। जिस 
उम्मीदवार को अपनी सूची के औसत के आध से अधिक मत नहीं मिलते हैं उस का चुनाव 
नहीं किया जा सकता है। अगर चुनाव में उस क्षेत्र भें जितने मतदार होते हैं, उन की 
आधी से अधिक संख्या मत नहीं देती है, या किसी सूची को इतनी संख्या में मत नहीं 
मिलते हैं, जो उस संख्या के बराबर हो, जो चुनाव में जितने मत पड़े हों उन को जितने 
प्रतिनिधि चुने जानेवाले हों उन की सख्या से ब्राँठ कर प्राप्त होती है, तो दो हफ़्ते के बाद 
फिर नया चुनाव किया जाता है। अगर इस दूसरे चुनाव में भी किसी सूची को इतनी संख्या मतों 
की नहीं मिलती है तो फिर सब उम्मीदवारों में से जिन को सब से अधिक मत मिलते हैं 
उन का चुन लिया जाता है। सन्‌ १६१६ के चुनाव के इस क्रानून के पहले के कानून के 
अनुसार दूसरे पर्चे पर जो दिक्‍कते' होतीं थीं उन दिक़्कतों से बचने के लिए. यह तरीका 
अख्तियार किया गया था। इसी ढंग के चुनाव को हमने अनुपात-निर्वाचन नाम दिया है। 

अनुपात-निर्वाचन के अच्छी तरह समझने के लिए हम एक उदाहरण देते हैं। 
माम लीजिए कि एक डिपाटमेंट से छः डेपुटी चुने जाते हैं और वहाँ चुनाव पर ६०,२४० 


$ बैल्लद पेप्स । 


ध्ड ] यूरोप की सरकारें 


पर्चे पड़ते हैं | श्रगर यह सब प्चे एक ही सूची के उम्मीदवारों को मिलते तो उस सूची को 
इस से छः गुने अर्थात्‌ १६१४४० मत मिलते। मगर ऐसा होता नहीं है। बहुत-से पर्चे 
खराब हो जाते हैं और बाक़ी कई सूचियो में बैंट जाते हैं । मान लीजिए कि यह मत 
चार सूचियों में इस प्रकार बेंद जाते हैं:--- 


सूची ( भ ) सची (३) 





जयनंदन ३२,६४४ विश्वनाथ १८१२४ 
हरिदास २६,८२७ नारायण स्वामी १६२४७ 
ईश्वरसहाय २६,६४०. जमनादास श्प८२२ 
थम्मन सिह २४,२७४ कृष्ण मेनन १२६५६ 
व्यास श्य४०१  मूलराज ८४०४ 
जयदेव १२४२४ लालभाई ४०३११ 
कुल १३११ कुल छरप८द्‌ 

ग्रैतत र४७श्८ औसत १२५४७ 

सची (3) सूची, (०) 

उमाशंकर १४२४७ गुलाब राय ५१६४ 
सूरजी भाई १४६२६ ऐमीली ४०२० 
कन्हैयालाल १२१७२ आबिद अली ३२६२ 
लीलावती ८६२४ प्यारेलाल ११२३ 
पन्‍नालाल ६०१८ दोस्त मुहम्मद १११६ 
गुलज़ारी ४३१०१ अलाउद्दीन श्न्दर 
कुल ६१७६१ कुल श्८ १२ 

औसत  श्ग्शध्य औसत. २६३१४ 


भाज्यफल ६०२४०--- ध्ण्ण १७० ०४० 


ऊपर की इन चारों सूचियों मे सिफ़े जयनंदन के, चुनाव में जितने मत पड़े, उन 
की बहु-संख्या मिली । श्रतः छः प्रतिनिधियों में से सिफ़र जयनंदन चुना गया। बाकी पाँच 
जगहों के लिए चुनाव के भाज्यफल को सूचियों के श्रौसत से बाँटने पर सूची “अर! के भाग 
में दो और प्रतिनिधि ओर सूची 'इ” और सूची “उ' के भाग में एक-एक प्रतिनिधि आते हैं । 
सूची 'ए! का औसत भाज्यफल से कम होने से उस के हिस्से में एक भी प्रतिनिधि नहीं आता 
है। यूची “अर' में से मतों की संख्या के अनुसार दो प्रतिनिधि और चुनने से हरिदास और 
ईश्वरसद्याय तथा सूची 'इ” और सूची “3? में से उसी प्रकार एक-एक प्रतिनिधि चुनने से 
विश्वनाथ और उमाशंकर चुन लिए जाते हैं | फिर भी एक जगह रह जाती है। क्रानून के 
अनुसार ऐसी हालत में यह जगह उस सूची को मिलती है, जिस का औसत सब से अधिक 
होता है। मगर उस सूची में यह जगह उसी उम्मीदवार को मिल सकती है जिस को कम से 
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कम उस यूची के ग्रौसत के आधे से अ्रधिक मत मिले हों। अगर उस सूची से कोई ऐसा 
उम्मीदवार नहीं होता है तो उस से कम श्रौसतवाली दूसरी यूची से इसी प्रकार फे उम्मीदवार 
को चुन लिया जाता है। अ्रस्तु, ऊपर की सूचियों में से छठा प्रतिनिधि थम्मन सिंह को चुना 
जाता है | 


चेंबर आँवू डेपुटीज़ का चार साल के लिए चुनाव होता है, मगर जैसा कद्दा जा 
चुका है प्रजातंत्र के प्रमुख को सिनेट की सम्मति से चेंबर आ्रॉव्‌ डेपुटीज़ को चार साल 
की मीयाद से पहले भी भंग कर देने का अधिकार होता है। परंतु झ्राज तक एक बार 
सन्‌ १८७७ ई० के बाद, कभी चेंबर अपनी मीयाद से पहले भंग नहीं हुआ है। इंगलेंड के 
हॉउस आऑवू्‌ कामन्‍्स की तरह फ्रांस के चेंबर आॉँवू डेपुटीज़ का जब चुनाव न हो कर, 
अमेरिका की कांग्रेस की तरह, हमेशा समय पूरा होने पर ही प्रायः चुनाव होता है। 
चेबर की चार साल की सीयाद अनुभव से सुभीते की समझ कर निश्चित की गई है। 
सन्‌ १७६१ ई० की राज-व्यवस्था में धारासभा की मीयाद दो वर्ष रक्‍्खी गई थी। सन्‌ 
१७६५ और सन्‌ श्८८८ ई० की प्रजातंत्र राज-व्यवस्थाओं में तीन वर्ष और सन्‌ १७६६ 
और १८१४ ई० में पाँच वर्ष की रक्खी गई थी। सन्‌ १८५४२ ई० में यह मीयाद छः वर्ष 
कर दी गई और सन्‌ १८७५ ई० की राज-व्यवस्था में आखिरकार चार वर्ष रक्‍्खी गई जो 
अनभव से काफ़ी सुभीते की मीयाद साबित हुई । इंगलेड की तरह किसी डेपुटी को मंत्री बन 
जाने पर चेंबर से इस्तीफ़ा दे कर, फिर से चुनाव के लिए नहीं खड़ा होना पड़ता । 
सन्‌ १६१६ ई० तक चुनाव के लिए खड़े होनेवाले उम्मीदवार को चुनाव की तारीख से पाँच 
दिन पहिले, अपने क्षेत्र के प्रीकरेक्ट के सामने किसी एक चुंगी के अध्यक्ष की गवाही से 
अपनी उम्मीदवारी के एलान का काशज दाखिल कर देने की ज़रूरत होती थी | मगर सन्‌ 
१६१६ के बाद से चंगी के अध्यक्ष के स्थान में सौ मतदारों के हस्ताक्षर होने की शर्त 
कर दी गईं है । 


३--सिनेट 

सन्‌ १८७५ ६० के व्यवस्थापक-सम्मेलन ने जब व्यवस्थापक-सभा की दो सभाएँ 
रखने का निश्चय कर लिया, तब यह समस्या सुलकाने की ज़्रूरत हुई कि न तो दोनों 
सभाएं एक रूप की हों और न फ्रांस की प्रजासत्तात्मक राज-व्यवस्था में इंगलेंड के 
हॉउस ञ्ॉव ला्डस की तरद कुबेरशाही का दखल रहे। 'चेंबर आॉव्‌ डेपुटीज़” की तरदद 
व्यवस्थापक-सभा की ऊपरी सभा का चुनाव भी सर्वंसाधारण के मतों से करने से सिनेट 
केवल चेंबर श्रॉव्‌ डेपुटीज़ का दूसरा रूप बन जाती। जिस व्यवस्थापक-सभा का विकास 
इंगलेंड की तरह धीरे-धीरे न हुआ हो और जो ग्रजासत्तात्मक सिद्धांतों पर नए, सिरे 
से बनाई जा रही हो, उस में हंगलेंड की माँति मौरूसी सदस्यों के रखने का विचार भी नहीं 
किया जा सकता था | प्रजातंत्र के प्रमुख को सिनेट के सदस्य बनाने का अधिकार देने में 
यह कठिनाई आती थी कि सिनेट के सदस्य चेंबर आऑवू डेपुटीज््‌ के सदस्यों के साथ 
नेशनल एसेंबली में बैठ कर प्रजातंत्र के प्रमुख को चुनते हैं। श्रगर प्रमुख के चुने हुए 
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सदस्यों के प्रमुख चुनने का अधिकार दे दिया जाय तो प्रजासत्तात्मक राज्य की शीष्र ही 
इतिभी हो जाय | अस्तु, सब बातों का विचार रख कर एक सममभौते का रास्ता निकाला 
गया । सिनेट के सदस्यों की संख्या कुल ३०० रक्‍्खी गई, जिन में से ७७ सदस्यों को ज़िंदगी 
भर के लिए, व्यवस्थापक-सम्मेलन ने स्वयं चुन लिया, और उन की जगहें खाली होने पर 
उन को बाद में भरने का अधिकार सिनेट को दे दिया । शेप २२४ सदस्यों के फांस के 
डिपार्टमेंटों और उपनिवेशों से" चुनने का निश्चय किया गया । डिपार्टमेंटों में श्रावादी के 
द्वसाब से सदस्यों की संख्या बॉट दी गई । सीन और नौड के डिपार्टमेंटों को पाँच-पाँच, छः 
डिपाट्मेंटो को चार-चार, सत्ताइस के तीन-तीन, और बाकी को दो दो सदस्य दे दिए गए। 
हर एक डिपार्टमेंट अथवा उपनिवेश के मुख्य नगर में उस डिपार्टमेंट अथया उपनिवेश 
के चेंबर और डेपुटीज़ के सदस्यों, डिपार्टगेंट की कौंसिल के सदस्यों, डिपार्टभेंट के अंदर की 
सारी ऐरोडाइजमेंटों* की कॉसिलों के सदस्यों और डिपार्ट मेंटो के अदर की सब स्यूनिसि- 
पैलिटियों के एक-एक प्रतिनिधियों की एक सभा मिल कर डिपाटमेंट से चुने जानेवाले सिनेट 
के सदस्यों का चुनाव करती है। सिनेट के सदस्य नौ वर्ष के लिए चुने जाते हैं। मगर 
सिनेट के एक तिहाई सदस्य हर तीसरे साल चुने जाते हैं। बाद में सन्‌ श््८४ ई० के एक 
संशोधन के अनुसार यह निश्चय हुआ कि नेशनल एसेबली ने शिज्ञ ७५ सदस्यों के ज़िंदगी 
भर के लिए. चुना था, वे जब तक ज़िंदा हैँ, सिनेट के सदस्य रहेंगे | मगर उन की जगह 
खाली होने पर वे जगह भी औरों की तरद आबादी के अनुमार डिपार्टमेंटों में बाँट दी 
जाबेंगी और म्यूमिनिपिलिटियों की ओर रो सिनेट के चुनाव के लिए एक-एक प्रतिनिधि ही 
नहीं; बल्कि म्यूनिशिपैलिटियों के सदस्यों की संख्या के अनुसार एक से चौबीस तक प्रतिनिधि 
आ सकते हैं। अ्रस्तु, पेरिस की म्यूनिसिपेलिटी की ओर से सिनेट में अब तीस प्रतिनिधि 
आते हैं। फांस की 'सिनेट! का चुनाव सीधा निर्वाचक नहीं करते हैं, परोक्ष निर्वाचन से 
प्रजा के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। चालीस वर्ष से कम उम्र का केई 
मनुष्य सिनेट का सदस्य नहीं हो सकता | चेबर श्रॉब्‌ डेपुटीज के पीस वर्षवाले सदस्यों 
की जवानी और जोश में संजीदगी और विचारशीलता का समावेश करने के विचार से 
व्यवस्थापक-सभा की दूसरी सभा सिनेट के सदस्यों की ४० वर्ष उम्र रक्‍स्री गई है। जो 
लोग चेंबर के सदस्थ नहीं हो सकते हैं, वह विनेद के भी सदस्य नहीं हो सकते हैं। अपने- 
अपने सदस्यों के चुनावों के कगड़ों का फ़ैसला सिनेट और चंबर दोनों सभाएँ खुद करती 
हैं। यह काम वास्तव में श्रदालती होने से इन समभाओ्रों में उतनी निष्पक्षता से नहीं किया 
जाता है, जितना अदालतों में हो सकता है| जेंबर आॉव्‌ डेपुटीज़ में बैठ चुकनेवाले 
बहुत-से लोग तिलेट में चुन कर आते हैं। फ्रास की सिनेट की गिनती दुनिया की बड़ी 
से बड़ी धारासभाश्रों में होती है। 


१ २१८ सदस्य डिपार्टमेंटों से और सात उपनियेशों से । 
'» डिपार्टमेंट से छोटा देश का माय । 
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४--काम-कान 


सिनेट और चेंचर आँवू डेपुटीज़ दोनों अ्रपनी पहली बैठक में अपना कास-काज 
चलाने के लिए कर्मचारी, जिन के “ब्युरो' कहते हैं, चुनते हैं | ब्युरो में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 
मंत्री, क्येस्टर्स इत्यादि सारे कर्मचारी आ जाते हैं । 


दोनों सभाओं भें लगभग चार-चार उपाध्यक्ष, छः से आठ तक मंत्री और तीन 
क्येस्टर्स होते हैं। इन का चुनाव सूची-पद्धति से सभा के सदस्यों में से किया जाता है, और 
वे बार-बार चुनाव के लिए खड़े हो सकते हैं। ब्थुरो समा का काम चलाने का ढंग निश्चय 
करता है श्रीर स्टेनोग्राफ़स, क्लर्क, पुस्तकाष्यज्ञ और दरबान कौरद सभा के नौकरों के 
नियुक्त करता है । 


अध्यक्ष सभाओं के प्रतिनिधि और सभाओं के अधिकारों श्र इज़्ज़त के रखबाले 
सममे जाते हैं । उन का फज़ होता है कि सभाओं म॑ बोलने की पूरी स्वतंत्रता कायम रक्‍्सें 
ओर जो नियम काम-काज चलाने के लिए सभा बनावे उन का सदस्यों से पालन कराने | 
प्रणातंत्र के प्रमुग्व के बाद राष्ट्र म॑ं सिनेट के अध्यक्ष का दूसरा दर्जा, चेंबर ऑब डेपुटीज़ 
के अध्यक्ष का तीसरा दर्जा ओर प्रधान-मंत्री का चौथा दर्जा समझा जाता है। इंगलेंड के 
हाउस आऑवू कॉमन्स के स्पीकर की तरह फ्रास की व्यवस्थापक-सभा के अध्यक्ष का काम 
सिर्फ़ सभा का काम चलाना ही नहीं दोता है। वह चाहे तो कुर्सी छोड़ कर चर्चा में माग 
ले सकता है। उपाध्यक्षों भ॒ से केई भी एक, अध्यक्ष की सरहाज़िरी में, अध्यक्ष का काम 
करता है। मंत्रियों में से चार मंत्री समा की बैठक में हमेशा उपस्थित रहते हैं । उन का 
काम सभा के काग़ज़ात तैयार करना और मत गिनना द्वोता है। क्येस्टर्स के हाथों में लेन- 
देन सबधी सभा के रुपए-पेसे का सारा काम रहता है। उपाध्यक्षों और मंत्रियों के केई 
वेतन या भत्ता नहीं मिलता है। क्येस्ट्स के सदस्यों से दुगना भत्ता मिलता है। इस 
प्रबंध के अतिरिक्त ब्युरो का एक दूसरा उपयोग भी होता है। व्यवस्थापक-सभा' के मियमों 
के अनुसार सभाओं की पहली बैठकों मे चेंबर के पत्ती डाल कर सत्ताबन-सत्तावन सदस्यों 
के ग्यारह ब्युरों मं और पसिनेट के! ततीस या चौंतीस-चौंतीस के नी ब्युरों में बाँठ दिया 
जाता है। बाद में हर महीने यह भाग होते रहते हैं । हर एक ब्युरो अपना एक प्रधान 
और एक मंत्री चुनलेता है और जब ज़रूरत द्ोती है, तब प्रधान ब्युरो की बैठक करता 
है। नई व्यवस्थापक-सभा के बनने पर ब्युरो सदस्थो के चुनाव की जॉच करता है और फिर 
सभा उस के चुनाव को स्वीकार करती है । सभा के सामने आनेवाले मसविदों और 
दूसरे मसलों पर भी पहले ब्युरो विचार करता है। पहले तो सारे मसविदें सीधे ही ब्युरो के 
पास विचार के लिए आते थे । मगर ब्युरो के काफ़ी बढ़े और सदा बदलते रहने के कारण 
काम में बड़ी दिक्कत होती थी। इस लिए. अब मसविदों पर अच्छी तरह विचार करने 
के लिए सारे ब्यरों से एक-एक आदमी चुन कर कमेटियाँ बना ली जाती हैं। यह कमे- 
टियाँ अस्थायों होती हैं। मिस मसविदे पर विचार करने के लिए वे बनाई जाती हैं उन पर 
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विचार कर चुकने के बाद वे ख़त्म हो जाती हैं| बहुत से सरकारी मसविदे ब्युरो में श्रा कर 
इतने बदल जाते थे कि मंत्री उन्हे स्वीकार नहीं करते थे, और उन्हे इस्तीफा दे देना होता 
था। इस दिक्कत को दूर करने के लिए विशेष प्रकार के मसविदों पर विचार करने के लिए 
ब्युरो के स्थान में अब चेंबर आँव्‌ डेपुटीज़ स्वयं स्थायी कमेटियाँ बना देता है। ज़रूरत 
पड़ने पर पहले की तरह अस्थायी कमेटियाँ मी बनाई जाती हैं । चुंगी, व्यापार, उद्योग, 
सार्वजनिक निर्माण-कार्य, सेना, जल-सेना, परराष्ट्र विषय, शिक्षा, खेती, सावजनिक स्वास्थ्य- 
संबंधी मसविदों पर विचार के लिए चेंबर आँव्‌ डेपुटीज़ की स्थायी समितियाँ रहती हैं । 

सन्‌ १८७५ ई० की राज-व्यवस्था के अनुसार व्यवस्थापक-सभा की बैठकें जनता 
के लिए खुली होनी चाहिएँ । व्यवस्थापक-तभा की कारंवाई की खबर जनता को रहने से 
जनता व्यवस्थापक-सभा पर अपना मत प्रकट कर के दबाव रख सकती है। फ्रास के प्रसिद्ध 
क्रांतिकारी नेता रोब्सपीयर ने इस बात पर बहुत ज़ोर दिया था कि व्यवस्थापक-सभा का 
कार्य अधिक से श्रधिक जन-समुदाय की आँसयों के सामने होना चाहिए | सन्‌ १७८६ ई० में 
जब एस्टेट्स-जनरल की सभा बैठी थी, तो उस के चारों ओर फ्नौज ने घेरा डाल रक्खा था 
और जनता का अंदर आने की श्जाज़त नहीं थी। सभा ने राजनैतिक स्वतंत्रता के नाम पर 
इस प्रबंध का विरोध किया था, ओर राजा के पास इस बात की शिकायत मेजी थी | सन्‌ 
१७६१ ई० की राज-व्यवस्था में क्रानून-सभा की बैठक और चर्चा सार्वजनिक कर दी गई 
हैं। क्रांति के ज़माने में तो दर्शक भी झ्रावाज़ें लगा कर सभा की ग्रैठकों में भाग लेते थे । 
इस से बड़े बसखेड़े होने लगे और सभाओं के काम में अड़चनें पड़ने लगीं। अस्त, दर्शकों 
की संख्या निश्चित कर दी गई। पहले ओर दूसरे साम्राज्य के ज़माने में दोनों सभाओं की 
बैठकें दर्शकों के लिए. बंद रहती थीं। सन्‌ १८४२ ई० की राज-व्यवस्था के अनुसार चेंबर 
आँब्‌ डेपुटीज़ के अध्यक्ष की लिखी हुई रिपोर्ट के सिवाय चेंबर की चर्चा कहीं प्रकाशित नहीं 
हे सकती थी। परंतु अब सर्व-साधारण के दोनो सभाओं में दर्शक की तरह जाने का 
अधिकार है। जब दर्शकों को गौखो में बैठने करी जगह भर जाती है, तब और आदमियों के 
अंदर अवश्य नहीं घुसने ।दिया जाता है। अब अखवारों में भी व्यवस्थापक-सभा की 
चर्चाएँ बेरोक-टोक छुपती हैं। मगर राज-व्यवस्था के अनुसार आजकल भी ज़रूरत 
पढ़ने पर व्यवस्थापक-सभा की बैठके गुप्त हो सकती हैं । परंतु इस अधिकार के उपयाग की 
इतनी कम ज़रूरत पड़ती है कि उस का लगभग उपयोग ही नहीं किया जाता है। 

चेंबर श्रॉव्‌ डेपुटीज़ की बैठकें बूर्बन राज-भवन में होती हैं, जो सीन नदी के 
बाएं किनारे पर बना हुआ है। १८ वीं सदी में इस जगह पर बूर्बन की नवाबज्ादी ने एक 
होटल बनवाया था। परंतु सन्‌ १७६० ई० में यह जगह फ्रांस की क्रांतिकारी सरकार के 
कब्जे में आई और फिर यहाँ पर पाँच सौ की कौंसिल के लिए, एक बड़ा हॉल बनवा दिया 
गया जिस में बड़ी सुंदर कारीगरी की सजधज है और बीस संगमरमर के स्तंभ और 
ध्वतंत्रता', 'शांति), 'बुद्धिमत्ता', 'स्याय! और “वक्तृता” की मूर्तियाँ खड़ी हैं। इसी हॉल में 
आज कल चेंबर आँव डेपुटीज़ की सभा बैठती है। कभी समा में सभा के काम-काज के 
विषय पर विचारपूर्वक चर्चा चलती है और विचारशीलता और शांति का राज्य रहता है । 
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कभी सभा वाक युद्ध का श्रखाड़ा बन जाती है और समभा-स्थल की गौखें तसाशजीनों--खास 
कर औरतो से ठक्ताठस मर जाती हैं | बहुत-से दर्शक यहाँ सिर्फ़ सरकस या नाटक की तरह 
तमाशा देखने की ग़रज़ से आते हैं | सभा के सदस्यों में बहुत-से सुंदर ब्याख्यान-दाता होते 
हैं और जब वे बोलने के लिए. खड़े होते हैं, तब सब बड़े ध्यान से उन्हें सुनते हैं परंठ जब 
बहुत देर तक चर्चा चलती हे और लोग ऊबने लगते हैं, तो लोग शोरग़ुल भी मचाने 
लगते हैं । 

सिनेट की सभा में ऐसा शोरग़ुल सुनने में नहीं आता है। वह लक्ज़मबूर फे 
राजभवन में होती है| यह इमारत १७ बीं सदी में मेरी दे मेडीसिस के लिए बनाई गई थी। 
क्रांति के ज़माने में इस के जेलखाना बना दिया गया था, जिस में हिबर्ट, दांताँ इत्यादि 
ऋ्रातिकारी नेता क्रैद रक्खे गए थे। डाइरेक्टरी और कासलेट के ज़माने में यहाँ पर सरकार का 
दफ़र था | पहले साम्राज्य ने यहाँ सिनेट की सभा बैठाई और फिर राजाशाही के ज़माने में 
हाउस आॉव पीय्स के उपयोग भ॑ यह स्थान आया। सन्‌ १८४२ ई० में फिर यहाँ सिनेट 
बैठी और सन १८७६ ई० से बराबर यहाँ सिनेट बरैठती है। इस सभा-स्थल में फ्रास के 
प्रख्यात राजनीतिशो की मूर्तियाँ खड़ी हैं, और सुनहरी पद्चीकारी और लकड़ी का बड़ा सुंदर 
फाम है। सदस्यों के बैठने के लिए सभास्थल में लाल मख्लमल की आराम-कुर्तियाँ 
लगा दी गई हैं। मिनेट की सभाएँ बड़ी शात और गंगीर होती हैं । 

दोनो सभाओ्रों के हॉल अध॑-चंद्राकार हैं, श्रौर उन में जितने सदस्य समाओं में आते 
हैं, उतनी ही बैठने की जगहें बनी हैं | हॉल के बीच में एक ऊँची कुर्सी अध्यक्ष के बैठने के 
लिए होती है और उस के सामने एक मंच होता है, जिस को ट्रिब्यून कहते हैं| बोलनेबालों 
का इस मच पर आ कर बोलना होता है | इस मंच के दोनों ओर व्याख्यानों और कार्रवाई 
की रिपोर्ट लिखनेवाले सरकारी स्टेनोग्राफ्र बैठते हैं, जिन की लिखी हुई रिपोर्ट भ्रध्यक्ष के 
हस्ताक्षर होने के बाद रोज़ाना सरकारी 'जरनल' में छपती हैं। मंच के सामने की जगहों पर 
सरकार की मंत्रि-मंडली बैठती है और उन के पीछे सभा के दूसरे सदस्य इस प्रकार बैठाए 
जाते हैं कि सरकार-पक्त के सदस्य अ्रध्यक्ष के दाहिने और प्रजा-पक्ष के बाएं तरफ़ रहते हैं। 
जिस सदस्य के बोलने की इच्छा होती है, वह मंत्रियों के पास रक्‍्खी हुईं सूचियों पर अपना 
नाम लिख देते हैं। किसी भी सदस्य के चर्चा स्थगित करने के प्रस्ताव पर तुरंत मत 
लिए जाते हैं। मत हाथ उठा कर, खड़े हो कर अथवा हाँ के लिए सफ़ेद और ना' के 
लिए नीले पर्चो' पर नाम लिख कर दिए जाते हैं। 

जनता के हस्ताक्षेप, उत्तात और कोलाहल से दूर शांतिपूबंक काम चलाने के लिए, 
रोब्सपीयर के श्रचृंड विरोध करने पर भी सन्‌ १८७४ ई० में व्यवस्थापक-सभा और 
कार्य-कारिणी का स्थान पेरिस में न्‌ रख कर वारसेल्ज़ में क्‍््खा गया था। मगर कुछ वर्ष 
बाद पेरिस में शांति स्थापित हो जाने पर और दूरवर्ती बारसेल्ज़ में सरकार की राजधानी रखने 
की दिकक़तों का विचार कर के पेरिस का ही राजधानी बना लिया गया । व्यवस्थापक- 
सभा की बैठकों का समय राज-व्यवस्था की शर्तों के अनुसार, व्यवस्थापक-सभा की स्वयं 
इच्छा अथवा अजातंत्र के प्रसुख के नाम पर काम करनेवाले मंत्रि-मंडल की इच्छानुसार या 
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प्रजातंत्र के प्रमुख की इच्छानुसार तय कर लिया जाता है। सन्‌ १८७५४ ई० की शराज- 
व्यवस्था के अनुसार व्यवस्थापक-सभा की बैठक हर साल जनवरी के दूसरें मंगलवार के 
शेनी चाहिए. और पाँच मद्दीने तक कम से कम चलनी चाहिए और दोनों शाखाओं-- 
सिनेट और चेंबर--के साथ-साथ खुलना और बंद होना चाहिए | पाँच महीने तक बैठने 
का यह अर्थ नहीं हे कि काम न भी हो, तो भी सभा पाँच महीने तक बैठे ही। इस धार 
का अर्थ इतना ही है कि इन पाँच महीने बैंठने का व्यवस्थापक-सभा को क़ानूनी हक़ है 
और प्रजातंत्र का प्रमुख अपने सभा स्थगित करने के श्रधिकार का इस समय में उपयोग 
नहीं कर सकता है। आम तौर पर फ्रास की व्यवस्थापक-सभा, गर्मियों की छुट्टी और दो एक 
दूसरी छुट्टियाँ छोड़ कर साल मर तक बराबर बैठती है। व्यवस्थापक-सभा के अपनी बैठकें 
बिल्कुल बंद कर देने का अधिकार नहीं है; कुछ दिन छुट्टी लेने के लिए वह अपना मत प्रकट 
कर सकती है । दोनों समाओ के सदस्यों की बहु-संख्या चाहे तो प्रजातंत्र के प्रमुख के पास अर्जी 
भेज कर ब्यवस्थापक सभा की खास बैठके भी बुलवा सकती है। साधारण बैठकों की खबर 
पत्रों द्वारा समाओं के अध्यक्ष सदस्यों के पास भेज देते हैं | खास ब्रैठके प्रजातंत्र का प्रमुख 
बुलाता है, ओर वही सभाओं की बैठकों के बंद और स्थगित करता है ) प्रमुख के एक 
ग्रेठक के दो बार से अधिक और एक मास से अधिक स्थगित करने का अधिकार नहीं है | 
सभा स्थगित किसी निश्चित तारीख के लिए. ही की जा सकती है | श्रनिश्चित समय और 
तारीख के लिए व्यवस्थापक-सभा के विसर्जित करने का अधिकार फ्रांस में किसी के नहीं 
हैं। छिनेद की सलाह से चेंबर आऑव डेपुटीज के भंग करने का अधिकार भी प्रमुख के 
है। मगर आज तक एक बार के अतिरिक्त कभी इस अधिकार का उपयोग नहीं किया गया है । 

म्लांसीसी मत के अनुसार व्यवस्थापक-सभा में जो प्रतिनिधि चुन कर आते हैं, वे 
जिन ज्ेत्रों से चुन कर आते हैं, सिफ़ उन क्षेत्रों के हितों के प्रतिनिधि नहीं होते हैं, देश मर 
के सम्मिलित हित के प्रतिनिष्रि होते हैं | इसी सिद्धांत पर ज़ोर देने के लिए ऐरॉडाइज़मेंट के 
छोटे-छोटे क्षेत्रों से सदस्य चुनने की प्रथा के सन १६१६ ई० में हटा कर डिपाटमेंट के बड़े 
त्षेत्रों स बहुत-में सदस्यों के इकट्ठा चुनने की प्रथा क्रायम की गई थी, जिस से कि सदस्यों 
का तंग स्थानिक हिंतों का बहुत ख्याल न रह कर सारे देश के हित का ही श्रधिक रुयाल 
रहे | श्रमेरिका की तरह अपने सदस्यो की याग्यता-अयेग्यता का फ़ैसला करने का पूरा अ्रधि- 
कार दोनों सभाओं के दिया गया है |सभाएँ किसी बाक़ायदा चुने हुए सदस्य के सभा का 
सदस्य रखना उचित न समझें, तो वें उसे निकाल सकती हैं। जब काई सदस्य दिवाला 
पिद जाने या और किसी वजह से सभा का सदस्य होने अ्रथवा नागरिकता के अधिकारों के 
खो देता है, तब उस के निकालने या न निकालने या कब निकालने का सारा श्रधिकार उस 
सभा का होता है, जिस का वह सदस्य होता है। चेंबर ऑब्‌ डेंपुटीज़ के सदस्यों के 
बेतनवाले सरकारी पदों के! स्वीकार कर लेने पर फ़ौरन्‌ चेंबर से इस्तीफ़ा दे देना होता है | 
झगर उस पद पर रह कर भी वह क़ानूनों फे अनुसार चेबर का सदस्य रह सकता है, तो उसे 
फिर से चुनाव में खड़ा हो कर चेंबर में आना होता है। मंत्रियों और उप-मंत्रियों का इस 
प्रकार इस्तीफ़ा देने और इंगलेंड की तरह फिर से चुनाव में खड़ा होने की फांस में ज़रूरत 


फ्रांस की सरकार [ «है 


नहीं होती है; क्‍्योंक्रि उत के लिए, यह नियम लागू नहीं रक्‍्खा गया है| सिनेट के सदस्यों के 
लिए भी यह नियम लागू नहीं है और थे सरकारी नौकर होते हुए भी सिनेट के सदस्य हो 
सकते हैं। फ्रांस जैसे प्रजातंत्र राज्य में सरकारी नौकरों को व्यवस्थापक-सभा की किसी सभा 
के सदस्य रहने का अधिकार होना श्राश्चर्य की बात है । 

अगर किसी सदस्य के सभा से इस्तीफ़ा देना होता है, तो उस इस्तीफ़े पर बह 
सभा विचार करती है, जिस का वह सदस्य होता है | इगलेंड की तरह व्यवस्थापक-सभा के 
सदस्यों के! सभा में अपनी इच्छानुसार बोलने और मत देने की पूरी स्वतंत्रता होती है । 
सभा में बोलने और मत देने के लिए किसी सदस्य पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है । 
सरकारी नीति और करनूतों का विरोध करनेवालों के सरकार के श्रत्याचार से बचाने के 
लिए फास की राज-व्यवस्था में यह शर्त भी रक्‍्ली गई है कि व्यवस्थापक सभा की बैठकों के 
ज़माले में बिना सभा की राय के किसी सदस्य के किसी अपराध के लिए वारंट पर गिरफ़ार 
नहीं किया जा सकता है। सभा चाहे तो अपनी पूरी अवधि तक भी सदस्य को गिरफ़ार होने 
से रोक सकती है । अगर केाई सदस्य किसी अपराध के लिए. वारदात के मौक़े पर ही पकड़ 
जावे अथवा उस ने पुलिस के किसी नियमों का भंग किया हो, तो सभा उस में हस्ताक्षेप नहीं 
करती है| जिस जमाने में सभा की बैठकें नहीं होती हैं, उस ज़माने में सदस्यों को अपराध 
के लिए भाभूली नागरिकों की तरह बिना किसी रोक-टोक के पकड़ा जा सकता है। सिनेट 
ओर चेबर दोनों के सदस्यों को ६०० पौंड सालाना का वेतन इंगलेंड की तरह राष्ट्रीय-कोष 
से दिया जाता है, जिस से ग़रीब ग्रादमी भी जिन्हें रोटी कमाने की फ़िक रहती है, व्यवस्थापक- 
सभा के सदस्य बन सके और देश पर शासन करने की शक्ति अमीरी का चोचला ही न बन 
जाय | इस वेतन के न लेने या लौदाने का अधिकार किसी के नहीं है, जिस से सदस्यों में 
ग़रीब-अमीर का भेद नहीं रहता है। सदस्यों के नाम-मात्र का किराया दे कर देश भर की 
रेलवे पर सफ़र करने का अधिकार भी होता है। 

फ्रांस की व्यवस्थापक-सभा के भी दुनिया की अन्य व्यवस्थापक-सभाओं की तरह तीन 
काम मुख्य हें--क्तानून बनाना, राष्ट्रीय आय-व्यय का निश्चय करना, और देश के शासन की 
देख-रेंब करना | फ्रांस में क्ानूती ससबिदे व्यवस्थापक-सभा मे पेश करने का अधिकार 
प्रजातत्र के प्रमुख और सिनेट और चेंबर के सभी सदस्यों को होता है| प्रमुख की ओर से 
जो मसविदे पेश किए जाते हैं, वह वास्तव में मंत्रि-मंडल के मसविदे होते हैं और उन को 
प्रधान-मंत्री अथवा और कोई मंत्री सरकारी मसविदों के नाम से व्यवस्थापक-समभा में पेश 
करता है। ग्रिना प्रमुख के हस्ताक्षर के केई सरकारी मसविदा धारासभा में पेश नहीं हो 
सकता । मंत्रियों को श्रन्य सदस्यों की तरह अपनी ओर से निजी मसबिदे पेश करने का 
अधिकार भी होता है, जिन को सरकारी मसबिदे न मान कर साधारण सदस्यों के मसबिदों 
की तरह निजी मसविदे माना जाता है। मगर मंत्री अपने इस अधिकार का उपयोग नहीं 
करते हैं। निमी मसविदे घारासभा में पेश होने से पहले सभा की एक समिति के पोौस 
बिचार के लिए मेजे जाते हैं। शअ्रगर वह समिति उन मसविदों के पसंद नहीं करती है, 
तो छः महीने तक बह मसविदे व्यवस्थापक-समा में येश नहीं हो सकते हैं। फ्रांस में साधारण 
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सदस्यों के सरकारी और निजी दोनों मसबविदों म॑ संशोधन पेश करने और प्रस्ताव और नए 
मसविदे पेश करने का इतना अधिक अधिकार दिया गया है कि मंत्रि-मंडल का व्यवस्थापक- 
सभा पर, इंगलैंड की तरह अंकुश नहीं रहता है। क़ानून बनने के लिए हर एक मसविदे पर 
साधारण तौर से दोनों सभाओं में दो-दो बार पाँच दिन के अंतर से बिचार होना चाहिए। 
जब तक दोनों सभाओं में, सदस्यों की वहु-संख्या किसी ससले पर मत देने में भाग नहीं लेती 
है, तब्र तक कोई मसला तय नहीं सममा जाता है। कुछ खास बातों के छोड़ कर 
व्यवस्थापक-सभा की दोनो शालखाएँ सम्मान और शक्ति भे बराबर की मानी जाती हैं, और 
दोनो का काम भी एक ही सा चलता है। दोनों सभाओं से जब तक कोई मसबिदा एक ही 
सूरत में मंजूर हो कर नहीं निकलता है, तब तक वह क़ानून का रूप धारण नहीं कर सकता 
है। भ्रक्सर दोनों समाओ की राय मिलाने के लिए मसविदे इस सभा से उस सभा और उस 
समा से इस सभा की यात्रा करते हैं। सरकारी मसविरदों पर तो दोनो समाओ की राय एक 
करना फ्रांस में ग्रासान होता है; क्योकि मंत्री दोनों सभाओं में श्रा जा सकते हैं। मगर जब 
किसी निजी मसविदे पर राय का फ़र्क़ हो जाता है, तो दोनों सभाओ की एक सम्मिलित 
कमेटी के पास फैसले के लिए मसयिदा भेज दिया जाता है। क्रमी-कमी सरकारी मसविद 
को भी इसी प्रकार की कमेटी के पास भेजने की भी नौबत आ जाती है। 

क्रांति के बाद से राष्ट्रीय आय व्यय के सबंध में फ्रांस में कुछ सिद्धांतों का, राज- 
व्यवस्था में खास तौर पर न लिख कर भी अटल माना जाता है। वे सिद्धांत यह हैं--'प्रडा 
की राय अश्रथवा उस के प्रतिनिधियों की राय बिना लिए कोई कर नहीं लगाया जायगा; एक 
साल ये अधिक एक बार केाई कर स्वीकार नहीं किया जायगा; देश का धन केवल देश की 
राय से खर्च किया जायगा; प्रजा के प्रतिनिधि हर साल राष्ट्र की अयात-निर्यात का सरकार 
की सहायता से एक पत्रक तैयार करेंगे ।! रुपए-वेसे के संबंध के सारे मसविदे जिस प्रकार 
इंगलेंड म॑ निचली सभा द्वाउस आऑँवू कामन्स में पहले पेश द्वोते हैं, उसी प्रकार फ्रांस में वे 
पहले चेंबर ऑबवू डेपुटीग़ में आते हैं। इंगलेड में कुछ कर स्थायी कानूनों के आधार पर 
लिए जाते हैं. और बहुत-सा खर्च अनिश्चित समय के लिए मान लिया जाता है। मगर 
फ्रांस में सार कर साल भर के लिए ही लगाए जाते हैं और खर्च भी सिर्फ़ एक वर्ष के लिए. 
ही मंजूर किया जाता है। चेंबर आॉव्‌ डेपुटीज़ विभिन्न विभागों की तफ़तील देख कर उन के 
लिए. खचं तय कर देता है और कार्य-कारिणी के अधिकारियों के इस संबंध में इंगलैंड की 
तरह अधिक स्वतंत्रता नहीं छोड़ता है। हिसाब का साल पहली जनवरी से शुरू होता है। 
अक्तूबर या नवंत्र से दूसरे साल पेश होनेवाले बजट के बनने की तैयारी शुरू हो जाती है 
अर्थात्‌ जो बजट सन्‌ १६३७ ई० में पेश होगा, उस का बनना सन्‌ १६३५ ६० में शुरू हो 
जाता है। लारी मंत्रि-मंडली अपने विभागों की मदद से जो आमदनी और ख़्च के अंक 
तैयार करती है, उन सब के मिला कर अर्थ-सचिव लगभग तीन हज़ार प्रष्ठ का एक राष्ट्रीय 
आय-ब्यथ का बयान तैयार कर के चेंबर आऑबू डेपुटीज़ के सामने पेश करता है। चेंबर 
उस को ग्यारह ब्युरों के चार-चार प्रतिनिधियों की ४४ सदस्य की “बजट-कमेटी' के पास 
बिचार फे लिए मेज देता है। यह कमेटी तीन-चार महीने की काफ़ी मेहनत के याद चेंबर के 
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सामने आय-ब्यय के इस बयान के संशोधित कर के पेश करती है, और फिर उस पर चेंबर 
में बहस होती है । पहले सारे बयान पर आराम चर्चा चलती है, फिर एक-एक तफ़्सील पर 
बहस होती है| सदस्यों के सब तरह के संशोधन करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। बजट 
कमेटी से निकल कर और सदस्यों के संशोधनों के बाद अथ-सचिव के पास से आए हुए. 
राष्ट्रीय आय-व्यय पत्रक की शक्ल अक्सर इतनी बदल जाती है, जितनी कि शंगलैंड में कभी 
नहीं बदल सकती । शंगलेंड में जिन खर्चो' की मॉग सरकार की ओ्रोर से नहीं की जाती है, 
उन को स्वीकार नहीं किया जाता है | फ्रांस में ऐसा केई नियम नहीं है। साधारण सदस्यों 
के संशोधनों से अ्रक्तर बहुत-सा खर्च बढ़ तक जाता है। पहले हर एक तफ़्सील पर 
बहस हो कर हर एक तफ़्सील पर अलग-अलग मत लिए जाते हैं; फिर सारे मसबिदे पर 
इक मत ले लिए जाते हैं। कमेटी से निकल कर तीन-चार महीने तक आरय-व्यय के 
मसविदे पर चेंबर में बहस चलती है। चबर में मंज़्र हो जाने पर मसविदा अ्र्थ-सचिव 
के पास फिर जाता है, और उस को वह सिनेट में पेश करता है | वहाँ फिर उस पर चेंबर 
की तरह चर्चा चलती है। मगर सिनेट में इतना समय नहीं लगता है। फिर भी सिनेट 
बहुत सी जरूरी तबदीलियों करती है और चेबर और सिनेट की राय मिलाने के लिए 
मसविद! इधर से उधर, उधर से इधर आता-जाता है और कमेटियाँ और कॉन्फरेंसे' होती 
हैं। जिन बातो पर दोनों समाओ की राय नही मिलती है, उन पर सभाओं में फिर से 
विचार किया जाता है। अंत में दोनो सभाओ की राय मिल जाने पर मसविदा पास हो कर 
क्वानून बनता है और प्रमुख के हस्ताक्षर हो कर उस पर साल की पहली तारीख से श्रमल 
शुरू हो जाता है। चेबर के सारे बजट को अ्स्वीकार कर देने का दक्त होता है। मगर 
आज तक कभी चेंबर ने ऐसा किया नहों है । 

व्यवस्थापकी ढंग की सरकार कायम करने में फ्रांस ने इंगलेंड की नकल की है। 
इंगलेंड के राजा की तरद्द फ्रांस की सरकार की कार्यकारिणी का प्रमुख अर्थात्‌ फ्रांस प्रजा- 
तत्न का प्रमुख किसी शासन-कार्य के लिए ज़िम्मेदार नहीं समका जाता है। कार्यक्रारियी 
का सारा काम मंत्री करते हैं। मंत्रियों के शासन की आम नीति के लिए सम्मिलित रूप से 
और खास कामों के लिए व्यक्तिगत रूप से व्यवस्थापक सभा के प्रति जवाबदार माना 
जाता है।' सरकारी मसलों की हार द्वो जाने पर सत्र मत्री एक साथ इस्तीफ़ा दे देते हैं । 
यद सब होते हुए, भी-फ्रांस की व्यवस्थापकी सरकार इंगलेंड की व्यवस्थापकी सरकार से 
भिन्न है। इंगलैंड में मंत्रियों की जबाबदारी का सिर्फ़ यह अथ द्ोता है कि व्यवस्थापक- 
समा उन के कामों पर कड़ी नज़र और देख-भाल रखती है। फ्रांस की व्यवस्थापक-समा 
मंत्रियों की लगाम खींच-खींच कर उन का नाक में दम किए. रहती है | हंगलेंड की तरह 
फ्रांस में केवल दो बढ़े राजनैतिक दल भी नहीं हैं । वहाँ आठ-नी राजनैतिक दल होने से 
किसी एक दल का मंत्रि-मंडल नहीं बन पाता है। हर मंत्रि-मंडल में कई दलों के मंत्रियों 
की खिचड़ी रहती है | दलों की आपस की कलह के कारण फ्रांस में बड़ी जल्दी-जल्दी मंत्रि- 
संडल बदलते रहते हैं। इंगलेंड में उन्नीसवीं सदी के बीच से पिछले ,अूरोपीय युद्ध के 
प्रारंभ तक सिफ़् बारद प्रधान मंत्री हुए थे। फ्रांस में सिफ्रे १६०० ई० से १६१४ ई० तक 
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बारह अधान मंत्री हो गए ये। इंगलैंड में सन्‌ श८७३ से १६१४ ई० तक ग्यारह मंत्रि- 
मंडल हुए थे। फ्रांस में इसी समय में पचास हो गए थे | सन्‌ १८७४ ई० से १६०० ई० 
तक फ्रांस में सिर्फ़ चार साल ऐसे बीते थे, जिन में कम से कम एक से अधिक मंत्रि- 
मंडल न बदला हो; श्रौर पचास में से सिर्फ़ चार मंत्रि-मंडल ऐसे हुए थे जो दो वर्ष से 
खधिक तक रहे।" बाकी सब मंत्रि-मंडल कुछ महीनों तक रह कर पानी के बबूलों की तरह 
उड़ गए.। फ्रांस में मंत्रि-मंडलों की ज़िदगी का औसत आठ मास से अधिक नहीं होता | 
इतना कम समय तक अधिकार में रहनेवाले मंत्रि-मंडलों को शासन की कोई नीति 
निश्चय करना कठिन हो जाता है। बहुत-सी जरूरी बातों का वर्षो, तक निश्चय नहीं हो 
पाता है और जिन आदमियों को इंगलैंड में मंत्री बनाने का कोई स्वप्न भी नहीं देख सकता 
वे फ्रांस में मंत्रियों की गद्दी पर बैठ-बैठ कर चले जाते हैं | इंगलैंड में व्यवस्थापकी सरकार 
का धीरे-धीरे विकास हुआ है इस लिए, वहाँ जलवायु के माफ़िक़ आने का कष्ट उसे 
नहीं उठाना पड़ा है । फ्रांस में यह पौदा एक दम समूचा लगा दिया गया है, इस लिए 
वहाँ उस से मीठे फल प्राप्त करने के लिए. अभ्रधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है| 
इंगलैंड का मंत्रि-मंडल क़ानून बनाने और शासन-कार्य दोनों में व्यवस्थापक-सभा के 
नाक पकड़ कर चलाता है। पार्लमेंट मंत्रि-मंडल के शासन-कार्य के संचालन में पूरी 
आज़ादी देती है। परंतु फ्रांस की व्यवस्थापक-समा शासन की नीति ही निश्चय करने के 
लिए. उत्सुक नहीं रहती, बल्कि तफ़सीलों में भी बहुत दखल देती है--यहाँ तक कि 
अधिकारियों के नियुक्त करने, उन की तरक्की के हुक्म निकालने श्रौर दूसरी बहुत-सी वातों 
तक में टाँग श्रड़ाती है । 

फ्रांस में व्यवस्थापक-सभा छोटी-छोटी बातों पर भी मंत्रियों को निकाल देती है। 
इंगलेंड में पार्लीमेंट में मंत्रियों से शासन संबंधी हाल जानने के लिए. सदस्य सिर्फ़ 
प्रश्न पूछते हैं। मंत्री चाहते हैं तो प्रश्न का उत्तर देते हैं और उत्तर पा कर सदस्य 
छुप हो जाते हैं | फ्रांस में प्रश्न पूछने का ढंग कुछ और ही है। यहाँ मंत्री चाहें श्रथवा 
न चाह, जब क्रिसी सदस्य को कोई प्रश्न पूछना होता है तब उस के लिए समय निश्चित 
कर दिया जाता है और निश्चित समय पर प्रश्न पर चर्चा होती है | उत्तर के बाद सभा से 
इस बात पर मत लिए जाते हैं कि अगर समा मंत्रियों के उत्तर से संतुष्ट हो गई हो तो दूसरा 
उस दिन का काम चलाया जाय | अगर सभा दूसरा काम चलाने की इच्छा प्रकट नहीं 
करती है तो मंत्रियों के इस्तीफ़ा दे देना पड़ता है। कंस में मंत्रियों से इस प्रकार के प्रश्न 
सिर शासन का हाल-चाल जानने के लिए ही नहीं पूछे जाते हैं; इस बहाने से वहाँ मंत्रि- 
मंडलों को गिराने का प्रयक्ष किया जाता है। इंगलैंड में मंत्री के किसी उत्तर पर तब तक 
चर्चा नहीं हो सकती जब तक चालीस सदस्य मिल कर उस के लिए प्रार्थना न करे' और 
ऐसी प्राथेना कभी-कभी ही की जाती है | इंगलैंड में मंत्रिमंडल और व्यवस्थापक-समा 
की राय में भेद हो जाने पर मंत्रि-मंडल के हाउस श्रॉब्‌ कामन्स को मंग कर के नया 


५ इस पुस्तक के दिखते-लिखते ही फ्रांस में तीन-चार अंज्ि-मंडक बने ओर बिगदे । 
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चुनाव कराने का अधिकार होता है, जिस से मंत्रि-मंडल की कॉमन्स पर घाक रहती है। फ्रांस 
में मंत्रि-मंडल प्रमुख द्वारा चेंबर आँवू डेपुटीज़ को बिना सिनेट की राय के, भंग नहीं 
करा सकता। फ्रांस में एक बार मंत्रि-मंडल ने चेंबर के इस प्रकार भंग कराया था उस 
समय इस सत्ता का इतना खुला दुरुपयोग हुआ था कि उस के बाद से, इस सत्ता का 
उपयोग ही अ्रप्रिय हो गया । अस्तु, मंत्रि-मंडल की यह सत्ता फ्रांस में म्तप्राय हो गई और 
फ्रांस का मंत्रि-मंडल अक्षरशः व्यवस्थापक-सभा के जवाबदार होता है। अगर मंत्रि-मंडल 
की बात ज्यवस्थापक-सभा न माने तो व्यवस्थापक-सभा के भंग करा के राष्ट्र से अपने मत 
की सभा चुनने की विनती फ्रांस का मंत्रि-मंडल नहीं कर सकता है | इंगलेंड का मंत्रि-मंडल 
व्यवस्थापक-सभा के सिर पर पैर रख कर राष्ट्र से अपने मत की व्यवस्थापक-सभा चुनने 
की बिनती कर सकता है, क्‍योंकि बह अपने के राष्ट्र के मतदारों के प्रति ज़िम्मेदार मानता 
है। व्यवस्थापक-समभा के मतों पर नियत रहने से फ्रांस का मत्रि-मंडल इंगलेंड की तरह 
टिकाऊ और ज़ोरदार नहीं होता । एक शअ्रंगरेज़ लेखक ने तो यहाँ तक लिख मारा है कि 
फ्रास मुल्क व्यवस्थापकी सरकार के काबिल ही नहीं है। मगर ऐसा कहना उचित नहीं 
है क्योंकि फांस में ब्रिल्कुल इंगलेंड के ढंग की व्यवस्थापकी सरकार न होने पर मी 
व्यवस्थापकी सरकार अवश्य है। मंत्रि-मंडल फ्रांस में अधिक टिकाऊ न होने पर भी वहाँ 
की सरकार बड़ी प्रजा-सत्तात्मक, सस्ती और बाअसर है| इस के दो कारण हो सकते हँ--एक 
तो वहाँ इंगलेड की तरह हर विभाग में होशियार और दक्ष अधिकारी रहते हैं, जिस से काम 
पर मंत्रि-धंडलो के बदलते रहने पर भी अधिक असर नहीं पड़ता। दूसरे मंत्रि-मंडलों के 
बदलते पर भी बहुत से पुराने मंत्री लौठ-फेर कर किसी न किसी विभाग के अधिनायक बन 
कर नए मंत्रि-मंडलों में आ जाते हैं । उदाहरणार्थ सन्‌ १६३२ ई० में ब्रियाँ के राजनीति से 
अलग होने पर फ़ांस में बड़ा दुख प्रकट किया गया था, क्योंकि जब तक ब्रियाँ राजनीति में 
भाग लेता रद्दा, तब तक फ्रांस में केई मंत्रिमंडल उस के बिना पूर्ण नहीं समझा जाता था। 

चेंबर आँव्‌ डेपुटीज़ के! देश के रुपए-पैसे की थेली पर कृब्ज़ा रखने का जिस 
प्रकार विशेष अ्रधिकार है उसी प्रकार सिनेट के भी दो ख़ास श्रधिकार रक्‍्खे गए हैं । एक 
तो सिनेट के! प्रजातंत्र के प्रमुख की राय से चेंबर के भंग कर के नया चुनाव कराने का 
अधिकार है | दूसरा अधिकार अदालती है | जब चेंबर आब्‌ डेपुटीज़ प्रजातंत्र के प्रमुख पर 
देशद्रोह अथवा मंत्रियों पर कुशासन का अपराध लगाता है, तो उन का मुकदमा सिनेट की 
अदालत के सामने पेश होता है। प्रमुख और मंत्रियों के मुकदमे सुनने के अ्रतिरिक्त जब केाई 
नागरिक या नागरिकों का समूह राष्ट्र के प्रति द्वोह करने अथवा उस के अमन-चैन के मंग 
करने का प्रयक्ष करता है तो भी प्रजातंत्र का प्रमुख मंत्रियों के हस्ताक्षर से अ्रपना हुक्म 
निकाल कर उन लोगों के मुक़द्मों का विचार करने के लिए सिनेट की अदालत बिठा 
सकता है | सन्‌ १८८६ ६० और १८६६ ई० में दो बार इस प्रकार सिनेट की अदालत बैठ 
चुकी है। हर साल सिनेट अपने सदस्यों में से एक कमीशन चुन लेती है, जो ज़रूरत होने पर 
इस प्रकार के मुक़दमों की जाँच करता है। 


१० है ] यूरोप की सरकारें 
धर ५.- स्थानिक शासन ओर न्याय-शासन 
१--स्थानिक शासन 


राजाओं के राज अथवा राजाशाही के ज़माने में फ्रांस सूबों में बैठा हुआ था। 
काई सूने छोटे थे, तो कोई इतने बड़े, जिन में आज कल के कई डिपार्टमेंट समा जायें। यह 
पूबे पुरानी नवाबी के समय से नवाबों के क़ब्ज़ें में थे। नवाब मनभाने कर लगाते थे और 
अपनी इच्छानुसार उन का शासन करते और फ़ौज रखते थे अर्थात्‌ यद्द सूबे एक प्रकार की 
छोटी-छोटी रियासतों की तरह थे। नवाबों की इच्छा होती थी तो राजा का साथ देते थे और 
इच्छा नहीं होती थी तो राजा से ब्रिगड़ भी जाते थे। राजा के अपने से उन्हें मिलाए रखने 
में बड़ी दिक्कत होती थी। बड़े धीरे-धीरे अपनी नवाबी क्वायम रखते हुए भी आपस में मिल 
कर फ्रांस के एक राष्ट्र बनाने की बात इन लोगो की समझ में आई | जब राजा की ताक़त 
बढ़ जाती थी तब वह कमज़ोर नवाबों के कुचल कर उन के सूबों पर अपने सूबेदार और 
अपनी सत्ता क्रायम कर देता था। राजा के सूबेदारों का ज़मीदारों, तालुक्ेदारों, अमीर-उमराबों, 
मद्दाजनों और पादरियों के ज्ञरियि से कर लगाने और वसूल करने, के अधिकार द्वोते थे | 
अक्सर यह सलेदार भी इतने बलवान हो जाते थे कि राजा के उन पर दबाब रखना कठिन 
हो जाता था। पीछे बड़ी कठिनाइयों के बाद राजा के चुने हुए लोगों की सभाएँ इन 
सूबेदारों के शासन में सलाह और मदद करने के लिए क़ायम की जाने लगीं। 

परंतु फ्रांस की क्रांति ने नवाबी के छिल्न-भिन्न कर दिया। सन्‌ श््ूष६ ई० के 
व्यवस्थापक-सम्मेलन ने, जे। फ्रांस की राज्य-व्यवस्था की पुनघंटना करने के लिए बैठा था, 
इस बात का एलान किया, कि “अधिकार और सत्ता का जन्मदाता राष्ट्र है श्रोर कोई नहीं । 
फ्रांस में कानून का राज्य है और केाई क़ानून के ऊपर नहीं है ।” व्यवस्थापक-सम्मेलन के 
यह भी भय था--और रुच्ा भय था--कि बड़े-बढ़े सूबे और उन पर शासन करनेवाले 
अधभिक्रारी या यूबेदार क्रायम रहे तो फ्रांस को एक मज़बूत राष्ट्र बनाने के कार्यक्रम में बड़ी 
अड़चनों का सामना करना पढ़ेगा। अस्तु, सभा ने पुराने सूब्रो को मिटा कर फ्रांस का 
लगभग बराबर के ऐसे ८३ भागो में बाँठा जिन में स्थानिक जीवन अर्थात्‌ भाषा और रीति- 
रित्राज एक से ये । यहाँ तक कि पुराने सूत्रों की याद तक मिटा देने के लिए, देश के इन 
नए विभागों के नाम स्थानिक नदियों, पहाड़ों और समुद्र के नामों पर रक्खे गए। इन्हीं 
विभागों को डिपार्टमेंट कहते हैं । 

व्यवस्थापक-सभा ने डिपार्टमेंट के शासन का भार स्थानिक चुने हुए प्रतिनिधियों 
पर रकस्वा था । उस ने ३६ स्थानिक प्रतिनिधियों की एक कॉसिल, आठ सदस्यों की एक 
डाइरेक्टरी और एक अधिकारी के शासन का काम सौंपा था। परंठ कुछ ही दिनें में मालूम 
हो गया कि इस प्रफार अधिकार बाँट देने से फ्रांस के स्थायी एकीकरण में कठिनाई होगी, इस 
लिए. फ्रांस की उस समय की राष्ट्रीय क्रांतिकारी सरकार को एक अधिकारी भी 
हिपाटंमेंट में रक्‍्खा गया। बाद में नेपोलियन ने डिपार्टमेंट के चुनाओं के बंद 
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कर दिया और उन का शासन चलाने के लिए. अपना एक अधिकारी श्रौफिक्ट रक्‍्ला | इस 
श्रीफ्ेक्ट के मदद और सलाह देने के लिए उस ने एक कौंसिल भी रक्‍्खी | मगर यह कौंसिल 
बिल्कुल दिखाबटी और खिलौना थी क्योंकि उस के सदस्यों को वह खुद उन ज़मीदारों में 
से चुनता था, जो उस की नीति में हाँ में हाँ मिलानेवाले होते थे। सन्‌ १८३० ई० की 
क्रांति के बाद कौंसिल चुनने का अधिकार फिर डिपार्टमेंट के मतदारों को दे दिया गया | 
मगर फिर भी मत देने का अधिकार सिफ पैसेवालों को रहने से सत्ता पूरी तरह से जनता के 
हाथ में आई। बाद में सन्‌ श्प््य ई० की क्रांति सब का मताधिकार मिल जाने से 
डिपार्टमेंटों की कौंसिलें पूरी तरह से प्रजा की प्रतिनिधि बनीं और सन्‌ १८७१ ई० में एक 
कानून बना कर फ्रांस की व्यवस्थापक-सभा ने डिपार्टमेंट के शासन के बहुत-से श्रधिकार 
दिए जो अभी तक कायम हैं | 

अब हर डिपार्टमेंट की राजधानी में एक आलीशान इमांरत पर क्लास का तिरंगा 
मंद लहराता हुआ नज़र आता है और इस इमारत पर 'प्रीफ़ेक्चर' शब्द लिखे होते हैं । यह 
इमारत फ्रांस राष्ट्र या किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं होती बल्कि डिपार्टमेंट की मिलकियत होती 
है | इस में डिपाटमेंट का सब से बढ़ा अधिकारी प्रीफ़ेक्ट ओर उस के दकफ़्तर रहते हैं । 
इसी में डिपार्टमेंट की कौंसिल का हॉल भी होता है । 

प्रीफ़ेक्ट नाम का अधिकारी फ्रांसीसी सरकार का डिपार्टमेंट में प्रतिनिधि होता है। 
पेरिस से आनेवाले सारे सरकारी हुक्सों की तामील उसी के ज़रिए होती है। वह डिपार्टमेंट 
से सेना की भर्ती का ज़िम्मेदार, डिपार्टमेंट का खज़ांची और पुलिस का मुख्य अधिकारी माना 
जाता है। कम्यूनों में रक्खी जानेबाली तमाम पुलिस की नियुक्ति वही मंजर करता है। 
डिपार्टमेंट भर के स्कूलों और पाठशालाओं की देख-भाल और शिक्षकों की नियुक्ति भी बही 
करता है । दूमरे छोटे-छोटे सरकारी अधिकारियों को भी वही नियुक्त करता है। सरकार का 
डिपार्टमेंट में प्रतिनिधि होने के साथ-साथ प्रीफ़ेंक्ट डिपार्टमेंट की कौंसिल का सरकार के प्रति 
एलची सममा जाता है | वह स्थानिक कौंसिल का सदस्य और उस का मुख्य श्रधिकारी होता है 
क्योंकि शासन के ज़रिये उस के हाथ में होने से कौंसिल के सारे काम उसी के द्वारा होते हैं। 
गृहमत्री प्रीफ़ेक्ट को नियुक्त करता है और स्थानिक शासन गशहमंत्री का विभाग होने से वह्द 
गहमंत्री के मातहत होता है। मगर दूसरे मंत्रियों के भी डिपार्टमेंट के सारे काम उसी के 
द्वार कराने होते हैं। अस्तु कोई भी मंत्री उस के किसी काम की रोक-थाम कर सकता 
है। सगर जब तक उस के! निकाल न दिया जाय तब तक उस के सिवाय और किसी के 
ज़रिये कोई मंत्री डिपार्टमेंट में कोई काम नहीं करा सकता | जो सरकारी हुक्‍्स पेरिस से 
प्रीफ़ेक्ट के पास आते हैं, उन में अपनी बुद्धि न घुसेड़ कर उसे जैसे के तैसे पालन करने 
होते हैं। मगर त्थानिक शासन में अपनी बुद्धि चलाने का उसे बहुत कुछ मौक़ा रहता 
है। अदालत में म॒क्तादमा चलाने या सरकार में अज़ीं मेजने के अ्रतिरिक्त उस का 
हाय स्थानिक शासन में कोई नहीं रोक सकता। वही डिपार्टमेंट का बजट तैयार करता 
है और दूसरा काम-काज कौंतिल के सामने पेश करता है। अस्त, कॉसिल जे कुछ 
भला-बुरा करती है यह बहुत कुछ उसी पर मिर्मर रहता है | डिपार्टमेंट की किसी कम्यून की 
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बैठक के एक मास तक बंद करने और किसी मेयर के एक मास के लिए बखांस्त करने 
का अधिकार उसे होता हैँ | सेयर जिन पुलिसवालों को रखता है उन की नियुक्ति मीं वही 
स्वीकार करता है। बाज़-बाज़ डिपार्टमेंट में बड़ी-बड़ी कम्यूनें और उन के चुने हुए अधिकारी 
मी होते हैं। मगर उन की पुलिस पर भी प्रीफ़ेक्ट का अधिकार होता है। कम्यून 
के अधिकारियों के पास प्रीफ़ेक्ट अपने खुद हुक्म निकाल कर भी तामील के लिए भेज 
सकता है और कम्यून की जिन कार्रवाइयों के वह गैर-क्ानूनी समके उन के रोक सकता 
है। जब उस के कामों पर कौंसिल में विचार होता हो तब न जा कर दूसरे सब मौक़ों पर 
यह कौंसिल की बैठकों में भाग ले सकता है। डिपार्टमेंट से चुने जानेबाले चेंबर और 
सिनेट के सदस्यों से श्रच्छा संबंध बनाए रखना पड़ता है क्योंकि उन की और गणहमंत्री की 
राय पर उस की नौकरी निर्भर होती है। फ्रांस की सरकार का रुकान स्थानिक शासन का 
दायरा दिन-दिन बड़ा करने की तरफ़ है । इस लिए हर तरह से प्रीफ़ेक्ट के स्थानिक नेताओं 
की सलाह से काम करना होता है और वह वहाँ नौकरशाही नहीं जमा पाता। 


कौंसिल-ननरल---डिपार्टमेंट में प्रीफ़रेक्ट सरकार का प्रतिनिधि माना जाता है 
और उस के मुक्काबिले में प्रजा के प्रतिनिधि डिपार्टमेंट की 'कौंसिल-जुनरल' के सदस्य होते हैं । 
एक-एक केंटन, से सावंजनिक मत से एक-एक सदस्य कौंसिल-जनरल में चुन कर श्राता है । 
किसी डिपार्टमेंट में कम किसी में अधिक, जितनी जिस डिपार्टमेंट में केंटनों की संख्या 
होती है उतने सदस्य उस डिपार्टमेंट की कौंसिल-जैनरल में होते हैं | सदस्य होनेवाला २४ 
बर्ष के ऊपर, डिपार्टमेंट में रहनेवाला श्रौर सीधा सरकार को कर देनेवाला होना चाहिए.। कुछ 
सरकारी नौकर सदस्य नहीं हो सकते । सदस्यों का चुनाव छः वर्ष के लिए होता है, और 
हर तीसरे साल आधे सदस्यों का चुनाव होता है। उन को केाई भत्ता नहीं दिया जाता। 
सदस्य बनने की इज्ज़त ही उन के लिए काफ़ी समझी जाती है। यही सदस्य डिपार्टमेंट 
से जानेवाले सिनेट के सदस्यों के चुनाव में भाग लेते हैं। इस के सिवाय राष्ट्रीय राजनीति से 
इन सदस्यों का दूसरा कोई संबंध नहीं होता। डिपार्टमेंट के चुनाव के मगड़े स्टेट 
कॉसिल” के सामने फ्रौसले के लिए जाते हैं। 

हर साल कौंसिल-जनरल की दो बैठकें होती हैं। दोनों बैठकों का समय क़ानून 
से तय कर दिया गया है--एक का पंद्रह दिन के लिए, दूसरी बैठक का महीने भर के लिए । 
दो तिहाई सदस्यों की लिखित प्रार्थना श्राने पर प्रजातंन्र का प्रमुख अथवा प्रीफ़ेक्ट आठ 
दिन की खास गैठक भी बुला सकते हैं। अगर कौंसिल अपने क्वानूनी समय से अधिक 
बैठे तो प्रीफ़ेक्ट उस फे भंग कर सकता है। श्रगर कौंसिल अपने कानूनी कामों से 
आगे बढ़ कर कोई काम करती है तो प्रमुख उस काम को श्रपने हुक्म से रद कर सकता 
है। सदस्यों को काम में लापरवाही करने या सभा में ग्ैर-हाज़िर रहने पर दंड भी दिया 
जा सकता है। पहली बैठक में आम शासन के काम-काज का विचार द्ोता है। महीने 
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भर की दूसरी बैठक में प्रीफ़ेक्ट के पेश किए हुए डिपार्टमेंट के बजट और हिसाय-किताद 
पर विचार होता है । इन बैठकों में सदस्यों का प्रीफ़ेक्ट और दूसरे विभागों के मुख्य अधि- 
कारियों से हाल जानने के लिए ज़बानी और लिखित सपाल पूछने और उत्तर पाने का 
हक़ होता है। देख-भाल और पूछ-ताछ करने की ताक़त कौंसिल को अधिक होती 
है, प्रस्ताव करने की ताक़त कम होती है। जो कर चेंबर आऑव डेपुटीज़ तय करता है उसी 
के एक भाग का उपयाग करने का अधिकार कौंसिल के होता है। किसी तरह के नए. 
कर लगाने का अधिकार कौंसिल-जनरल को नहीं होता है। खर्च करने के यारे में 
भी कौंसिल जो निश्चय करती है उस की मंजूरी ग्रजातंत्र के प्रमुख के हुक्म से होती 
है। कौंसिल का काम खास कर शासन का निरीक्षण और देख-रेख करना माना जाता 
है; शासन का कार्यक्रम रचना नहीं। कौंसिल अपने-अपने अ्रधिकारियों, स्कूलों और 
अदालतों के काम में श्रानेवाली श्मारतों को किराए पर लेने, उन के अच्छी तरह रखने, 
पुलिस की तनख्वाह देने, मतदारों की सूचियाँ बनवाने और छुपाने का खच' करने, सड़कों, 
रेल, पुल और दूसरे डिपार्टमेंट के साव॑जनिक उपयेगी चीज़ों फो बनवाने और ठीक रखने 
और पागलखानो, दवाखानों और ग़रीबों के मदद करने का काम करती है| डिपार्टमेंट के 
खर्च के लिए चेबर आऑव्‌ डेपुटीज़ जो कर तय करता है उस का कौंसिल-जेनरल ऐरों- 
डाशज़मेंटोी में बॉटती है | हमारे देश में जो काम ज़िला बोर्ड करते हैं उन सारे कामों को और 
कुछ ज़िला मजिस्ट्रेट के कामों तथा कुछ और थोड़े-से कामों को फ्रांस में डिपार्टमेंट की 
कौंसिल-जेनरल करती है। कौंसिल की बैठकों के समय के छोड़ कर, और सब समय 
प्रजातत्न के प्रमुख का, कारण बतला कर, कौंसिल के भंग कर देने का श्रधिकार होता है । 
कोंसिल राजनैतिक प्रश्नों पर विचार करने के लिए, नहीं होती । अस्तु, जब कभी कौंसिल के 
सदस्य किसी राजनैतिक प्रश्न पर गर्म होने लगते हैं तो प्रीफ़ेक्ट उन्हें धीरे से कानून की 
याद दिला देता है। फिर भी उस की बात न सुन कर, श्रगर कॉसिल किसी राजनैतिक प्रश्न 
पर अपना मत प्रगट करती है तो उस से प्रीफ़ेक्ट के काम पर कुछ असर नहीं पड़ता | 
कौंसिल साल भर में बहुत थोड़े से समय के लिए. बैठती है। अस्ठु, वह अपनी गैर-हाज़िरी 
में प्रीफ़ेक्ट के सलाह और मदद देने के लिए, अपने सदस्यों का एक कमीशन चुन लेती 
है, जिस की गैठकें हर महीने होती हैं। कहा जाता है कि, “कौंसिलों पर सरकारी अंकुश 
बहुत रहता है; और उन से अ्रधिक काम नहीं लिया जाता है। कोशिश करने से यह कॉसिल 
अधिक काम की बन सकती हैं ।” 

रोंडाइज़मेंट-डिपार्टमेंटों के ऐरॉडाइज़मेंटों में बाँठा गया है। यही पेरोॉडा- 
इज़मेंट ही पुराने ज़िले थे। इन में एक नायब प्रीफ़ेक्ट शासन का काम चलाने के लिए, 
रहता है । डिपार्टमेंट की तरह, एक-एक केंटन से एक-एक चुने हुए अतिनिषियों की, एक 
कॉंसिल यहाँ भी होती है | इस कौंसिल के बजट बग़ैरह बनाने का कोई काम नहीं करना 
होता | न मालूम हमारे देश के कमिश्नरों की तैरह फ्रांस के स्थानिक शासन में यह पाँचवाँ 
पहिया गाड़ी में क्यों लगाया गया है ! बहुत ज़माने से ऐरॉडाइज़मेंटों के तोड़ने की बातें 
होती हैं। मगर शायद स्थानिक जनमत श्रभी तक इस बात की तरफ़ इतना नहीं हो पाया है 


१७ ] थूरोप की सरकारें 
कि इस काम में हाथ लगाया जा सके | 


केंटन-केंटन सिर्फ़ चुनाव के लिए एक सहूलियत का त्षेत्र है जहाँ से कौंसिल- 
जनरल” और ऐशरोंडाइजमेंट की कौंसिलों के लिए सदस्य चुने जाते हैं | केटन में एक छेद 
न्यायालय भी रहता है । 
डिपार्टमेंट नाम के विभागों की जन्मदात्री फ्राल की/'नेशनल ऐसेंबली' 
भी। यह ज्षेत्र देश की सरकार का शासन अच्छी तरद चलाने के लिए बनाए गए ये। 
परंतु कम्यून नाम के क्षेत्र भारतीय गाँवों की तरह वे ईंटे और पत्थर हैं जिन से फ्रांसीसी राष्ट्र 
का निर्माण हुआ है। फ्रांस के गाँव और नगर हमारे देश के गॉव और बहुत से नगरों की 
तरह बड़े पुराने काल से चले आते हैं| जो मकान और मोपड़े आजकल दिखाई पड़ते हैं 
थे अधिक से अधिक डेढ़ या दो सौ वर्ष पहले के नहीं होगे। मगर इन मकानों और ककोपड़ों 
के स्थान पर दूसरे रहने के स्थान थे; और उन से पहिलें और दूसरे। इसी प्रकार और आगे 
खोज करें तो भर और बहुत काल तक पीछे चले जाने पर भी किसी न किसी तरह के 
रहने के घरों का पता चलता है। फ्रांस के लोग बहुत काल से खेती-बारी और पशु-पालन 
का काम करते आए हैं। हमारे देश की तरह उन लोगों के पूर्थजो ने भी नदी, नालों, 
आश्मों, पहाड़ियों के पास अ्रच्छी सुभीते की जगहें देख देग्व कर, रहने के स्थान बनाए थे | 
अपनी रक्षा के लिए. अ्रक्सर इन रहने के स्थानों के चारों ओर वे पत्थर और चूने की 
खहारदीबारियाँ भी बना लेते थे। सब मिल कर अपने गॉव की समस्याओं पर विचार करते 
थे श्रीर मिलकर गाँव की व्यवस्था चलाते थे। हर गाँव में मज़बूत पंचायतें थीं, और 
पंचायती व्यवस्था चलती थी । उसी प्रकार नगरों में भी कारीगरों और दूसरे काम करनेवालो 
ने व्यवस्था चलाने के लिए पंचायते बना ली थीं। इन्हीं का नाम फ्रांस में पीछे से कम्यून 
पड़ा | देश भर में इस प्रकार के हज़ारों कम्यून थे । बारहवीं सदी में किसानों और सजदूरो 
ने जमीदारों और सरदारों की गुलामी से श्रपने को मुक्त करने के लिए. सर उठाया तो देश 
भर में मारकाट छिड़ गई जो बहुत दिनों तक क्वायम रही'।| कमी काई कम्यून जीत कर राजा 
से अपनी व्यवस्था स्थय चलाने का अधिकार ले लेंती थी, तो कभी केई कम्यून हार कर 
और मी शुलासी में जकड़ जाती थी | कम्यूनें त्रपणा शासम चलाने के लिए एक अधिकारी 
भी चुन लेती थीं जिस के बह मेयर कह्दती थीं । धीरे-धीरे कम्यूनों की ताक़त बहुत बढ़ गई। 
अस्तु, चौदहवीं सदी से निरंकुश राजाओं ने उन की ताक़त घटाने के लिए उन पर हमले 
शुरू किए जो अटठारवीं सदी तक जारी रहे । 
राज्यक्रांति के आद व्यवस्थापक-सम्मेलन के बैठने के समय इन कम्यूनों की 
वाक़त खत्म हो रही थी। परंत व्यवस्थापक-सम्मेलन ने फ्रांस का राष्ट्रीय जीवन गढ़ने 
के लिये कम्वूनों को उतना ही जरूरी समका जितना किसी इमारत का बनाने के लिए इंटे' 
जरूरी होती हैं। अस्त, व्यवस्थाफ्क-सम्मेलनं ने फ्रांस के ४४००० कम्यूनों में बाँट देने 
का निश्चय किया। फ्रांस की आबादी के देखते हुए यह संख्या श्रघिक थी। श्स लिए, 
पीछे से संख्या घटा दी गई और झत्र फ्रांस में क्राच १६२२५ कम्पूनें हैं। सन्‌ १६४१८ ई० 
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में क़रीब ३६२२६ कम्यूनें थीं जिन में से अधिकतर की आबादी १४०० से कम थी--बहुतों 
की तो ५०० से भी कम थी। ११७ कम्पनें ऐसी भी थीं जिन की आबादी बीस हजार से 
अधिक थी । पेरिस और लियौं नयरों के छोड़ कर दुसरे सारे शहरों की भी कम्युने हैं। कम्यूमों 
की संख्या आबादी के अनुसार घटती-बढ़ती रहती है। जिन कम्यूनों की आबादी बदू 
जाती है वह दो में बेंट जाती हैं, जिन की कम हो जाती दे बह दूसरों में मिल जाती हैं | 
कम्यूनें की हैसियते! में भी बहुत काल से फूक चला आता था। पहले “अच्छा कसबा' 
आता था, फिर क॒स्बा, फिर हाट, और हाठ के बाद गाँव। व्यवस्थापक-सम्मेलन ने इस 
भेद के भी मिटा दिया और सब कम्यनों की क्रांति के समय की 'समता” की दुह्ाई पर, एक 
हैसियत मान ली गई और सभी कम्यूनों के एक-एक कौंसिल और एक-एक मेयर चुनने का 
और बहुत-सा शासन का काम चलाने का एक-सा अधिकार दे दिया गया। शर्व-साधारण 
के स्वतंत्रता और सत्ता देने के जोश में व्यवस्थापक-सम्मेलन ने कम्यूनों का कुछ ऐसे 
अधिकार भी दे दिए, जो वास्तव में राष्ट्रीय सरकार के होने चाहिए थे। उस का नतीजा यह 
हुआ कि उन अधिकारों का दुरुपयोग हुआ जिन को बाद में कन्वेंशन ने रोकने के प्रयक्ष 
किए । परठु वे प्रयक्ष अधिक सफल नहीं हुए व्यर्थ की गड़बड़ मच गई और कम्यूनों का 
भाग्य फिर अबर में लटकने लगा । अंत में नेपोलियन के हाथ में सत्ता आते ही कम्यूनों का 
भी "ही हाल हुआ, जो डिपार्टमेंटों का हुआ । उस ने कम्यूनो क्री सारी खतंत्रता छीन ली 
और मेयर ओर कौंसिल के सदस्यों के वहस्वयं या उस के अधिकारी नियुक्त करने लगे। 
स्वतंत्रता के साथ-साथ उस ने कम्यूनों की समता के भी नष्ट कर दिया। “अच्छे 
क्स्बों' का फिर से जिलाया गया और बहुत से कम्धूनों के मेयरों का स्तिताब बेसन! कर 
दिया गया सन्‌ १८३० ६० की क्रांति के बाद फिर से कम्यूनो के जिलाने का प्रयत्ष शुरू 
हुआ और सन्‌ १८४८ की क्रांति के बाद ६००० की आबादी से छोटी कम्यूनों के मतदारों 
के अपनी कॉसिल और मेयर चुनने के अधिकार मिले। बाद में दूसरे साम्राज्य ने कम्यूनों 
के फिर दबा दिया औ९ तीसरे प्रजातंत्र ने उन के फिर जीवित किया। पीछे से राष्ट्रीय सरकार 
ओर स्थानिक संस्थाओं के अधिकारों के अलग कर दिया गया और तब से पेरिस और 
लियौं के नगरो के छोड़ कर फ्रांस भर में कम्यूनों का शासन चलता है | 

,फ्स के हर गाँव, हाट, कस्ने और शहर में एक इमारत मिलेगी, जो सब नागरिकों 
की इमारत है। इस पंचायती इमारत में ग़रीब-अमीर सभी जा आ सकते हैं। इसी में 
मेयर की अध्यक्षता में कम्यून की पंचायत बैठती है। कम्यून का चुनाव २१ वर्ष के ऊपर के 
सारे नागरिक दूसरे चुनावों की तरह लगभग उन्हीं शर्तों पर करते हैं। जो आदमी दूसरे 
चुनाओ के लिए खड़े हो सकते हैं, वह कम्यून के लिए भी खड़े हो सकते हैं। सगर ४०० 
की आदादी की एक ही कम्यून में बाप, बेटे, दादे, नाती, भाई, बहनाई क्वानून के अनुसार 
एक साथ सदस्य नहीं हो सकते हैं क्योंकि किसी कम्यून के किसी एक कुनवे की चीज़ बना 
देना उचित नहीं समका गया है। मगर न जाने क्यों क्रानून ने घरो के चाकरों के कम्पूल 
के लिए खड़े होने का अधिकार नहीं दिया है । कम्यून की बैठकें साल भर में चार बार 
साधारण तौर पर होती हैं। मेयर और प्रीफ़ेक्ट खास बैठकें भी बुला सकते हैं। कम्यूनों में 
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जो चर्चा चलती है, यह एक रजिस्टर पर लिख ली जाती है और उस पर सारे सदस्यों के 
दस्तखत रहते हैं | इस कारंबाई के रजिस्टर और बजट केा देखने या नक्नल करने का हक़ 
सवंसाधारण के होता है। स्वंताधारण से कम्यून की कारंवाई गुप्त नहीं रक्‍्खी जाती। हर 
नागरिक को कम्यून की कारवाई के जानने का अधिकार होता है| कम्यून के उन सब प्रस्ताओं 
पर जो क्रानून के खिलाफ़ नहीं होते हैं, श्रधिकारियों के अमल करना होता है | मगर बहुत 
से अस्ताषों पर भ्रमल करने के लिए, प्रीफ़ेक्ट या उन से अधिक ज़रूरी पर सरकार की, और 
उन से भी अधिक ज़रूरी पर व्यवस्थापक-सभा की राय ले लेने की क़ैद रक्‍्ली गई है । कौंसिल 
के अस्पताल वगैरह का इ्िसाब भी देना होता है और सिनेट के सदस्यों के चुनने के लिए 
प्रतिनिधि चुनने होते हैं । 

दूसरै साम्राज्य के ज़माने में निरंकुशता के प्रतिनिधि मेयरों का रोब बढ़ाने के लिए 
उन के चमकीली-दमकीली पोशाक दी गई थीं। सफ़ेद ज़री के काम का एक नीला केाट 
जिस के कालर पर एक वृक्ष की शाखा का चित्र होता था, एक सफ़ेद जाकेट, एक टोप 
जिस में काले पर लगे होते ही थे और सीप की मूठ की एक तलवार हर कम्यून के मेंबर के 
दी जाती थी । श्राज कल वह सिफ़ ज़रूरत के वक्त अपनी शक्ति का चिह-स्वरूप एक तिरंगा 
फँटा बाँध लेते हैं। मेयर और उस के नीचे काम करने वालों को कौंसिल के सदस्यों में 
से कौंसिल चुनती है। मेयर जनता के लिए कौंसिल की प्रतिमा और कम्यून के लिए सरकार 
की प्रतिमा होता है। वह कम्यून के प्रस्तावों के कार्य में परिणत करता है, कम्यून के 
नौकरों के नियुक्त करता है, कम्यून की तरफ़ से सब ज़रूरी काग़ज़ों पर सही करता है. और 
अगर कम्यून पर केई मुक़दमा चलता है, तो उस की तरफ़ से श्रदालत में हाज़िर होता है। 
यही गाँव में शांति और स्वांस्थ्य क्रायम रखने और जान-माल के सुरक्षित रखने का 
ज़िम्मेदार होता है। इस संबंध में वह नियम निकालता है और जो उन नियमों को भंग 
करता है, उस पर अदालत जुर्माना करती है। सड़कों पर पानी छिड़कने, कीचड़ हटाने, 
रास्ते माड़ने, कुत्तों का न छोड़ने, खिड़की से कूड़ा न फेंकने, गाड़ियाँ न मगाने कौरह के 
बहुत से नियम वह बनाता है। लोगों की ज़िंदगी, स्वास्थ्य, शांति और नींद तक पर वह 
नज़र रखता है। अगर कहीं आग लग जाती है या कभी अरहला आ जाता है, तो बह गाँव 
के सब लोगों से मदद लेने का श्रघिकारी होता है। लोगों के घोड़े, गाड़ियाँ, हथियार सब्र 
कुछ बह ज़रूरत पड़ने पर माँग सकता है। ऐसे मौक़तों पर वह “जनहित के अवतार! का 
स्वरूप धारण कर लेता है और व्यक्तिगत हितों के उस के सामने सिर मुका देना पड़ता है। 
सरकार के प्रतिनिधि की हैसियत से वह कानूनों का एलान और पालन कराता है। 
अपराधियों के खोजने और पकड़ने में वह न्यायालयें की मदद करता है। काई फ़िसाद हो 
जाय, तो पुलिस, गाँव और जंगलों के चौकीदारों और फ़ौज तक के। ज़रूरत होने पर मदद 
के लिए चुलवा सकता है। विवाह, जन्म, मृत्यु के क्वाराज्ञों पर उस की गवाही के दस्तख़त 
होते हैं । प्रीकेक्ट की मर्जी से कम्पून अपना बजट भी बनाती है। 


फ्रांस की सरकार [ ९११६ 


(२) न्याय-शासन 
शासकी अदालतें : कॉसिल ओँव्‌ स्टेट--फ्रांल में जो मुक्तदमे सरकारी 


शासन के संबंध में होते हैं उन की सुनवाई न्‍्याय-मंत्री के विभाग के साधारण न्यायालयों 
में नहीं होती है बल्कि गदमंत्री के विभाग की शातकी अ्रदालतों में होती है। फ्रांस में 
सार्वजनिक क़ानून, जिस से सरकारी शासन की कार॑वाई का संबंध दोता है और 
वैयक्तिक-क़ानून, मिस से साधारण व्यक्तियों के एक-दूसरे से संबंध का ताल्खुक़ होता है, 
दोनों में बहुत भेद माना गया है। नागरिकों के एक-दूसरे से झंगड़ों को साधारण न्याय 
की अ्रदालते तय कर सकती हैं। मगर जो रूगढ़े नागरिकों और सरकार के शासन में होते 
हैं, जिन में सरकारी अधिकारों पर हमला द्ोता है, उन का फैसला खास शासकी 
श्रदालतो में होता है। सब से बड़ी शासकी अदालत के “कौंसिल श्रॉव्‌ स्टेट' कहते हैं । 
इस में मंत्री और कुछ दूसरे शासन के बड़े अधिकारी न्यायाधीश का काम करते हैं। 
शासन-संबंधी बातों की यह आखिरी अदालत होती है, अर्थात्‌ दूसरी श्रदालतों में 
मुक़दमा हो चुकने के बाद यहाँ अबीलें आती हैं । शासन-संबंधी जो मामले इस के 
पास सलाह के लिए भेजे जाते हैं उन पर अपनी गाय व्यवस्थापक-सभा को भेजना भी इस 
का काम द्वोता है | 
प्रीफेक्ट की कोंसिल---कौंमिल श्रॉव्‌ स्टेट के नीचे चार अदालतें होती हैं । 
एक 'प्रीफ़ेक्ट की कौंसिल?, दूसरी अपीलों की श्रदालत”, तीसरी 'साबंजनिक शिक्षा की बड़ी 
अ्रदालत'', और चौथी 'हिसाब-जॉंच अ्रदालत' * । यह चारों अदालतें आपस में एक-दूसरे 
से नीचे दर्ज की नहीं होती हैं। सब कौंतिल श्राव्‌ स्टेट के नीचे होती हैं। प्रीफ़ेक्ट की कॉसिल 
इन सब में ज़रूरी होती है | उस का प्रीफ़ेक्ट से बहुत संबंध रहता है। ऐरोंडाइज़मेंट और 
कम्यून की कौंसिलों के चुनाव के कूगड़ों का फैसला यह भ्रदालत करती है। सरकार और 
नागरिकों के बीच के सारे झगड़े भी पहले इसी अदालत के सामने लाए, जाते हैं। इस अदा- 
लत के फ़ैसले दूमरी अदालतों से जल्दी हो जाते हैं और उन में साधारण न्याय की श्रदा- 
लतों से पैसा भी कम खच' होता है। इस अदालत के लगमग हर एक फ़ैसले की अपील 
स्टेट कॉतिल में की जा सकती है। प्रीफ़िक्ट का इस अदालत से संबंध रहता है, मगर उस पर 
उस का कुछ ज़ोर या दवाव नहीं रहता है। इस अदालत के जज स्थायी होते हैं श्रौर उन 
में से कम से कम एक को शासन का अच्छा अनुभव होता है। जजों के राष्ट्रीय सरकार 
नियुक्त करती है और उन को किसी अपराध पर ही निकाल सकती है। 
साधारण न्यायालूय---फ्रांत की सब से बड़ी न्याय की अदालत 'सिसेशन 
कोट! है। बह पेरिस में बैठती है और उस में दूसरे साधारण न्यायालयों से आरनेवाली अपीलें 
सुनी जाती हैं। इस श्रदालत के नीचे २३ अदालतें अपील सुनने के लिए और होती हैं, 
जिन के हर एक के अधिकार की सीमा में कई डिपार्टमेंट श्रा जाते हैं | उन डिपार्टमेंटों के 
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एरॉडाइज़मेंटों के मुख्य नगरों में बैठनेवाली श्रदालतों की सारी अपीलें पहले यहाँ आती हं। 
ऐरोडाइज़मेंट में बैठनेवाली श्रदालते केंटन के “जस्टिस श्रॉव्‌ दि पीस” की अदालत से 
आए हुए मुकदमा पर विचार करती हैं । राष्ट्र की रक्षा से संबंध रखनेबाले मुकदमों का बिचार 
सिनेट के सामने द्ोता है! सारे जजों को न्यायमंत्री प्रजातंत्र के प्रमुख के हस्ताक्षुरों से नियुक्त 
करता दै। श्रौर सिवाय “जस्टिस आऑँब दि पीस' के--जिन के प्रमुख अपनी इच्छा से 
निकाल सकता है--इन जजों के बिना कसूर के निकाला नहीं जा सकता है। 


जूरी की अदालतें--साधारण अदालतों में फ्रांस में इंगलेंड की तरह जूरी नहीं 
बैठती। जज ही सारी बातें का फ़ैसला करता है। मगर साल में चार बार हर डिपार्टमेंट 
में जूरी की खास श्रदालतें बैठतीं हैं और उन के सामने फ़ौजदारी के मुकदमे और राजनैतिक 
और अखबार अपराधों की सुनवाई द्ोती है। मुलजिमों के श्रपराधी ठहराने या न ठहराने 
का यूरा अधिकार जूरी के होता है | जज मिरफ़ सज़ा तय करता है। 

मगड़ों की अदालत" -.यह अदालत इस बात का फ़ैसला करती है कि कौन- 
सा मुक़्दमा साधारण न्यायालय में और कौन-सा शासकी अदालत में जाना चाहिए | इस 
अदालत के न्यायाधीश तीन स्टेट कौंसिल के.चुने हुए. प्रतिनिधि और तीन सेशन कार्ट के 
चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और उन का अ्रध्यक्ष बन कर न्यायमंत्री बैठता है | 

६ --राजनैतिक-दल 

फ्रॉस की राजक्रांति के बिल्कुल प्रारंभ में दी फ्रांस के राजनैतिक क्षेत्र में एक ऐसा 
दल खड़ा हो गया था जिस का उद्देश्य राजाशाही के नाश कर के फांस में प्रजातंत्र राज्य 
की स्थापना करना था | तब से फ्रांस में तीसरे प्रजातंत्र की स्थापना होने तक राजनैतिक दलों 
का आपस में कगड़ा बराबर इसी एक प्रश्न पर होता था । प्रजातंत्रवादी और राजतंत्रवादी 
दोनों में से कोई भी दल कभी इंगलेंड की तरह एक सुसंगठित और टिकाऊ दल नहीं बना 
सका । सगर जब कभी व्यवस्थापक-सभा के अंदर अथवा बाहर रगड़ा उठता था तब 
उस की जड़ में खास तौर पर यही एक विचार होता था । प्रजातंत्रवादियों की सन्‌ १७६२ ई० 
और सन्‌ १८४८:ई० में जीत द्वोने पर उन्हों ने दोनों बार राजाशाही के हटा कर 
प्रजातंत्र की स्थापना की । उन के स्थापित किए हुए प्रजातंत्र अधिक दिन तक 
क्तायम न रह सके परंतु प्रजातंत्रवादी अवश्य बढ़े । सन्‌ १८७१ ई० की 'नेशनल ऐसेबली* 
में प्रजातंत्रवादियों की संख्या से राजतंत्रवादियों की संख्या ढाई ग़ुनी के क़रीब 
अधिक थी। मगर जिस प्रकार शजतंत्रवादी असंगठित थे उसी तरह प्रजातंत्रवादी | 
प्रजातंत्रवादी ज़रा राजतंत्रवादियों से कम असंगठित थे; फिर भी उन में तीन 
दल थे। एक प्रख्यात गेंबेटा के गरम अ्जातंत्रवादियों की दोली थी; दूसरी लूबेट के 
अनुमाग्रिशों की एक टुकड़ी थी; तीसरे थीयर्स के भध्यस्थ प्रजातंत्रवादी थे । राजतंत्र- 
वादियों के घोर विरोध के खतरे के सामने भी यह लोग आपस में मिल नहीं 
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पाते ये। इसी वजद् से सन्‌ श्यछ३े ई० में थीयर्स को प्रमुख पद पर से हटा कर 
राजतंब्रवादी माशंल मेकमेाइन के मजातंत्र का प्रमुख बनाने में राजतंत्रयादी सफल हुए । 
मगर राजतंत्रवादी मी आपस में मेल न कर सके जिस के फलस्वरूप आखिरकार 
प्रजातंत्र की राज-व्यवस्था जैसा प्रारंभ में बताया ही जा चुका है प्रास हो गई। 
सन्‌ १८७६ ६० के चुनाव में सिनेट में राजतंत्रवादियों की बहुसंस्या आई और बह 
सन्‌ श्थ्ष्पर तक क़ायम रही । मगर 'चेंबर आऑब डेपुटीज़” में शुरू दी से प्रजातंत्रवादी 
राजतंत्रवादियों से दुगने थे। पहले तो राजतंत्रवादी यही ख्वाब देखते रहे कि प्रजातंत्र को 
उखाड़ कर वे फिर से राजाशाही क़ायम कर सकेंगे। उन में से कितने ही लोगों ने 
इस के लिए बहुत-सा प्रयक्ष भी किया । मगर बाद में धीरे-धीरे वे ठंडे पड़ 
गए। कुछ तो उन में से प्रजातन्न के पक्षपाती बन गए और शेष राजतंत्रवादी 
ने बन कर अउुदार! कहलाने लगे | चेबर के प्रजातंत्रवादी दलों में से गेंबेदा 
का सब से बड़ां दल उस के मरने के बाद प्रजातंत्रबादियों से अलग हो कर गरम दल 
कहलाने लगा | सन्‌ श्थूप/ ई० के चुनाव में इस दल के १४५० सदस्य चेंबर में 
चुन कर आए, थे जिन की बिना सहायता के अजातंत्रवादियों के सरकार पर क़ब्ज़ा रखना 
असंभव हो गया। अस्तु, इस के बाद से फ्रास में अनुदार दल, गरम दल, और प्रजा- 
ततवादी दल--तीन दल हो गए. । किसी भी एक दल को चेंबर में बहु-संख्या नहीं मिलती 
थी । कभी दोनो प्रजातंत्रवादी दल मिल कर अनुदार दल के विरुद्ध मंत्रि-मंडल बना 
लेते थे; तो कमी एक ग्रज़ातंत्रवादी दल अनुदार दल से मिल कर दूसरे प्रजातंत्रवादी 
दल फे विरोध में मत्रि-मडल बना लेता था | इसी अकार बहुत दिनों तक काम चलता 
रहा । जब-तब एक दी दल का मंत्रि-मंडल बनाने के भी प्रयक्ष किए गए, मगर ऐसे 
मंत्रि-मंडल अधिक दिन तक न चल सके | 
पिछली सदी की फ्रांसीसी दलबंदी की टेंद्वी-मेढ़्ी पगडंडी की अधिक ख्लाक न 
छान कर हम इस सदी के प्रारंभ में फ्रांस के चेंबर ऑबू डेंपुटीज़ के राजनैतिक दलों पर 
नज़र डाले तो हमें पिछले समय के अ्नुदार और प्रजातत्रवादियों के झूगड़ों के मुख्य 
कारण मिठ जाने से इन नामो के इस सदी में कोई दल नहीं मिलते | जो थोड़े-बहुत 
सदस्य अब तक अपने के यह पुराने नाम देते थे उन के लिए भी उन नामों का श्रर्थ 
अब्र वह नहीं था जो पिछली सदी में किया जाता था। उदाहरुणार्थ दस सदी के अनुदार 
दल में राजाशाही के पक्तपाती बिसले ही ये, या कोई थे तो उन की बातों की उतनी ही 
कदर की जाती थी जितनी अफ्रीमचियों की | उसी तरह अपने के “प्रजातंत्रवादी' के नाम 
से पुकारनेवालों में 'अनुदारः श्रौर दूसरे हर क्रिस्म के विचारों के आदमी भी ये । 
यूरोप का पिछला महासमर शुरू होने पर चिंबर आ्रॉवू डेपुटीज़! में राजाशाही क्रायम 
करने का अब तक स्वम देखनेवाले 'राजाशाही दल” के सदस्यों की संख्या कुल 
छत्बीस थी। 
दूसरा दल अपने के 'उदार दल?” के नाम से युकारता था। इस दक्ष का जन्म 
+ “प्कशन किकरेस !' 
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सन्‌ १६०१ ६० में धार्मिक संस्थाओं और प्रजातंत्र-विचारों के संघर्ष के कारण हुआ था। 
इस का उद्देश्य धार्मिक संस्थाओं और प्रजातंत्र में मेल कराना था! अस्ठ, यह दल उन 
कानूनों का विरोध करता था जो धार्मिक संस्थाओं पर हमला करने के लिए बनाए जाते थे । 
इस दल के सदस्य अधिकतर पैसेवाले ही होते थें इस लिए यह दल मालदारों की मिलकियत 
के अधिकारों को मज़बूत करने के लिए क्लानून बनाने का पक्षपाती भी था । मगर समाज- 
बादियों की होड़ में चुनाव में मज़दूरों के मत लेने के लिए यह दल मज़दूरों की कम से कम 
मज़दूरी कानूनन तय करने, उद्योग-संघों" और भ्रमजीवियों के सामाजिक बीमे* का हामी 
भी था। सन्‌ १६१४ ई० के चुनाव में इस दल के समाजवादी दल से एक लाख मत 
अधिक मिले | मगर इस दल के मत देश भर में बिखरे होने के कारण ३४ से अधिक 
इस के प्रतिनिधि चेंबर में नहीं जा सके | 'समाजबादी दल” के मत उद्योग-घंधों 
स्थानों पर श्कट्ड होने से उन के १०२ सदस्य चुने गए । स्वभावतः “उदार दल” 
अनुपात-निवाचिन का पक्तपाती था और 'समाजवादी' उस का विरोधी । 

'राजाशाही दल”, 'उदार दल”! और समाजवादी दल” के सिवाय सन्‌ १६०० ई० 
के चेंबर में एक और भी दल बैठता था जिस के “संघ दल” कहते थे | अ्रपनी भाषा में उसे 
संघ न कह कर हम 'पिठारा दल” कह ले' तो भी अनुचित न होगा यह दल पूरा भानमती 
का पिटारा ही था। इस दल में ऐसे सब तरह के लोगों के लिए जगह थी जिन का उद्देश्य 
फ्रांसीसी-प्रजातंत्र की, भूत और भविष्य के स्वप्न देखनेवाले दलों के ऊठपटांग हमलों से रक्षा 
करना था। इस दल का संगठन बहुत सज़बूत था। लगभग पंद्रह वर्ष तक फ्रांस 
के सारे संत्रि-मंडल इसी दल में से बने और फ्रांस-सरकार की नीति बिल्कुल इसी दल के 
हाथ में रही । इस संघ में एक प्रगतिशील प्रजातंत्रवादी दल” था जिस का नेता पॉल 
डेशानेल था | उस में अधिकतर मध्य श्रेणी और खाते-पीते घरों के लोग थे, जो फ्रांस 
की क्रांति की घोषणा में जिन व्यक्तिगत अ्रधिकारों की घोषणा की गई थी--ख़ास कर 
मिलकियत के अधिकारों की--उन पर ज़ोर देते थे | दूसरे कई तरह के विचारधालों का 
एक “गरम दल” था जिस के सदस्य आराम तौर पर अपने को गेंबेटा फे सच्चे अनुयायी 
कहते थे | इन की संख्या संघ में सब से अधिक थी; इस लिए वी अधिकतर संघ की नीति 
निश्चय करते ये। प्रख्यात फ्रांसीसी नेता क्लेमांसा, कॉबर और केलौ इसी गरम दल के 
थे। संघ में तीसरा एक “गरम समाजवादी दल” था, जो पैदावार के सारे ज्रियों और राष्ट्र 
की सारी संपत्ति पर सरकार का क़ब्ज़ा अर्थात्‌ खालिस समाजवादी-कार्यक्रम का पक्षपाती 
था। इस में ब्रियाँ, मिलारांड, और विवयानी जैसे प्रभावशाली नेता शामिल थे। 
घार्मिक संस्थाओं के विरोध और उन की ताक़त घटाने का प्रश्न जब तक फ्रांस में ज़ोर 
पर रहा तब तक यह सब दल मिलें रहे, और 'भानमती का पिटारा! काम चलाता रहा। 
सब ने मिल कर।धार्मिक संस्थाओं के पंजों से फ्रांस की सरकार को मुक्त किया, पाखंडी 
प्रंथों फो देश से निकाला और धार्मिक शिक्षा का साधारण शिक्षा से अलग किया। मगर 
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खड़े होने लगे तब भानमती के इस पिठारे में से निकल-निकल कर यह विभिन्न 
मंडलियाँ अपने-अपने श्रार्थिक हितों और सामाजिक विश्वासों के अनुसार कंगड़ने लगीं | 
फ्रांस का चेंबर आॉबू डेपुटीज़' दलबंदी का अखाड़ा बन गया। संत्रि-मंडल जल्दी-जल्दी 
बनने और मिटने लगे । इतने में इत्तफाक से यूरोपीय महासमर छिड़ गया और सारे विभिन्न 
दल आपस की नोंच-खरसोंट भूल कर देश की रक्षा के गंभीर विचार में पड़ गए । 

युद्ध शुरू होने पर विवयानी प्रधान मंत्री था । समाजवादी लड़ाई में देश का साथ 
देंगे या नहीं इस में शुरू में कुछ शंका थी, क्योंकि एक बड़े समाजवादी नेता ज्ौरे ने युद्ध 
छेड्दने का विरोध करने के लिए आम हड़ताल करने की घोपणा की थी। मगर जब यह 
पता लगा कि फ्रांसीसी सरकार के युद्ध रोकने के सारे प्रयत् निष्फल हो चुके हैं और जरमनी 
बेलजियम और फ्रांस पर हमला करनेबाला है तो फ्रांस के सब दल मिल कर एक हो गए. 
और सब राष्ट्र के बचाव की फ़िक में लग गए। फ्रांसीसी सेना की थोड़ी-सी हारें होते ही 
विवयानी ने एक नए मंत्रि-मंडल की रचना की जिस में डेलकासे, ब्रियाँ, मिलारांड जैसे 
प्रभावशाली लोगों को उस ने शामिल कर लिया | 'सम्मिलित समाजवादी दल” के दो प्रति- 
निधि गेस्डे और सेंबा भी उस में शामिल हुण। फ्रांस के लिए. ऐसा मिश्रित मंत्रि-मंडल 
फेाई नई बात नहीं थी क्योंकि वहाँ ऐसे मंत्रि-मंडल हमेशा ही बनते रहते थे | मगर इंगलेंड 
के मश्रित युद्ध-मंत्रिमडल से नौ महीने पहले ही फ्रांस ने युद्ध-मंत्रिमंडल बना लिया था । 
एक साल से कुछ अधिक समय बीत जाने पर समाजवादियों ने इस मत्रिमंडल का विरोध 
शुरू किया जिस से इस मंत्रिमंडल के हट जाना पड़ा । फिर ब्रियाँ ने प्रधान मंत्री बन कर 
देश भर के अ्च्छे-श्रच्छे आदमियों के ले कर तईस आदमियों का एक बड़ा मंत्रि-मंडल 
ग्रनाया जिस में सब दलों के बुद्धिमान लोग और छः भूतपूर्व प्रधान मंत्री थे । समाजवादी 
सदस्य! ने इस मंत्रि-मंडल पर भी शुरू से ही हमले शुरू किए क्योंकि उन को यह बात 
पसंद नहीं थी कि युद्ध-संबंधी बातें उन्हें न बताई जायें और वे आँस्‍्े मींच कर मंत्रि-मंडल 
के लिए मत देते जायेँ। अस्ठु, कुछ ही महीने म॑ इस मंत्रि-मंडल के भी इस्तीफ़ा देना 
पड़ा | ब्रियाँ ने फिर प्रधान-मंत्री बन कर अब की बार दस आदमियों का एक मंत्रि-मंडल 
तैयार किया और उस ने युद्ध-संचालन का भार एक “युद्ध-मंडल” पर रख दिया जिस में 
प्रधान मंत्री, परराष्ट्र-मंत्री, अर्थ-सचिव, युद्ध-सचिव, जलसेना-सचिव, अख्रशास्त्र-सचिव, और 
युद्ध-सचिव तथा उद्योग-सचिव रकखे गए थे। मार्च सन्‌ १६१७ तक इस मंत्रि-मंडल ने काम 
चलाया और फिर इस के! भी इस्तीफ़ा दे देना पड़ा । बाद में कई मंत्रिमंडल आ्राए और गए 
और काफ़ी गड़बड़ी रही । 'अंत में फ्रांस के प्रचंड राजनीतिश क्लेमांसा ने प्रधान मंत्री बन 
कर एक अंत्रि-मंडल की. रचना की जो सब तरफ़ के हमले मेल कर भी युद्ध फे बाद शांति 
होने तक फ़ायम रहा । 


युद्ध-काल में सब का ध्यान युद्ध में लीन रहने के कारण फ्रांस में नए, दल खड़े 
नहीं हुए। लोगों का ख्याल था कि लड़ाई के बाद पुराने दल फिर अपने-अपने रास्ते पकड़ेंगे 
अगर लड़ाई जल्द ही खत्म हो गई होती तो शायद ऐसा द्योता भी। मगर बर्षों तक खून 
की नदियाँ बहने का नज़ारा देख चुकने के बाद फ्लांसीसियों को घुरानी दलबंदी की बातें 
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हुच्छु लगने लगीं और लड़ाई के बाद उन्हीं पुराने विचारों और कार्यक्रमों पर पुराने दलों 
का फिर खड़ा होना नामुमकिन हो गया। जिन दलों ने पुराने विचारों पर फिर से खड़े होने 
की केशिश की उन्हें ज्यादह कामयाबी नहीं मिली। “गरम समाजवादी दल” तो बिल्कुल 
श़ायब ही हो गया क्‍योंकि इस दल के लोग सिवाय धार्मिक संस्थाओं के विरोध के और 
किसी मामले में कभी एक मत के नहीं रहते ये। अस्त, धार्मिक प्रश्न सामने न रहने पर वे 
लोग लड़ाई के बाद बिखर कर दूसरे दलों में जा मिले। अपने पुराने कार्य-क्रम पर खड़े 
होने में सब से अधिक सफलता एक 'सम्मिलित समाजवादी दल' के ज़रूर मिली । अ्रगर 
उस के कुछ जेशीले सदस्यों ने उद्योग-धधों में हड़तालें करा-करा कर एकदम 'मज़दूर पेशा- 
शाही का निरंकुश राज्य” स्थापित करने का व्यर्थ प्रयक्ष कर के जनता का नाराज़ न कर 
दिया होता तो इस दल को और भी अधिक सफलता मिली होती । शांति स्थापित हो जाने 
के बाद कई नए दल खड़े हुए। एक का नाम “नई ग्रजासत्ता”? था। यह दल प्रणातंत्र 
के प्रभुख और मंत्रियों के अधिकारों के कम करने और व्यवस्थापक-सभा के अधिकारों को 
बढ़ाने का विरोधी, धारासभा और कार्य-कारिणी की सत्ताओों के बिल्कुल अलग-अलग कर 
देने और सरकार के काम के अधिक सीधा और सरल कर देने का पत्तपाती था, और बोल्शे- 
विज्धम का घोर बिरोधी था| दूसरा एक दल अपने के “चौथा प्रजातंत्र' के नाम से पुकारता 
था। यह देश के सारे राजनैतिक और आर्थिक जीवन को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट देने का 
कार्य-क्रम गढ़ कर लाया था। तीसरा एक राष्ट्रीय प्रजातंत्र संघ दल” था जिस में पिछले 
पिदारे की तरद्द सब कुनबों के लोग थे यह दल बोल्शेविज़्म का विरोधी और समाज में शांति 
और स्थिरता, धर्म से शिक्षा को अलग करने, देश में मेल रखने, और लीग आव्‌ नेशंस 
का साथ देने का पक्तपाती था | सब तरह के गरम विचारवालों के मेल से एक चौथा 
अजासत्तात्मक प्रजातंत्र-संघ दल” भी बना था, जो बोल्शेविज़््म और अ्रशुदार-विचार 
दोनों का विरोधी एक बड़ा प्रजासत्तात्मक दल बनना चाहता था। मगर, उस के कार्य- 
कंस का अधिकतर भाग राष्ट्रीय संत्र! और “सम्मिलित समाजवादियों? में बट जाने के 
कारण बह उतना जोरदार नहीं बन सका और इस लिए वह बीच का रास्ता छोड़ कर 
अधिक गर्मो की तरफ़ चल पड़ा है। सन्‌ १६१६ के चुनाव में बोल्शेविज़्म के विरुद्ध 
हवा बहने से समाजवादियों की बहुत हार हुई और 'राष्ट्रीयसंच दल” का हर जगह 
तूती बोल उठा । अस्तु, लड़ाई के बाद फ्रांस म॑ नए दलों ने उठ कर लड़ाई के पहले के 
दलों को या तो मिटा दिया या ब्रिल्कुल बेकार कर दिया | “गरम समाजवादी दल” छुस हो 
गया और समाजवादी बिचारों के लोग संगठित होने और क्रांतिकारी समाजवाद और 
बोल्शेविज़्म की तरफ़ मुकने लगे तथा शांति और क्रायम सामाजिक जीवन की स्थिरता 
चाइनेवालों ने अच्छी तरह संगठित हो कर सामाजिक क्रांति की की ओर देश को ले जाने- 
वालों का सामना किया | 

फ्रांस में इंगलेंड और अमेरिका की तरह ऐसे बड़े-बड़े राजनैतिक दल नहीं हैं, जिन 
की देश भर में संगठित शाखाएँ फैली हों और जिन के कटे-छूटे कार्यक्रम हों। बहाँ के लोग 
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अपनी तबीयत और रुकान के अनुसार प्रभावशाली नेताओं के साथ हो जाते हैं और जय 
नबीयत और रुकान बदल जाती है तब अलग हो जाते हैं। वहाँ के राजनैतिक दल देश 
भर में न फैल कर व्यवस्थापक-सभा में ही रहते हैं और अधिकतर चुनावों के बाद 
बनते हैं। सम्मिलित समाजवादी दल” और 'उदार दल” के सिवाय दूसरे राजनैतिक दलों 
का न तो कोई संगठन है ओर न उन में कोई व्यवस्था ही है । व्यवस्थापक-सभा के लिए 
उम्मीदवार अपने आधार और बल पर खड़े हो जाते हैं श्रौर अपने चुनाव का प्रबंध खुद 
ही कर लेते हैं | कभी-कभी ही चुनावों में राष्ट्रीय प्रश्नों का विचार रख कर मत दिए जाते 
हैं, आम तौर पर निजी और स्थानिक विचारों ही का भत देने में ख्याल रहता है । ईंगलेंड' 
आर अमेरिका की तरह फ्रांस में दल बनने की अभी कोई आशा भी नहीं की जा सकती। 
फ्रासीमियों की श्रग्नेज़ों की तरह क्रियात्मक बुद्धि और अमली स्वभाव नहीं है। वे आदर्श 
बादी, काल्मनिक और दिलचले स्वभाव के होने हैं। जिन सिद्धांतों को वह आदश बना लेते 
हैं उन से बस चिपक जाते हैं और उन को ज़रा भर भी छोड़ना या उन पर समझौता करना 
पसंद नहीं करते हैं। श्रस्तु फ्रांस में बहुत-से छोटे-छोटे दल बनते रहते हैं। फ्रांसीसियों 
में भावुकता प्रधान है। राजनैतिक मामलो में भी वह विचारशीलता से भावुकता ही को 
अधिक काम में लाते हैं। चुनाव में खड़े होनेवाले उम्मीदवारों के एलान भी सिद्धांतों की 
व्याख्या और भावुक बातों से भरे होते हैं । देश की हल की राजनैतिक समस्याश्रों का 
उन में बहुत कम डिक्र होता है। एक तो फ्रास का चुनाव का ढंग भी छोटे-छोटे दलों को 
बनने में सहूलियत देता है, दूसरे फ्रांस में व्यवस्थापक-समा की समितियों को इतनी ताकत 
रहती है कि मंत्रि-मंडल व्यवस्थापक-सभा पर इंगलेंड की तरह अपनी घाक नहीं जमा पाता 
है। तीसरे फ्रांस में सवाल पूछ कर मंत्रियों को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर कर देने का सदस्यों 
को अधिकार दाता है। इन सब कारणों से फ्रास में टिकाऊ मंत्रि-मंडल ओऔर उन के 
परिणाम-स्वरूप सुसंगठित राजनैतिक दल नहीं बन पाते। इंगलेंड की तरह दो दल फांस 
में इतिहास के कारण नहीं बन सके। प्रजातंत्र स्थापित है जाने के बाद फिर सत्ता एक 
बार भी राजतंत्रवादियों के हाथ में आरा जाती तो वह अवश्य ही प्रजातंत्र को ख़त्म कर के 
फिर राजाशाही कायम कर देते । अस्तु, फांस में लोगों ने राजाशाही को एक बार दफन 
कर के फिर राजतंत्रवादियों को कभी सत्ता नहीं लेने दी। किसी न किसी प्रजातंत्रवादी दल 
को ही लोग मत देते रहे । प्रजातंत्रवादी दलों की ही संख्या फांस में बढ़ती रही है, इंग- 
लंड की तरह एक के बाद दूसरें दल के हाथ में सरकार नहीं आई। हंगलैंड के राज- 
नीतिशञ हमेशा से कहते हैं कि बिना दो सुसंगठित दलों के किसी देश में व्यवस्थापकी ग्रजा- 
सत्तात्मक सरकार का कायम होना असंभव है; परंतु फांस में दो सुसंगठित दल न होने पर 
भी व्यवस्थापकी प्रजासत्तात्मक सरकार काम करती है | 
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१-नाज-व्यवस्था 


मेडीटेरेनियन सागर में एक लबे बूट जूते की तरह घुसे हुए, फ्रांस के दद्विणी, 
यूरोपीय देश, इटली की पुरानी राज-ब्यवस्था बेलजियम और फ्रांस से मिलती-जुलती 
थीं। सच तो यद है कि वह बिल्कुल फ्रास की नक़्ल थी। इस देश की राज-व्यवस्था के 
विकास का अध्ययन और लड्ाई के बाद उस के राजनैतिक रुकान का अ्रध्ययन बढ़ा 
रोचक है। बहुत दिनों तक इटली निर्जाव, निकम्मा, आपस की फूट और कुशासन से 
जज॑रित था। मिलान, टस्कनी और मोडेना के धनधान्य-पूर्ण भाग पर आस्ट्रिया का राज्य 
था; पर्मा, नेपल्स और सिसली पर स्पेन साम्राज्य का अधिकार था। बाक़ी भाग छः 
ल्वतंत्र रियासतों में बटा हुआ था । एक सारडीनिया की रियासत थी जिस में सारडीनिया 
का जज्ञीरा, पीयडमोंट और नाम के लिए सेवॉय और नीस भी शामिल थे | दूसरी भी धर्मा- 
घिराज पोप की रियासत थी और लूका और सेनमेरिंनों की दो छोटी-छोटी रियासतें भी थीं। 
बेनिस जेनेआ की दो पुरानी रियासतें अलग थीं। इन सब में एक सारडीनिया की रियासत 
में तो कुछ जीवन की सलक दिखाई देती थी; वाक्ती सब जगद निर्जीविता, श्रत्याचार, 
अंधाधुंध और श्रन्याय का बाज़ार गर्म था। विश्वविजबी नेपोलियन ने जब इटली 
में प्रवेश किया तो उस की तेज़ तलवार के सामने एक एक कर के, लगभग इन सभी 
कमज़ोर रियासतों के! हार माननी पड़ी । बहुत काल के बाद इटली का लगभग 
पूरा भाय एक असर के नीचे आया | एक विदेशी को तलवार के नीचे ही सही मगर इटली 
एक तो बना | गुलामी में इटली एक बन सकता है तो स्वतंत्रता में भी बन सकेगा इस बात 
पर बिचार करने के लिए साधारण लोगों को एक जीती-जागती मिसाल तो मिली | मगर 
नेपोलियन ने इटली को जीत कर एक ही नहीं किया उस ने वहाँ फ्रांस की राजक्रांति से 
उत्पन्न हुई राज-व्यवस्था भी क्रायम की | कई जगह पर उस ने फ्रांस फे नमूने पर प्रजातन्न 
रियासते' भी खड़ी कीं; जिन का काम चलाने के लिए. दो सभा की व्यवस्थापक-सभाएँ 
और डाइरेक्टरी बना दी गई थीं। फ्लांसीसी स्थानिक शासन और न्याय-शासन का तरीका 
इटली में भी जारी किया गया जो अब तक इटली में चला जाता है। मगर नेपोलियन की 
पा हार होते ही उस का इठली का साध्राज्य भी बालू के महल की तरह गिर पड़ा 
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आर फिर इटली में वढी पुरानी रियासते--प्रर्दों की माँति कम में से निकल कर--- 
खड़ी हो गईं । इटली देश के फिर छोटे-छोटे ठुकड़े हो गए। वियाना की कांग्रेस में 
इटली को दस रियासतों में बाँठ दिया गया और उस के बाद लगभग पूरा देश सीधे भा 
टेढ़े तौर पर आस्ट्रिया के असर में आ गया। सारडीनिया में बिक्टर ऐमोनुयल की एक 
इटेलियन रियासत रद्द गई थी, उस ने भी आस्ट्रिया से सदा के लिए दोस्ती की संधि कर 
ली। मगर नेपोलियन के ज़माने में इटली का एकीकरण और उस में प्रजासत्तात्मक 
संस्थाओं की बाढ़ देख चुकनेवाले इटली देश को भाविष्य में एक और स्वाधीन' इटली 
शष्ट्र का स्वप्त दीखने लगा था। 

सन्‌ १८१४ से १८४८ तक इटली आस्ट्रिया के चाणक्य मेटरनिख की निरंकुश 
नीति का शिकार रह्य। देश भर की किसी रियासत में कोई निश्चित राज-व्यवस्था, 
व्यवस्थापक-सभा या और किसी क्लिस्म के प्रजासतात्मक शासन के चिह्न नहीं थे। 
सन्‌ १८२० ई० में नेपल्स में क्रांति हो जाने से वहाँ के राजा फ़रडीनेंड ने और उसी 
प्रकार सन्‌ श्८्ू२१ में, पीयडमसॉट में क्रांति हो जाने से, वहाँ के राजा ने इन रियासतों में 
प्रजासत्तात्मक राज-व्यवस्था मंज्ञर कर ली थी। मगर प्रजा के नेता आपस में मेल न कर 
सके जिस से यह आंदोलन विफल हो रहा | आस्ट्रिया के इशारे पर उठती हुई प्रजा का 
सिर कुचल दिया गया। इसी प्रकार सन्‌ १८३१-३२ में सोडेना, पर्मा और पोष की 
रियासतों में भी उत्पात खड़े हुए थे, जिन में काफ़ी उगती हुई राष्ट्रीयया की कलक थी। 
मगर उन को भी आस्ट्रिया की मदद से दबा दिया गया था। इटली का क्रांतिकारी दल 
देश को आस्ट्रिया के पंजे से क्रांति द्वारा मुक्त कर के एक राष्ट्र बनाने की बहुत दिनों से 
तैयारी कर रहा था। प्रख्यात मेज़िनी के * यंग इटली' अखबार ने बहुत-से नौजबानों के 
दिल और दिमाग़ क्रांति के लिए तैयार कर दिए थे। देश-भक्त आनेबाली क्ांति की ओर 
आशा की आँखों से देख रदे थे । सन्‌ १८-४६ ई० में पोप ने अपनी रियासतों में प्रजा को 
बहुत-से अधिकार दिए और पीयडमोंट और टस्कनी की रियासतों ने भी उस का फ़ौरंन 
अनुकरण किया। सन्‌ १८४८ ई० में नेपल्स में फिर क्रांति हो गई और वहाँ के राजा 
फ़रडीनेंड को अपने बाप की तरह मजबूर हो कर प्रजा के अ्रधिकार देने पड़े | प्रजा की चुनी 
हुई एक प्रतिनिषि-सभा और शजा की नियुक्त एक पीय्स की सभा को व्यवस्थापक-सभा 
माना गया। टस्कनी के राजा ने भी पाँच दिन बाद इसी तरह की राज-वब्यवस्था 
अपनी प्रजा को दे दी | स्यूरिन की म्यूनिसिपेलिटी ने पीवडमोंट के राजा चाल्स एलबट 
के पास एक प्रार्थना-पन्र, जिस पर बहुत-से अमीरों, सरदारों और सरकारी अफ़सरों के 
इस्ताज्र थे और जिस में एक प्रजासत्तात्मक राज-व्यवस्था की माँग की गई थी, मेजा था | 
एलबर्ट ने उस पर खब विचार कर के मंत्रियों और अधिकारियों की सभा में कहा कि, 'रॉज्य, 
राजन और धर्म की खैर ! मेरा विश्वास हो गया है, और इसी में है कि प्रजासतात्मक 
राज-व्यवस्था जल्दी से जल्दी क्रायम कर दी जाय !” दूसरे ही दिन इस घोषणा का 
एलान कर दिया गया और राज-व्यवस्था तैयार करने के लिए. एक कमीशन बैठा दिया 
गया। इस कमीशन ने फ्रांस की सन्‌ १८३० ई० की राज-ब्यवस्था को नमूना भान कर 
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उसी ढंग की एक राज-व्यवस्था गढ़ कर शीघ्र ही तैयार कर दी। देश की मूल 
राजव्यवस्था" के नाम से ४ मार्व सन्‌ १८४८ ई० को इस राज-व्यवस्था की घोषणा हुई 
जो इटली के संयुक्त राज्य की राज्य-ब्यवस्था का आज तक आधार है। इसी बीच में जुई 
क़िलिप के राज्यच्युत हो जाने, जरमनी में क्रांति होने और मेटरनिख्त के पदच्युत होने की 
ख़बरें शराईं जिस से इटली में उत्साह की लहर उठ खड़ी हुई। पोप और नेपल्स के राजा ने 
प्रजा के दबाव से उत्तरी इटली की रियासतों को आस्ट्रिया के बंधनों से मुक्त करने के लिए, 
सेनाए. भेजी | ऐसा मालूम होने लगा मानो पीयडमोंट के राजा चाल्स एलबर्ट के नेतृत्व 
में स्वीकार कर के इटली ने एक राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करके एक राष्ट्र हे जाने का निश्चय 
कर लिया हो | जुलाई भाम में नेपल्स में प्रजासत्तात्मक राज-ध्यवस्था क्रायम हो गई और 
सब १८४६ ई० की फ़रवरी में पोप और उस की प्रजा में झगड़ा हो जाने पर रोस में भी 
एक पालॉमेंट बन गई और रोम को प्रजातंत्र क़रार दे दिया गया । मगर अचानक हो 
नेपल्स के राजा ने लड़ाई से हाथ खींच लिया और नेपल्स की प्रजासत्तात्मक राज-व्यवस्था 
को ख़त्म कर दिया जिस से सुधारकों की शक्ति क्षीण हो गई | निरंकुश राजा किस समय क्या 
करेगा कोई कद नहीं सकता ? तुलसीदास को 'जानि न जाय निशाचर माया? निरंकुश 
शासन के लिए बिलकुल ढीक उतरती है | नेपल्स, आस्ट्रिया और फ्रांस की सहायता ले कर 
पोष ने भी रोम के प्रजातंत्र को स्त्म करके फिर से अपना निरंकुश शासन फ्ायम कर 
लिया । उत्तर और मध्य देश की उठती हुई रियासतों को एक-एक कर के आस्ट्रिया ने दवा 
दिया और फिर से वहाँ आस्ट्रिया का श्रखंड आतंक क्रायम हो गया | निरंकुशता के राज्स 
ने प्रजा की स्वाधीनता को कुचल कर फिर अपना माया-जाल ब्रिछा दिया और प्रजा के 
अधिकारों के पक्षणाती निराश और दुखी हो कर इधर-उचर तितर-बितर हो गए.। एक 
पीयडमोंट की रियासत में अवश्य स्वाधीनता की कुछ कलक अब तक दिखाई देती थी | 
वहाँ के राजा चाल्म ने एक लड़ाई में बुरी तरह हार हो जाने पर सिंहासन छोड़ दिया 
था और उस का लड़का विकक्‍्टर इमेनुयल द्वितीय गद्दी पर आ बैठा था। 

विक्टर इमेनुयल को अपनी प्रजा के अधिकार छीन लेने के लिए सब तरफ़ से 
सलाहें दी गईं, बहुत-से प्रलोभनन दिए. गए. और तरह-तरह के सब्ज़ बाग़ दिखाए गए | 
मगर उस ने किसी की तरफ़ कुछ ध्यान नहीं दिया और पजा की स्वाधीनता और अभिकारों 
का जैसा का तैसा क्रायम रक्‍्खा । अस्तु, इटली के देश-भक्तों की निगाहें पीयडमोंट की तरफ़ 
लग गई और सब को स्वाघीनता की आशा पीयडमोंट से होने लगी । यह झाशाए' व्यर्थ न 
गद | सन्‌ १८४८ ई० के बाद से इटली की स्वाघीनता और राष्ट्रीयता के विकास का इतिहास 
पीषडमोंट रियासत के संगठन, नेतृत्व, उत्थान और विश्तार का ही इतिहास है। विक्टर 
इमेनुयल खुद कोई बड़ा राजनीतिश नहीं था। मगर उस में काफ़ी बुद्धि और ईमानदारी 
थी। उस ने एक ऐसे मनुष्य के अपना मंत्री बनाया था जे। यूरोप के आधुनिक इतिहास के 
गिने-चुने राज-नीतिशों में हो गया है। उस का नाम काउंट केवर था। मेज़िनी की ऋांति- 


तेज >> मत. 


+ सोंटे क्रॉन्कामेंट्ल केस रेस्ते । 
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कारी अदा और कलम, गेरीबाल्डी की तलवार और केब्र की राजनीति मे इटली को 
स्क्‍तंत्र और एक राष्ट्र बनाने में अद्वितीय कास किया। केवर सन्‌ १८४२ ई० में मंत्री 
बनने से पहले ही प्रजा के अधिकारों और हृटली की राष्ट्रीय एकता का कट्टर पक्तपाती 
मशहूर था। पहले तो इमेनुयल और केव्र की इच्छा इटली से आस्ट्रियनों का प्रभाव 
हटा कर पोप की अध्यक्षता में इटली को कई रियासतों की संघ का एक राष्ट्र बनाने की 
थी। मगर पीछे से उन का उद्देश्य सारे इटली का एक केंद्रित, राष्ट्रीय सरकार के नीचे 
एकीकरण करना हो गया । सन्‌ १८४४४ ई० में केठर न फ्रांस से 'हमले और बचाध में दोस्ती' 
की एक संधि कर के फ्रांस के हशारेपर सन्‌ १८५६ में आस्ट्रिया से लड़ाई छेड़ दी । श्रास्ट्रिया 
की हार हो गई और पीयडमोंट ने लॉबार्डी की रियासत जिस के नागरिक बहुत दिनों से 
पीयडमॉंट से मिलना चाहते ये, आस्ट्रिया स छीन ली। सगर संधि की शर्तों के ब्रनुसार 
केवर को सेवाय और नीस फ्रांस को दे देमा पड़ा। फिर भी पीयडसोंट के बड़ा फ़ायदा 
हुआ क्योंकि उस की आस्ट्रिया पर जीत हो जाने से देश मे उत्साह का तृफ़ान-सा उछ 
खड़ा हुआ और मध्य इटली की बहुत-सी रियासतों ने ब्रिगड़कर पीयडमोंट से मिल जाने का 
एलान कर दिया । टस्कनी, भोडेना, पर्मा, रोमग्रा की चार रियासतों के प्रतिनिप्रियों की 
मभाओं ने मिल कर जब एकमत से पीयडमोट के राज्य में मिल जाने की राय प्रगट की 
तब उन के नागरिकों के पीयडमोंट रियासत की तरफ़ से, इस बात पर मत लिए गए कि वे 
स्वतंत्र रियासतें रहना पसंद करेंगी श्रथवा पीयडमोंट में मिल जाना। इन रियासतों की 
जनता के बहुत बड़ी संख्या में पेयडमोंट से मिल जाने के लिए मत मिलने पर पीयडमोंट 
को व्यवस्थापक-सभा की राय से बहाँ के राजा ने पीयड़मोंट से इन रियासतों के मिल जाने 
की घोषणा की और शन सब ग्यिासतों से फ़ौरन प्रतिनिधि चुन कर ट्यूरिन की पालीमिंट 
में बैठने के लिए ञ्रा गए.ै। एक साल के भीतर-भीतर ही लगभग इटली के आधे लोग 
पीयडमोंट के मंडे के नीचे मिल कर एक हो गए | फिर गैरीबाल्डी ने अपने “हज़ार वीरों? 
की सहायता से नेपल्स और सिसली को मुक्त कर के सन्‌ १८६० ई० में पीयडमोंड से मिला 
दिया। इसी समय में पीयडमोंट की सेनाओं ने पोप की अजिया और मार्चेज्ञ नाम की 
रियासतों को जीत कर उन के नागरिकों के मत से स्थूरिंन की पालंमिंट में मिला लिया | 
आखिरकार देशभक्तों का स्वप्न पूरा हुआ, और उन की मेहनत सफल हुई | बहुत वर्षो से 
बिखरा हुआ इटली आखिरकार एक बना और “ईश्वर की कृपा और राष्ट्र को इच्छा 
से बिक्टर इमेनुथल द्वितीय को इटली का राजा” क़रार दिया गया। सिर्फ़ वेनेशिया और 
सेम के दो प्रांत मिलने के लिए रह गए | सन्‌ १८६६ ई० में इटली की आस्ट्रिया के 
बिरुद्ध संधि होने पर वेनेशिया भी इटली में मिल गया। ऊांस और जरमनी का सन्‌ १८७० 

ई० में युद्ध छिड़ने पर पोष की सहायता के लिए रक्‍्खी हुई फ्रांस की सेना रोम से हृट जाने 
पर देशभक्तों की सेनाएँ रोम में घुस गई और रोस को मी इटली के संयुक्त राष्ट्र में मिला 
किया गया । प्राचीन रोस फिर इटली राष्ट्र की राजघानी बनाया गया और नयंबर सन्‌ 
३८७१ ई० में इटली के स्वाधीन राष्ट्र की व्यवस्थापक-सभा की पहली बैठक रोस में हुईं । 

पीयड़सॉंट के राजा चाल्स एलब्रद ने जो राज-ब्यवस्था पीयडमोंट में क्रायम कौ 
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थी उसी के ऋनुसार पीयडमे[ंट की रियासत का काम चलता था। फिर दूसरी रियासतों ने 
मी जब पीयडसोंट से मिलने की इच्छा प्रकक की और उन के नागरिकों के मत के 
कर इस राज-व्यवस्था में मिला लिया गया। वेनिशिया और रोम के नागरिकों ने भी 
इसी ध्यवस्था के लिए. मत दिए,। अस्त, इटली राष्ट्र की राज-ब्यवस्था यही रही। 
यह राज-व्यवस्था राजा की ओर से प्रजा को दी गई थी इस लिए यह कहा जा सकता है 
कि राजा को उस में तबदीली करने या उस को वापिस ले लेने का अधिकार था। मगर 
यात ऐसी नहीं थी। राज-ध्यवस्था में हस बात का कोई ज़िक्र न होने पर भी कि उस में 
परिषर्तन किस तरह से किया जा सकता है, सब की राय यही थी कि उस में परिवर्तन 
सिक्क प्रजा की इच्छा से हो सकता है, क्योंकि उस का जन्म प्रजा की इच्छा पर हुआ था। 
यह राय इटली में सर्वसान्य हो गई है और इस लिखित राज-व्यवस्था में अन्न तक इस 
संबंध की कोई शर्ते न जोड़ कर भी इंगलेंड की पार्लीमिंट की तरह इटली की व्यवस्थापक- 
सभा का सब प्रकार के क़ानून बनाने का श्रधिकार माना जाता है। तब से अब तक 
इटली की व्यवस्थापक-सभा में कई बड़े-बड़े उथल-पुथल मचा देनेवाले क़ानून पास हो 
झुके हैं, जिन का इटली की राज-व्यवस्था से साफ़ संबंध था। मगूर व्यवस्थापक-सभा 
को सर्व-शक्तिमान मान कर भी ऐसे क़ानून सभा में तभी स्वीकार किए जाते हैं जब देश 
की साफ़ तौर पर राय उन की तरफ़ होती है। तरह-तरह के कानूनों, रिवाजों, और नई- 
नई संस्थाओं के, इस राज-व्यवस्था में बाद म॑ घीरे-धीरे मिल जाने से इटली की आज- 
कल की राज-व्यवस्था का काम-काज सिफ़ इस चाल्स एलबर्ट की लिखित राज-ध्यवस्था 
को देख कर ही नहीं जाना जा सकता है। इंगलेंड की तरह इटली की ग्रजकल की राज- 
व्यवस्था बहुत-से रिवाजों पर चलती है जिन को जानने के लिए: इटली की राजमैतिक 
संस्थाओं का अध्ययन ज़रूरी है। लिखित राज-ध्यवस्था इटली की बहुत छोटी है; श्रमेरिका 
की लिखित राज-ध्यवस्था की आधी भी नहीं है। 


२-रााजछनशन्र 

हटली के १८४८ ई० के क्रांतिकारी असल में सभी प्रजातंत्र-बादी थे । श्र उन्हों 
ने इटली सें प्रजातंत्र-राज्य की स्थापना का स्वप्न देख कर ही क्रांति की आर भड़काई थी। 
परंतु घटना-चक्र से इटली का प्रजातंत्र राज्य बनना असंभव हो गया और जैसा हम ने देखा, 
यह पीयडसोंद राजघराने के नेतृत्व में एक 'प्रतिनिधि राजा-शाही राज्य' बन गया । अगर 
मेज़िनी की श्रद्धा और उस के क्रांतिकारी प्रयत्न, गेरीबाल्डी की तलवार और केबूर की राज- 
नीति का इटली राष्ट्र का एक सूज्ञ में बॉघनेबाला कहा जा सकता है, तो उस के साथ-साथ 
यह जात भी माननी ही पड़ेगी कि पीयडमोंट के राजा विक्टर इमेनुअल की उदारता, दूरदर्शिता 
और उस की स्-प्रियता भी इटली के एक स्वाधीन और संगठित राष्ट्र बना देने में एक मूल 
कारण थी। इस राजा के मंडे के नीचे इटली के मिल कर एक हो जाने का बड़ा अच्छा 
अचसर मिला । अगर दुनिया के किसी राज-घराने के अभिमान के साथ किसी भजा- 
सरास्मक-राज्य के ऊपर अपना राजछुञ् क्रायम रखने का उचिस अधिकार हो सकता है, 
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हु 


तो बह पीयड़मोंट के भाचीन सेबोय राजकुल को है, जिस का झ्रभी तक इटली पर राजछुतअ 
कायम है। यूरोप के राजपरानों में झ्राजकल राज करनेवाला यह सब से पुराना राज-पराना 
है। इस कुल का सब से बड़ा बेदा इटली के राजछुत्र का अ्रधिकारी होता है। 

उस का व्यक्तित्व राज-ध्यत्स्था के अनुसार पबित्र और अखंड माना जाता है। उस के 
१६० ,४०,९०० लाइर" सालाना राष्ट्र के खजाने से ख्॑ के लिए. दिया जाता है, जिस में 
से दस लाख वह ख़ज़ाने के लौठा देता है| वह एक सुंदर ऊँचाई पर बने हुए. राज-महल में 
रहता है, जिस में प्राचीन काल में स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए. पोप अक्सर जा कर रहते 
थे। कहने के लिए; उस के बहुत श्रघिकार हैं। मगर इंगलेंड के राजा की तरह बह अपनी 
इच्छा से राजकाज में कुछ कर नहीं सकता है; क्योंकि इंगलेंड की तरह इटली में भी बिल्कुल 
व्यवस्थापकी राज है। मंत्री सारा राजकाज चलाते हैं और वे व्यवस्थापक-सभा के 
प्रति सारे राजकाज के लिए जवातदार होते हैं। कहने के लिए, इटली के राजा को कानूनों 
को मंज़्र और एलान करने, अपराधियों के क्षमा प्रदान करने और उन की सज़ा कम 
करने, युद्ध छेड़ने, संघि करने, ऑर्डीनिंस निकालने, सिनेट के सदस्य और अधिकारियों के 
नियुक्त करने इत्यादि के बहुत-से अधिकार हैं। मगर इन अधिकारों का उपयेग वास्तव में 
मंत्रिमंडल करता है। नाम के लिए राजा को व्यवस्थापक-सभा के किसी श्रस्ताव को 
नामंज्ुर करने का अधिकार है। मगर उस का उपयोग करने का कभी मौका नहीं आता है; 
क्योंकि जब किसी मंत्रि-मंडल का व्यवस्थापक-सभा पर ज़ोर नहीं रहता है, तो वह इस्तीफ़ा 
दे देता है और नया मंत्रिमंडल जो व्यवस्थापक-सभा के मेल से काम चला सकता है, 
नियुक्त हो जाता है। अतः राजा के व्यवस्थापक-सभा के किसी प्रस्ताव के नामंजूर करने 
का भौक्ता दी नहीं श्राता। राज-व्यवस्था के अनुसार जिन संधियों से राष्ट्र की संपत्ति और 
सीमा पर काई असर पड़ता है, उन संधियों के करने से पहले राजा के उन पर व्यवस्था- 
पक सभा की राय ले लेनी चादिए । मगर सैनिक और दोस्ती की संधियों के सिवा लगभग 
और सब प्रकार की संघधियाँ दूसरे राष्ट्रों से होने से पहले उन पर व्यवस्थापक-समा की राय 
ले ली जाती है। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राजा की ब्रात काक्नी सुनी जाती है और 
अंतर्राष्ट्रीय प्रवधों में उस का अच्छा हाथ रहता है। 

इंगलेंड के राजछत्न की तरद इटली का राजछन्र व्यवस्थापक राजछुत्र होने पर 
भी इटली का राजा इंगलैेंड के राजा से अधिक राज-काज में भाग लेता है। इटली 
का राजा इटली राष्ट्र की सेनाओं का सेनाधिपति होता है और कई बार युद्ध छिड़ने पर वह 
अपनी सेनाओं के साथ युद्ध-्षेत्र में मी गया है । उस के प्रधान मत्री के चुनने में* मी बहुत 


..._ १ इटली का सिक्का । 

3 जब से इदक्ी में फेसिस्टदुल के नेता मुस्तोकिनी का ऋषिकार स्थापित हुआ है सब 
थे राजा की इंग सत्ताओं पर बहुत कुछ अपर पढ़ा है। अब यह कहना टीक भ होगा कि, 
उस को प्रधान संत्ञी के आुनने में बहुत कुछ रथसंत्रता रहती है अबबा वह अंजिभों को 
निकाल था किड़क सकता है! 


श्र ] यूरोप की सरकारें 


छुछ स्वतंत्रता रहती है | वह फ्रांस के प्रमुख की तरह मंत्रि-मंडल की बैठकों का अध्यक्ष हो 
कर बैठता हे और मंत्रि-मंडल के काम में हिस्सा लेता है। व्यवस्थापक-तभा से मंत्रियों का 
संबंध ठीक रहने पर भी वह चाहे तो उन को निकाल सकता है और मंत्रियों के सलाह देने, 
हिदायत करने और मिड़कने का अधिकार तो उसे हमेशा ही रहता है। हर बात में वह 
मंत्रियों की सलाह पर ही श्रमल करने के लिए, भी बाध्य नहीं होता है। राज-व्यवस्था 
क्रायम होने के बाद स आज तक इटली के किसी राजा ने कभी अपना व्यक्तिगत निरंकुश 
शासन फिर से स्थापित करने का प्रयक्ष नहीं किया है। इटली के एक राष्ट्र बनने से अब 
तक जितने राजा हुए हैं, वे सब अ्रच्छे स्वभाव और प्रकृति के हुए हैं और उन्हों ने अपने 
गजकुल की सर्ब-प्रियता बद्ाई है | पिछली लड़ाई में यूरोप के बहुत-से राजछुत्र डावॉडोल 
हो गए; मगर इटली का राजछुत्र लड़ाई के बाद भी स्व-प्रिय रहा है | 
३---मंत्रि-मंडल 

राजा प्रधान मत्री के नियुक्त करता है, और प्रधान-मंत्री श्रपने मंतियों का चुन 
कर उसके सामने पेश करता है, जिन को राजा मज़र कर के नियुक्त कर देता है। मगर 
इंगलेंड की तरह इटली की व्यवस्थापक-सभा म॑ सरफारी दल के विरोथी दल का अभी दाल 
तक केाई एक ही नेता नहीं होता था, जिस को राजा बुला कर प्रधान-मंत्री नियुक्त कर दे, 
ऋौर जो आसानी से अपना मंत्रि-मंडल बना ले | फ्रांस की तरह इटली की व्यवस्थापक-सभा 
में मुसोलनी के आने तक बहुत-से दल होते थ | राजा को फ्रांत के प्रमु्य की तरह बहुत-से 
लोगो से बरात-बीत कर के, किसी ऐसे मनुध्य के ग्रधान-मंत्री चुनना होता था, जो उस की 
शाय में ऐसा मंत्रि-मंडल बनाने के योग्य होता था, जिस का विरोध व्यवस्थापक-सभा में 
न हो। इटली के प्रायः सभी मंत्रि-संडलो में सभी दलों के लोग होते थे क्योंकि कई दलों की 
सद्रायता से द्वी मंत्रि-मंडले! के व्यवस्थापक सभा में बहु-संख्या मिलती थो | मंत्रि-मंडल के 
सदस्य, चेंबर ऑब डेपुटीज़ या सिनेट के सदस्यों म॑ से या बाहर से भी बनाए. जा सकते 
हैं। सगर मंत्री श्रक्तर चेंबर श्रॉव डेपूटीज़ के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं । जो बाइर से 
लिए जाते हैं, वह रिवाज के मुताबिक् चेंबर में कोई जगह खाली होते ही चुन कर आ जाते 
हैं। प्रधान मंत्री भी बिरला ही कोई कभी सिलेट का सदस्य होता है। प्रायः वह चेंबर में से 
ही लिया जाता है | मगर युद्ध और जल-सेना के मंत्री अक्सर सिनेठ के सदस्य होते हैं। यह 
संत्री अक्सर विशेषज्ञों में से बनाए जाते हैं, जी प्रायः या तो सिनेट के सदस्य हाते हैं या जिन 
के बाद में सिनेट का सदस्थ बना दिया जाता है। आम सौर पर हर शासन-विभाग का 
एक मंत्री होता है । पिछली लड़ाई ख़त्म होने पर पर राष्ट्र, युद्ध, जल-सेना, अथे, खज़ाना" 
उपनिवेश, शिक्षा, निर्माश-कार्य, डाक और तार, न्याय और घर्म, व्यापार और अम, खेती 
सावंजनिक सहायता और पेंशन, मार्ग और अख्-शस्त्र इन चौदह विभागों के चौदह मंत्री 
थे | कभी-कभी बिना विभाग के मंत्री मी मंत्रि-मंडल में ले लिए जाते हैं। हर मंत्री के नीचे 


१ हटक्षी में भर्थ-सक्िव और कोष-सचिय दो मंत्री होते हैं। सगर कमी-कसी दोशों 
विभागों के एक ही मंत्री के अणीम भी कर दिय्या जाता है । 


इटंली की सरकार [ ११७ 


एक उपमंत्री दोता है। उस का चुनाव भी मंत्री की तरह ही किया जाता है । 

हर एक मंत्री अपने-अपने विभाग का शासन चलाता है, और सब मंत्री मिल कर 
शासन की आम नीति निश्चित करते हैं और क्लानूनी मसबिदे मैगार कर के व्यवस्थापक- 
समा में रखते हैं। इटली के मंत्रियों को भी वही सारे काम करने होते हैं जो और दूसरे 
ज्यवस्थापकी सरकार के मंत्रियों को करने होते हैं। जो मसविदे सरकार की तरफ़ से 
ड्यवस्थापक-सभा में पेश किए जाते हैं उन पर और संधियों, शासन-संबंधी ऋगड़ों, धर्म-्षेत्र 
और राज-क्ेत्र की गुत्थियों, व्यवस्थापक-सभाओ की अ्र्जियों, सिनेट के सदस्यों और 
एलचियों की नियुक्ति और अन्य दूसरी बहुत-सी शासन और न्याय-संबंधी बातो पर मंत्रि- 
मंडल में विचार होता है। प्रधान मंत्री मंत्रि-मंडल की बैठकें बुलाता है, बैठकों में श्रध्यक्ष 
का आसन लेता है, विभागों के शासन की ख्तबर पूछता है और सब मंत्रियों की नीति और 
चाल को एक ढंग में रखता है। 

मत्रियो और उपमंत्रियों को व्यवस्थापक-सभा को दोनों सभाओं भें बेठने और 
चर्चा में भाग लेने का अधिकार होता है। मगर अपना मत वे उसी सभा में डालते हैं 
जिस के वे सदस्य होते हैं। मसमाओों को किसी मंत्री को सभा की बेंठकों में जबरदस्ती 
हाज़िर रखने का अधिकार नहीं होता । मगर किसी ख्लास मंत्री के खास तारीखों या मौक़ों 
पर सभा में हाज़िर रहने के लिए सदस्यो की ओर से अक्सर प्रार्थनाएँ की जाती हैं और 
अगर आवश्यक मंत्रियों को उस समय पर कोई दूसरा बड़ा ज़रूरी काम नहीं होता है तो थे 
सदस्यों की प्रार्थना स्त्रीकार करते हैं। क्रांस की व्यवस्थापक-सभा की तरह इटली की 
व्यवस्थापक-सभा मत्रियों की कारवाई पर कड़ी नज़र रखती है, और उन के काम-काम में 
बहुत कुछ हस्तक्षेप करती है। फ्रांस की तरह इटली में भी मंत्रियों से प्रश्न पूछ कर उन 
पर चर्चा चलाई जा सकती थी और उस के परिणाम-स्वरूप मत्रियों को निकाला जा सकता 
था। फ्रांस की तरद अक्सर इस अधिकार का व्यवस्थापक-सभा के सदस्य दुरुपयोग करते ये । 
व्यवस्थापक-सभा को मंत्रियों से काग़ज़ात तलब करने श्रौर उन के काम की जाँच करने के 
लिए. कमीशन नियुक्त करने का भी अधिकार द्वोता था। फ्रांस की तरह इटली में भी मुसोलनी 
के आने तक जल्दी-जल्दी मंत्रि-मंडल बदलते रहते थ | मगर सरकार की नीति इतनी जल्दी- 
जलूदी नहीं बदलती थी क्योंकि श्रक्सर वद्दी लोग लौट फिर कर मंत्रि मंडलों में आरा जाते 
थे | फिर भी इटली के मंत्रि-मंडल, दलबंदी की बीमारी और व्यवस्थापक-सभा की छेड़खानी 
की वजह से, बहुत बाअ्सर और ज़ोरदार नहीं होते थे। राजा के नाम पर कार्यकारिणी 
का काम मत्रि-मंडल चलाता था | मगर मंत्रि-मंडल के पास ज्यवस्थापक-सभा केा हमेशा 
काबू में रखने की शक्ति नहीं होती थी और व्यवस्थापक-सभा के सदस्य शासन के मामलों 
में व्यर्थ का बहुत-सा हस्तक्षेप करते थे। मसबिदे पेश कर के अपने असर से क्रानूत बनाने 
का अधिकार मंत्रि-मंडल को होता था। मगर व्यवस्थापक-सभा पर ज़ोर डालने की शक्ति 
उस के पास न होने से सभा के सामने पेश किए हुए मसविदे उसी रूप में या कभी-कभी 
बिल्कुल तक स्वीकार नहीं होते थे, और मत्रि-मंडल जिन सुधारों को करना चाहता था 
बह प्रायः बहुत दिनों तक रुके पढ़े रहते थे | ब्यवस्थापकी सरकार की पद्धति में मंत्रि-मंडल 


श्श्ण ] यूरोप की सरकारें 


झपनी ताक़त के नल पर कार्यकारिणी और धारासभा की शक्तियों का एक सूत्र में बाँध 
कर रखता दे। मगर इटली के मंत्रि-मंडल दलबंदी के कगड़ों की वजह से जल्द जल्द 
बदल जाने के कारण बहुत कमज़ोर रहते थे ओर बे इस शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाते 
थे | लेकिन ऑर्डीनिंस निकाल कर अर्थात्‌ व्यवस्थापक-सभा की राय न ले कर अपने हुस्म 
से बहुत-से काम करने का अधिकार इटली के मंत्रि-मंडल को था। जिस प्रकार अपने 
देश में सन्‌ १६३१-३२ ६० के असहयोग आंदोलन के ज़माने में वायसराय ने कार्यकारिणी 
कौंसिल" की सलाद से बहुत-से आ्डीनिंस निकाले थे और उन पर उसी तरह अमल किया 
गया था जिस तरह क़ानूनों पर किया जाता है; उसी प्रकार इटली के मंत्रि-मंडल को भी 
आडीनेंस निकाल कर अस्थायी क़ानून जारी करने या व्यवस्थापक-सभा के पास किए हुए. 
कानूनों को उलट देने का ज़बरदत्त अधिकार होता है। आश्चर्य यह है कि मंत्रि-मंडल 
के इस शझ्धिकार की इटली की व्यवस्थापक सभा शिकायत तक नहीं करती थी बल्कि 
कभी-कभी ख़ुद मत्रि-मंडल से इस अधिकार का उपयाग करने के लिए कहती थी। सन्‌ 
श्प्पर ई० के बड़े ज़रूरी चुनाव के मसविदे पर व्यवस्थापक-सभा ले बहस कर के उस 
का आखिरी फ़ैसला और उस के जारी करने का काम इस अधिकार के अनुसार संत्रि- 
मंडल पर छोड़ दिया था। मंत्रियों के अतिरिक्त स्थानिक अधिकारियों को भी इसी प्रकार 
का अधिकार रहता है। मालूम होता है इटली के लोग अधिकार के ज़ोर के सामने सिर 
झुकाना पसंद करते हैं, और शायद इसी लिए मुसोलनी का लोहा इटली ने बड़े उत्साह 

से मान लिया है । 

8-- व्यवर्था पक -सभा 
१--सिनेट 

इटली में क्रानून बनाने का अधिकार राजछुत्र और व्यवस्थापक-सभा को है! 
व्यवस्थापक-सभ/ के दो भाग हैं--एक सिनेट और दूसरा “केमेरा दे दिपुताती' श्रर्थात्‌ 
अतिनिधि-सभा | इटली की सिनेट दुनियाँ भर में इस बात में श्रनोली हे कि इस के सदस्यों 
की कोई संख्या निश्चित नहीं है। कुछ वर्ग निश्चित कर दिए गए हैं जिन वर्मा के लोगों 
में से राजा--असल में राजा के नाम पर मंत्रि-मंडल---जितने सदस्य चाहे उतने सिनेट के 
लिए जिंदगी मर के लिए चुन सकता है। सन्‌ १८८८ ६० में जब राज-व्यवस्था कायम हुई 
थी तब सिनेट के ७८ सदस्य थे और १६१६ ई० में ३६५४ सदस्य थे। अक्सर बड़े 
अधिकारियों, प्रख्यात लेखकों, वैशानिकों और दूसरे देश का नाम ऊँचा करनेवाले लोगों 
और ३००० लाइर का कम से कम तीन वर्ष तक सरकार के सीधा कर देनेवाले लोगों में 
से सिनेट के सदस्य चुने जाते हैं। सिनेट के सदस्यों की फ़ानून के अनुसार कम से कम 
जलीस वर्ष की उम्र होना ज़रूरी है । मगर राजा के खांदान के राजदुलारों को २१ बर्थ की 
उम्र.से सिनेट में बैठने और २४ वर्ष की उम्र से मत देने का जन्मसिद्ध अधिकार दोता है। 


* इक्फीक्यूटिन कोसिल । 
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इटली की सिनेट शानदार संस्था होती है क्‍योंकि उस में देश मर के तग्रमव 
सभी मशहूर और बड़े आदमी होते हैं। मगर उस के हाथ में बहुत ताक़त नहीं होती है | 
अगर सिनेट व्यवस्थापक-सभा की दूसरी शाखा “केमेरा दे दिपुताती' के किसी जरूरी प्रस्ताव 
का विरोध करने की धमकी देती है तो राजा के नाम से मंत्रि-संडल सिनेट में नए सदस्य 
भर कर सिनेट का स्वर अ्रपनी इच्छा के अनुसार मिला लेने का अधिकार रखता है । सन्‌ 
१८६० ई० में ऐसा मौका पड़ जाने पर एक दम सिनेट में ७४ नए, सदस्य ढँस दिए गए 
थे। अस्तु, सिनेट केमेरा दे दिपुताती की बराबरी की सभा नहीं है, उस से कहीं कमज़ोर 
है। तिनेद को इस बात का फ़ैसला करने का अधिकार होता है कि जो सदस्य सिनेट के 
लिए. चुन कर आते हैं उन को सिनेट में बैठने का अधिकार है या नहीं। मगर इस का सिर्फ़ 
इतना दी अर्थ होता है कि जो वर्ग निश्चित कर दिए गए, हैं उन्हीं वर्गों में से राजा को 
सिनेट के सदस्य चुनना चादिए और जब तक राजा इस सीमा का उल्लंधन नहीं करता है 
तब तक सिनेट किसी सदस्य के बारे में कोई उम्र नहीं करती है। 


२--झमेरा दे दिपुताती 

केमेरा दे दिपुताती श्रर्थात्‌ इटली की व्यवस्थापक-सभा की--जिस के हम प्रतिनिषि- 
सभा कद सकते हैं--निचली सभा में, करीब ४०८ सदस्य होते हैं। उन का चुनाव एक-एक 
ज्षेत्र से एक-एक सदस्य और सीधा और गुसत मत देने के, सिद्धांत पर होता था । प्रतिनिषि- 
सभा पाँच वर्ष के लिए. चुनी जाती थी मगर पाँच वर्ष खत्म होने से पहिले ही अक्सर यह 
समा भंग हो जाती थी। आम तौर पर औसतन प्रतिनिधि-सभा क्वरीब तीन वर्ष तक काम 
करती थी। तीस वर्ष की उम्र से ऊपर के इटली राष्ट्र के उन सब मद नागरिकों को जिन से 
किसी कारण से मताधिकार छीन नहीं लिया गया हे-- प्रतिनिधि-सभा के सदस्यों के चुनाव 
में भत डालने का अधिकार होता है। मगर राष्ट्र की सेना में सेवा कर चुकनेवालों और 
पढ़ना-लिखना जाननेवाले नागरिकों को मत देने का अधिकार २१ वर्ष की उम्र में ही प्रात 
हो जाता है। किसी क्षेत्र से चुनाव के लिए खड़े होनेवाले उम्मीदवार को उसी क्षेत्र में बसने 
वाला होना ज़रूरी नहीं है। मगर चुनाव में सफल होने के लिए. उस को उस ज्षेत्र के सारे 
मतदारों के दसवें भाग से अधिक और चुनाव में पड़नेवाले मतों के श्रापे से अधिक मत 
मिलने चाहिए। अगर किसी भी उम्मीदवार को किसी ज्षेत्र से शतने मत नहीं मिल पाते हैं 
तो एक हफ़े, के बाद फिर से चुनाव होता है। और उस में जिस को सब से अधिक मत मिलते 
हैं उसी को चुन लिया जाता है । पादरी और मंत्री, उपमंत्री और सेना के अ्रफ़सरों को छोड़ 
कर सरकार फे तनख्वाहदार नौकरों और सरकार से पैसा पानेवाले और सब मनुष्यों को 
अतिनिधि सभा के लिए, उम्मीदवार होने का हक नहीं है। मंत्रियों और उपमंत्रियों फो छोड़ 
कर दूसरे सरकार के तनख्वाह पानेवाले लोगों की चालीस से श्रधिक संख्या किसी समय 
प्रतिनिधि-सभा में क्वानून के अनुसार नहीं हो सकती दे । सदस्यों को पत्र-ब्यबहार के खर्च 
के लिए. २००० लाइर सालाना और कोई दूसरी आमदनी न होने पर निजी ख् के लिए 
४००० लाइर सालाना सरकारी खज़ाने से दिए, जाते हैं। जिन सदस्यों को ४००० लाइर 
से कम की आमदनी होती है उन को सिर्फ़ उतने लाइर सालाना और दिए जाते हैं जिन 
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को मिला कर उन की आमदनी ४००० लाइर साल की हो जाती है। सरकारी रेखों पर मु 
सफ़र करने का अधिकार भी सदस्यों को होता है। 


३-- कामकाज 


| कानून के अनुसार दोनों समाओं की बैटठकें एक साथ ही बुलाई जानी चाहिएँ 
और दोनों सभाओं की बैठकें एक साथ ही शुरू और खत्म होनी चादिएँ । क़ानून में सालाना 
बैठक के लिए कोई क़रेंद नहीं है। मगर बजट पर विचार करने के लिए दर साल व्यवस्थां- 
पकन्सभा की बैठक होती है श्रौर छोटी-मोटी छुट्टियाँ ले कर बरावर एक साल तक और कभी- 
कभी दो साल तक बैठक होती रहती है । सिनेट के श्रध्यक्ञ और उपाध्यक्ष की नियुक्ति राजा 
करता है और मंत्रियों का चुनाव सदस्य अपने साथियों में से स्वयं करते हैं । प्रतिनिधि-सभा 
के सारे अधिकारियों का चुनाव सभा अपनी बैठक के समय के लिए. खुद करती है। मगर 
इंगलैंड के हाउस झॉँव्‌ कामन्स की तरह प्रतिनिधि-सभा का अध्यक्ष बार-बार एक ही आदमी 
जब तक दह राज़ी होता है चुना जाता है श्र उस के बारे में दलबंदी का विचार नहीं 
किया जाला है । प्रतिनिधि-सभा के सदस्य नौ भागो में और सिनेट के पाँच भागों में--जिन्हें 
युफ्रिसी कहते हँ--बाँट दिया जाता है और दो मद्दीने के बाद पत्ती डाल कर इन भागी के 
सदस्म बदलते रहते हैं। यह युफ़िसी ही विभिन्न विषयों पर विचार करने के लिए कमेटियाँ 
चुनते हैं। दोनों सभाएँ सब से ज़रूरी अर्थ-कमेटी' को स्वयं चुनती हैं। खास प्रश्नों पर 
बिचार करने के लिए. खास कमेटियाँ भी प्रतिनिधि-सभा बनाती हैं । चुनाव और नियमों के 
लिए कमेटियाँ सभा के अ्रध्यक्ष नियत करते हैं । 


दोनों सभाएँ अपनी कारंबाई के नियम खुद बनाती हैं। सभाओं की बैठकें साव॑- 
जनिक होती हैं। परंतु दस सदस्यों की प्रार्थना पर बैठकें गुप्त की जा सकती हैं। दोंनों 
सभाओं की बैठकों में जब तक आधे से अधिक सदस्य मौजूद न हों तब तक कोई बैठक 
कक्तायदा नही मानी जा सकती और न किसी विषय पर विचार हो सकता है । प्रतिनिधियों 
को, जिन ज्षेत्रों से वे चुन कर आते हैं उन का प्रतिनिधि नहीं, बल्कि सारे राष्ट्र का प्रतिनिधि 
समका जाता है। समाओं में मत खड़े होकर दिए जाते हैं मगर, बाँट होने पर" और 
रुपए-यैसे के मामलों पर या जिन प्रश्नों में किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप होता है उन पर गुत 
दिए, जाते हे | सब मसविदे दोनों सभाओं में स्वीकार हो जाने पर ही क़ानून का रूप धारण 
कर सकते हैं। राष्ट्र के प्रति राजद्रोह के मुक्दमों और मंत्रियों पर प्रतिनिधि-सभा द्वारा 
क्‍्लाए गए, कृशासन के मुकदमों का विचार करने के लिए राजा सिनेट को अदालत का 
काम भी सौंप सकता है। इंगलेंड की तरह न्याय-शासन से संबंध रखनेवाले मसबिदे पहले 
लिलेट में पेश किए जाते हैं। घम से संबंध रखनेवाले मसबिदे और आम तौर पर वूसरे 
मसले प्रतिनिधि-तभा में पेश होते हैं। ज़रूरी मसलों के व्यवस्थापक-सभा के सामने 
अऋषिकतर प्रधान-मंत्री या और दूसरे मंत्री या उपमंत्री पेश करते हैं | मगर साधारण सदस्य 


:  ब्राइ-खिवोज्रन 
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मी बड़ी आज़ादी से बहुत-से मसले व्यवस्थापक-सभा में पेश करते है | हंगलेंड की शस्ह 
साधारण सदस्यों पर दलबंदी का अंकुश इतना नहीं रहता है कि थे अपने नेताओं की 
इच्छा के बिना कोई प्रश्न न उठाबें। साधारण सदस्यों को अपने मसब्रिदे पेश कर्मे के 
लिए सिनेट में सदस्यों के $ मत और प्रतिनिधि सभा में नौ युक्तिसी में से तीम युक्तिती 
की राय मिल जाने की ज़रूरत होती है । 


४---राजनैतिक दलबंदी 


यूरोप के लगभग सभी देशों में राजसत्ता और घर्म-सत्ता में जनता पर अधिकार के 
लिए मगड़े हुए हैं | मगर इस संबंध में इटली की-सी समस्या का किसी दूसरे देश को सामना 
नहीं करना पड़ा है। इटली देश में ईसाहयों के केथौलिक-पंथ के धर्म-गुरु पोप की सत्ता 
बहुत दिनों से चली आती थी । पोप धार्मिक मामलों में ही अपना अधिकार नहीं दिखाता 
था, बल्कि राजनैतिक मामलों में मी दखल देता था; क्योंकि अन्य राजाओं की तरह वह 
रोम के ग्रास-पास की रियासतों पर राज्य भी करता था | एक प्रकार से पोप का इटली में वही 
स्थान था, जो टकीं में सुल्तान का टर्को का सुल्तान टर्की का राजा होने के साथ-ताथ ही 
दुनियाँ भर के मुसलमानों का ख़लीफ़ा भी होता था। कमालपाशा ने खलीफ़ा को टकों 
से निकाल कर टर्की की राजनैतिक और खिलाफ़त की उलकन हमेशा के लिए सुलका दी 
उसी प्रकार जैसा हम देख चुके हैं, विक्टर ईमेनुअल दूसरे ने सन्‌ १८७० ई० में अपनी 
सेनाएँ भेज कर पोप की रियासतों पर क़ब्ज़ा जमा कर इटली के एक राष्ट्र और रोम के 
उस राष्ट्र की राजधानी बना दिया | उस ने पोप को इटली से न निकाल कर उस को श्रपनों 
धर्म-गद्दी पर बैठा रहने दिया क्योंकि देश-भक्तों की इच्छा पोप के! मिलाए रखने की थी | 
सन्‌ १८७१ ६० में इटली राष्ट्र की व्यवस्थापक्र-सभा ने एक क़ानून पास कर के पोष को 
इटली के राजा के समान, महान और पविज्न स्वीकार किया तथा उस को वेटीकन और 
लेटरन महलों और उस के आस-पास की इमारतों, अजायबघरों, पुस्तकालयों, बाग़-बग़ीचों, 
ज़मीन और केस्टल गेंडोहफ़ो गाँव का सदा के लिए राजा माना | पोप की इस जागीर को 
इर प्रकार के करों और साथ जनिक उपयेग से बरी माना गया और राष्ट्र के किसी अधिकारी 
को अधिकारी की हैसियत से पोप की हस जागीर में बिना पोप की इजाज़त पाँव रखने का 
अधिकार नहीं था। पोष की रियासतों के राष्ट्र में मिल जाने से पोप को जो माली नुक़लान 
हुआ उस के मुआवज़ें म॑ं पोष के लिए राष्ट्रीय ख़ज़ाने से ३२,२५,००० लाइर सालाना की 
किश्त तय कर दी गई | पोष के धार्मिक कामों में सरकार या सरकार के किसी अधिकारी को 
दस्तंदाज़ी करने का हक़ नहीं माना गया | पोप को अपना अलग डाक और तारघर क्रायम 
करने और अपनी मेहर लगा कर इटली के राष्ट्रीय डाकखानों के द्वारा खत मेजने या दूसरें 
राष्ट्रों के राजदूतों की तरह अपने दूतों को इधर-उधर ख़बर ले कर मेजने का भी अधिकार 


*शह सभ वाले मुलोखगी के समय के पहले के सिए ही द्वीक थीं। अब शो 
शत फ्रेसिस्ट इक का राज्य है और जो मसले सुस्तेज्षिनी ओर डस का इक पसंद करता है 
आदी वेश दोते हैं । 
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माना राया | पोंप और उस के पादरियों को धार्मिक सामलों में पूरी स्वतंत्रता दी गई 
और उस में राजसत्ता ने किसी प्रकार का हस्तक्षेप का अधिकार अपने पास नहीं 
रक्‍्सा । मगर साथ ही साथ राजसत्ता में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का अधिकार पोप 
से भी हमेशा के लिए छीन लिया गया । 

यह क़ानून अभी तक क्रायम है । आजकल के किसी भी राजनैतिक नेता की 
नक़र से यह काफ़ी उदार फ़ैसला था। मगर प्रोप ने इस प्रबंध के द्ृदय से स्वीकार नहीं 
किया । उस को यह बात बहुत खली कि उस की रियासतें और उस के राजनैतिक अधिकार 
उस से छीन लिये गए। वह इटली राष्ट्र का अपना शत्रु समकने लगा और उस ने शत्रु 
के हाथ से दान लेना पसंद नहीं किया | उस के आशा थी कि पोपलीला में विश्वास रखने 
याले राष्ट्रों की सहायता से वह अपनी रियासत फिर प्रात कर लेगा । अस्तु उस ने वेंटीकन 
के महल में अपने आप को फ्रैदी मान लिया और अपनी ज़मीन के बादर इटली के राजा की 
ज़मीन पर कदम न रखने की क़सम-सी खा ली। फांस हृत्यादि बहुत-से राष्ट्रों से सहायता 
माँगने पर भी जब बहुत दिनों तक उसे कोई सहायता न मिली तो उस ने मुँकला कर 
इटली फो राजनीति में अपने धार्मिक प्रभाव के बल पर रोड़े अटकाने का निश्चय किया 
और सन्‌ श्प्ण्पशे ई० में पोप ने एक फ़्तवा निकाला कि, कैथोलिक पंथ में विश्वास 
रखनेवालों को इटली के चुनावों में मत डालना और इटली सरकार के अधिकारी 
बनना अनुचित है। फ़िर बारह बरस के बाद एक दूसरा इसी प्रकार का फ़तवा 
निकाल कर इटली की राजनीति में भाग लेना अनुचित' के स्थान में हराम! कर दिया 
गया । मगर इस फ़्तवे का असर उल्टा हुआ । इटली में कैथौलिक पंथ के लोगों की 
संख्या अधिक थी। मगर उन में काफ़ी देशभक्ति और राष्ट्रीयता भ्रा गई थी लोगों ने पोप 
के इन फ्रतयों की कुछ परवाह् नहीं की। हाँ, थोड़े-से भले आदमी राजनीति से ज़रूर अ्रलग 
हो गए और उन की भलाई की सहायता इटली की राजनीति के न मिलने से सरकार कुछ 
कमज़ोर ज़रूर हुई। मगर धार्मिक सत्ता ने देशभक्ति का विरोध कर फे अपना बल बहुत 
घटा लिया। इटली की व्यवस्थापक-सभा ने पोप के विषय में जो क़ानून पास किया था 
उस पर, पोष के स्वीकार न करने पर भी, इटली की सरकार अपनी तरफ़ से अमल करती 
रही । अब धर्मसत्ता राजसत्ता की इतनी कट्टर विरोधी इटली में नहीं रही है। मगर आज 
तक इटली के खज़ाने से पोप एक पैसा नहीं लेता है और न वह इटली राज्य की ज़मीन 
पर क्रदम रखता है | सन्‌ १६२० ६० में पोष ने एक फ़तवा निकाल कर “कैथोलिक राजाओं 
को इटली के राजा से रोम में भेंट करने की मनाई का फ़तवा' रद कर दिया था। मगर 
उसी फ़तवे में उस ने इस बात की ओर भी ध्यान खींचा था कि युद्ध ख़तम हो जाने के 
बाद पुराने अधिकार फिर उस के वापस मिल जाने चाहिए | 

राजसत्ता और धर्मसत्ता के इस ऋमगड़े, इटली के लोगों की राजनैतिक नातजुरबे- 
कारी और कूप-मंड्ूकता तथा हमारे देशवासियों की-सी उन की 'तिरह कनौजियां और चौदह 
चूल्हीं बाली अ्मागी आदत के मारे इटली में बहुत-से छोटे-छोटे राजनैतिक दल बन गए, 
थे। उन के कार्यक्रम बड़ी जल्दी-जल्दी बदलते रइते थे। इटली के एक राष्ट्र बन जाने 
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के माद सन्‌ १८८७० ई० से १८७६ ई० तक अनुदार' कहलानेवाले एक राजनैतिक गुट्ट 
के हाथ में इटली सरकार की आगडोर रही। यह लोग ग्रजा-सत्ता में बहुत विश्वास 
रखनेवाले नहीं थे । इस का कारण शायद यह था कि हटली के अधिकतर लोग उस 
समय तक अपद और अ्शान थे | इस के बाद बीस बरस तक प्रजासत्ता में विश्वास रखने 
बालों के हाथ में सरकार की लगाम आई । सन्‌ श्यूयर ईं० में एक चुनाव क़ानून! पास 
कर के मतदारों की संख्या बढ़ा दी गई । मंत्रि-मंडल बहुत-से गुट्टों की सहायता से काम 
चलाते थे | कोई दल संगठित सर्वदेशीय राजनैतिक दल नहीं था | मगर इस समय के सारे 
मंत्रि-मंडलों का 'प्रजासता का ज़ोर बढ़ाने! और “अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हिम्मत से काम 
करने! की तरफ़ रुकान था। सन्‌ १८६६ ई० से पिछली यूरोप की लड़ाई शुरू होने तक 
इटली के राजनैतिक अखाड़े में इतने दल आए और गए कि बस एक दंगल की-सी धूम 
मची रहती थी | 

इटली में प्रारंभ ही से पोप में अंध-विश्वास रखनेवालों के राजनीति से अलग 
हो जाने के कारण कोई एक बड़ा और संगठित दक्कियानूसी राजनैतिक दल नहीं बना और 
इसी लिए उस का विरोध करने के लिए कोई एक बड़ा और संगठित उदार दल नहीं बना । 
राजनैतिक मामलों में हिस्सा लेनेवाले सभी राजनैतिक मामलों में कम या क़्यादा उद्धार 
तबियत के लोग होते थ । कम या ज़्यादा उदार तबियत की बुनियाद पर ही दल बनते 
ओर बिगड़ते रहते थे। मगर इस प्रकार के दलों को राजनैतिक भाषा में दल म कद कर 
मुंड, टोलियाँ या गुट्ट ही कहना उचित होगा, क्योंकि वे अधिकतर व्यक्तिगत द्वितों या 
विचारों पर ही निर्धारित रहते थ। एक टोली को छोड़ कर लोग दूसरे गुद्ट में ज़रा-ज़रा 
सी बात पर जा मिलते थे। व्यवस्थापक-सभा के सदस्यों का अधिकतर स्थानिक बातों पर 
ध्यान रहता था ) पिछली लड़ाई शुरू होने तक या यों कहिए कि बालकन युद्ध तक इठली 
राष्ट्र को किसी ऐसे जीबन-मरण के प्रश्न |का सामना नहीं करना पड़ा जिस के लिए 
लेग स्थानिक बातों को भूल कर राष्ट्र-हित की बड़ी बातों पर विचार करने लगते हैं, और 
जिन विचारों की बुनियाद पर ही राष्ट्रीय राजनैतिकदल बनते हैं। दूसरे इटली में लोगों की 
आदत विचारों के बजाय किसी तेजस्वी नेता का पल्‍ला पकड़ कर चलने की भी बहुत है| 
सन्‌ १८७०-१६१४ ई० के आधे काल तक तो इमेशा इटली के प्रख्यात नेता, देप्रेतिस 
क्रिस्पी और जियोलिटी इन तीन में से ही कोई न कोई एक प्रधानमंत्री बनता था। 
जियोलियी. में बहुत गुण नहीं थे, बह गरम विचारों का प्रजा-सत्तावादी नेता माना जाता 
था; मगर वक़्त पड़ने पर उस ने अनुदार से अनुदार काम तक किए;। फिर भी उस की 
इटली में सन्‌ १६१४ ई० में पूजा-सी होती थी | 

समाजबादी दल और कैयोलिक दल--लड़ाई से पूर्व, कुछ काल से, इटली 
में राष्ट्रीय दल भी बनने लगे थे। पुराने प्रजातंत्रवादी, गरम दल' और समाजवादी बिचार 
वालों के मेल से एक काफ़ी बड़ा (समाजवादी दल” बन गया था | प्रजातंत्रवादियों ने 
पिछले समय में इटली की बड़ी सेवा की थी। मगर बाद में न तो उन का संगठन ही रहा 
और न अधिक संख्या ही। ग्रजातंत्र में विश्वास रखनेबाले लोग अधिकतर समाजबादियों 
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में मिलते जाते थें। राज-घराना देश भर में सर्वप्रिय था क्योंकि वह प्रजासता के रास्ते में 
कमी कोई अडश्चने नहीं डालता था, और राजकार्य प्रजासत्ता के सिद्धांतों पर चलता था | 
अस्तु, लोग प्रजातंत्र की कोई खास ज़रूरत नहीं समझते थे। “गरम दल? प्रजातंत्रवादियों 
से अधिक जोरदार था| यह लोग राजतंत्रवादी थे मगर पुराने दलों की सरकार पर से उन 
का विश्वास उठ गया था। इस दल में अधिकतर कारीगर और मध्यम श्रेणी के निचले दर्जे 
के लोग थे जो समाजवाद से घबराने थे। समाजवाद का बीज इश्ली में फ्रांस की सन १८७१ 
ई० की पददलित “कम्यून' के लोगों ने श्रा कर बोया था | पहले तो समाजवादी अधिकतर 
अ्राराजकतावादी' ये । मगर पीछे से सन्‌ श्८८२ के चुनाव का क़ानून बन जाने के बाद ये 
बैध उपायों से समाजवाद क़ायम करने के पत्षपाती हो गए. । सन्‌ श्८पप४ में मिलन नगर 
में श्रमजीवियों की एक काग्रेंस की स्थापना की गई जिस के बहुत जल्द चालीस हज़ार 
सदस्य हो गए । मगर इस कांग्रेस पर अराजकतावादियों ने कब्ज़ा कर लिया था और 
एक ही वर्ष में वह दबा दी गई। सन्‌ १८६१ है० में एक समाजवादी पत्र मिलन से 
निकाला गया और इसी साल मिलन में पहली समाजवादी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 
जिस में डेढ़ सौ श्रमजीवियों क्री संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने माग़ लिया। सन १८६२ 
है में जिनाशा की कांग्रेस में श्रराजकतावादियों को इस कांग्रेस मे निकाल दिया शया और 
तथ से इटली के समाजवादी भी फ्रांस इत्यादि देशों के समाजवादियों की तरह हो गए। 
बाद में क्रिस्सी और उस के बाद की सरकारों के श्रत्याचार का सामना करने के लिए “प्रजा- 
तंत्रवादी', और “गरम दल” एक 'समाजवादी' दल में मिल गए और “'बालिग स्त्री-पुरुषों 
को मताधिकार, प्रतिनिधि सभा और म्यूनिसिपेलिटियों फे सदस्यों को वेतन, उदार दंडनीति, 
स्थायी सेना के स्थान में जल-सेना, कारखानों के लिए श्रच्छे क़ानून, बीमारी फे लिए 
अनिवार्य ब्रीमा,' किसान और उज्मींदार-संबंधी क़ानूनों का संशोधन, रेलों और खानों पर 
शध्ट्रीय क़ब्ज़ा, अ्रनिवार्य शिक्षा, खाने की चीज़ों पर से कर हटाना, आमदनी पर बढ़ता 
हुआ कर, और वारिसी जागीरे' मिलने पर कर”, इत्यादि माँगों को इस नए दल ने अपना 
लक्षित कार्य-क्रम बनाया । 

पुराने दलों से लोग उकता गए थे | समाजयादी दल की माँगे और कार्य-क्रम 
अमली था और दल के नेता भी क़ाबिल ये अस्तु बड़ी जल्दी ही दल की ताक्रत ब्रह्ुत बढ़ 
गई । सन्‌ १८४४ ६० में जिस दल को सिर्फ़ ३४,००० मत मिले थे उसी को श्८९४ ई० में 
१,०८,००० मत और सन्‌ १६०४ ई० में ३,०१,००० मत मिले और हस दल के ४४ सदस्थ 
प्रतिनिधि सभा में चुन कर आ गए । इस समय तक इस दल में इटली के बड़े-बड़े मशहूर 
लोग आ मिले थे। मगर और देशों की तरह समाजयादियों के गरम और नरम पत्तों में यहाँ 
मी ऋशड़ा चलता रहता था। लड़ाई शुरू होने के समय गरम क्रांतिकारी समाजवादियों का 
समाजवादी दल में ज़ोर था। अस्त, सुधारी समाजवादीर इस दल से अलग होकर एक नए, 

_इल में जा मिले ये । 
* कंफक्सरी इंश्योरेंस अगेस्ट सिकनेस । 
* रिक्रार्थिस सोशलखिस्द्स । 
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समाजवादियों की ताक़त बढ़ती देख कर पुरातन-प्रेमी धार्मिक लोग भी बबशने 
लगे थे। सन्‌ १६०४ ६० के चुनाव में बहुत-से उन कैथोलिक लोगों तक ने सरकार का 
साथ दिया जो अभी तक पोप की इच्छानुसार राजनीति से श्ललग रहते थे; क्‍योंकि उन की 
राय में सरकार का साथ दे कर, पुरातन समाज-ज्यवस्था की रक्षा करना धार्मिक कर्तव्य 
था । पोप ने भी उन लोगों की यह बात मान ली थी और पोप की तरफ़ से आगे के लिए 
एक फ़तवा भी निकाल दिया गया था कि कैथोलिक लोगो को पुरानी समाज-व्यवस्था 
की रक्चा करने के लिए संगठित रूप से राजनीति में भाग लेना चाहिए |” इस के बाद से 
कैयेलिक राजनीति में खुल कर भाग लेने लगें और सन्‌ १६१३ ई० के चुनाव में उन के 
दल के प्रतिनिधि-सभा” में ३५ सदस्य चुन कर आए। पुरानी समाज-ध्यवस्था क्रायम 
रखने के साथ ही इस दल के कार्य-क्रम में कारखानों की दशा सुधारने के लिए क़ानून, 
मज़दूरों का बीमा, सहकारी संस्थाएँ और ज़मीन के श्रधिक बाँट की मार्गे भी शामिल थीं | 
धामिक लोगों के संगठित रूप स राजनीति म॑ घुसने से धर्मसत्ता के विरोधियं| के दल ने भी 
ज़ोर पका और प्रजातंत्रवादी, गरम दल और समाजवादियों का आपस का मेल और 
भी दृद हो गया । घामिक लोग जिस चीज़ को कमज़ोर करने आए थे उन के आने से 
उल्टी वह ज़ोरदार बनी। 

लड़ाई के ज़माने मे समाजवादी लड़ाई के विरोधी रहे, और कैथोलिक दल के 
लोग इटली के युद्ध में शरीक होने के पक्षुपाती थें। सन्‌ १६१६ में संधि हो जाने के बाद 
कैथोलिक दल ने अपना नाम बदल कर 'लोक-दल”" रख लिया और एक नए कार्य-क्रम का 
एलान किया, जिम में न्याय और स्वतंत्रता के सिद्धातों के लिए लड़ने! और “युद्ध की 
बीमारी से लोगों को बचाने और सामाजिक न्याय के ज़िंदा चीज़ बनाने? के लिए, लोगों के 
मिल कर एक हो जाने के लिए बुलावा दिया गया। इटली की राजनीति में यह दल 
शासन का अधिकार-विभाजन, * कुटुंब, वर्ण, कम्यून, व्यक्तिगत मर्यादा ओर स्वतंत्रता की 
रक्षा और इज्ज़त, अ्नुपात-निर्वाचन, स्त्रियों के लिए. मताधिकार, निर्वाचित सिनेट, क्रानूत 
ओर नन्‍्याय-शासन का सुधार इत्यादि बहुत-सी बातें चाइता था। खास ध्यान देने की बात 
यदद है कि धर्मसत्ता का राज फिर से स्थापित करने की माँग इस दल की भाँगों में कहीं नहीं 
थी। धार्मिक स्वतंत्रता की सिर्फ़ माँग की गई थी और राष्ट्र के धर्म का विरोधी न मान 
कर सिर्फ़ उन नात्तिक लोगों के नास्तिक धर्म का विरोधी बताया गया था, जो हमेशा 
धार्मिक लोगों पर अत्याचार करने के पक्षपाती रहते थे। सन्‌ १६१६ के चुनाव में इस 
दल के १०१ सदस्य प्रतिनिधि-सभा में चुन कर आए और पोप की सहायता और इस 
दल के योग्य नेताओं की योग्यता के कारण, जिन्हों ने समकालीन सभी ज़रूरी बातों का 
अपने प्रोग्राम में मिला लिया था इस दल की ताक़त शीघ्‌ ही बहुत बढ़ गई | यह दल 
सरकार का साथी और समाजवादी दल के मुक्काबिले में एक प्रकार का सुसंगठित अनुदार- 
दल था। मगर युद्ध की थकावट का लड़ाई के विरोधी समाजवादियों ने भी इस चुनाव में 
खूब फ्रायदा उठाया। ग्रतिनिधि-सभा में ४० सदस्यों की जगह पर अ्रब उन के भी 
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१४६ सदस्य चुन गए। भ्रस्तु सब से बड़ा दल प्रतिनिधि-सभा में (समाजवादी दल” था | 


फेसिस्ट दल--हृटली सदियों से घरेलू समस्याश्रों के सुलमाने में लगा था। 
दुनिया में आगे बढ़ कर कोई साहस का काम करने का उसे मौका नहीं मिला था। सन्‌ 
१६११ ई० में टकीं से युद्ध छिड़ने पर इटली के नौजवानों की आँखें उसी तरह खुलीं, जिस 
प्रकार रूस और जापान के युद्ध ने जापान के लोगों की श्राँखें खोल दी थीं। समाजवादियों 
ने अपने सिद्धांतों के अनुसार टर्को से युद्ध का विरोध किया। इन समाज-बादियों में 
मुसोलिनी नाम का एक इटेलियन नौजवान भी था, जिस ने सरकार की लड़ाई की नीति 
का विरोध करने के लिए एक आम हड़ताल करा दी जिस के कारण उसे कई मास 
तक जेल की हवा खानी पड़ी । बाद में साम्राज्यशाही का विरोधी रहते हुए, भी यही 
मुसोलिनी देश भक्ति का उपासक बना । जब सन्‌ १६१४ ई० की यूरोप की लड़ाई 
छिड़ी, तब मुसालिनी ने इटली के हित में श्टली के आरस्ट्रिया के बिदुद्ध लड़ाई में शामिल 
हो जाने की सलाह दी। उस का कहना था कि द्वाथ पर हाथ रख कर बैठने और क्रांति की 
बातें करनेवाले कभी अश्रमजीवियों की क्रांति न कर सकेंगे। आम लोगों को युद्ध में जा कर 
हथियारों का इस्तेमाल और मरना-मारना सीखना चाहिए! जो आज युद्ध में लड़ गे, वही 
कल क्रांति कर सकेंगे। समाजवादियों ने उस को अपने दल से निकाल दिया। मगर 
मुसेलिनी ने श्रपनी कोशिश जारी रक़वी। बहुत-से उत्साही नौजवान उस से आ मिले | 
जगह-जगह पर देश भर भें देश के लिए. मर मिटने के लिए तैयार देश भक्तो के दल खड़े 
हो गए. और उन्हों ने लड़ाई के मैदान में जा कर गोलियाँ खाई और गोलियां चलाईं । 
देश भक्तों ने अपने इन दलों और टोलियों के 'फ़ेसी! का नाम दिया था; जिस का श्रर्थ 
“रांतिकारी टोली' है। सन्‌ १६१५४ से १६१७ ६० तक मुसोलिनी ने युद्ध-क्षेत्र की खाईँयों में 
युद्ध किया । बाद में घायल दो कर जब वह लड़ाई के नाक़ाबिल ठह्दरा दिया गया, तब वह 
लौट कर मिलन नगर में आया और एक अख़बार का संपादक बन कर युद्ध के पक्त में बड़े 
जोरों से बराबर लेख लिखता रहा । इटली की फ़ौज ने जब आस्ट्रिया की फ़ौजों को हराया 
तो मुसालिनी ने दी पहले-पहल विजेता इठेलियन सेनापति की तारीफ़ के नारे बुलंद कर 
के इटली की युद्ध में जीत की दुद्दाई दी। लड़ाई के ज़माने में 'फ़ेसी! के सदस्यों ने सैनिक 
संगठन और कड़ी सैनिक व्यवस्था और साम्राज्यशाही के पाठ सीखे | इटली की व्यवस्थापक- 
सभा एक-मत से लड़ाई के पक्त में नहीं थी। अस्तु उधर तो इटली के सिपाही गा-बजा 
कर युद्ध-क्षेत्र में गोलियाँ खाने के! भेज दिए. जाते थे और इधर व्यवस्थापक-सभा में आस 
लोगों की स्वतंत्रता,' 'बोलने की आज़ादी,” “मज़दूरों के हक़ों' इत्यादि विषयों पर लंबी लंबी 
चर्चाएँ चलती थीं और राजनीतिज्ञों के मंत्रि-मंडलों की गद्दियों पर बैठने के दाँव-पेंच होते 
भे। इस आचरणु-हीनता को देख कर मुसोलिनी का दिल जलता था और उस का और 
उस के दलवालों का व्यवस्थापक-सभा, व्यवस्थापकी राज और प्रजाससात्मक कहलानेवाली 
सभी संस्थाओं की तरफ़ से दिल हटता जाता था । थुद्ध छिड़ने से पहले ब्यवस्थापक-सभा की 
युद्ध में शामिल होने या न होने की लंबी चर्चाओं पर लिखते हुए. मुसालिनी ने अब कर अपने 
पत्र 'पोपोलो दे इतालिया? के अग्रलेख में लिखा या, “भाड़ में जाय यह ज्यवस्थापक-समा ! 


इटलौ की सरकार [ १३१७ 


जिन प्रजा के प्रतिनिधियों के आगे बदू कर प्रजा का उत्साह और बल बढ़ाना था, वह 
दीली-ढीली बातें कर के प्रजा के उत्साह पर पानी डाल रहे हैं, प्रजा को निर्जीव बना रहे 
हैं। इन प्रतिनिधियों को गोली से मार देना चाहिए और निमीव मंत्रियों को जेल में डाल 
देना चाहिए! व्यवस्था ठीक करने के लिए ऊपर से शुरुआत करने की ज़रूरत है। इटली 
की पालखीमेंट वह ज्ञइरीली फुड़िया है, जो राष्ट्र के सारे ख़न को ख़राब कर रही है। इस 
को काठ कर फेंक देना चाहिए. ।' फिर सन्‌ १६१८ ६० में रण-क्षेत्र से लौद कर मुसोलिनी ने 
न्यवस्थापक-सभा की चचांश्ों के विपय में लिखा--हम लड्ढाई में विश्वास रखनेवालों 
ने बड़ी ग़लती की, जो ढिलमिल यक्तीनवालों फे हाथ में सरकार की लगाम रहने दी | यह 
लोग सैकड़ों आदमियों को युद्व में मरने के लिए मेज कर यहाँ बैठे-बैठे राजनैतिक स्त्रतंत्रता 
पर व्याख्यान काइ़ते हैं और त(ह-तरह की माँगें पश करते तथा ऐसी बातें कर रहे हैं, जिन 
लड़ाई में हार तक हो सकती है | शायद वे हमारे देश को और अच्छी तरइ इलाक करने 
और दिल खोल कर हमारा खन बहाने की स्रतंत्रता चाहते हैं। उधर सैनिक जिन को 
मरने के लिए मेज दिया जाता है--जि््हे जग भी चूँचाँ करने की स्व॒तत्रता नहीं है और 
श्रगर करे तो उन्हें गोज्जी से मार दिया जाता है--खाइयों में पूछते हैं कि हम क्यों मरें ! 
और इधर उन को वहाँ मेजनेवाले अभी तक रोम में बैठे यही चर्चा कर रहे हैं कि युद्ध में 
भाग लिया जाय या नहीं १ इस अमभागी, अपराधी, दिल की बुइढी शास्िय्रों की भीड़ को 
डुबो देने की ज़रूरत है ।! साम्राज्यशाही की कज्क मुसोलिनी में पहले-पहल देखने को तब 
मिली जब युनान ने युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ़ मिलने के लिए क़दम बढ़ाया । मुसोलिनी 
यूनान की इस हरकत पर बढ़ा नाराज़ हुआ क्‍योंकि युद्ध के बाद सुलह द्वोने पर वह 
यनान में इटजी का दखल चाहता था। मुसोलिनी ने खुल्लम-खुल्ला एलान किया कि 
इटली की बाद के लिए इशटेलियन साम्राज्य की ज़रूरत है, और इटली को एथिया 
माइनर में साप्राज्य स्थापित करना चाहिए। मगर जब सुलइ में इटली की इन 
माँगों पर ध्यान नहीं दिया गया तब इठली के सब्ज़बाग़ देखनेवाले लोगों को बड़ी 
निराशा हुई । 
बढ़ाई से लौटनेवाले देश-मक्तों की ठोलियों की इटली भर में जगह-जगढ़ पर 
'फ्रेंसियो' क्रायम दो गई थीं। लड़ाई से लौटे हुए. अधिकतर लोग बेकार फिरते थे, और उन 
फो किसी प्रकार का काम मिलना असंभव था। चीज़े मेँहगी थीं। चारों तरफ़ आर्थिक कष्ट 
के मारे दंगे-करिसाद होते थे। कर प्रांतों की सरकार समाजवादियों के हाथ में थी। क्रांति- 
कारी--समा जवादी अश्रसंतोष की ज़मीन तैयार देख कर लोगों के भड़काते फिरते थे | अस्तु 
दृइ़तालों की चारों तरफ़ भरमार थी। लड़ाई से लौटी हुई दोलियाँ अ्रक्तर मार-काट कर 
डालती थीं। सरकार सब चुप चाप देखती थी। उस में इन सब उद्मातों को रोकने की 
शक्ति नहीं थी। 'फ़ेसियो' नाम की दोलियों के लोग जिस जगह जैती ज़रूरत द्वोती थी उस 
अंगह वैसे ही काम अपने-अपने दक्क,न के माक्रिक कर बैठते ये। कहीं ज़बरदस्ती हृड़तालें 
तोड़ डलते थे वो कहीं मज़दूरों की तरक्त से लड़ बैठते थे । मिलन, त्यूरिन और फ़्जोरेंस में 
इन टोलियों का ख़ास तौर पर ज्ञोर था । बहुत-से नौजवान अपनी पढ़ाई-लिखाई और काम- 
श्र 
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काज छोड़ कर अपने देश का मान बढ़ने के उत्साह में लड़ाई में भाग लेने गए. थे। उन में 
से बहुत-से सेना में अफ्रतर रह चुके थे, और उन्हें झशा थी कि घर लौटने पर उन का 
बीरों की तरद स्वागत होगा और वे इज्जत के साथ देश के राष्ट्रीय जीवन में नेता बनेंगे । 
मगर मान और इफ़ज़त के स्थान में जब उन्हें युद्धू-विरोधियों और निराश जनता के ताने 
आर गालियाँ सुनने को मिलीं और उन को रोदियों के लाले भी पड़ने लगे तब उन्हों ने 
झपना संगठन कर के अपनी इज़्ज़त के लिए अपने हाथ ऊँचे करने का निश्चय किया | 
मुसेलिनी ने २३ मार्च सन्‌ १६१६ के दिन मिलन में ४४ खास-खास लोगों की एक सभा 
बुला कर 'फ़ेतिये” का एक संगठन और कार्य-क्रम बनाया, जिस से देश भर में बिखरे हुए 
फ्रेसियों की टोलियों के एक निश्चित मार्प और राष्ट्रीय हैसियत प्राप्त हो गई। इस ४४ 
आदमियों के संगठन का नाम मुसोलिनी ने 'लड़ाऊ टोली”" रक्‍्खा जिस का उद्देश बोल्शे- 
विज्म के मुकाबले में सिक्र पुरानी समाज-व्यवस्था को क़ायम रखना ही नहीं था क्योंकि 
मुसोलिनी के शब्दों में 'लड़ाऊ दोली' ने सिर्क़ 'क्रायम रहने! के लिए जन्म नहीं लिया था 
बल्कि 'लट्ट कर और आगे बढ़ कर!, इटली देश' में एक सथया जीवन पैदा करने के लिए. 
जन्म लिया था। इस टोली का हाल के लिए युद्ध-मंत्र क्रांतिकारी ब्युद्ध के क्रातिकारी फलों 
के लिए लड़ो' रकक्‍्खा गया क्योंक्रि मुप्तालिनी यूरोपीय युद्ध को इठली के लिए क्रांतिकारी 
मानता था और उस से इटली के लिए जितना फ़ायदा हो सके उठाना चाहता था। इस 
छोली का कार्य-क्रम भी किन्दहीं विशेष सिद्धांतों पर नहीं रचा गया। “हाल के--काम का” 
कार्य-क्रम बना लिया गया क्योंकि मुसोलिनी की राय में यह टोली किन्हों खास सिद्धांतों के 
प्रचार के लिए नहीं जन्मी थी। “'जड़ाऊ टोली' देश में केवल सुव्यवस्था और जीवन क्रायम 
करना चाहती थी और वह जिन उपायें से और जैसे हो सके वैसे करना चाहती थी। 
अस्तु, उस के कार्य-क्रम में खास बातें यह रक्खी गई :-- 
१. क्रियूम और सारे डेलमेशिया को इटली के लिए प्राप्त करना | 
२, सब बालिग़ मर्द और औरतों के लिए मताधिकार | 
३. सूची-पद्धति से श्रनुपात निर्वाचन । 
४. सेनाएँ भंग कर देने के बाद जल्द से जल्द राष्ट्रीय चुनाव । 
५, प्रतिनिधि-सभा के उम्मीदवारों की उम्र ३१ वर्ष से घटा कर २५४ वर्ष । 
६. प्रतिनिधियों का एक नेशनल ऐसलेंबली बनाने के लिए चुनाव | 
७. नेशनल ऐसेंबली की तीन वर्ष तक बैठक । 
८. नेशनल ऐसेबली का एक नई राजन्थ्यवस्था गढ़ना | 
६. सिनेट के उड़ा देना । 
१०, धंघेवालों का क़ानून बनाने के लिए, आधिक समितियों? के चुनना । 
११, मज़द्रों के लिए आ्राठ घंटे की मज़दूरी का फ्ानून | 
१२, ओ भद्जदूरों की संस्थाएं अपने उद्योगों का प्रबंध चलाने के येग्य हों उन के 
द्वारा उन का प्रबंध--खास तौर पर रेलों का--रेल के कर्मचरियों द्वारा प्रबंध । 
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१३, एक जल-सेना का संगठन | 
१४. गोला-बारूद के कारखानों पर सरकार का क्ब्ज़ा 
१४. मिलाकेयत पर कड़ा कर | 
१६, कुछ गिरजों के माल पर सरकार का क़ब्ज़ा और पादरियों की कुछ रियायतों 
को मिटाना | 
१७, मौरूसी जागीर मिलने पर कड़ा कर । 
१८, म॒नाफ़ों में से ८१ सैकड़ा ले लेना । 
जिस दिन यह कार्य-क्रम बनाया गया था उसी दिन शाम को फ्रेंसिक्स के 
व्यवस्थापक-सम्मेलन में “पैदावार में सहकार; बैंठाव में वर्ग-संग्राम”” का सिद्धांत स्वीकार 
फिया गया और तीन खास निम्न एलान किए गए । 
१. युद्ध के वीरों और शहीदों को मान । 
२. लीग आॉँव नेशंस स्वीकार, साम्राज्यशाह्दी का विरोध; फ्रियूम और डेल- 
मेशिया पर क़ब्ज़ा । 
३, इटली को युद्ध से दूर रखने की सलाह देने वाले सारे उम्मीदवारों का चुनांव 
में विरोध | 
मुसोलिनी का विचार इस समय शायद जर्मनी की तरह पैदावारी धंधों का एक 
राज्य क्रायम करना था। भगर मुसोलिनी के इस प्रोग्राम के लिए किसी ने बहुत उत्साह 
नहीं दिखाया । जिन लडाई से लौटे हुए सैनिकों पर मुसोलनी अपनी सफलता के लिए 
आाशा रखता था उन्हों ने उस का साथ न दे कर उभाड़नेवाले समाजवादियों की 'लाल 
पल्टन” को पसंद किया । फ़ेंसिस्ट लोगों को भी उस की बातें नहीं जचीं | इथियारबंद लोगों 
को ले कर सरकारी अफ़सरों का सामना करने के अपराध में मुतोलनी और उस के कुछ 
खास साथियों को चुनाव के ज़भाने में पकड़ कर २१ दिन के लिए. जेल में भी डाल दिया 
गया । उस के उम्मीदवारों की बुरी तरह हार हुई और कुछ ही मास में उस के कार्यक्रम 
की किसी को याद तक नहीं रही । समाजवादी और बुद्धिमान्‌ राजनैतिक दलों के लोग 
मुसोलनी कै कार्यक्रम फी लाश पर मुँह चिद़्ोने और क्हकह्दे लगाने लगे। मुसोलनी के 
दिल को बड़ी चोट लगी | जियोलिटी फिर प्रधान मंत्री हुआ । 
मुसोलनी का राजनैतिक कार्यक्रम नाकामयात्र हुआ। मगर फ़ेंसिस्ट टोलियों 
की प्रतिदिन मार-काट जारी रही । आए दिन जिधर सुनो उधर से फ्रेसिस्टों की बोलशेविकों 
से मुठभेड़ और मार-काट हो जाने फे समाचार आते थे। फिर फ़ेसिस्टों की दूसरी नेशनल 
कांग्रेस मई सन्‌ १६२० में मिली तो उस में एक बहुत छोटा-सा कार्यक्रम बनाया गया 
जिस में लिफ़ तीन बातें रक्‍्खीं गई | 
१, लड़ाई का समर्थन । 
२, विजय का मान । 
३. ज़बानी और अमली राजनीतिशों के समाजवाद का विरोध । 
इन तीनों बातों का पक ही अर्थ था, अर्थात्‌ जिन पुराने राजनीतिशों के हाथों में 
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इटली की लगाम थी उन के प्रति 'घुणा और उन का विरोध? | मुसोलिनी और उस के 
साथियों को अपनी दोलियों की चारों तरफ़ मार-काट पसंद नहीं थीं क्‍योंकि ये अच्छी 
तरह सममभते थे कि उन का काम पूरा हो जाने पर फिर उन को क्वाबू में रखना असंभव हो 
जायगा। अस्तु फ़ेंसिज़्म को सिर्फ़ एक 'जीवन-दायक लड़ाऊ आऑदोलम' ही न रख कर 
भे उस को जल्दी से जल्दी एक मज़बूत राजनैतिक दल बनाने के प्रयत्न में लगे। मंत्री, 
उपमंत्री, प्रांतिक मंत्री चुने गए और संगठन करने के लिए चारों ओर देश में आदगी फैला 
दिए गए। इसी बीच में श्रप्रेल सन्‌ १६२१ में जियोलियी ने प्रतिनिधि-समा को श्रपनी 
इच्छा के अनुसार न पा कर भंग कर रिया और फ़ेसिस्ट और राष्ट्रीयता के पत्षपातियों से 
समा गवादी-दल” और “जन-दल” के लोगों के विदद्ध सरकार की सहायता करने की प्रार्थना 
की। राष्ट्रीय पक्षत्रालों ने इस मौके का फ़ायदा उठाया। नए चुनाव में ३४ फ़ेतिस्ट और 
क़रीब दस राष्ट्रीय पत्ष के स्त्रतंत्र सदस्य प्रतिनिधि सभा में चुन कर आ गए । मगर सभा में 
दाखिल होने के कुछ ही दिन बाद मुनोलनी ने उदारदल के नेता जियोलिटी से साफ़ कद्द 
दिया क्रि राष्ट्रीय पक्ष के भरोसे पर वह न रहे क्योंकि उदार दल की पूछ देश में कहीं नहीं 
है। उदार दल वालों को देश सहायता नहीं देगा और वे कुछ न कर पायेंगे। जब राजा 
ध्यवस्थापक-सभा के खुलने पर व्याख्यान देने अ्र,या तो मुसोलनी अ्रपनी टोली के साथ 
सभा से उठ कर चला गया। बाद में अखबारों में एक लेख मेज कर उस ने अपने इस 
काम को समकाने फे लिए एलान क्रिया कि फ़ेतिस्ट राजाशाही तंत्र के माननेवाले नहीं 
हैं। वे प्रतातंत्रवादी हैं । इस पर राष्ट्रीय पत्ष के सदस्य इस ठोली से अलग हो गए क्योंकि 
थे राजतंत्रवारी ये। अस्तु मुसोलनी श्रपनी एक मत की टोली का निद्वंद नेता बन कर 
प्रतिनिषि-समा में बैठा। मगर मिलन के गुद्ध को छोड़ कर ग्राम फ़ैसिस्ट राजाशाही 
के विरोधी नहीं थे और राजा पर हमले उन्हें बुरे लगते थे। मुसोलनी के एलान का उस के 
दल में भी विगेष हुआ और सुसोलनी ने जमीन अपने पावो के नीचे से खिसकती देख कर 
प्रजा-तंत्र का जिक्र ही छोड़ दिया और कहने लगा कि फ़ेसिस्ट न प्रजा-तंत्रवादी हैं और न 
राज-तंत्र-यादी, थे तो देश का भला करना चादइते हैं। मुसोलनी ने श्रपनी मार-काट करने 
वाली टोलियों के समाजवादी दलों पर हमले रोकने और समाजवादियों से मेल करने का 
प्रयत्न भी करना चाद्दा क्योंकि देश में बोलशेविक क्रांति होने का ग्रव खतरा नहीं रहा था । 
समाजवादी लोग देश में काफ़ी बदनाम और फ़ेतिस्ट लोग धता की नजरों में काफ़ी उठ 
चुके थे | ज़रूरत से अधिक मार-काट जारी रखने से फ़ेतिस्ट दल के बदनाम हो जाने का 
भी डर था। मगर अधिकतर लड़ने वाली टोतमियाँ देशमक्ति के विरोधी समाजवादियों से 
फ़ैसला करने के ब्रिल्कुल विरुद्ध थीं और वे (समाजवाद की लाश तक जला देना चाहती 
थीं। अस्तु मुसोलनी का समाजवादियों से सममौता फ्रेसिस्टों ने स्वीकार नहीं किया । इस पर 
रौती और मुसेलनी ने फ़ेतिस्ट दल फे सामने अपने इस्तीफे रल दिए। मज़बूर हो 
कर दल ने समझौता मान लिया और नेताओं ने इस्तीकफ़ो लौटा लिए। फिर भी 
समाजवादियों पर टोलियों की मारकाठ जांरी रही | मुसालनी ने दल सुब्यवस्थित 
और समठित करने पर बहुत ज्ञोर दिया । मुसालनी के ही आदमी दल के कर्ता-धर्ता चुने 
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गए] बल का धैनिक भाग अरवाँत फेसिह्ट 'जनदल” का संगठन ठीक क्रिया गया। 
जनरल के रीतरिवाज और गीत निश्चय किए गए। पुरानी रोमन सैनिकों की चाल, 
शोमव सलाम और “इया इया-श्रा-ला-ला' का नाद अखि्तियार किया गया बिल्कुल रोमन 
सेना के ढंग पर 'जनदल' का संगठन क्रिया गया और उस का मुसेलिनी स्वयं नायक 
बना । वदों, रोमन सलाम, रोमन चाल, नाद और “जनदल' फे संगठन की नवीनता 
नौजवानों के बहुत भाई और कालिजों के बहुत से विद्यार्थी और दूसरें नौजवान जनदल 
में था ब्रा कर. मिलने लगे। फ़ौजी चाल चलने के सिवाय प्रारंभ में जनदल का काम 
श्रामतौर पर समाजवादियों की हड़ताले' तोइना ही था। मगर सौभाग्य से उन्हें शीघ्र दी 
बड़ा काम मिल गया | 

नए चुनाव में अनुतात-निर्वाचन की पद्धति के कारण मध्यत्रगीं के गुट 
ही फिर चुन कर आ गए थे और प्रतिनिध-सभा के क़रीत्र आधे सदस्य इन गुट्दों के थे । 
मगर इटली के उत्तर भाग सें “समाजवादी दल और दक्षिण भाग में अपना नास 
'लाक-दल” रख लेनेवाला पुराना 'केथौलिक दल” भी काफ़ी ज़बरदस्त थे। इन दोनों 
का आपस में मेल दुलंभ था। सरकार के चलने के लिए इन दोनों में से एक दल 
की सहायता अनिवार्य थी। अ्रस्तु सरकार ने इन दोनों के लड़ाने का खेल खेलना 
शुरू किया | एक के बाद दूसरे लगातार बहुत से मंत्रिमंडल बने और टूटे । 'लोकदल' 
के हाथों में कुंजी होने से वह अपनी सरकार चाहता था । मध्यम-वर्ग के सदस्य 
समाजवादी प्रधान मंत्री का नाम तक सुनने को तैयार नहीं थें। समाजवादी सिवाय 
समाजवादी के और किसी प्रधान-मंत्री के लिए तैयार नहीं थे। राजा मध्य-वर्ग के प्रधान 
मत्री चुन-चुन कर हार गया । ऐसा मालूम होने लगा कि राजा के समाजवादी प्रधान 
मंत्री चुनना पड़ेगा और शायद मुसोलनी भी समाजवादी मंत्रि-मंडल में एक मंत्री का 
प्रद लेगा। मगर मुसालनी ने खुद प्रधान-मंत्री बन कर “लोकदल” और “समाजवादी! 
दलों का एक मंत्रि मंडल बनाने की तैयारी तो ज़ाहिर की मगर किसी दूसरे ग्रधान मंत्री के 
मंत्रि-मंडल में स्वयं शामिल होने से साफ़ इन्कार कर दिया। लोग व्यवस्थापक-समा की 
इस हालत से थक गए.। राष्ट्रीय पक्क वालों ने--जो सदा से व्यवस्थापकी सरकार के विरोधी 
थे--फ़ेसिस्टों से मिल कर किसी एक दल पर हमला न कर के 'व्यवस्थापकी सरकार-पद्धति' 
पर ही जोरों से अखबारों में हमला शुरू किया। ऊबे हुए अखबारों ने भी इस इमले में 
उन का साथ दिया । 

इधर मुसेलनी “उदार सरकार” बनाम 'फ़ेसिस्ट सरकार” पर शेख पर लेख लिख 
रहा था। २० तितम्बर फे दिन विक्टर इमेदअल की सेनाओं का रोम पर कृब्ज्ञा करने 
का वर्ष-दिन सनाया गया और इस दित मुसेलनी ने ऐलान किया कि फ़ेसिस्ट इटली पर 
शासन करने के लिए तैयार हैं। उस ने आनेबाली फेसिस्ट क्रांति का भी ज़िक किया और 
*रोस पर कूच करो !' की पुकार शुरू की। राजा से मेल रखने फे विचार से उस ने इस 
बात का भी ऐलान किया कि फेसिस्ट राजा-शाही के विरोधी नहीं हैं; बल्कि उन को 
उल्टी शिकामत है कि ग्राजकल का राजा अपनी रसजसच्ञा का पूरा उपयेग नहीं करता है | 


श्ड्र ] यूरोप की सरकारें 


फिर फेसिस्ट की ठोलियों के बोल ज़ानो से जरमनों के निकाल देने पर भी जब सरकार ने 
कुछ हस्तक्षेप नहीं क्रिया, तब मुसोलनी ने प्रतिनिधिसमा के पास अपनी माँगें पेश कर 
दीं। उस की माँगें यह थीं, “प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया जाय, चुनाव के क़ानून का 
सुधार और नया चुनाव शीघ्र से शीष्‌ किया जाय । सरकार को राष्ट्र की विरोधी शक्तियों का 
कड़ाई से सामना करना चाहिए, आशिक स्थिति सुधारनी चाहिए, डेलमेशिया छोड़ देने 
पर फिर से विचार होना चाहिए और फेतिस्टों के, वायुयान के कमीशन पर क्ब्ज़ा और 
परराष्ट्, युद्ध, जलसेना, श्रम और साव॑जनिक निर्माण-कार्य के पाँच मंत्रीपद मिलने 
चाहिए ।! उस ने इन माँगों के साथ यह ख़बर भी भेज दी थी कि “अगर यह 
माँगें खुशी से स्त्रीकार नहीं होंगी', तो वह “उन्हें ज़बरदस्ती से मंज़्र कराएगा क्‍योंकि 
ब्यवस्थापक-सभा के निकम्मेपन से देश को बचाने का श्रब कोई दूसरा मार्ग नहीं रहा 
है।' प्रतिनिषि-सभा के राजनीतिश उस की इन माँगों पर मुस्कराने लगे। वे अ्रधिक से 
अश्षिक फ़ेसिस्टों के बिना विभाग के एक-दो मंत्री और दो-चार उपमंत्री पद दे कर संतुष्ट करने 
को तैयार ये। वे फेसिज़्म को केवल एक मज्ञाक और अधिक से अधिक एक नई हवा सम- 
मते थे | उस से डरते नहीं थे; क्योंकि फ़ेसिस्ट लोगों की राजनैतिक क्षेत्र में अभी तक 
अधिक ताक़त नहीं थी। उन के काफ़ी सदस्य तक प्रतिनिधि सभा में नहीं ये। 

मगर फेतिस्टों का उत्तर इटली के लगभग सारे नगरों पर पूरा ज़ोर था। अक्टूबर 
के महीने में उन्हों ने प्रीक्ट्सों और पुलिस फे दफ़्तरों पर कफ़ब्ज़ा जमाना और दक्तिण के 
नगरों में अपनी ताक़त फैलाना शुरू कर दिया। जिन रेल और तार के दफ़्तरों की उन्हों ने 
हड़तालों म॑ रक्षा की थी, उन पर उन्हों ने अब अपना पहरा रख दिया | २४ अक्ट्ूगर को 
दक्षिण प्रदेश के नेपल्त नगर में दक्षिण में ,फेसिज्ष्म का ज़ोर बढ़ाने के लिए फेसिस्टों 
की कांग्रेस बैठी और उत में खुल्लम-लुलला क्रांति का ज्ञिक्र करते हुए मुसालनी ने 
कहा कि, अगर क्रानूनी तरीके से काम नहीं होगा तो फिर गैर-क्ानूनी तरीक्रों का 
इस्तेमाल क्रिया जायगा और रोम पर कूच करना पड़ेगा।? ,फेक्टा नाम फा एक 
ईंतमुख आदमी इस समय प्रधान मंत्री था। मगर वह बेचारा कुछ कर-घर नहीं 
सकता था; क्‍योंकि प्रतिनित्रि-सभा में उस का बहुमत नहीं था । श्रस्तु जैसे ही उस की 
सरकार ने इस्तीफ़ा दिया बसे ही फेसिस्ट ठोलियों के रोम से तीस मील दूर के 
एक मक्का पर इकद्चा होने का 'फ्रेतिस्ट सैनिक समिति? की तरफ़ से हुक्म मिला। और 
र८ अक्टूबर को रोम में काली क्रमो़ें पहने हुए क़रीब पचास इज़ार फेसिस्टों की 
टोलियाँ घुर्ती । 'सैनिक समिति! ने कच का हुक्म देते वक़्त एलान किया था कि यह कूच 
सेना, पुलिस, राजा अथवा काम करनेवालों के खिलाक़ नहीं हैं; बल्कि उन 'निकम्मे 
शजनैठिक गुड्टों के ख़िलाफ़ है, जो चार वर्ष से इटली में मज़्यूत सरकार क्वायम नहीं 
कर सके हैं !! सरकारी फ्रीनें भौ आई; सगर केाई लड़ाई या .खूत-खराबा नहीं हुआ | 
रथ अ्रक्टूअर का तीसरे पहर सालंदरा ने मुसालनी से आपने मंत्रि-मंडल में मंत्री बनने के 
लिए पूछा | मुसालनी ने इन्कार कर दिया । अस्तु २६ अक्टूबर केा टेलीफ़ोन पर मुसालनी 
का राजा ने बुला कर अपना मजि-मंडल बनाने के लिए झाशा दी और मुसेलनी दूसरी ही 


इटली की सरकार [ १४३ 


गाड़ी से यह कहता हुआ मिलन छोड़कर रोम के लिए चल पड़ा कि, कल इटली के! 
मंत्रि मंडल ही नहीं; बल्कि सरकार मिल जायगी ।' रास्ते में उस ने उतर कर एक लाख 
पचास इज़ार एकत्र ,फेतिस्टों की सलामी ले ३० अक्टूबर के मंत्रि-मंडल तैयार कर के 
योम में घुत आनेवाले पचास हज़ार सैनिकों के चौबीस घंटे के भीतर बापल चले जाने 
का हुक्म दे दिया। दुनिया के इतिहास में यह एक अनोखी क्रांति हुईं। इस के विचारों 
की क्रांति कहना दी अधिक उचित दोगा । क्‍योंकि इटली फे नौजवानों ने एक मंडे के नीचे 
इकह हो कर बिक खून-खराबा किए. इटली के बूढ़ों को निर्जीव राजन!ति से बचा लिया। 


६-फ्रेसिस्ट सरकार 


मुसालनी ने अपने नए मंत्रि-मंडल में अपने सिवाय सिफ़ तीन और फेसिस्ट 
रक्‍्खे | बाक़ी सब मंत्रियों के उस ने एक समाजवादी दल को छोड़ कर और सब दलों से 
लिया। अपने हाथ में उस ने पर-राष्ट्रविभाग और ब्लांकी के उपमंत्री बना कर, यह- 
विभाग रकखे | फेसिस्ट श्रपनी जीत के किसी से बाँटना पसंद नहीं +रते थे । उन्हें इस प्रबंध 
से काफ़ी निराशा हुई जिस से दल में मुसालनी का बहुत विरोध भी हुआ । मगर 
मुसालनी ब्यबस्थापक-सभा से मिल कर काम करना चाहता था | मुसोलनी ने व्यवस्थापक- 
सभा में जा कर सिनेट से तो अ्रपनी गुस्ताखियों के लिए क्षमा माँगी और इस “इटली के 
प्रख्यात पूर्व॑जों की प्रख्यात जगइ के लिए! बहुत इज्ज्ञत दिखलाई और उस ने बादा किया 
कि क़ानून के अनुसार ही भविष्य में मैं चलेगा और दूसरे राष्ट्रों से मेल और इटली में 
पूर्ण स्वतंत्रता की नीति पर क्रायम रूँगा। मगर प्रतिनिधि सभा से उस ने बिल्कुल उल्दा 
ब्यवहार किया | वहाँ जाकर वह बोला--'मैं आ्राप के सामने आया हूँ । इस में आप ने मुझे 
कुछ इज्ज़त नहीं दी है श्ौर न मैं आप से श्रपनी गुस्ताख्नी के लिए माफ़ी माँगता हूँ | जिन्हें 
हाल के वाक़़यों पर दुःख हो, वह अपने कमरों में बैठ कर अ्बलाओं की तरह आँयू के दरिये 
बहा सकते हैं। मैं तो यद मानता हूँ कि क्रांति को अपने अधिकार होते हैं। तीन लाख 
नौजवान जब मेरे इशारे पर सब कुछ कर गुज़रने के। तैयार हैं, तो मैं चाहूँ तो श्राप की 
इस निकम्मी सभा में खून की कींचड़ कर दूँ । मैं चाहता तो आप की इस सभा के ठोकर 
मार कर निकाल देता और निरी फेसिस्टी सरकार क्रायम कर लेता | मगर मैं ने ऐसा 
नहीं कियाँ; क्‍योंकि मैं ऐसा नहीं करना चाहता हँ---कम से कम श्रभी इप की ज़रूरत नहीं 
है। फिर उस ने अपना कार्यक्रम बदा कर एक साल के लिए. सब कुछ लियाइ-सफेद करने 
की पूरी ताकत की माँग पेश की, जिस से सरकार के सुसंगठित बनाया जा सके और खर्च 
में कमी की जा सके | उस ने वायदा किया कि अपने सारे कामों का हिसाब बह प्रतिनिषि- 
सभा को देगा । मगर साथ ही उस ने यह मी जता दिया कि अतिनिषि-सभा दो दिन 
था दो वर्ष मे जब ज़रूरत होगी मंग की जा सकती है | आप को या तो जनता के भाषों 
के सामने सिर मुकाना होगा या नेस्तनाबूद हो जाना पड़ेगा” इन शब्दों में उस ने अपना 
अ्माख्यान समास किया, “भद्र पुरुषों, देश को अब बहुत-सी अपनी बकवास सुनाना बंद 
करिए,। बावन सदस्य मेरे ब्याख्यान पर बोलना चाहते हैं, यह संख्या बहुत बड़ी है। 


श्ड४ ॥ यूरोप की सरकारें 


इस बकवास की बजाय झत्र हम लोगों को शुद्ध दृदय और सचेत मन से देश का मान और 
बन बढ़ाने के प्रवक्ष में लग जाना चाहिए, | ईश्वर मेरे इस काम में मेरी सहायता करे !* 
सदस्य नौसिखिए मुखोलनी की फटकार सुन कर दंग रह गए | समा जयादियों का 
लेता तुराती कहने लगा, 'मुसोलनी फिर यह व्यवस्थापक सभा का भूत क्‍यों क्रायम रखता 
है| इस से तो सीधा स्वेच्छाचारी राज्य वह चलाए तो मैं पसंद करूँगा ।! जियेालिटी ने 
कृदा--“यह प्रतिनिधि सभा इसी क्राबिल है |! सिनेट के लोग प्रतिनिधि-सभा पर मुसकराने 
कंगे। मार बाहर देश में और अखबारों में मुसालनी के इस व्याख्यान की बड़ी तारीफ़ 
हुई। प्रतिनिषि-सभा में मुसोलनी की माँग मंजूर हुईं और सरकार के एक साल के 
लिए, साथी ताक़त दे दी गई। प्रतिनिषि-समा ने 'नेस्तनाबूद' होने से 'देश के भावों के 
सामने सिर मुकाना? ही बेहतर समझा । समाजवादियों और कम्यूनिस्टों ने प्रतिनिधि-सभा 
में मुसालनी का विरोध किया । मगर मुसेलनी के 'लोकदल” की तरफ़ से बहुत चिंता 
थी क्‍योंकि इस दल की सहायता पर दी मुसालनी की सरकार निर्भर थी। लोकन्दल का 
नेता डौनस्तरजो, अपने हाथ में कुंजी देख कर कान खड़े करने लगा । वह शिकायत करने 
लगा कि उस के दल के काफ़ी आदसी मंत्रि-मडल में महीं रक्‍्खे गए और फेसिस्ट लोग 
इटली के दक्षिण भाग में उस के दल की हर तरइ से ताक़त तोड़ने की केशिश करते 
हैं। अप्रेल सन्‌ १६२३ ई० में लाक-दल की सालाना सभा में मुसोलनी की बड़ी 
बुराइयाँ भी की गई । श्रस्तु मुसालनी ने श्रधिक इंतज़ार करना उचित नहीं समझता । 
खोफ-दल के मंत्रि-मंइल में दो मंत्रि थे जिन में से एक तो मर गया और दूसरे का मुसोलनी 
ने इस सभा के बाद इस्तीफ़ा ले लिया | पुसोलनी को अ्रपनी स्थिति का डर हुआ और 
इस लिए. उस ने चुनाव का कानून बदलने की माँग शुरू की। उस ने व्यवस्थापक- 
सभा के सामने एक मसविदा पेश किया जिस के अनुसार 'जिस दल को देश भर में सब 
से अधिक मत मिलें उस को दर चुनाव-स्षेत्र से दो तिहाई जगहें मिल जानी चाहिए !” 
मुसोज्ञनी ने एक व्याख्यान में कहा कि, “मैं अपने चारों श्रोर सारे राजनैतिक दलों फे 
खंडर बिखरे हुए देखना चाहता हूँ जिस से फेसिज़्म की एक इमारत दी पर सब की नक़रें 
पड़े । अगर यह मसविदा प्रतिनिषि-सभा स्वीकार नहीं करेगी तो एक दूसरी क्रांति करनी 
पड़ेगी ।' लोक-दल का नेता इस घमकी के सुन कर चुपचार इस्तीफ़ा दे कर चला गया 
और यह चुनाव का कानून इस संशोधन के साथ पास हो गया कि सब से अधिक मत 
मिलने के साथ-स, थ कम से सब भत्तों के २५४ फ्री सदी मत भी मिलने चादिए । 
प्रतिनिषि-सभा का नया चुनाव हुआ ओर .फेसिस्टों के जनदल ने देश भर 
में चुनाव के दिन एकत्र हो कर ,फेसिस्टों की मदद की | देश भर में जितने मत पढ़े ये 
डस के दो तिहाई फेसिस्टों को मिले | मुसोलनी मे सोचा कि अब प्रतिनिधि-सभा ठीक सरह 
से काम करेगी। उस की व्यवस्थापक-सभा के काम के बारे में यह राय थी कि जो मसबिदे 
मंत्रि-मडल ज्यवस्थापक-सभा के सामने रक्‍़्ले उन पर निष्पक्ष रूप से पिचार करना और 
ऊन पर अपनी निष्पक्ष सलाह देना ब्यवस्थापक-सभा का काम है न कि इमेशा सरकार 
का. विरोध करना । उस के यह देख कर बड़ा आशचये ओर इुश्स हुआ कि नह पतिनिधि- 
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सभा के शुरू होते ही अल्प संख्या के दलों ने चुनावों और सरकार के विरोध का और 
अपने-अपने दलों के कार्यक्रमों का रोना फिर उसी पुरानी चाल से शुरू कर दिया ! 
समाजवादियों के दो नेता ऐमेनडोला और मेटियोटी को खास कर सरकार को तंग करने में 
मज्ञा-सा आता था। मुसोलनी ने इन दलों से मेल करने और उन्हें समझाने की बढ़ी 
कोशिशें कीं। उस ने समझाया कि तुम लोग जो यह अपने-अपने कार्यक्रमों से चिपक 
गए हो इस का अर्थ क्‍या है ? तुम्हें आगे या पीछे किघर भी तो जाना होमा । या तो ताक़त 
आर हिम्मत हो, .तो क्रांति कर के सत्ता हाथ में कर लो श्रथवा जिन के हाथ में सत्ता है 
उन का साथ दो ।? मगर उस की यह बातें किसी की समझ में न आई । इसी बीच में 
दुर्भाग्य से किसी ,फेसिस्ट ने मेटियोटी की हत्या कर डाली | अ्रब तो विरोधियों ने चीं-पुकार 
मचा दी | मुसोलनी से इस्तीफ़ा माँगा जाने लगा । 'जनदल” को भंग कर डालने के लिए 
युकार मच उठी | मुसोलनी ने राष्ट्रीय पक्ष के लोगों को अच्छी तरद हाथ में रखने के विचार 
से दो राष्ट्रीय पक्त के मंत्री अपने मंत्रि-मंडल में और ,फोरन बढ़ा लिए और कई राष्ट्रीय पक्ष- 
बालों के फेसिस्ट दल की बड़ी कौंसिल में भी रख लिया । उस ने अपने दल के फिर से 
संगठित करने ओर हिंसा के दबाने का वादा किया मगर अपना इस्तीफा देने या 'जनदल' 
के भंग करने से साफ़ इन्कार कर दिया | इस पर लगभग सारे बिरोधी प्रतिनिधि समा छोड़ 
कर ऐवेंताइन पहाड़ी पर एक आफ़िस में जा बैठे और वहाँ से ऋतम और स्याही की गेला- 
बारूद और काग़ज़ी वायुयानों से फेसिस्टों पर हमले करने लगे | दस राजनैतिक दलों और 
छुः सात युद्टों ने मिल कर फेसिस्टो की सरकार पर हमला शुरू किया । मुसोलनी ने उन्हें 
मनाने की बड़ा कोशिशें की क्‍योंकि वह विरोधी दलों के व्यवस्थापक-समा में स्था न देना चाहता 
था जिस से कि उन की समालोचना और विचारों का सरकार के लाभ मिल सके । मगर जब्र 
विरोधियों के वह किसी प्रकार संतुष्ट न कर सका और उन्हों ने उस की सरकार के खून की 
माँग जारी ही रक्‍्खी, तो उस ने आखिरकार मजबूर हो कर विरोधियों के ४८ घंटे फे अंदर 
कुचल डालने का एलान किया। विरोधी अख्रबारों के बंद कर दिया गया या उन की 
आबाज़ कमज़ोर कर दी गई । फेसिस्टों का विरोध करनेवाले वकीलें की सनदे' छीन ली 
गई' और प्रोफ़ेसरो के निकाल दिया गया और सारी विरोधी संस्थाओं के! भंग कर दिया गया । 
अपने पक्षुपाती सदस्यों की प्रतिनिधि-सभा के आगे मुसोलनी ने बहुत ही क्रानून और ज्ञान्ते 
की पाबंदी'दिखाई, यहाँ तक कि छोटी-छोटी बजट इत्यादि की तफ़्सीलों पर भी, जिन पर 
व्यवस्थापक-सभा में आम तौर पर चर्चा नहीं होती थी, सदस्यों के चर्चा करने का मौक़ा 
दिया। फेसिस्ट दल की कौंसिल की तरफ से नई फेसिस्ट सरकार क़ायम करने के विचार 
से निम्न-लिखित बातों पर बिचार करने के लिए एक कर्मीशन भी बैठाया गया :--- 

१. कार्यकारिणी ओर धारा का संबंध ! 

२, सरकार और अख़बार | 

३. सरकार और रुपए-पैसे का व्यवहार करनेवाली संस्थाएं | 

४. सरकार और ग़ुत्त संस्थाएं | 

४. सरकार और ञंतरोष्ट्रीय दल । 
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६. सरकार और उद्योग संघे । 

सगर इस कमीशन की रिपोर्ट के इंतज़ार में न बैठे रह कर मुसोलनी ने स्वयं 
फ़ौरन ही सरकार को सुधारना शुरू कर दिया। अनुपात-निर्वाचन उस ने एक फ़ानून पास 
कर के बंद कर दिया और स्त्रियों को उस ने भी मताधिकार दे दिए। क़ानून बनाने के बजाय 
श्रपने हुक्म निकाल कर काम करने की ताक़त हाथ में ले लेने से उस का काम श्रासान हो 
गया था । परंतु पुराने कानूनों की आदी अदालतों ने उस के इन हुक्मों पर अमल करने में 
आना-कानी दिखाई इन लिए. उसे न्याय-शासन के बदलने की भी ज़रूरत हुईै। “कौंसिल 
श्रॉँचू स्टेट” की सरकारी कामो के गैर-क्रानूनी ठहराने की ताक़त छीन ली गई और सारी 
प्रांतीय अ्रदालतों के तोड़ कर एक अदालत बना दी गई। नए कानून बनाए गए, जिन में 
कैसिस्टों के सिद्धांतों का समावेश क्रिया गया और नौकरशाही में भी बहुत कुछ कॉट-छाँट की 
गई । सन्‌ १६२६ ई० के एक अगस्त मास में ही ५ नायब प्रीफ़ेक्यों को कम कर दिया गया 
और सत्रह नए ग्रांत कायम कर दिए गए। सुधार-कमीशन को फ़ेसिस्ट दल के हुक्म के बजाय 
शजा के हुक्म से काम करने का हुक्म दिया गया। थोड़े से शब्दों में कद्दा जाय तो सारी 
सरकार का इन फ़्रेसिल्ट सिद्धांतों पर संगठन किया जाने लगा कि, “व्यवस्थापकी सरकार 
कमज़ोर और केवल दलबंदी का दकेसला द्वोती है। प्रजा के प्रतिनिधियों की सरकार का अर्थ 
सिफ़े यही होता है कि कुछ पेशाबर राजनीतिशों के हाथ में सरकार“की लगाम रहती है । दलों 
के एक दूसरे से कगड़ों के मारे कभी कोई सरकार ताकतवर नहीं हो पाती और जो सरकार 
ताक़तवर नहीं उस को सरकार नहीं कद्दा जा सकता। सरकार को दलों या व्यक्तियों का प्रति- 
निधि नहीं बल्कि राष्ट्र का अतिनिधिं होना चाहिए । सरकार के सुक्काबले में व्यक्ति के कोई 
स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती | व्यक्ति कुछ नही है; सब कुछ इटली है । स्वतंत्रता अविकार 
नहीं, कर्तव्य है। शितनी अ्विक मज्ञबूत सरकार होती है उतनी ही अधिक लोगों के स्व 
तंत्रता मिलती है | स्वतंत्रता उन राष्ट्रों में होती है जो प्रगतिशील, उद्योगी और सजक होते 
हैं ओर जो अपने सदस्यों की सुजकशक्ति के विकास का मौका देते हैं। जे! शक्तिमान्‌ 
दोता है उसी को राष्ट्र पर शासन करने का अधिकार होता है। सरकार की सत्ता पर किसी 
संस्था का द्वाथ रखने का अधिकार नहीं है। जब तक सरकार मज़बूत रहती है तमी तक 
बह सरकार कदलाने और शासन करने की अधिकारी होती है।”? राजव्यवस्था के शब्दों 
के अनुसार इटली के मंत्रिमंडल की कार्यकारिणी सत्ता का जन्मदाता व्यवस्थापक-सभा के 
स्‍थान में राजा का समझा जाने लगा और व्यवस्थापक-सभा का काम सिर्फ़ सरकार के 
प्रस्तावों पर समालोचना और राय ज़ाहिर करना माना गया। फेतिस्ट सरकार, फेसिस्ट 
दल और ल्‍पेसिस्टों का 'जनदल' फेसिज््म के तीन स्तंभ बन गए.। फेसिस्ट दल के 
मुसालनी ने फिर से अच्छी तरह संगठित किया और राजा का एक हुक्म निकाल कर 
“जनदल!' का इडली राष्ट्र की 'राजनैतिक पुलिस” बना दिया। 

रोसौनी नाम का एक मज़दूरों का समाजवादी नेता उत्तर अमेरिका में इटली के 
मज़दूरों का संगठन करता था। वहाँ उस ने इंटली के मज़दूरों के प्रति दूसरे देश के 
मज़दूरों का बर्ताव देख कर यह निश्चय किया था कि शअ्रभी प्ंतर-सष्ट्रीय भाईचारे के 
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सम्रा जवादी विचार पर हटली के मज़दुरों का संगठन करना ठीक न होगा। ईठली के 
मक़दूरों के शाष्ट्रीयवा के बिचारों पर संगठित करना दहोगा। अस्त अमेरिका से लौट कर उस 
ने इटली में मज़दूरों का संगठन इसी सिद्धांत पर करना शुरू कर दिय्रा था और धीरे-धीरे 
उस ने इटली में बहुत-सी मज़दूरों की संघें भी बना लीं थीं। मुसालनी और रोसौनी के राष्ट्रीय 
विचार मिलते-जुलते थे | अस्तु मुसालनी के हाथ में ताक़त आने के बहुत दिन प्रहिले 
ही मसालनी ने उस से फ़ेसिर- के मेल की बात चलाई थी। नई फ़ेंसिस्ट सरकार के संगड़न्‌ 
पर विचार करने के लिए. अगस्त सन्‌ १६२४ ६० में मुसालनी ने जो कमीशन ग्रैठाया थ्रा 
उस के बैठने के बाद ही देश भर में चारों तरफ़ मज़दूर और मालिकों के करड्ठे छिड़े और 
एक आर्थिक संकट खड़ा हो गया । अस्तु इस कमीशन ने, जिस का एक सदस्य रोसौनी भी 
था---अन्य व्यवस्थापक सुधारों पर समय न खराब कर के इटली की आर्थिक ब्यबस्था प्र 
ही अधिक विचार किया और इटली के लिए एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था तैयार की जिस, के 
मिम्नलिखित तीन भागों में बॉटा गया था | ; 

१, राष्ट्रीय सरकार और राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था । 

२ उद्योग-संघों की क्रानूनी हैसियत । 0 

३. मज़दूरी के ठेकां के उद्योगों के लिए तय करने और , उन ठेके पर अ्रमल 
करने के लिए, मज़दूरी के क़ानून और सिद्धांतों के नियम और अदालते ।॥ हे 

इस नई आर्थिक व्यवस्था के अनुसार जो सरकार का नया' रूप बना उस का 
नाम कमीशन ने सामाजिक सरकार”? रक्खा था। कमीशन के सदस्य अ्रच्छी तरह जानते 
ये कि वे इन नए. सुधारों से एक बिल्कुल नई प्रकार की सरकार की रचना कर रहे हैं 
उन्हों ने अपनी रिपोर्ट में ब्यवस्थापकी सरकार के साफ़ शब्दों में निकम्मा और इटली के 
अयोग्य बतलाया। उन के इस सामाजिक सरकार? के मसविदे में २३ धाराएं थीं जिन 
के अनुसार उद्योगी संघो की क्रानूनी हैसियत मानी गई थी और व्यापार, उद्योग और 
खेती के लिए श्रांतों में 'मंडलों' की स्थापना की गई थी। सारे राष्ट्र को ही तीन श्रेणियों 
में बाँद दिया गया था। एक अ्रणी में साधारण धंघेवाले, कारीगर और साव॑जनिक 
सेवक; दूसरी श्रेणी म॑ खेती और खेती का उद्योग और तीसरी श्रेणी में उद्योग, व्यापार 
आर मकानों के मालिक वगैरह आते थे । इन श्रेणियों की विभिन्न संघों फे सदस्यों के 
एक प्रांतिक मंडल के लिए. प्रतिनिधि चुनने का भ्रधिकार दिया गया था | तीनों भेणियों 
के तीन प्रांतिक मंडलों की एक-एक सभा और एक-एक कौंसिल रक्‍्खी गई थी। तीनों 
मंडलों का मिल कर एक कॉर्पोरेट कालेज!* बनाया गया था और हर प्रांतिक कालेज 
की एक सभा और एक कौंतिल रक्‍्खी गई थी। इन प्रातिक कालेजों के राष्ट्रीय 
सामाजिक सभा?* के सदस्य चुनने का अधिकार था और राष्ट्रीय सामाजिक समा! के 
अपना अध्यक्ष चुनने का अधिकार था। 'राष्ट्रीय सामाजिक सभा? को तीन श्रेणियों के 
अनुसार तीन समितियों में बाँद दिया गया था। इन प्रांतिक और राष्ट्रीय संस्थाओं के 
राष्ट्रका सारा आर्थिक शासन--मज़दूर और मालिकों के झंगड़ों फे चुकाना और 
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क्षककार के उचित क़ानून बनाने में सहायता करना इत्यादि सौंपा गया था। सरकार केा 
इन संस्थाओं के संगठन में किसी भी समय हस्तक्षेप करने का अधिकार रब्खा गया था। 
परंतु सरकार किसी संस्था के भंग कर दे, तो छः मास के अंदर ही दुसरी नई संस्था का चुना 
जाना ज़रूरी रक्लखा गया था। कुछ लोगों का प्रस्ताव था कि राष्ट्रीय सामाजिक सभा के 
इटली की व्यवस्थापक-सभा की तीसरी शाखा बना देना चाहिए.। मगर कमीशन ने यह 
निश्चय किया कि व्यवस्थापक-सभा की प्रतिनिधि-लभा के आधे सदस्यों के चुनने का 
अधिकार प्रांतिक' 'कॉरंपोरेट कालेजों' के होगा और प्रतिनिधि-सभा के बाक्की श्राषे सदस्यों 
के चुनावः जैसा श्रभी तक होता' है उसी प्रकार होगा और सिनेट जैसी की तैसी क्रायम रहेगी । 
कमीशन के कुछ उदार तबियत के सदस्यों को यद्द व्यवस्था पसंद नहीं यी | 
उन का मत था कि इस व्यवस्था से राष्ट्र के नागरिक तंग आर्थिक हितों की कोटियों में बैंट 
जाते हैं, जिस से राष्ट्र के सम्मिलित हित की तरफ़ से लोगों का ध्यान हटा रहा करेगा और 
इटली में एक भज़बूत राष्ट्र क्रायम होने के बजाय वही पुरानी कमक्ोरियाँ कायम रहेंगी । 
कट्टर राष्ट्रीयता के पक्तपाती 'संत्रधादियों का कहना था कि हर एफ उद्योग के लिए, सिर्फ़ 
एक ही संघ होनी चाहिए और उस उद्योग में सारे काम करनेवालों को उस एक संघ का 
ही सदस्य होने के लिए, क्वानून द्वारा लोगों को बाध्य करना चाहिए और मज़दूरी के ठेकों 
को तय करने के लिए हड़तालें करना सरकार के हुक्म से गैर-क्रानूनी ठहरा देना चाहिए । 
कुछ मज़दूर नेताओं का कहना था कि मज़दूर-संघों पर सरकार का बहुत अधिकार नहीं 
रहना चाहिए और उन को अ्रपने काम में पूरी तरह से स्वतंत्रता होनी चाहिए। उद्योग- 
धंघों के मालिक भी इस व्यवस्था से घबराए, और उन्हों ने शोर मचाया कि इस क़ानून से 
तो इटली के सारे आयिक जीवन पर रोसौनी के मज़दूर-संघों के मह्ा-मंडल का राजनैतिक 
कब्ज़ा ही जम जावेगा । आखिरकार २ श्रक्टूबर सन्‌ १६२५४ ६० को विदोनी के राजमहल' 
में सरकार की तरफ़ से मालिक और मज़दूर दोनों पक्षों के प्रतिनिधि बुलाए. गए और उन 
का यह समझौता हुआ कि मज़दूरी के काम के संबंध में जो ठेके होंगे वे मालिकों की संस्था 
डद्योग महा-मंडल" और मज़दूरों को संस्था संघ महामंडल!* की अंतर्गत संस्थाओं 
में ही होंगे। इस विदोनी राजमहल के समझौते को राजा के फ़रमान से कानूनी कयर 
दे दिया गया और मालिकों का “उद्योग मंहामंठल” और मज़दूरों का 'संघ महामंडल' 
क्ाचूनी संस्थाएँ बन गई | जिस संघ” में कम से कम एक उद्योग या धंघे में काम 
करनेवालों में से कम से कम दस फ़ीसदी सदस्य न हों उस की क़ानूनी हैसियत नहीं रक्‍्खी 
गई थी। रोसौनी ने उद्योगों में काम करनेवालों की संघों के महामंडल में धंधों में 
काम करनेवालों की संघों को भी बाद में मिला लिया, जिस से इटली के नागरिकों 
के तीन वर्ग न रह कर दो ही वर्ग रह गए। ऐसी संघों को जिन में मालिक और 
मज़ादूँर दोनों शरीक हो जाते थे बंद कर दिया गया। दर उद्योग या धंधे में एक दिन 
की मज़दूरी का औसत मज़दूर-संघों के हर एक सदस्य से और उतना ही हर एक मज़दूर 
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इटली की सरकार [ शचह 


के लिए मालिकों से चंदा क्रानून के अनुसार इटली में कर की तरह ले लिया 
जाता है। इस चंदे का उपयोग महामंडलों की संस्थाओं के लिए. ही किया जाता है | 
परंतु इन महामंडलों के अंतर्गत संस्थाओं के सिवाय दूसरी स्वतंत्र संस्थाएँ बनने की फ़ानून 
मुमानियत नहीं करता है। यद्यपि चंदा सब से क़ानून के अनुसार मद्दामंडलों की संस्थाओं 
के लिए ही लिया जाता है। स्वभावत; लोग मद्दामंडल की संस्थाओं में शामिल होना 
पसंद करते हैं। इन संस्थाओं के अध्यक्ष और मंत्री संस्थाओं की व्यवस्था के अ्रनुसार चुने 
जा सकते हैं। मगर णहसंत्री को यह अधिकारी स्वीकार होने की कैद रक्‍्खी गई है| 
मज़दूर और मालिकों के आपस के ठेके विदोनी राजमहल के सममौते फे अनुसार क़ानूनी 
समझे जाते हैं और उन पर दोनों पक्तों को क़ानून के अनुसार अमल करना पड़ता है। 
रोसौनी इन ठेकों से सरमाये में मज़दूरों का हिस्सा क्रायम करना चाहता है क्योंकि यह 
उस के जीवन का एक बड़ा उद्देश है। सैनिकों, पुलीस, सरकारी अ्रफ़्सरों और प्रोफ़ेसरों को 
किसी संघ में शामिल होने की इजाज़त नहीं है क्‍योंकि वे सरकार के अ्रंग मानें 
जाते हैं | सब के हितों की रक्ला करना सरकार का धर्म माना जाता है और फ्रेसिकष्म 
सिद्धांत के अनुसार किसी का हित सरकार स अलग नहीं हो सकता। अचस्तु, यह सरकारी 
नैाकर अपने हितो की सरकार से रक्षा करने के लिए. संघ नहीं बना सकते हैं और न वे 
सरकार से मज़दूरी के बारे में ठेका कर सकते हैं। परंतु दूसरे सरकारी नौकरों को संघों में 
शामिल होने की इजाज़त दी जा सकती है। रेल, तार, डाक, टेलीफ़ोन, प्राइमरी स्कूलों 
में काम करनेवाले और कर एकत्र करनेवाले, इत्यादि कुछ सरकारी नौकरों की अब कई 
संघें बन गई हैं। 'उद्योगी अदालतें” भी क़्ायम कर दी गई हैं और जे इन अदालतों का 
हुक्म नहीं मानते हैं उन को कड़ी सज़ा दी जाती है। किसी प्रकार की राजनीतिक बातों के 
लिए. मज़दूरो की हड़तालें या मालिकों की तरफ्‌ से कारखाने बंद ते क़ानून के अनुसार 
हो ही नहीं सकते हैं। दूसरे प्रकार की हृड़तालों और कारखानों के बंद करने के संबंध में 
भी इतने कड़े नियम रकक्‍खे मंए हैं कि लगभग उन की मुमानियत ही सी है। मालिकों के इटली 
में अब छः महामंडल हैं जिन में “राष्ट्रीय फ़ेसिस्ट उद्योग महामंडल? सब से प्रमुख है । एक 
मज़दूरों का 'राष्ट्रीय फ़ेसिस्ट संघ महामंडल! है जिस में विभिन्न धंधों के मज़बूसें के सात 'संघ- , 
मंडल' शामिल हैं। इन सब के ऊपर महामंडलों का सरकारी विभाग है और उस का एक 
महामंडल-भंत्री होता है। यह मंत्री सरकार की आर्थिक ग्रश्नों पर नीति निश्चय 
करने के लिए “उद्योग-महामंडल”ः और “संघ-महामंडल” के श्रधिकारियों से अ्रक्‍्सर 
सलाह लेता है। मुसोलनी ने स्वयं पहले महामंडल-मंत्री का पद अहण किया था: 
क्योंकि वह पुरानी मुर्दा व्यवस्थापक-सभा के स्थान में एक आधिक व्यवस्थापक-समा क्रायम 
करना चाहता था। उस ने एलान किया था कि सन्‌ १६२६ ई० में हुस प्रतिनिधि- 
सभा की मियाद ख़त्म हो जाने पर नई सामाजिक प्रतिनिधि-सभा? काम करना शुरू करे गी । 
इस 'सथीय अतिनिधि-सभा? के चुनाव के बारे में सन १६२८ ई० में जो नया चुनाव का 
क्लानून पास किया गया था उस के अनुसार मालिकों और मजदूरों की तेरद् संस्थाओं के 
अपने-अपने उम्मीदवारों के आठ ' सौ नाम की एक सूची महामंडल-मंत्री को 'देने का 


१४०. ] यूरोप की सरकारें 


खषिकार था जिस में से फ़ेतिस्त दल की कार्यकारिणी की तलाह से महामंडल-मंत्री ४०९२ 
नाम चुन लेगा । इल ४०० चुने हुए नामों की एक सूची पर इक सब संधों के सदस्यों 
के मत लिए जावेंगे और मतदारों के इस सूची के, बिना कुछ घटाए-बढ़ाए जैसा का 
तैला, स्व्रीकार करने या न करने का ही फेवल अधिकार था। अगर मंत्री की चुनी हुई 
यह सूची मतदारों को स्वीकार ने हुई तो इस का श्रर्थ सरकार में अविश्वास सममझा जायगा 
और उस हालत में रोम की बड़ी श्रपील की अदालत हुक्म निकाल कर चुनाव की एक नई 
तारीख मक़रंर करेगी और सब के श्रपनी-अ्रपनी सचियाँ चनाव के लिए पेश करने का 
खणिकार होगा | मगर जिन संस्थाओं में पचास हजार या उस से अधिक बाक़ायदा चंदा 
देनेवाले सदस्य मतदार होंगे, उन्हीं संस्थाओं के उम्मीदवारों की सचियाँ पेश करने का 
अधिकार होगा | जिस सची के सब से अधिक मत मिलेंगे, उस के सारे उम्मीदवार चुन लिए. 
जायेंगें। परंतु किसी भी सची में जितने सदस्य चने जानेवाले दंगे, उन से तीन चौथाई से 
अ्रधिक के नाम न होंगे क्योंकि एक चौथाई सदस्य दूसरी सूचियों में से जितने मत उन पे 
मिलेंगे, उस के द्विताव से ले लिए. जायेंगे। इस क़ानून के अ्रनुसार इोनेवालें सन्‌ १६२६ के 
चुनाव में इठली के ६० फ़ी सदी मतदारों ने 'सामाजिक प्रतिनिधि-सभा' के चुनाव में भाग 
लिया था और उन में से ६८ फ़ी सदी ने फ़ेसिस्ट दल की सूची के लिए मत डाले थें 
फ्लेसिस्ट सरकार के भविष्य के संबंध में अभी केाई बात “ निश्चय रूप से कहना 
कठिन है। यूरोपीय युद्ध के बाद उलट-पलट मच जाने से जगह- नगह पर जो सामाजिक प्रयोग 
किए. जा रहे हैं, फेसिक्म भी उन्हीं में से एक है। इटली की शआ्राज कल जिस 
संस्था में देखो उस में फेसिज्म का रंग भरा जा रहा है। पुराने बेरंगे उदार 
कहलाने वाले स्कूलों की जगह पर अब स्कूलों में राष्ट्रीयता, स्वाभिमान और चरित्र- 
बल की शिक्षा दी जाती है। इटली जाति क्रे। संगठित और मज़बूत बनाने के लिए सात 
से अद्वारह वर्ष तक के सभी नवयुवकों के सैनिक शिक्षा दी जाती है | घुरानी मतलबी लोगों 
की आाथिंक नीति के स्थान में अब राष्ट्र के हित के ध्यान से राष्ट्र का आयव्यय-पत्रक तैयार 
देता है। सब अदालतों का एक बड़ी अदालत में मिलान कर के न्याय-शासन भी है| 
फेसिजम के इंस सिद्धांत पर ज़ोर दिया गया है कि राष्ट्र एक बदन की तरह है जिस के हिस्स 
नहीं किए जा सकते हैं। फेसिज्म सिर्फ़ एक “कैथौलिक संप्रदाय के मानता है। आ्िक 
जीवन में भी राष्ट्रीय हित के विचार से सरकार हस्तक्षेप करती है। सरकार का राष्ट्रीय जीवन 
के सब पहलुओं पर अधिकार रखने के लिए कानूनों के इस तरह बदल दिया गया है कि 
व्यक्तियों के सरकार के मुकाबले में कोई श्रघिकार नहीं माने गए हैं, और सरकार का हर 
जगह दवाब रखने की सहूलियतें रकख्ी राई हैं। समाज के धंधों और उद्योग के बल पर 
एक राष्ट्र में संगठित कर के वर्ग-युद्ध से इटली के दुर रखने की याजना की गई है । प्रांतों 
के स्थानिक-शासन में सब से ज़रूरी आर्थिक बातों का कुछ भी विचार नहीं रक्खा जाता था 
क्येंकि हर प्रांत में सरकारी आर्थिक समितियाँ रहती हैं। सरकार की सत्ता की कार्यकारिणी 
सत्ता ही सब से बड़ा पैमांना हेने से प्रधान मंत्री, दूसरे मंत्रियों और प्रीफ़ेक्दों की सत्ता बहुत 
का दी गई हैं। चुनी हुई म्यूनिसिपेलिटियों की जगह ऋब सरकार की नियत की हुई 
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म्यूनिसिपेलिटियाँ हाती हैं। सरकार के सिर्फ़ साधारण कानूनों पर निर्मर न रह कर ज़रूरत 
पड़ने पर आम तौर पर अपने हुक्मों से काम चलाने का अधिकार है। प्रधान मंत्री की ताकत 
का ज़रिया प्रतिनिषि-सभा के स्थान में राजा माना जाता है। व्यवस्थापक-सभा के सिर्फ़ 
प्रजा के भाषों को ज़ाहिर करने का ज़रिया समझा जाता है। उस का सरकारी शासन में 
हाथ नहों होता । अखबारों और वकीले| के दवा कर रक्‍्खा जाता है क्योंकि फेसिजष्म के 
तिद्धांत के अनुसार “सब कुछ राष्ट्र के भीतर है और राष्ट्र के लिए है; राष्ट्र के विद कुछ 
नहीं है । राष्ट्र के द्वारा ही व्यक्ति का हित हे सकता है |” शायद इटली के राष्ट्रीय जीवन 
के बिखरे हुए करों के फ़ौलाद में दालने के लिए. फेसिज्ष्म की मड्टी की ज़रूरत थी । फ़ेसिस्टें 
का कहना है कि विक्टर इमेनुअल और कैवर ने इटली को एक राष्ट्र बनाया, मेज़िमी 
और गेरीबाल्डी ने इटली को राष्ट्रीय जीवन दिया और फेसिज्ष्म ने इटली को राष्ट्रीय 
तरकार दी। इटली के राजनैतिक क्षेत्र में अब बस एक “फेसिस्ट दल' ही का राज है। 
दूसरे सारे दल लुप्त दो गए हैं । 

इस दल ने मुसोलनी के। इतना ऊँचा चढ़ा दिया है और उस की इतनी पूजा 
होने लगी है कि दल का राज होने के बजाय” 'मुसोलनी का निरंकुश राज” है, कहा 
जाय तो भी अनुचित न होगा । यह स्थिति कब तक क्तायम रहेगी, अथवा इस का क्‍या 
परिणाम होगा आज निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता | मुसोलनी ने पुराने रोमन 
सीज़रों को तरह अबीसीनिया राष्ट्र पर चढ़ाई कर के उस का हृड़प लिया है श्रौर इटली राष्ट्र 
को एक “मज़बूत राष्ट्रीय सरकार! देने का अपना दावा ही पूरा नहीं कर दिया है बल्कि 
इब्ली राष्ट्र को एक साम्राज्य भेट किया है जिस से इटली के लोग उस पर दीबानों की 
तरह लड्टू दीखते हैं | कुछ दिन पहले का कमज़ोर और लचर इटली आज यूरोप के स्बं- 
शक्तिमान राष्ट्रों में ही नद्दीं गिना जाने लगा है, बल्कि यूरोप के छुख और दुःख की कंजी 
सी उस के हाथ में आ गई दीखती है ! मुसोलनी के सारे स्वप्त अभी पूरे नहीं दीखते हैं 
और नई शक्ति और मान प्रास अपने मदोन्मत्त देशवासियों के बह कहाँ और ले जायमा 
अभी नहीं कहा जा सकता । उस ने पुराने रोमन सीज़रों की तरह सफ़ेद घाड़े पर चंद कर 
हाल ही में अपने साम्राज्य लीबिया में प्रविष्ट हो कर जो भाषण दिया और इटली सरकार 
ह्पेन में जो हरकते कर रही है अथवा जे प्रयक्ष मेडीटेरेनीयन सागर में इटली का प्रभुत्व 
जमाने के; लिए. किए जा रहे हैं, उस से यह प्रतीत दोता है कि इटली की नई नीति से 
यूरोप में दूसरा भयंकर मद्दाभारत छिड़ जायगा । यदि यूरोप में दूसरा युद्ध छिड़ा तो उस के 
बाद फिर भी इटली में फेसिस्ट राज्य क्रायम रहेगा या इस युद्ध में फ़ेसिज्ष्म और यूरोपीय 
सभ्यता सभी भस्मीभूत द्वो जायेंगी, नहीं कद्दा जा सकता । 


अभी ता चैन से गुज़रती है, 
श्राक्तत की खुदा जाने। 
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फ्रांस और जरमनी के बीच में बसा हुआ बेलजियम देश यूरोप का कुरुत्तेत्र रहा है | 
पिछली यूरोप की लड़ाई में जरमनी ने पहले-पहल बेलजियम को ही धर दबोचा था और 
इसी देश की भूमि पर यूरोप के सैनिकों के खून की नदियाँ बही थीं। बेलजियम, शारल्मेन, 
पंचम चाल्स और नेपोलियन बोनापार्ट के साम्राज्यों का भाग रहा और स्पेन, आरस्ट्रिया, 
फ्रांस, और हॉलेड की गुलामी करने के बाद उसे स्वाधीनता मिली। इतने यवनों 
की दासता में रह कर भी बेलजियम ने किसी तरह अपनी हस्ती क्रायम रक्खी और फ्रांस की 
राजक्रांति होने पर उस से सबक्त ले कर बेलजियम की राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी स्वाधीनता का 
एलान कर दिया । ७ फ़रवरी, सन श्८८३ ई० का दिन बेलजियम के इतिहास में सुनहरा 
दिन था। उस दिन स्वाधीन बेलजियम की राज व्यवस्था को राष्ट्र ने स्वीकार कर के 
सेक्सकोबर्ग के लियोपोल्ड के सिर पर स्वाधीन बेलजियम की सीमित राजाशाही का ताज 
रक्खा था । दौलेंड ने बहुत हाथ-पाँव पीटे। मगर दूसरे राष्ट्रों ने उस की परवाह न कर के 
बेलजियम को स्वाधीन राष्ट्र स्वीकार कर लिया | 

बेलजियस की इस राज-व्यवस्था के अनुसार देश को नौ ग्रातों में बाँठा गया और 
उन के विभाग करने और सीमाएँ: बदलने के लिए नया क़ानून बनाने की ज़रूरत होने की 
शर्ते लगा दी गई, ओर नागरिकों के भी बहुत-से अधिकार दिए गए। “क्वानून के सामने सब 
को एक' माना गया; जाति और वर्ग-मेद! को सरकार की तरफ़ से स्वीकार नहीं किया 
गया; सब को “व्यक्तिगत स्वतंत्रता' मानी गई; बिना वारंट किसी को चौबीस घंटे से 
१५२ ] 
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अधिक क्रैद रखने की और किसी के घर और माल में हस्तक्षेप करने की सख्त मनाई कर दी 
गई; धार्मिक स्वतंत्रता, अखबारों की स्वतंत्रता, बोलने, मिलने और सरकार से विनती 
करने की स्वतंत्रता भी सब को दी गई। जिस प्रकार गंगा की जन्‍्मदाजञ्री गंगोत्री है उसी 
प्रकार सारी राजशक्ति की जन्मदात्री, इस राज-व्यवस्था में, जनता को ठहराया गया 
और इस शक्ति का उपयोग केवल राज-व्यवस्था के नियमों के अनुसार ही करने की शर्त 
रक्‍्खी गई। क्रानून बनाने का श्रधिकार राजा, सिनेट और प्रतिनिधि-सभा को मिला कर 
दिया गया। इन तीनों में से किसी की भी मसविदे पेश करने का अधिकार दिया गया; 
मगर रुपए-पैसे के मसबिदे और फ़ौज-संबंधी क्रानूनों का विचार पहले श्रतिनिधि-सभा के 
सामने होना ज़रूरी रक्खा गया | सरकार की कार्यकारिणी की सत्ता इंगलेंड की तरह राजा 
में मानी गई; मगर फ्रास के प्रमुख की तरह वह शासन के किसी काम के लिए, जवाबदार 
नहीं समझा जाता है, और उस का काईं हुक्म जब तक उस पर किसी मंत्री के हस्ताक्षर न 
हों बाक़ायदा नहीं होता है। शासन के कामो के लिए. जवाबदार मंत्री होते हैं। न्याय का 
शासन अदालतें करती हैं | मगर क़ानूनों का अर्थ व्यवस्थापक-सभा करती है। अमेरिका 
की तरह बेलजियम की कोई श्रदालत किसी क्रानून के राज-व्यवस्था के विरुद्ध बता कर 
गैरकानूनी नहीं ठहरा सकती है। बेलजियम की सरकार सीमित राजाशाही है । सरकार पर 
प्रजा का पूरा क़ब्ज़ा है और व्यवस्थापक-सभा को हर बात का आखिरी अधिकार है | इस 
राज-व्यवस्था के संशोधित करने के लिए यह ज़रूरी होता है कि पहले व्यवस्थापक-सभा 
यह तय करे कि किन बातों का राज-व्यवस्था में बदलना या जोड़ना ज़रूरी है। यह तय 
ऐे जाने के बाद व्यवस्थापक-सभा की दोनों शाखाएँ भंग दो जाती हैं । फिर जो नई सिनेट 
और ग्रतिनिभि-सभा चुन कर आती हैं उन के सामने वे बातें पेश की जाती हैं। दोनों 
सभाओं में अलग-श्रलग तीन-चॉँथाई से कम सदस्य हाज़िर होने पर इन बातों पर विचार 
नहीं हो सकता है, और हाज़िर सदस्यों के तीन-चौथाई से कम मत किसी प्रस्ताव के लिए 
मिलने पर भी वह स्वीकार नहीं होता है । 


२०>-- व्यवस्थापक-सभा 


बेलजियम की व्यवस्थापक-सभा की दो शाखाएँ हैं---शक सिनेट और दूसरी 
प्रतिनिधि-सभा । 

सिनेट--दर एक प्रांत से कुछ सदस्थो के सतदार और कुछ को प्रांतिक 
कौंसिलें सिनेट के लिए इस हिसाब से चुनते हैं कि पाँच लाख से कम आबादी के प्रांतों की 
तरफ़ से तीन और दस लाख की आबादी से बड़े प्रांतों की तरफ़ से चार सदस्य सिनेट में 
बैठने के लिए जावें। मतदारों द्वारा सीधे सिनेट के लिए चुने जानेवाले सदस्यों की 
संख्या प्रतिनिधि-सभा के सदस्यों की संख्या से आधी रक्‍्खी गई है। सिनेट के सदस्य आठ 
साल के लिए चुने जाते हैं और उन में से आधे द्वर चार साल बाद नए चुने जाते हैं। 
सिने के सदस्य के बेलजियम का अधिकारप्राप्त नागरिक और रहनेवाला, १२०० क्रांक 

ह 
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की आमदनी की जागीर रखनेवाला होना चाहिए । जिस प्रांत में सिनेट की उम्मीदवारी के 
लिए खड़े हो सकनेवालों की संख्या (४००० की आबादी के लिए एक' के हिसाब से कम 
होती है, उस आंत में यह हिसाब पूरा करने के लिए दूसरे कम कर देनेवालों में से सब से 
अधिक कर देनेवालों के नाम भी सूची में जोड़ दिए जाते हैं । इन नए लोगों के जहाँ 
उन के नाम दर्ज होते हैं वहाँ से खड़े होने का हक्क होता है। कौंसिलों से जो सिनेट के 
लिए, सदस्य चुने जाते हैं, उन के लिए. यह मिलकियत की शर्त ज़रूरी नहीं है। मगर 
यदि वे उस कौंसिल के--जो उन्हें चुनती है--सदस्य हों या दो वर्ष पहले तक भी सदस्य 
रह चुके हों तो वह सिनेट के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं | सिनेट के लिए खड़े द्ोने- 
बालों की उम्र कम से कम चालीस वर्ष होनी चाहिए। सदस्यों के। सिनेठ में कोई वेतन 
या भत्ता नहीं मिलता है। बेलजियम के युवराजों के १८ वर्ष की उम्र से सिनेट में बैठने 
और कारंवाई में भाग लेने और २१ वर्ष की उम्र से मत देने का अधिकार होता है। 

प्रतिनिधि-सभा--प्रतिनिधि-सभा के सदस्यों का चुनाव चार वर्ष के लिए. 
होता है ओर उनकी आधी संख्या सिनेट की तरह हर दो वर्ष बाद नई चुनी जाती है ! 
२४ वर्ष के ऊपर के सारे अधिकारप्राप्त मद नागरिकों के अपने रहने की कम्यून में एक 
बर्ष तक रह चुकने पर प्रतिनिधि-सभा के सदस्यों के चुनाव में मत देने का हक़ होता है | 
एक से अधिक मत देने का अ्रधिकार भी लोगों के द्ोता है । विवाहित युरुषों, बाल-बच्चों 
बाले रैंडओं के, जिन की उम्र ३५ वर्ष के ऊपर दोती है और जो पाँच फ्रांक से कम 
शहस्थी का कर नहीं देते हैं, २६ वर्ष से ऊपर के उन लोगों के जिन के पास कम से कम 
२००० फ्रांक की क्रीमत की असल जागीर होती है, या इस क्रीमत की ज़मींदारी होती 
है, या जिन का नाम सरकार को क़ाज्ञ देनेवालों में होता है, या जिन का बेलजियम के 
सरकारी सेबिंग्स बैंक में इतना रुपया होता है जिस से उन्हें कम से कम १०० फ्रॉक का 
ब्याज मिलता हो, उन सब को चुनाव में एक-एक मत अ्रषिक देने का अधिकार होता है| 
२४ वर्ष से ऊपर के उन लोगों के। जिन के पास ऊँची शिक्षा प्रात करने का, या सेक्रेंडरी 
का ऊँचा दर्जा पास करने का अधिकार-पत्र होता है, अथवा जो ऐसे अधिकार 
याधंधे में होते या रह चुके होते हैं जिस में सेकेंढरी शिक्षा के ऊँचे दर्ज की योग्यता की 
ज़रूरत होती है, उन सब का दो-दो मत अधिक देने का अ्रधिकार होता है। मगर किसी 
के तीन से अधिक मत देने का अधिकार नहीं द्ोता है | सब मतदारों के मत के अधिकार 
का उपयोग करना ज़रूरी होता है और जो इस अधिकार का उपयोग नहीं करता है, उस 
पर २४ फ्रांके जुरमाने से ले कर मत देने और अधिकारी बनने के अधिकार तक छीन 
लेने का दंड सरकार कर सकती है। आबादी के हिसाब से क्वानून के अनुसार प्रतिनिषि- 
सभा के सदस्यों की संख्या तय कर दी जाती है | मगर चालीस इज़ार की आबादी के लिए, 
एक प्रतिनिधि से अ्रध्रिक संख्या नहीं बढ़नी चाहिए । सदस्यों के बेलजियम के अ्धिकार- 
प्राप्त नागरिक, देश में रहनेवाला, और कम से कम २४ वर्ष की उम्र का होना चाहिए । 
श्रदस्यों को ४००० फ्रॉंक सालाना का भत्ता और सभा में आने-जाने के लिए मुफ़्त रेल 
की सवारी दी जाती है । 
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३---राजा और मंत्री 

सेकक्‍्स-काबर्ग के राजघराने को बेलजियम की गद्दी पर बैठने का मौरूुसी ऋषिकार 
है। राजा के क़ानूनों के अनुसार सिर सीमित राजाशाही के अधिकार हैं और इन 
कानूनों के भीतर ही राजा का रहना पड़ता है । उस का कोई हुक्म बिना किसी मंत्री की 
सही के जायज नहीं माना जाता है। इंगलेंड की तरद्द राजा मंत्रियों के हाथ का गुड्डा 
होता है। मंत्री प्रतिनिषि-सभा के प्रति ज़िम्मेदार होते हैं और उन्हीं के सरकार के सारे 
अधिकार होते हैं | राजा मंत्रियों के नियुक्त करता और निकालता है सही। मगर वह 
उन्हीं को नियुक्त करता है जिन की प्रतिनिधि-सभा में बहुसंख्या दोती और जब तक 
यह बहुसंख्या रहती है, तब तक उन को नहीं निकाल सकता है | उसी प्रकार राजा 
कानूनो' के स्वीकार और अमल के लिए, एलान करता है। मगर वह क़ानूनों के रोक 
यथा बंद नहीं कर सकता है। राजा जल और थल सेना का सेनाधिपति द्ोता है और युद्ध, 
संधि और मैत्री करने के उसे अधिकार माने गए हैं । मगर जिन संधियों से बेलजियम के 
क्रिसी नागरिक पर कोई व्यक्तिगत असर पड़ता है, वह बिना व्यवस्थापक-सभा के सामने 
लाए, नहीं की जा सकती हैं । व्यवस्थापक-सभा की ब्रैठके ग्राम तौर पर नवंबर के दूसरे हफ़्ते 
में शुरू होती हैं | मगर राजा उन का पहले भी बुला सकता है। उस का दोनों सभाओं 
के भंग करने और सभाओं की बिना राय के एक बैठक में एक बार और अधिक से 
अधिक एक मास तक स्थगित कर देने के भी अधिकार हैं | 

बेलजियम में परराष्ट्र, ग्रह, कलाविज्ञान, खेती-बारी, उद्योग और अम; न्याय, 
अर्थ, सार्वजनिक निर्माण-कार्य, युद्ध, रेल इन दस विभागों के दस मंत्री होते हैं । इंगलेंड की 
तरह प्रतिनिधि-सभा की बहुसंख्या के मंत्री नेता होते हैं । मगर फ्रांस की तरह उन्हें दोनों 
सभाओं में बोलने का अधिकार होता है। सभाओं के। भी उन का सभा में हाज़िर रखने 
का अधिकार होता है। फ्रांस की तरह उन से प्रश्न पूछने और उन प्रश्नों पर चर्चा चला 
कर मंत्रियों पर विश्वास और अविश्वास दिखलाने का अधिकार भी सदस्यों को द्वोता है। 
हर प्रतिनिधि-सभा शुरू में ही कांस के चेंबर के ब्युरो की तरह छः भागों में बट जाती 
है । और दर महीने इन भागों के सदस्य पत्ती डाल कर बदलते रहते हैं। सारे मखविदे 
पहले इन्‌ भागों के पास जाँच के लिए भेजे जाते हैं। अगर किसी मसविदे की जाँच के 
लिए. सभा काई ख़ास कमेटी बनाती है, तो वह उस के पास मेजा जाता है क्योंकि सभा 
के खास कामों के लिए खास कमेटियाँ बनाने का भी हक़ होता है। हर ब्युरों अपना 
एक रिपोर्टर चुन लेता है। ब्युरो के छः रिपोर्टरों और प्रतिनिधि-सभा के अध्यक्ष की एक 
केंद्रीय कमेटी' होती है जो अपना एक रिपोर्टर अलग चुनती है । सभा की दो चुनी हुई 
स्थायी कमेटियाँ रहती हैं। एक “रुपए:पैसे और हिसाब-किताब' की कमेटी और दूसरी 
खेती, उद्योग और व्यापार” की कमेटी । 


४--- न्यायन्शासन 
सारे बेलजियम के लिए, सब से बड़ी एक अदालत जिस को फ्रांस की तरह सेसेशन 
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कार्ट कहते हैं, देश की राजधानी ब्रसेल्ज़ में बैठती है । उस के जजों के राजा दो सूचियों 
में से चुन कर नियुक्त करता है । एक सूची खुद अदालत की तरफ्‌ से बना 
कर भेजी जाती है और दूसरी सिनेट भेजती है। इस अदालत के नीचे तीन 
अदालतें अपील की होती हैं, जिन के जजों को राजा उन्हीं अदालतों और प्रांतिक 
कौंसिलों की भेजी हुई दो सूचियों में से चुन लेंता है। उन के बाद वे अदालतें आती हैं, 
जिन में मुक्दमे लिए. जाते हैं। उन के जजों को राजा खुद नियुक्त करता है। मगर 
उन के प्रधान और उपप्रधानों को अदालतों और प्रांतिक कौंसिलों को भेजी हुईं सूचियों 
में से चुनता है। इन के सिवाय और बहुत-सी फ़ौजदारी की, सैनिक और व्यापारी 
अदालतें भी होती हैं। मगर फ्रांस और यूरोप के दूसरे देशों की तरह शासकी अ्रदालतें 
बेलजियम में नहीं होती हैं | जजों को ज़िंदगी भर के लिए नियुक्त किया जाता है और 
बिना उन का अपराध साबित किए उन को निकाला या मुल्तवी नहीं किया जा सकता 
है। उन का तबादला भी बिना उन की मर्ज़ी या उन को दूसरा पद दिए नहीं किया 
जा सकता है। 


५--राजनेतिक दल 

पिछले यूरोपीय युद्ध तक बेल्जियम में 'कैथोनिक दल” और “उदार दल' 
दो ही राजनैतिक दल ज़ोरदार थे। कभी एक का मंत्रिमंडल होता था तो कभी 
दूसरे का। 'कैथोलिक दल' शुरू में ज़ोरदार था। बाद में 'उदार दल' उस से 
जोरदार हो गया था । उन्नीसवीं सदी भर “'उदारदल” का ही प्रभाव बेल्जियम की राजनीति 
पर रहता था | मगर बीसवीं सदी में 'समाजवादी दल' का ज़ोर बढ़ने से 'उदारदल” का 
ज्ञोर धट गया है। लड़ाई के बाद से किसी एक दत्त का “मंत्रि-मंडल' बेल्जियम में नहीं 
होता है। फ्रांस की तरह वहाँ भी कई दलों का मिला कर आम तौर पर “मंत्रि मंडल? 
बनाया जाता है। समाजवादी दल” श्रमजीबियों की उन्नति करना चाहता है; मगर वह 
गरम विचारों और समष्टिघादियों का घोर विरोधी है। एक 'समष्टियादी दल” भी है। लड़ाई 
के बाद बेल्जियम के ढुकढ़े करके एक नया 'फ़्लेमिश राष्ट्र! बनाने के उद्देंश से एक 
सामना दल' भी बना था। मगर बेल्जियम के सब से ज़बरदस्त राजनेतिक दल 
'कैंथोलिक दल” और “समाजवादी दल? दो ही हैं। 


जमेनी की सरकार 





१--साम्राज्य को राज-व्यवस्था 


इटली को तरह जर्मनी भी ब्रहुत-सी रियासतों में बैंठा हुआ था और इन सब 
रियासतों को मिला कर जर्मनी को एक राष्ट्र बनाने की कठिन समस्या इस देश को भी 
सुलमानी पड़ी थी। रोमन साम्राज्य की शक्ति का हास हो जाने पर जिस दिखावटी धागे में 
यह रियासषतें बेंधी थीं, वह भी हूठट गया था। उन्नीसवीं सदी के शुरू में लगभग तीन सौ से 
अधिक छोटी-बड़ी रियासतों पर खुदमुख्तार राजाओं का निरंकुश राज्य हो गया था जो 
प्रजा-पत्तात्मक राज्य के ज़िक्र पर मुँह चिढ़ाते थे और देश के हिंत से अपने हित को ही 
अधिक समभते थे। जर्मनी का आर्थिक जीवन संघों, नगरो, प्रांतों और राजाओं के जाले 
में फंसा पड़ा था। आधे के क़रीब लोग गुलाम थे। नौकरशाही और सैनिकशाड़ी का वूती 
बोलता था | लोग अज्ञान और उदासीनता में ड़बे हुए थ्रे । इंगलेंड और फ्रांस की तरह 
राजनैतिक जीवन के विकराध्ष के जर्मनी में कहीं कोई चिन्ह नहीं थे। नेपोलियन की 
लड़ाइयों से जर्मनी को यह फ़ायदा हुआ कि बहुत-सी छोटी-छोटी रियासतें ख़तम हो गई" 
ओर वियाना की काग्रेस के समझौते के अनुसार रोमन साम्राज्य के स्थान में जर्मनी में 
जर्मनी की बाक़ी बड़ी रियासतों के एक संघ का राज्य क़ायम हुआ। सन्‌ १८१४ ई० 
में जर्मनी आस्ट्रिया की अध्यक्षता भ॑ लगभग श्८ खुदमुख्तार रियासतों का एक संघ था | 
इस संघ में शासन का कोई एक आम तरीका नहीं था। सब रियासतों में अ्पना-अपना 
स्वेच्छाचार चलता था। संघ की एक आम-सभा ज़रूर होती थी। मगर उस में विभिन्न 
रियासतों के प्रतिनिधि सिरफ़ एलचियों की तरह आपस में मिल कर सलाह करने के लिए 
[ १५७ 
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आते थे | इस सभा का रियासतों पर कोई अधिकार नहीं था | धीरे-धीरे प्रशिया की रियासत 
के नेतृत्व में चुंगीकरी के लिए. एक आम योजना बनी और इस आर्थिक एकीकरण से जर्मनी 
के बाद के राजनैतिक एकीकरण में भी आसानी हुई । वियाना की कांग्रेस में निश्चय हुआ 
था कि जर्मनी के संघ की सारी रियासतों को अपने-अपने यहाँ लिखित राज-ब्यवस्था और 
व्यवस्थापक-सभाएँ कायम करनी चाहिए । सन्‌ १८१६ ६० से शुरू हो कर धीरे-धीरे लगभग 
सभी र्यासतों को राजव्यवस्था दे दी गई थी और यह व्यवस्थाएँ पिछली यूरोप की लड़ाई 
तक क्वायम रहीं | यह राज-व्यवस्थाएँ प्रजा-सत्ता के उदार सिद्धांत पर नहीं गढ़ी गई थीं 
और जमनी की सब से बड़ी दो रियासतों प्रशिया और आरस्ट्रिया, ने अपने यहाँ कोई राज- 
व्यवस्था क़ायम नहीं की थी | जर्मनी में बहुत से उदार विचारों के लोग अपने देश में प्रजा- 
सत्तात्मक व्यवस्थापक सभाओं का राज देखना चाहते थे | मगर आास्ट्रिया के कूटनीतिश मंत्री 
मेटरनिख के प्रभाव ने सारे मध्य-यूरोप को राहु को तरह ग्रस रक्खा था। जहाँ-कहीं उदार 
विचारों के लोग ज़रा-मी सिर उठाने का प्रयक्ष करते ये, वहीं उन को मेटरनिख फे इशारे पर 
फ़ौरन्‌ कुचल दिया जाता था | 

फिर भी अंदर-अंदर आग सुलगती रहती थी। स्तयं आस्ट्रिया की राजधानी 
वियाना तक में उपद्रव हो जाते ये। जब सन्‌ १८४८ ई* में फ्रांस में राज्यक्रांति हुई तब 
जम॑नी में भी चारों ओर आग मड़क उठी । जदाँ-तहाँ रियासते घर्बरा कर प्रजा को अधिकार 
देने लगीं। आखिरकार सन्‌ श्८१५ ई० की संपरयोजना की, राष्ट्र के बिचार से, पुनर्घटना 
करने का विचार करने के लिए प्रजा के ४८६ प्रतिनिधियों का--पचास दज़ार की आबादी 
के लिए. एक प्रतिनिधि के हिसाब से-- फ्रेंकफर्ट में एक सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन 
में देश भर से सिर्फ़ प्रजा के चुने हुए प्रतिनिधि ही आए थे और सरकार या राजाओं की 
तरफ़ से किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया गया था| इस प्रकार की सभा जर्मनी के 
इतिद्दास में पहली ही बार बैठी थी | मगर इस सम्मेलन के सदस्य इतने विभिन्न विचारों के 
ये कि ये आपस में मिल कर शीष्‌ ही कोई एक राज-व्यवस्था नहीं तैयार कर सके। वे 
एक वर्ष तक छोटी-छोटी बातों पर ही आपस में मगढ़ते रहे। और इस बीच में रियासतों 
ने उठती हुई प्रजा को दबा दिया जब सम्मेलन ने श्रपनी व्यवस्था तैयार कर के पेश की 
तो निरंकुश राजा गुर्सने लगे। इस सम्मेलन में क़रीब दो सौ प्रजातंत्रवादी सदस्य थे 
परंतु फिर भी नई राज-व्यवस्था में एक वैध साम्राज्य, दो-सभा की एक व्यवस्थापक-सभा, 
सर्वताधारण के मताधिकार और उत्तरदायी मंत्रिमंडल की व्यवस्था रक्खी गई थी। 
अधिकतर रियासतों ने इस राज-व्यवस्था को स्वीकार कर लिया था | मगर जिन बड़ी 
रियासतों की बिना मंजूरी के इस राज-व्यवस्था का सफल होना एक क्षण के लिए भी संभव 
नहीं था उन में से एक ने भी इस के। स्वीकार नहीं किया था | जब सम्मेलन की ओर से 
प्रशिया के राजा को राजछन्र की भेंट की गई तो उस ने उसे यह कह कर लेने से इन्कार 
कर दिया कि “राजछत्र अमीरों के और मेरे हाथों में है | प्रजा को म॒ुके राजछत्र देने का 
अ्भिकार नहीं है ।” अ्रस्दु, यहाँ पर इस राजनैतिक नाटक का पठाक्षेप हो गया और इस 
के बाद सन्‌ १६१८ ई० तक फिर जर्मनी में प्रजासत्ता ने सिर ऊँचा नहीं किया । 
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सन्‌ १८४८ ई० की इस क्रांतिकारी लहर का इतना अच्छा नतीजा ज़रूर निकला 
कि प्रशिया के राजा ने अपनी रियासत में सन्‌ १८४० ई० में एक राज-व्यवस्था क्लायम 
की, जिस के अ्रनुसार दो-सभा की एक व्यवस्थापक-सभा स्थापित हुई, सर्ब-साधारण के 
एक काफ़ी भाग को मताधिकार मिला और बहुत-से व्यक्तिगत अधिकार प्रजा के माने गए। 
यही राज-व्यवस्था प्रशिया में लड़ाई के बाद तक क़ायम थी। जर्मनी भर में एक 
प्रशिया ही ऐसी रियासत थी जहाँ किसी किस्म की राज-व्यवस्था क़ायम थी और जहाँ 
प्रजा के थोड़े बहुत कुछ अधिकार माने जाते थे | श्रस्तु ! जर्मनी को 'एक सुसंगठित और 
प्रभावशाली राष्ट्र बनाने का स्वप्न! देखनेवाले देशभक्तों .की आँखें प्रशिया की ओर उसी 
तरह लगी रहती थीं जिस प्रकार इटली में देशभक्तों की आँखें पीयडमोंट रियासत की तरफ़ 
लगी रहती थीं। दूरदर्शी देशभक्तों का विचार था कि जमनी के एक राष्ट्र और जम॑नी 
में प्रजा-सत्तात्मक सरकार की स्थापना किसी ज्ञोरदार जमंनी की रियासत के द्वारा ही की 
जा सकेगी और उन्हें ऐसी रियासत एक प्रशिया दी दौखती थी। अतएव बहुत दिनों तक 
जम॑न राष्ट्र का एकीकरण और उत्थान तथा प्रशिया की उन्नति का जम॑नी में एक ही 
अर्थ समझा जाता था। प्रशिया का राजा विलयम प्रथम अपनी सेना का अच्छी तरह 
संगठन कर के तलवार के बल पर जर्मनी को एक राष्ट्र बनाना चाहता था। मगर प्रशिया 
की व्यवस्थापक-सभमा ने उस का साथ नहीं दिया। उस ने बिस्मार्क को अपना प्रधान 
बनाया। ब्रिस्माक ने सारा विरोध कुचल कर फ़ौज का अच्छी तरह संगठन किया और 
जिस तरह केबोर ने इटली की रियासतो के मिला कर एक राष्ट्र बनाया था उसी तरह 
उस ने आस्ट्रिया को जर्मन संघ से निकाल कर जर्मन रियासतों को प्रशिया के नेतृत्व में 
एक जर्मन राष्ट्र में मिला कर जर्मनी में सन्‌ १८६७ ६० में एक राज-व्यवस्था की स्थापना 
की। इस राज-ब्यवस्था के मुख्य अंग चार थे। पहला 'प्रेंसीडीयम' श्रर्थात राष्ट्र की 
अध्यक्षता प्रशिया के राजपराने में मानी गई। दूसरा अध्यक्ष की सद्दायता के लिए एक 
फ़ेडरल चांसलर श्रर्थात “संघीय प्रधान! रक्‍्खा गया | तीसरी एक “बंडसराथ” नाम की 
राष्ट्रीय कॉंसिल थी जिस में सब रियासतों के प्रतिनिधि थे । चौथी एक “रीशटठाग' नाम की 
सभा थी जिस में देश भर के पुरुषों के मतों से चुने हुए. प्रतिनिधि थे । 

जर्मनी के दक्षिणी भाग की चार रियासते इस नई संघ में सम्मिलित नहीं हुई' 
थीं। सन्‌ ६८७० ई० में फांस और जर्मनी की लड़ाई छिड़ने पर जर्मनी में देश-प्रेम का 
उफान आने पर यह रियासते' भी प्रशिया की अध्यक्षता में नए. जर्मन संघ में मिल 
गई और “उत्तरी जम॑न संघ! के स्थान में एक नया “जर्मन साम्राज्य” सन्‌ १८७१ ई० 
में स्थापित हो गया और इस साम्राज्य के अध्यक्ष प्रशिया के राजा का खिताब “कैसर 
जर्मन! हो गया। नई रियासंतों के मिलने से पिछली राज-व्यवस्था में तबदीली करने की 
भी जरूरत हुई और इस लिए, इस राज-व्यवस्था में फेर्फार करके एक नई राज-व्यवस्था 
गढ़ी गई। इस राज-व्यवस्था की छ८ शर्तों में उन सब बातों का ज़िक है जो आम 
तौर पर इस प्रकार के दस्तावेज़ों में होती हैं। जर्मन साम्राज्य को यूरोप की सब से 
बडी सैनिक शक्ति बनाने के इरादे से सड़के', कर, तार और सेना इत्यादि केंद्रीय सत्ता 
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के हाथ में रकखी गई जिस से विभिन्‍न रियासते' जर्मन साम्राज्य की उद्देश-पूर्ति के मार्म में 
थझाड़े न आ सके | व्यवस्थापक-सभा के बहुमत से राज-व्यवस्था में फेरफार किया जा 
सकता था। परंतु राज-व्यवस्था के किसी संशोधन के विरोध में बंडसराथ में चौदह मत 
पड़ जाने पर बह संशोधन अस्वीकार हो जाता था । अकेले प्रशिया के बंडसराथ में सत्रह 
मत होने से प्रशिया का विरोध होने पर किसी संशोधन का स्वीकार होंना श्रसंमव था | 
अगर प्रशिया किसी संशोधन के पक्त में हो तो उस के विदद्ध चौदह मत इकट्ठा करना 
मुश्किल होता था। सन्‌ १८७३ ई० से १६१४ ई० तक इस राज-व्यवस्था में बाक़रायदा 
संशोधन तो सिर्फ़ ग्यारह बार ही किया गया, सगर और सब देशों की तरह साधारण 
क़ानून और रिवाज इत्यादि द्वारा सरकार के रंग में फेरफार होते रहे । 
पिंछली लड़ाई तक जम॑न साम्राज्य में ६६ बर्ग मील की छोटी ब्रेमेन नगर की 
रियासत से ले कर प्रशिया की १३४६१६ वर्ग मील की बड़ी रियासत तक कुल मिला कर 
२५ रियासतें शामिल थीं। जम॑न साम्राज्य न तो पिछले राजाओं के संघ की तरह ही था 
और न प्रजा का बनाया हुआ ही था। पच्चीत रियासतों की बनाई हुई एक नई रियासत 
का नाम जमे॑न साम्राज्य था। प्रभुता किसी एक रियासत में न रह कर जन साम्राज्य की 
सरकार में थी। अर्थात्‌ रीशगाग में प्रभुता नहीं थी, रियासतों की प्रतिनिधि बंडसराथ में 
थी। नागरिकता, कर, माप, तोल, म॒द्रा, पेटेंट, जल और थल सेना के संबंध में हर प्रकार 
के क़ानून बनाने का पूरा अधिकार साम्राज्य को था। उसी तरह रियासतों को अपने बजट 
बनाने, पुलिस, मार्ग, ज़मीन और शिक्षा के संबंध में हर तरह के कानून बनाने का पूरा 
अधिकार था। बीच के बाक़ी बहुत से विपयों में साम्राज्य और र्यासतों दोनों का हाथ 
रहता था। मगर साम्राज्य के अधिकारों का ज्षेंत्र दिन-दिन बढ़ता और रियासतों के 
अधिकारों का क्षेत्र घटता जाता था। परराष्ट्र, जलसेना, डाक और तार का सारा काम 
सम्राज्य की संस्थाएँ चलातीं थीं। बाक़ी विषयों में साम्राज्य का काम रियासतों की संस्थाओं 
के द्वारा चलता था। सेना का काम प्रशिया रियासत की संस्थाओं के हाथ में था। अमेरिका 
के संघीय राज्य का सारा राजकीय काम चलाने के लिए केंद्रीय सरकार की संस्थाएँ होती 
हैं| मगर जमनी में संघीय साम्राज्य की सरकार का बहुत-सा काम सद्दूलियत के लिए रिया- 
सतों की संस्थाश्रों के द्वारा ही चलाया जाता था । साम्राज्य की सरकार कर और चुंगी लगाती 
थी और रियासतों की सरकारे' उस को उगाती थीं। न्याय का शासन भी साम्राज्य के नाम 
पर नहीं होता था । रियासतों के न्यायाधीश और न्यायालय ही सारा न्याय का काम करते 
थे। साम्राज्य की सरकार में साम्राज्य की संस्थाएँ: और रियासतों की संस्थाएँ दोनों ही 
शामिल थीं। जमंन रियासतों का यह संध क़ानून के अनुसार मंग नहीं हो सकता था। 
साम्राज्य की सरकार को संघ से किसी रियासत को निकाल देने, किसी रियासत को 
विभाजित करने या उस को किसी दूसरी रियासत से मिलाने या बिना किसी रियासत की 
मर्ज़ीं के उस की हैसियत में किसी तरह का फेरफार करने का अधिकार नहीं था । किसी 
रियासत को भी साम्राज्य से अलग हो जाने श्रथवा अ्रपनी हैसियत में फेरफार करने का 
अधिकार नहीं था। अगर कोई रियासत साम्राज्य के अधिकार का उल्लंघन करने का प्रयत्न 
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करे तो बंडसराथ की सलाह से साम्राज्य की सरकार का उस स्थासत पर चढ़ाई करने के 
लिए सेनाएँ भेजने का अधिकार था । 

मगर सब रियासतें बराबर की नहीं समझी जाती थीं। जितनी आबादी शेष क्ौबीस 
रियासतों की मिला कर नहीं थी उतनी श्रकेली प्रशिया की थी। प्रशिया ने संघ बनाने में 
मेहनत भी बहुत की थी | स्वभावतः प्रशिया का बहुत असर था । प्रशिया का राजा साम्राज्य 
का शहंशादह था। प्रशिया की वोटें बंडसराथ में सब मसविंदों के हरा सकती थीं। परराष्ट्र 
कमेटी के छोड़ कर बंडसराथ की सब कमेटियों की अध्यक्षता प्रशिया के हाथ में थी | 
राज-व्यवस्था की शर्तों के अनुसार साम्राज्य की सेना का संगठन और संचालन भी शहंशाह 
और प्रशिया की रियासत के हाथ में रक्खा गया था। सन्‌ १६२४ ई० तक न तो काई 
जमन सेना थी और न केाई जम॑न युद्धझ-सचिव | सब रियासतों में अलग-अलग सेनाएँ 
थीं और उन का संगठन और संचालन प्रशिया की अध्यक्षता में होता था । कुछ दूसरी 
रियासतों ने भी संघ में मिलते वक़्त अपने द्वाथ में कुछ अधिकार रखने की शर्तें' कर ली 
थीं और उन शर्तो' के अनुसार कुछ रियासतों के अपनी डाक, तार, कर और रेलवे पर 
अधिकार थे । रियासतों के दूसरे देशों में अपने-अपने एलची मेजने का अधिकार भी था। 
मगर एक दो रियासतों के छोड़ कर लगभग सभी ने अपने अलग एलची भेजना बंद कर दिए थे। 


२---शहं शाह क्रैसर 


जर्मन-साम्राज्य की राज-व्यवस्था फे अनुसार प्रशिया का राजा जर्मनी का 
शहंशाह माना गया था | प्रशिया के राजा की हैसियत से उस की जो कुछ जागीर थी, 
उस के सिवाय शहंशाह् की हैसियत से उस को और कोई जागीर नहीं दी गई थी । शहंशाह 
का न कोई अलग ताज था, न उस का कोई अलग खज़ाना, और न कोई उस का अलग 
दर्जा | धशिया के र/जा को केवल कैसर का खिताब दे कर जर्मन-साम्राज्य का अधिपति 
या शहंशाह मान लिया गया था | जिस नियम और क्रम के अनुसार प्रशिया के राजा गद्दी 
पर बैठते थे उस के सिवाय शहंशादह्र की गद्दी के और कोई नियम नहीं थे | परंठु जो प्रशिया 
की गद्दी का मालिक होता था, वही जर्मन साम्राज्य की राज-व्यवस्था के अनुसार जर्मनी का 
शहंशाह होने का हकदार हो जाता था। ,कैसर की व्यक्तिगत और कुल की रक्षा के लिए 
कुछ नियम ज़रूर थे। कैसर किसी को जवाबदार नहीं था | उस पर न तो किसी अदालत के 
सामने मुक़दमा चलाया जा सकता था और य-उस को कैसर पद से च्युत किया जा सकता 
था। उस के शरीर पर हमला करनेवाले के लिए. फाँसी की सज़ा रक्खी गई थी और उस 
पर शब्दों से हमला करनेवाले को कड़ा दंड | 

प्रशिया के साम्राज्य की सब से बड़ी रियासत होने से, और बंडसराथ में प्रशिया के 
बहुत-से मत होने से, तथा प्रशिया के राजा के जर्मनी के शहंशाह होने से साम्राज्य की 
नीति ढालने का शहंशाह के बहुत मौक़ा रहता था। अगर जर्मनी की किसी दूसरी छोटी 
रियासत के राजा के जर्मन-साम्राज्य का शहंशाद् चुना गया होता तो शहंशाह का साम्राज्य 
की नीति निश्चय करने में इतना हाथ कदापि न रहता। शहंशाह के बंडसराथ और 
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रीशटाम की सभाएँ बुलाने, खोलने, स्थगित और बंद करने का अधिकार था। कानून के 
अनुसार रीशशग के भंग कर के एक मास के भीतर नई रीशटाग का चुनाव कराने का 
अधिकार बंडसराथ के था। मगर वास्तव में रोशटाग के शहंशाह बंडसराथ की मर्जी 
से भंग किया करता था। बंडसराय में पास हो जानेवाले मसबिदे रीशटाग के सामने 
शहंशाह के नाम में पेश किए, जाते थे। क्रानून के अनुसार शहंशाह के मसबिदे पेश करने 
का कोई हक़ नहीं था, सगर वास्तव में इस हफ़ का खूब प्रयोग होता था। क्राबून 
के व्यवस्थापक-सभा में पास हो जाने पर अमल के लिए एलान करने का भ्रधिकार शहंशाह 
के था, मगर उन को नामंज्ञर करने का अधिकार उस के नहीं था । किसी नियम की 
पाबंदी न होने की बुनियाद पर किसी क्रानून को एलान करने से इन्कार करने का हक़ शहंशाह 
के था। चांसलर की सही से आर्डानेंस निकालने का अधिकार भी उसे था। 

बंडस(थ के प्रस्ताव पर साम्राज्य की मुख्य श्रदालत के न्यायाधीश नियत करने 
और अपराधियों को क्षमा देने का हक़ शहंशाह को था और शहंशाह् ही साम्राज्य के 
क्रानूनों पर अमल करवाता था| श्रगर कोई रियासत साम्राज्य के नियमों के विरुद्ध काम 
करती थी, तो शहंशाह बंडसराथ के सामने शिकायत पेश कर के बंडसराथ की मर्जी से उस 
रियासत पर चढ़ाई के लिए सेनाएँ भेज सकता था। चांसलर और शअ्रन्य श्रधिकारियों को 
नियत करने और निकालने का काम भी शहंशाह का ही था । अंतर्राष्ट्रीय मामलों में साम्राज्य 
का प्रतिनिधि कैसर होता था । साम्राज्य के नाम पर युद्ध छेड़ने और सुलह करने और साम्राज्य 
की तरफ़ से एलची मेजने और एलची लेने का काम भी कैसर ही करता था | जर्मनी 
का दुनिया भर में साम्राज्य क्रायम करने की महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए. कैसर ने अपने 
इन अश्रधिकारों का श्रंत में खूब प्रयोग किया था | राज-व्यवस्था के अनुसार बिना शहं शाह की 
मर्जी के काई संधि नहीं की जा सकती थी और अ्रधिकतर संधियाँ उसी के प्रस्ताव पर होती 
थीं | मगर उन संधियों को पूरा करने के लिए जो ऐसे विषयों के संबंध में होती थीं जो साम्राज्य 
के कानूनों के क्षेत्र में आते थे बंडसराथ के मत और उन पर अमल के लिए. रीशठाग के 
मत की ज़रूरत होती थी | युद्ध छेड़ने के लिए. भी शहंशाह पर बडसराथ के मत की शर्त 
रक्‍खी गई थी। परंतु साम्राज्य पर एकदम हमला होने पर शहंशाह बिना बंडसराथ 
की सलाह लिए. फ़ौरन लड़ाई शुरू कर सकता था। अगर शहंशाह के लड़ाई छेड़ना 
ही हो तो बंडसराथ में प्रशिया के लगभग एक तिध्ाई से अधिक मतों की सहायता से 
धाम्नाज्य पर आक्रमण” का बहाना आसानी से पैदा किया जा सकता था। अस्तु 
सन १६१४ ह#० का युद्ध छेड़ने के लिए. इसी बहाने को काम में लाया गया था । 

साम्राज्य की सेनाओं का सेनाघिपति भी शहंशाह ही माना गया था । संघ क्रायम 
होने के समय प्शिया के सिवाय श्रौर किसी रियासत के पास कोई जल-सेना नहीं थी । बाद 
में प्रशिया की यही जल-सेना बढ़ कर साम्राज्य की बड़ी भारी जल-सेना हो गई । मगर वह 
हमेशा प्रशिया के अधिकारियों के ही द्ाथों में रही । हर एक रियासत की थल-सेना अलयग- 
श्रल्ग थी और उन रियासतों के राजा अपनी-अपनी सेना के स्ेनापति माने गए थे । परंत 
इन सेनाओं की भर्ती, संगठन, क़बायद और व्यवस्था साम्राज्य के कानूनों के अनुसार होती 
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थी। इन सेनाओं की संख्या का निश्चय साम्राज्य की धारा-सभा करती थी और उन का 
खर्च साम्राज्य के खज़ाने से दिया जाता था | शहंशाह कैसर सारी सेनाश्रों का सेनाधिफति 
माना जाता था और उस को अधिकारियों को नियुक्त करने, सेनाओं का मुआयना करने, 
इकह्ा करने और युद्ध के समय जिस तरह चाहे इस्तेमाल करने का अधिकार था । जर्मन- 
साम्राज्य का कोई युद्ध-सचिव नहीं था। पशिया का युद्ध-सचिव ही साम्राज्य का सारा काम 
चलाता था | इस प्रकार जर्मन-ताम्राज्य की सारी महान्‌ सेना लड़ाई के लिए. एक-रूप संगठित 
सेना थी, और शहंशाह कैसर को उस को ले कर दुनिया पर चढ़ाई कर देने का अधिकार 
था, जैसा कि उस ने श्रमिमान में चूर हो कर सन्‌ १६१४ ई० में करने का प्रयत्न किया । 


३---चांसलर 

जिस स्थान पर बृटिश साम्राज्य में मंत्रि-मंडल होता है, उस पर जर्मन-साम्राज्य 
में सिर्फ़ एक अधिकारी होता था, जिस को चांसलर कहते थ्रे । चांसलर को शहंशाह नियुक्त 
करता था। चांसलर बंडसराथ का अध्यक्ष होता था, और बंडसराथ का सारा काम-काज 
उस की देख-रेख में होता था। शहंशाह्व का कोई हुक्म जब तक उस पर चांसलर की 
सही नहीं होती थी बाक़ायदा नहीं समका जाता था। शहंशाह के हुक्म पर 
चांसलर की सही द्वो जाने से हुक्म की ज़िम्मेदारी चांसलर की हो जाती थी। चांसलर 
बंडसराथ का सदस्य होता था। अगर शहंशाह किसी ऐसे आदमी को चांसलर नियुक्त 
करना चाहता था, जो वडसराथ का सदस्य नहीं होता था यों उस को वह प्रशिया 
की सरकार की ओर से बंडसराथ में जानेवाले प्रतिनिधियों में प्रशिया के राजा की हैसियत 
से आसानी से नामज्द कर सकता था। बंडसराथ में प्रशिया की सरकार के प्रतिनिधि की 
हैसियत से चांसलर दूसरे प्रशिया के प्रतिनिधियों के साथ प्रशिया के राजा का प्रतिनिधि 
समझता जाता था। बंडसराथ के अध्यक्ष की हैसियत से चांसलर बंडसराथ की बैठकों की 
तारीखें निश्चित करता था ) रियासतों और रीशटाग से बंडसराथ के लिए जो काग़्ज़ात 
आते थे वह सब उस के पास आते थे | हर अवसर पर वह बंडसराथ का प्रतिनिधि सममका 
जाता था। जो मसविदे बंडसराथ में पास हो जाते थे उन को शहंशाह के नाम से वह 
रीशठाग के सामने विचार फे लिए पेश करता था और चांसलर की हैसियत से नहीं बल्कि 
बंडसराथ के एक साधारण सदस्य की हैसियत से रीशटाग में वह मसबविदों पर चर्चा में 
भाग लेता था | क्रानून पास हो जाने के बाद जब उन को चांसलर शहंशाद्व के नाम में 
एलान कर देता था तभी उन पर अमल हो सकता था । 

शासन का अधिकतर काम रियासतों की सरकारों द्वारा चलता था। मगर 
सारे शासन की यागडोर का आखिरी सिरा चांसलर के हाथ में रहता था | शासन का 
सारा अधिकार शहंशाह के याद चांसलर के ही होता था। शहंशाह उस का नियुक्त 
करता था। शहंशाह के सिवाय और उस को कोई निकाल नहीं सकता था। शहंशाह के 
प्रतिनिधि की दैसियत से वह शासन का काम चलाता था। पश्चिम की सरकारों में 
उस की बराबरी का और कहीं कोई अधिकारी नहीं था । 
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चांसलर के नीचे साम्राज्य का शासन चलाने के लिए, बहुत-से शासन-विभाग 
होते थे | इन विभागों के अधिपति चांसलर नियुक्त करता था और वह चांसलर को शासन- 
कार्य के लिए जबाबदार होते थे। दूसरे देशों के मंत्रि-मंडल के सदस्यों की तरह उन का 
चांसलर के साथियों का दर्जा नहीं माना जाता था | कई विभाग-पतियों को मंत्री का खिताब 
होने पर भी वह चांसलर को ही जबाबदार होते थे। जर्मन साम्राज्य के खास शासन 
विभागों में पर-राष्ट्र -बिभाग, उपनिवेश-विभाग, णह-विमाग, श्रर्थ-विभाग, जलसेना-विभाग 
और डाक-विभाग यह सात विभाग थे। रेलवे, बेंक और कर्ज़ इत्यादि के शासन के लिए 
कई कमेटियाँ भी थीं। राज-व्यवस्था में शहंशाह के हुक्म पर चांसलर की सही होने की 
शर्त में इस बात का ज़िक्र भी था कि चांसलर की सही हो जाने से ज़िम्मेदारी चासलर की 
हो जाती है । मगर इस ज़िम्मेदारी का इंग्लैंड या फ्रास की मंत्रियों की ज़िम्मेदारी के 
मुफ़ाबले में कुछ अर्थ नहीं था। इंग्लैंड और फ्रांस में मंत्रियों की ज़िम्मेदारी का अर्थ यह 
होता है कि अगर व्यवस्थापक-सभा को मंत्रियों के काम में विश्वास न रहे तो मंत्रियों से 
व्यवस्थापक सभा इस्तीफ़ा ले सकती है। मगर जर्मन साम्राज्य के मंत्री सिफ़ चासलर को 
जबाबदार होते ये और चांसलर शहंशाह्व को | रीशटाग के चांसलर के विरुद्ध हो जाने पर 
मी उस के इस्तीफ़ा देना ज़रूरी नहीं होता था। 


४--व्यवस्थापक-सभा ; (१) बंडसराथ 


जिस प्रकार चांसलर के मुक्काबले का यूरोप में और किसी जगह कोई अधिकारी 
नहीं था उसी तरह बंडसराथ की तरह कोई दूसरी सभा भी नहीं थी। हाउस श्ॉव्‌ लाइंस 
की तरह अथवा फ्रांस की सिनेट की तरह जर्मन-साम्राज्य की बंडसराथ व्यवस्थापक-सभा 
की सिर्फ़ ऊपरी सभा नहीं थी। बंडसराथ जर्मन-साम्राज्य की केंद्रीय संस्था थी और उस 
को क़ानून, शासन, परामशं, न्याय और कूटनीति इत्यादि के बहुत-से अधिकार ये। 
बंडसराथ के सदस्य रियासतों के प्रतिनिधि होते थे जिन को रियासतों के राजा या सिनेट 
नियुक्त करती थी। बंडसराथ में कुल मत ६१ थे जिन में से राज-व्यवस्था के अनुसार 
प्रशिया के १७, बवेरिया के ६, सेक्‍्सनी के ४, वर्टबर्ग के ४, बेडन के ३, दहेसे के ३, 
मेकलेंबर्ग श्वेरिन के २, ब्रसविक के २, रीशलेंड के १ और बाक्नी सन्नह रियासतों से 
एक-एक | ब्र॒सविक के दो मत और वाल्डेक रियासत का एक मत आपस में रियासतों 
के समझौते से, हमेशा प्रशिया को मिलते थे । रीशलेंड के गवनंर को शहंशाह नियुक्त 
करता था और गवनंर बंडसराथ में जानेवाले प्रतिनिधियों को नियुक्त करता था। अस्त 
रीशलेंड के ये तीन मत भी प्रशिया के ही ह्वाथ में रहते थे। मगर क़ाबून में यह शत 
रक्‍्खी गई थी कि रीशलेंड' के यह तीन मत, प्रशिया का किसी मामले में इन तीन मतों को 
छोड़ कर बहुमत न होने पर; अथवा बंडसराथ में मत बराबर बट जाने पर और राज- 
व्यवस्था में संशोधन के प्रश्नों पर प्रशिया के पक्ष में नहीं गिने जायेंगे। अगर जन- 
संख्या के द्विसाव से रियासतों मे सत बाँटे गए होते तो प्रशिया को एक तिहाई के स्थान 
में आधे से श्रधिक मत मिलते, क्योंके प्रशिया की आबादी और सब रियातततों से मिल्म 
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कर अधिक थी। बिस्माक ने, दूसरी रियासतों के मन से: यह डर दूर करने के विचार 
से कि जर्मन साम्राज्य-संघ में प्रशिया का राज्य हो जावेगा, प्रशिया के मत कम रक्‍्खें 
थे।| मगर राज-व्यवस्था में संशोधन न करने की शक्ति चौदह मतों में रख कर उस ने 
प्रशिया के हितों को प्रशिया के हाथों में सुरक्षित रक्खा था । | 

जिस रियासत के बंडसराथ में जितने मत थे उतने प्रतिनिधि उसः का - बंडसराथ 
में भेजने का अधिकार होता था। रियासतों के प्रतिनिधियों की क्वानून के श्रनुसार एलची 
की हेसियत होती थी और शहंशाह को उन की एलचियों की तरह रक्ता करनी होती थी। 
आम तौर पर प्रतिनिधि रियासतों के मंत्री और बड़े अधिकारी होते थे। सभा की दर एक 
नई बैठक के लिए नए प्रतिनिधि रियासतों से चुने जाते थे | मगर पिछली लड़ाई से कई 
साल पहले से बंडसराथ की बैठक बराबर बैठी ही रहती थी; इस लिए, प्रतिनिधि किसी भी 
समय भेजे और बुलाए जा सकते थे | प्रतिनिधि बंडसराथ में अपनी राय के अनुसार मत 
नहीं देते थे । उन की सरकार की जैसी हिदायत होती थी उसी के अनुसार वह मत देते 
थें। किर भो बंडसराथ बिल्कुल एक एलचियों की सभा या सिर्फ़ विचार करने की जगह 
ही नहीं थी। रियासतों के मत जिस तरफ़ पड़ते थे एक साथ पड़ते थे । रियासत के प्रति- 
निषियों में से एक प्रतिनिधि भी अपनी रियासत की ओर से सारे मत दे सकता था, क्योंकि 
मत देने के लिए सारे प्रतिनिधियों के द्वाज्ञिर होने की ज़रूरत नहीं होती थी। प्रशिया के 
बीस मत हमेशा एक साथ पड़ने से प्रशिया की बात हर काम में चलती थी। कमी-कभी 
छोटी रियासते' मिल कर प्रशिया के अस्तावों को किसी विषय पर इरा भी देती थीं। 

ब्ंडसपथ की सभा की बैठक शहंशाह अर्थात्‌ शहंशाइ के नाम पर चांसलर जब 
चाहे तब बुला सकता था | चांसलर या उस की गैरद्दाज़िरी में जिस सदस्य को बह नियुक्त 
कर दे वह सभा का अध्यक्ष होता था| हर रियासत की तरफ़ से विचार के लिए मसविदे 
पेश किए जा सकते थे | शहंशाह के विचार के लिए केाई मसविदा पेश करने का हक नहीं 
था। मगर शहंँशाह कोई मसविदा चाहता या तो प्रशिया के राजा की हैसियत से श्रपनी 
रियासत के प्रतिनिधियों द्वारा उस मसबिदे के पेश करा सकता था। सभा की बैठकें 
आम तौर पर बंद होती थीं। अकसर सभा स्व॒त्म होने पर सभा की कार्रवाई की एक मुख्तसर 
रिपोर्ट अखबारों को दे दी जाती थी । अगर सदस्यों की इच्छा नहीं होती थी, तो यह रिपोर्ट 
भी नहीं भेजी जाती थी। आम तौर पर किसी मामले के निश्चय के लिए ६१ मतों की बहु- 
संख्या काफ़ी होती थी | बराबर मत बेंट जाने पर प्रशिया के प्रतिनिधियों को फ़ैसला करने 
का अधिकार हो जाता था। दो बातों में ६१ मतों की सिर्फ़ बहु-संख्या से फ़ैसला नहीं किया 
जा सकता था। एक तो राज-व्यवस्था में किसी संशोधन के विरुद्ध १४ मत होने पर वह 
संशोधन स्वीकार नहीं हो सकता था। दूसरे जल-थल सेना और कुछ करो के संबंध में 
मतभेद होने पर अगर प्रशियाः प्रचलित प्रबंध की तरफ़्दारी करता था तो उस में परिवर्तन 
नहीं किया जा सकता था | 

अधिकतर बंडसराथ का काम व्यवस्थापक-सभा की निचली सभा रीशठाग़ के 
विचार के लिए मसवबिदे तैयार करना होता था। यह काम ज्यादातर बंडसराथ की कमेटियों 
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में होता था। बंडसराथ की बारह स्थायी कमेटियाँ थीं--श्राठ राज-व्यवस्था की शर्तों के 
अनुसार और चार स्थायी नियमों के अनुसार | सेना और कोट, जल-सेना, 'चुंगी और कर, 
ब्यापार, रेल, तार और डाक, न्याय, हिसाब-करिताब और पर-राष्ट्रविषय की आठ 
स्थायी कमेटियाँ साल भर के लिए राज-व्यवस्था के अनुसार बना ली जाती थीं। बंडसराथ 
गुप्त मत डाल कर निश्चय कर देती थी कि किस कमेटी पर कित रियासत के प्रतिनिधि रहें 
और फिर उन कमेटियों पर प्रतिनिधि नामजद करने का काम उन रियासतों पर छोड़ दिया 
जाता था। मगर 'जलसेना कमेटी! के सारे सदस्यों और 'सेना और कोट कमेटी' के एक 
को छोड़ कर और सब सदस्यों को शदंशाद्व नियुक्त करता था। हर कमेंटी में सात सदस्य 
और कम से कम पाँच रियासतों के प्रतिनिधि रहते थे। जलसेना-कमेटी में सिर्फ़ पाँच 
सदस्य होते थे । सब कमेटियों के अध्यक्ष प्रशिया के होते थे। एक सिर्फ़ 'परराष्ट्रविषय- 
कमेटी' की अध्यक्षता बवरिया फे हाथ में थी । 

जम॑न-साम्राज्य की केंद्रीय संस्था होने से बंडसराथ सब तरह का राज-कार्य 
करती थी और उस के सब तरह के बहुत-से अधिकार थे। राज-व्यवस्थां के अनुसार 
क़ानून बनाने का काम बंडसराथ और रीशटाग दोनों का था । मसविदे शुरू करने का 
काम ख्लास तौर पर रीशठाग का रक्‍खा गया था। मगर अमल में आम तौर पर हमेशा 
बंडसराथ ससविदे पेश करती थी। अर्थ-संबंधी मसविदे तक पहले बंडसराथ में पेश दोते 
थे | मसबिदे बंडसराथ में तैयार और पास हो कर रीशठाग के पास ब्रिचार और मंज़री के 
लिए, आते थे और क्रानून बन कर शहंशाह के एलान करने से पहले फिर एक बार वे 
बंडसराथ के पास जाँच और विचार के लिए भेजे जाते थे । दर हालत में क्रानून बनने से 
पहले हर मसविदे की आद्धिरी मंज़्री बंडसराथ में होती थी। यह कहना अनुचित न होगा 
कि रीशटाग की सिर्फ़ मंज़री होती थी और क़ानून बनाती बंडसराथ थी। साम्राज्य के 
कानूनों के शासन का कोई और कानूनी प्रबंध न होने पर बंडसराथ द्वी उन का शासन 
करती थी और जहाँ-कहीं साम्राज्य के क्वाननों में चुटियाँ नज़र आती थीं उन को आर्डी- 
नेंसों के द्वारा पूरा करती थी। देश पर आक्रमण होने के सिवाय शहंशाह श्रपने युद्ध 
छेड़ने, अपराधी रियासत पर हमला करने ओर साम्राज्य के क़ानूनों के क्षेत्रों में अनेवाले 
विषयों के संबंध में संधियाँ करने के अधिकारों का बिना बंडसराथ की सलाह के प्रयाग नहीं 
कर सकता था । शहंशाह की सलाद से बंडसराथ रीशटठाग के भंग कर के नया चुनाव करा 
सकती थी। बंडसराथ के सदस्यों के अपनी रियासतों के हितों के संबंध में रीशटाग में 
जा कर चर्चा में माग लेने का अधिकार था। बंडसराथ साम्राज्य का सालाना बजट तैयार 
करती थी, साम्राज्य की रियासतों का खाता जाँचती थी और “शहंशाही बेंक' और शहं - 
शाही क़ज्ञ कमीशन” पर देख-रेख रखती थी। “शहंशाही अदालत” के न्यायाधीश शहंशाह 
बंडसराथ की राय से नियुक्त करता था। रियासतों की अदालत में न्याय न मिलने पर उन 
अदालतों की अपीलें, साम्राज्य और रियासतों के कगड़े और व्यक्तिगत क़ानून के ज्षेत्र में 
आनेवाले कगड़ों के छोड़ कर, रियासतों के आपस के मगड़े किसी एक पक्ष की शिकायत 
आने पर बंडसराथ के पास न्याय के लिए आते थे और उन पर बंडसराथ अदालत की 
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हैसियत से विचार करती थी। किसी रियासत में जब कभी केाई ऐसा रूगड़ा खड़ा होता 
था जिस के न्याय का प्रबंध उस रियासत की राज-व्यवस्था में नहीं होता था, तो किसी एक 
पक्ष की प्रार्थना पर वह कगड़ा समकौते के लिए और श्रगर समझौता नामुमकिन हो तो 
साम्राज्य के क्लानूनों के अनुसार फैसले के लिए बंडसराथ के सामने आता था। इतनी 
विभिन्न ताकत बंडसराथ के हाथ में होने से स्वभावतः वह साम्राज्य की सब से शक्तिशाली 
संस्था थी। जर्मन-साम्राज्य के पक्तपाती कहते थे कि बंडसराय में सब रियासतों के सचिव 
देने से बंडसराथ दुनिया की सब से अनुभवी और दक्ष थारा-सभा थी। वह यह भी मानते 
थे कि बंडसराथ अन्य यूरोपीय व्यवस्थापक-सभाओं की ऊपरी सभाओं” की तरह संकुचित 
और अनुदार नहीं थी । परंतु यह कहना ठीक नहीं है। बंडसराथ में रियासतों के राजाओं 
के नियुक्त किए हुए प्रतिनिधि होते थें, जो स्वमावतः परिवतंन के विरोधी होते थे | अस्तु 
बड़सराथ प्रजामत्ता की पक्षपाती कभी नहीं हो सकती थी। 


५--व्यवस्थापक-सभा ४ (२) रीशटाग 


बंडतराथ जिस प्रकार रियासतो की सरकारों की प्रतिनिधि थी, उसी प्रकार 
व्यवस्थापक सभा की निचली सभा” रीशटाग साम्राज्य की प्रजा की प्रतिनिधि समझी जाती 
थी। रीशटाग विभिन्न रियासतों की प्रजा की प्रतिनिधि नहीं मानी जाती थी बल्कि साम्राज्य 
की सारी प्रजा की सम्मिलित रूप से प्रतिनिधि समझी जाती थी। जर्मन साम्राज्य में अगर 
प्रजा की थोड़ी बहुत आवाज़ कहीं थी तो वह रीशठाग में कद्दी जा सकती थी। इंग्लेंड 
के "हाउस ऑव्‌ कॉमन्स? या फ्रांस के “चेंबर आऑँव डेपुटीज़' की तरह शक्तिमान्‌ सभा 
रीशटाग न होने पर भी वह ढुनिया को महान धारा-सभाओ में से थी। राज-व्यवस्था के 
अनुसार एक निश्चित तारीख पर सारे साम्राज्य में रीशट/ग के लिए. ३६७ प्रतिनिधियों का 
चुनाव दोता था । सारी जम॑नी का एक लाख की आबादी के चुनाव के जिलों में 
इस प्रकार बाँट दिया गया था कि कोई जिला दो रियासता में फैला नहीं था। हर ज़िले 
से एक प्रतिनिधि चुना जाता था। प्रतिनिधियों का चुनाव पाँच वर्ष के लिए होता था । 
दिवालियो, मुहताजों, नागरिकता के अधिकार छिन जानेवाले लोगों और सेना के नौकरों 
को छोड़ कर हर २५ वर्ष की उम्र के मर्द के अपने ज़िले में मत देने का अधिकार 
था। एक से अधिक मत केाई नहीं दे सकता था। काई भी बाक़ायदा मतदार 
एक साल तक किसी रियासत में रह चुकने पर रीशठाग के लिए चुना जा सकता 
था। पाँच वर्ष ख़त्म होने से पहले ही रीशठाग भंग द्वो जाने पर साठ दिन के 
अदर नया चुनाव द्वो कर भंग होने के नब्बे दिन के भीतर नई रीशटाय की समा होना 
ज़रूरी था। हर चुनाव का ज़िला तहसीलों में बैठा हुआ था और हर तहसील के 
मतदारों की सूचियाँ तदसीलों में चुनाव से चार हफ़्ते पहले सब के देखने के लिए रख दी 
जाती थीं। मतदारों के गुतरूप से मत देने का, क्रानून के श्रनुतार, खास इंतज़ाम रक्‍्खा 
गया था। अगर किसी उम्मीदवार को, जितने मत उस के ज़िले में पड़ते थे, उन की बहु- 
संख्या नहीं मिलती थी तो पंद्रह दिन बाद फिर मत पड़ते थे। दूसरी बार मत पड़ने पर 
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सिर्फ़ वे दो उम्मीदवार ही खड़े हो सकते थे जिन के पहले मत पर सब से अधिक मत मिलते 
थे । दूसरे मत पर दोनों में से जिस को अधिक मिलते थे वही चुन लिया जाता था। अगर 
दूसरे मत पर इत्तफ़ाक़ से दोनों को बराबर-बराबर मत मिलते थे तो चिट्ठी डाल कर जिस का 
नाम निकलता था, वह चुना जाता था। 
राज-व्यवस्था के अनुसार साल भर में एक बार रीशटाग की बैठके' ज़रूर होती 
थीं। जिस समय बंडसराथ की वैठके' न होती हों, उस समय रीशटाग की बैठक नहीं बुलाई 
जा सकती थी। जब शहंशाह या चांसलर चाहे तब रीशठाग की सभा बुलाई जा सकती 
थी। शहंशाह की ओर से सभा को बुलावा भेजा जाता था और शहंशाह खुद या उस के 
नाम पर कोई उस का प्रतिनिधि बड़े ठाट-बाट से सभा की बैठके' खोलता था। रीशटठाग 
की बिना मज़ीं के शहंशाह तीस दिन तक रीशटाग की सभा मुल्तवी कर सकता था और 
बंडसराथ की सलाह से वह उस के भंग कर सकता था। रीशठाग की सभा में सदस्यों की 
अक्सर बहुत कम हाजिरी रहती थी । इस के शायद दो कारण थये। एक ते रीशठाग के 
अधिक सत्ता न होने से सदस्यों का उस के काम में अधिक दिल नहीं लगता था। दुसरे 
सदस्यों को खर्च के लिए. भत्ता भी नहीं मिलता था। घरों से सभा-स्थल तक आने के लिए 
उन्हें सिर्फ़ रेल की सवारी मुफ्त दी जाती थी। बिस्माक ने शुरू से ही सदस्यों के! भत्ते का 
कट्टर विशेध किया था और समाजवादी संस्थाओं के अपने सदस्यों के गुज़ारे के लिए चंदा 
जमा करने पर, साम्राज्य की अदालत ने सदस्यों को इस प्रकार की सहायता देना तक 
मैरक़ानूनी करार दे दिया था। जब सभा में अ्रक्सर कोरम तक मिलना असंभव हो गया 
तब सन १६०६ ६० में बड़ी श्रनिच्छा से चांसलर ने रीशठाग के सदस्यों को ३००० मारी 
सालाना साम्राज्य के खजाने से देना स्वीकार किया था | 
रीशटाग अपने काम-काज के नियम खुद बनाती थी। रीशठाग का एक अध्यक्ष 
दो उपाध्यक्ष और आठ मंत्री होते थे। चुनाथ के बाद, रीशठंग की पहली ब्रैठक में चार 
हफ़्ते के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का चुनाव होता था। चार हफ़्ते बीत जाने पर पहली 
बैठकों के शेष समय के लिए दूसरा चुनाव होता था | बाद में हर नई बैठकों के लिए नए 
अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का चुनाव क्रिया जाता था। मंत्रियों का हर जलसे के शुरू में 
जलसे के पूरे समय के लिए चुनाव कर लिया जाता था। ज़िस दल की रीशटाग में 
बहुसंख्या होती थी उसी के यह सब अधिकारी चुने जाते थे। बत्रैठक के प्रारंभ में सभा के 
खब सदस्यों को चिट्ठी डाल कर जहाँ तक मुमकिन होता था सात बराबर के भागों में बाँट 
दिया जाता था | फ्रांस और इटली के ब्युरो की तरह इन भागों का काम सदस्यों के चुनावों 
की जाँच और कमेटियाँ चुनना होता था। इटली के ब्युरो हर दो मास और फ्रांस के हर 
एक मास बाद बदलते रहते थे। जर्मनी में वे सभा के पूरे समय के लिए चुने जाते थे | 
परंतु पचास सदस्यों के प्रस्ताव करने पर किसी समय भी सदस्यों की फिर से बाँट हो सकती 
थी | रीशणाग की एक चुनाव कमेटी! स्थायी होती थी। दूसरी कमेटियाँ ज़रूरत पड़ने पर 
सारे ब्युरों से बराबर-बराबर के सदस्य ले कर, चुन ली जातीं थीं। मगर असल में कमेटियों 
के सदस्यों की सूचियाँ दलों के नेता जैसी .बना देते थे उसी के अनुसार चुनाव हो जाता 
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था। कमेटियों का काम मसविदों पर प्राथमिक विचार करना, उन पर लोगों की गवाहियाँ 
लेना और रीशणाग के सामने रिपोर्ट पेश करना द्ोता था। मगर सभी मसले कमेटियों के 
पास नहीं भेजे जाते थे । 

यूरोप की दूसरी व्यवस्थापक-सभाओं के ढंग पर सदस्य समाभवन में अधेचंद्रा- 
कार बैठते थे। सरकारी पक्ष के सदस्य अध्यक्ष की दाहिनी ओर और प्रजापक्षी सदस्य 
बाई ओर बैठते थे। दाएँ-बाएँ दोनों ओर सामने की जगह बंडसराथ के सदस्यों के बैठने 
के लिए खास तौर पर रहती थीं। सभा का अध्यक्ष दलबंदी से ऊपर माना जाता था और 
चर्चा में वह इस बात का हमेशा ध्यान रखता था कि पक्त और विपक्ष में बोलनेवालों को 
एक दूसरे के बाद बराबर भौक़ा मिलता रहे | सदस्य अपनी जगह या श्रध्यक्ष के सामने के 
चबूतरे से, जहाँ से चाहते थे अपनी इच्छा के श्रनुतार बोलते थे । तीस सदस्यों के प्रस्ताव 
पर “चर्चा स्थगित! का प्रस्ताव लिया जा सकता था। रीशटाग की बैठकें क्रानून के 
अनुसार जनता के लिए खुली होती थीं। उस की चर्चा अखबारों में छुपती थी। परंतु 
स्थायी नियमों के अनुसार अध्यक्ष या दस सदस्यों के अस्ताव पर बंद बैठक भी 
हो सकती थीं । 


जर्मन साम्राज्य की व्यवस्थापक-सभा दो सभा की व्यवस्थापक-सभा के सिद्धांत पर 
नहीं बनाई गई थी। जर्मन साम्राज्य की व्यवस्थापक-सभा रीशटाग ही थी क्योंकि बंडसराथ 
कानून बनाने के सियाय और भी बहुत-सा ऐसा काम करती थी जो आम तौर पर यूरोप में 
व्यवस्थापक-सभा की किसी सभा को नहीं करना पड़ता । मगर चूँकि रीशठाग क़ानून बनाने 
का काम जर्मनी की अनोखी संस्था बंडसराथ के नेतृत्व और दबाव में करती थी, रीशठाग 
का साम्राज्य की राजनीति पर बहुत कम असर रद्दता था। अधिकतर मसले पहले 
बंडसराथ में ही पेश होते थे | रीशटाग के पास बाद में वे मसले विचार के लिए आने पर 
रीशटाग उन्हें कुछ दिन तक रोक या लटका ज़रूर सकती थी; मगर बिल्कुल उन को 
अस्वीकार नहीं कर सकती थी। रीशठाग के बंडसराथ से आनेवाले मसलों को अ्रस्वीकार 
करने का विचार दिखाने पर बंडसराथ रीशठाग को भंग करने की धमकी दे सकती थी। 
अस्तु, हमेशा रीशटाग को बंडसराथ की बाते चुपचाप स्वीकार कर लेनी होती थीं। कार्य- 
कारिणी पर भी रीशटाग का कोई दबाव या रोक नहीं थी। चांसलर और मंत्री कोई अपने 
कामों के लिए रीशणाग के जवाबदार नहीं होते थे। मंत्रियों से रीशटाग के सदस्य सबाल 
तक नहीं पूछ सकते थे | चांसलर से सवाल पूछे जा सकते थे | मगर वह सदस्यों के सवालों 
की इतनी कम परवाह करता था कि अक्सर जो दिन सवालों के लिए रक्‍खा जाता था उस 
दिन वह सभा में आने की भी तकलीफ़ नहीं करता था। प्रश्नों पर चर्चा के बाद कार्य- 
कारिणी में विश्वास या श्रविश्वास बतलाने के प्रस्ताव का भी पीछे से नियम हो गया था | 
मगर इन प्रस्तावों का कार्यकारिणी पर श्रधिक असर नहीं होता था, क्‍योंकि जब तक 
शहंशाह का विश्वास चांसलर पर रहता था तब तक उसे कोई हटा नहीं सकता था। 
रीशटाग के हाथ में सत्ता न होने से उस के सदस्यों को सरकार की हाँ में हाँ मिलाने का 
ही काम अधिकतर रहता था। अस्तु बहुत-से कमज़ोर चरित्र और तबियत के सदस्य सरकार 

श्र 


१७० |] यूरोप्र की सरकारें 


की ,खुशामद कर के अपना फ़ायदा बनाने की फ़िक्र में ही लगे रहते थे | बाद में दो 
देश के बहुत-से क्राबिल आदमियों ने रीशटाग में जाना तक छोड़ दिया था क्‍यों कि वे 
उस को निरी बातों की दूकान सममते ये। फिर भी लगातार कड़ी आलोचना कर के 
रीशटाग सरकार की नीति पर थोड़ा-बहुत श्रसर डाल सकती थी । 


६--राजनैतिक दलबंदी और कायापलूट 


यूरोप की पिछली लड़ाई शुरू होने के समय जर्मनी दुनिया के महान राष्ट्रों में था। 
जर्मनी का उद्योग, व्यापार, धन-दौलत, कृषि, विज्ञान, विद्वत्ता, कला, साहित्य, जल और थल 
सेना इत्यादि दुनियाँ की आँखें चौंधियाते थे। मगर सब तरद्द की इतनी तरक्की होने पर भी 
जर्मनी की सरकार निरी निरंकुश थी। ऊपर से देखने में जर्मनी की सरकार इतनी निरंकुश 
नहीं लगती थी | परंतु वास्तव में वह दुनियाँ की दक्षियानूस से दक्कियानूस निरंकुश मरकारों 
में से थी। फिर भी जर्मनी की सरकार का काम बड़ी दृढ़ता, होशियारी और योग्यता से 
चलाया जाता था और दुनियाँ की क्राबिल से काबिल सरकारों में उस की गिनती द्ोती थी । 
लेखकों का कहना है कि जर्मनी की सरकार का शासन इतनी सुयाग्यता से चलता था कि 
अपने अच्छे से अच्छे दिनों में महान्‌ रोम-साम्राज्य या आजकल बृटिश साम्राज्य का 
शासन भी शायद ही चलता होगा । जर्मनी की सरकार के निरंकुश' रह जाने का मुख्य कारण 
यहद्दी हो सकता है कि श्रवसर आने पर प्रमतिशील राजनैतिक दलों के आपस में मेल न कर 
सकने से जर्मनी को एक और मज़बूत राष्ट्र बनाने का काम प्रशिया की निरंकुश सरकार 
ओर निरंकुशता के कट्टर पुजारी ब्रिस्माक के फ़ौलादी द्वाथों में आ पड़ा था । बिस्मा्क॑ 
ने अपनी सेना के ज़ोर पर जर्मनी के बड़ा बनाया था। श्रस्तु, उस की सरकार का बल मी 
प्रजासत्ता के स्थान पर सेना की सत्ता पर ही क्रायम रहा । जर्मन साम्राज्य की निरंकुशता 
के सब से ज़बरदस्त तीन स्थंम कद्दे जा सकते थे। एक प्रशिया रियासत का 'होदेन- 
ज़ोलेन! राजकुल जो जर्मन-साम्राज्य की शहंशाहियत का मालिक था। दूसरा “जंकर! 
नाम के बड़े-बड़े ज़्मींदारों श्रोर तालुक्क्रेदारों का दल । तीखरी प्रशिया के अधिकार में 
साम्राज्य की सुसंगठित महान्‌ सेना । जर्मनी के लोगों की फर्माबरदारी की आदत और जर्मनी 
में जान-बूक कर फैलाए गए “कल्ट्ूर! का अ्रसर भी निरंकुशता के लिए बड़ी उपयोगी 
चीज़ें थीं। जर्मन शब्द,कल्टूर' का अनुवाद असंभव है। इस एक शब्द में ज्ञान, 
तबियत, उत्साह, स्वभाव, महत्वाकाक्षा, सफलता और ध्येय सब का समावेश हो जाता है | 
पीढ़ियों तक जर्मनी के स्कूलों में बच्चों को एक 'कल्द्वर! का पाठ दिया गया था। जम॑नी के 
नागरिकों के दिमाग़ में एक से विचार और दिलों में एक-सा लोहा और लड़ाई भर दी 
गई थी। “कगड़े से जीवन में प्रगति होती है? के सिद्धांत पर जर्मनी को प्रगति के मार्ग पर 
बढ़ाने की महत्वाकांदा रखनेवाले “कल्ट्ूर' से लिप जर्मनी की नई संतान सब राष्ट्रों से 
अरड़े का दिन-रात स्वप्न देखती थी । 

पहले-पहल दौहदेनज़ोलन के राजकुल का स्वीटज़रलेंड के उत्तर में दसबीं सदी में 
जोलने पहाड़ी पर एक क़िला था, जहाँ से बह अपनी जामीर पर शासन करता था। बाद 
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में यह तेजस्वी राजकुल बढ़ता-बरढ़ता जर्मन-साम्राज्य का शहंशाह हो गया । इस राज- 
कुल के राजा कठार और कटनीतिश होते थे और मित्र और शत्रु किसी के साथ व्यवद्ार 
में ज़रूरत पड़ने पर कुछ कसर नहीं उठा रखते थे। वे ईश्वर की ओर से अपने केा राज्य 
का अधिकारी समझते, प्रजा-सत्ता के विचारों के हिक़ारत से देखते और सेना के अपनी 
राजनीति का केंद्र मानते थे। कैसर विलियम दूसरा जो लड़ाई के शुरू होने पर जर्मनी 
का शहंशाह था खुल्लमखुल्ला अ्रपने व्याख्यानों में कहा करता था कि “जर्मन जाति 
ईश्वर की चुनी हुईं जाति है। जमं॑न-साम्राज्य के शहंशाह के रूप में मुझ में ईश्वर की 
आत्मा उतरी है। मैं उस का हथियार, उस की तलवार और उस का वारिस हूँ । जो मुझ 
में विश्वास नहीं करेंगे, उन का सर्वनाश ! जम॑नी के ग्रैरियों का संबंनाश !? साम्राज्य 
भर की सेना .कैसर के हाथ में थी। रियासतों या रीशठझाग का सेना पर कुछ अधिकार 
नहीं था। सेना का बजट तक पाँच साल के लिए, मंज्ञर हो जाता था। सेना और श्रपने 
आप के कैसर दे! क़ालिब और एक रूह की तरह मानता था और कहा करता था कि 
सेना ने जम॑न-साम्राज्य बनाया है, व्यवस्था-सभा की बहु-संख्याश्ों ने नहीं। सेना 
और सरकार के लगभग सभी अ्रधिकारी “जंकर' वर्ग के होते थे। जिस प्रकार जमंन 
साम्राज्य पर प्रशिया रियासत राज करती थी, उसी प्रकार प्रशिया के सिर पर इस “जंकर' 
बय की लाठी रहती थी श्रर्थात्‌ जर्मन-साम्राज्य की ही लगाम इस वर्ग के हाथ में थी। 
एक बार चासलर केप्टीवी ने बाहर से जर्मनी में आनेवाले अनाज पर चुंगी कम कर दी थी 
तो इस बर्ग ने शोरगुल मचा कर चांसलर तक के शहंशाह से निकलवा दिया था। बाहर 
से आनेवाले अनाज पर चुंगी बढ़ी रहने से कि उन के अ्रनाज की क्लीमत बढ़ी रही । यह 
ज़बरदस्त वर्ग हौहेनज्ौलनं कुल और निरंकुश राज्य का कट्टर पक्तपाती था। 
निरंकुश शासन के क्रायम रहने का एक दूसरा यह भी कारण था कि प्रजापक्ष के 
दल आपस में मिल कर काम नहीं करते थे ) जर्मनी के मज़दूर और किसान मध्यम-वर्ग से 
मिल कर जंकरों की निरंकुशता का नाश करने का इस लिए. प्रयत्ञ नहीं करते थे कि उन्हें 
भय था कि मध्यम-बर्ग का राज्य हो जायगा और उन को कुछ फ़ायदा नहीं होगा । मध्यम- 
वर्ग के लोग भी मज़दूर और किसानों से मिलने से हिचकते थे, क्योंकि उन्हें समाजवाद के 
राज्य का भय लगता था | इंग्लैंड की तरह जर्मनी में राजनैतिक दलों की सरकार न होने से 
जर्मनी में सरकार की नीति-निर्माण के लिए. दल नहीं बनते थे। श्रपने हितों की रक्षा करने 
के लिए. और अक्सर अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए लोग दल बना लेते थे। 
राजनैतिक दल जम॑नी में सरकार की नीति की अभ्रधिक से अधिक अआलोचना करने के 
सिवाय और कुछ नहीं कर सकते थे। अस्त, राष्ट्रीय प्रश्नों पर दलबंदी का संगठन देने के 
बजाय स्थानिक छोटे-छोटे प्रश्नों पर बहुत से दल बन गए थें। बड़े दलों में यूरोपीय लड़ाई 
शुरू होने से पहले, खास कर पाँच दल थे। “अनुदार दल”!, “'मध्य-दल'९, 'राष्ट्रीय उदार- 
दल” *, गरम दल”* और “समाजवादी दल! | “अनुदार दल” में अधिकतर पूर्व और 


१झंसरवेटिव ! “सेंटर | 'नेशनत् किबरझ | “रेडिकल और सोशिएसिस्ट | 
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उत्तर-पूर्व प्रशिया के ज़मींदार लोग, उन के खेतों में काम करनेवाले मज़दूर और दूसरे 
नौकर और रेलवे के नौकर ये। इस दल की संख्या बहुत न होने पर भी यह दल सब से 
मुख्य था क्‍योंकि यह दल प्रशिया की सरकार का सब से ज़बरदस्त पक्षपाती था और इसी 
दल के लोगों ने साम्राज्य के बनाया था। यह दल स्वतंत्रता से अधिक सरकारी सत्ता में 
विश्वास करता था | और शहंशाह और अमीरों के अधिकारों का पक्ष ले कर हर प्रकार 
के राजनैतिक सुधारों का विरोध करता था। देश के बाहर से आनेवाले श्रनाज पर कड़ी 
चुंगी, जल-सेना का विस्तार, थल-सेना पर अधिक खर्च, उपनिवेशों का फैलाबव और 
बाहर की दुनिया में जहाँ बने वहाँ जर्मनी की टाँग अड़ाने का यह दल घोर पक्तपाती 
था। इसी दल की नीति पर अमल करने से जर्मनी ने युद्ध के कुमार्ग पर चल कर 
आगे बुरे दिन देखें। कहा जाता है कि चुनाव में ज़मींदारों के घरानों के सरकारी 
अफ़सर नाजायज़ दबाव डाल कर इस दल के लिए और जहाँ इस दल के उम्मेदवार 
नहीं होते थे वहाँ मध्यदल के उम्मीदवारों के लिए लगभग दस लाख मत ले लेते थे। 
मध्यदल” में कैथोलिक संप्रदाय के लोग थे । इस में ग़रीब-अमीर सब तरह के लोग ये 
क्योंकि बिस्माक के आक्षेपों से कैथोलिक संप्रदाय के हितों की रक्षा करने के लिए ही इस 
दल का जन्म हुआ था| इस दल का कोई राजनैतिक प्रोआ्राम नहीं था । परंतु बिस्माक की 
“कैथोलिकों पर आक्षेप' की नीति बदल जाने पर भी यह दल क्रायम रहा | इस में अधिकतर 
जम॑नी के दक्षिण ओर दक्षिण-पश्चिम भाग के कैथोलिक-पंथी मज़दूर और किसान होते 
थे | यह दल 'समाजवाद' का कट्टर विरोधी और सुधार की मीठी-मीठी बाते' करने पर भी 
“उदार दल” के मुकाबले में हमेशा 'अनुदार दल? की द्वी सहायता करता था | 

शष्ट्रीय उदार दल” में मध्यम-बर्ग के लोग और व्यापारी थे । इस दल का ज़ोर 
देश के मध्य और पश्चिम भाग के उद्योगी क्षेत्रों में था। यह दल राजनैतिक सुधारों का 
पक्तपाती, शिक्षा ओर शासन में सांप्रदायिक असर और सरकारी श्रधिकारियों का चुनाव 
में दस्तंदाज़ी का विरोधी या। 'अ्रनुदार दल” की तरह सेना, उपनिषेशों के फेलाव और कड़ी 
परराष्ट्रनीति का यह दल मी हामी था । मगर कारखानो में बने हुए माल पर कम चुंगी 
और खेती के माल पर चुंगी का पुनःविचार वह चाहता था और सारे सरकारी पद ज्र्मी- 
दारों के हाथ में ही होना उसे बहुत बुरा लगता था । “गरम दल) भी मध्यम-बर्ग के लोगों 
का दल था। मगर वह 'राष्ट्रीय उदार दल” की तरह कारखानेवालों और ब्यापारियों के 
हाथ का कठपुतला नहीं था। वह और सब बातें 'उदार-दल” की तरह ही चाहता था। मगर 
माल पर सब प्रकार की चुंगी का विरोधी था और पूर्ण व्यवस्थापकी सरकार और सेना 
पर राजनैतिक सत्ता का अधिकार चाहता था। 

“समाजवादी प्रजासत्तात्मक दल”" में स्बंसाधारण लोग ये । यही एक दल ऐसा 
था जिस का राष्ट्रीय कार्यक्रम था और जो सारे जर्मन साम्राज्य में फेला हुआ था। यह 
दल यूरोप भर में सब से अच्छा संगठित दल था। देश भर में जगह-जगह पर इस दल 

_की शाखाएँ थीं। हर साल इज़ारों साबंजनिक सभाएँ दल की ओर से की जाती थीं और 

"सोशल ढेसोक्रेदिक पार्टी । 
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लाखों पर्ने बाँटे जाते ये। दल के ७४५ अखबार थे जिन के दस-बारह लाख आइहक थे | 
यह दल राजनैतिक सुधारों की श्रधिक परवाह नहीं करता था और पूँजीशाही को जड़ से 
उखाड़ कर सब प्रकार का अत्याचार मिठाने के लिए. अ्रमजीवियों का समाजशाही राज्य 
स्थापित करने का पक्षपाती थी। इस दल की भुख्य माँगें यह थीं--बीस वर्ष के ऊपर के 
साम्राज्यवासी सब र्त्री-पुरुषों को मताधिकार, अनुपात-निर्वाचन, रीशटाग का दुसरे वर्ष 
चुनाव, प्रतिनिधियों को वेतन, प्रजा को मसविदे पेश करने और नामंज़्र करने का 
अधिकार, स्थानिक स्वशासन, सालामा कर, सर्वंसाधारण का सैनिक शिक्षा, स्थायी सेना 
की जगह पर एक जन-सेना, विग्रद और संधि का रीशठाग के द्वारा फैसला, अंतर्राष्ट्रीय 
कगड़ों का पंचायती फैसला, बोलने और मिलने की स्वतंत्रता का स्बसाधारण को 
हक़, औरतों की मर्दों से कम हैसियत बनानेवाले क़ानूनों का नाश, राष्ट्रीय खज़ाने से 
धार्मिक खच न होना, अ्रनिवार्य और मुफ़ शिक्षा, जनता के चुने हुए न्यायाधीशों द्वारा 
न्याय, मौत की सज़ा बंद, निरपराधियों के! जेल हो जाने पर मुआवज्ञा, मृतक संस्कार 
और दवादारू मुफ़, आमदनी, जायदाद और विरासत के करों से सारे करों का खर्च 
निकालना, परोक्ष करों और चुंगी-करों का नाश, मज़दूरों को आठ घंटे काम और बच्चों की 
मज़दूरी बंद । 

दल के कार्यक्रम के दो--एक सिद्धांती और दूसरा श्रमली--पहलू थे | कुछ लोग 
सिद्धांती पहलू पर अधिक ज़ोर देते थे और कुछ अमली पर । अस्तु दल के श्रंदर भी कई 
फ़िरकते थे। एक फ़िरक्ता बिल्कुल वर्ग-विग्रह" और गे रसमाजवादियों से मिल कर काम न 
करने का पक्षपाती थी । दूसरा फ़िरक़ा गैरसमाजवादियों से मिलने का विरोधी था मगर वैध 
उपायों से काम लेने का हामी था । तीसरा दल के सिद्धांतों से चिपठा रह कर पुनःविचार 
चाहता था। चौथा दल के प्रोग्राम की पुनर्घटना पर ज़ोर देता था। पाँचबाँ फ़िरक्का 
साम्राज्यवादी समाजवादियों का था जो समाजवादी होते हुए भी जर्मन सेना, उपनिवेशों 
ओर व्यापार का फैलाव चाहते थें। समाजवादी दल के जितने नियमित सदस्य नहीं थे 
उस से कहीं अधिक उस के चुनाव में मत मिलते ये क्‍योंकि निरंकुशता के नीचा दिखाने 
की इच्छा रखनेवाले सभी लोग इस दल के लिए मत देते थे। रीशटाग में प्रवेश कर के 
इस दल के दो भाग हो गए थे । एक का नाम “बहुसंख्या समाजवादी-दल” हो गया था जो 
वैध उपायों से काम लेता, तथा सरकार के काम में भाग लेता था। दूसरा 'स्वतंत्र समाज- 
बादी' कहलाता था जो पूर्ण समाजवादी सरकार क्रायम न होने तक सरकार का विरोध 
करने का हामी था | सरकार समाजवादियों के राजाशाही का दुश्मन और उस को उखाड़- 
कर पेंक देने के लिए षड़यंत्र रचनेवाला समझती थी और उन को हर प्रकार के सरकारी 
पदों, यहाँ तक कि प्रोफ़ेसर के पद तक से--सदा दूर रखती थी । मगर लड़ाई शुरू होने के 
पहले सन्‌ १६१२ ई० के चुनाव में रीशटाग में समाजवादी दल के ही सब से अधिक 
सदस्थ आए थे। २६७ सदस्यों में ११० समाजवादी, ६० मध्यदल, ४५ श्रनुदार दल, 


१छ्लास-वार । 
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४४ शष्ट्रीय उदार दल और ४१ गरम-दल के सदस्य आए थे। बाक़ी दूसरे दलों के थे । 

जम॑नी राजनैतिक सुधार की तरफ़ धीरे-घीरे क्दम बढ़ाने की कोशिश कर रहा था 
कि इतने में सन्‌ १६१४ ई० की यूरोप की लड़ाई शुरू हो गई | कुछ समय के लिए सरकार 
का विरोध एक दम बंद हो गया। समाजवादी दल तक लड़ाई के बजट मंज्ुर करने लगा | 
मगर सन्‌ १६१७ के क़रीब हवा का रुख़ बदला । प्रजा लड़ाई से ऊब उठी। रूस की 
अचानक राज्यक्रांति और अमेरिका के युद्ध में शरीक हो जाने से लोगों की आँखें 
खुलीं और 'स्वतंत्र समाजवादी दल? ने क़ैसर के पदत्याग और लड़ाई बंद कर के बिना 
मुआवज़ें की संधि की खुल्लमखुल्ला मॉग शुरू कर दी। रूस की राजक्रांति का जम॑नी की 
प्रजा पर प्रभाव देख कर लड़ाई में शीघ्र ही अपनी निश्चय हार समक कर और अ्रमेरिका 
के प्रमुख विलसन का, “जमंनी में प्रजासत्तात्मक राज्य क्रायम न हो जाने तक जमंनी से 
संधि की बातें न करने! का एलान सुन कर जर्मन सरकार डरी और वह जम॑नी में भी प्रजा- 
सत्तात्मक्ष शासन क्रायम करने के वादे और बातें करने लगी। '“बहुसंख्या समाज- 
वादी दल” ने जब देखा कि लड़ाई में जीत की कोई संभावना नहीं है, और फ्लैसर का 
निरंकुश राज्य किनारे झा लगा है तो उस ने भी सरकार का साथ छोड़ कर फ़ौरन लड़ाई 
बंद कर के प्रजासत्तात्मक शासन क्रायम करने की माँग शुरू कर दी। “कैथौलिक मध्य- 
दल” के नेता अज़ंयरजर ने भी श्रपने दल की आवाज़ इन दलों में मिला दी | आखिरकार 
सरकार ने इस विरोध के सामने सिर भुका कर “प्रजासत्तात्मक शासन क्रायम करने का 
बिचार करने के लिए! एक कमीशन नियुक्त किया। मगर ब्रस्ट-लिटोंक्क की संधि में 
रूस के नीचा दिखा देने से और लड़ाई के मैदान में फिर अ्रपनी जीत होते देख कर सरकार 
का रुख बदला, और प्रजासत्तात्मक शासन की बातों को भुलाबे में डाल देने का प्रयत्न 
होने लगा। परंतु निरंकुश जमन सरकार की यह आशाएँ बड़ी क्षणिक यीं। शीघ्‌ 
ही जम॑नी की लड़ाईं के मैदान में फिर हारे होने लगीं और दुश्मनों की सेनाओं के जमंनी 
में घुस आने की बात कुछ समय की म्रात लगने लगी। अस्तु .कैसर ने घबरा कर अपने 
सारे अधिकार प्रजा को दे देने और जम॑नी में प्रजासत्तात्मक व्यवस्थापकी राज क्रायम 
करने की घोषणा निकाल दी । 

मगर अब फैसर के एलानों और वादों का किसी पर कुछ असर होने का वक्त, 
नहीं रहा था। सेना की बुरी हालत हो गई थी । लड़ाई से जान बचाने के लिए इज़ारों 
आदमी भाग-साग कर जंगलों में जा छिपे थे। स्तरियाँ घरों से खाना ले जा कर उन्हें वहाँ 
खिला आआ्राती थीं। सरकार में अब किसी के खिलाफ़ कुछ करने की ताक़त नहीं रही थी | 
स्वतंत्र समाजवादी दल! के गरम भाग ने जो रूस के ब्ोल्शेविकों का ढंग श्रक्धितयार 
फरने के पक्ष में था, गोला-बारूद और अख्नम-शखर के कारखानों में इड़तालें करा कर 
लड़ाई बंद कराने का प्रयक्ष किया और इन हड़तालों को सरकार ने कुचल दिया। 
मगर असंतोष की आग फैलती ही गई। बवेरिया रियासत धमकी देने लगी कि अगर 
जर्मन-साम्ताज्य की तरफ़ से लड़ाई बंद कर के संधि की बातें न की जायेंगी तो बचेरिया 
रियासत खुद संधि कर छेगी। जर्मनी की द्वार मद्दीनों पहले मान॑ के मैदान में ही निश्चय 
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हो चुकी थी । मग़र सेना-विभाग ने यह बात सब से गुप्त सकखी थी। परंठु अब सारे देश 
के साफ़ दीखने लगा था कि जम॑नी की हार में जरा भी शंका नहीं है। “सबमेरीन' के 
लगातार भयंकर हमलों से भी इंग्लैंड के भूखा मारने का इरादा पूरा नहीं हुआ था। 
ल्यूडेंडौफ़ को नई सेनाएँ मिलना बिल्कुल बंद हो गईं थीं और मैदान की सेनाओं 
की थकावद और व्याकुलता देख कर उस के होश फ़ाख्ता हो उठे थे । इधर देश में 
लोग उकता कर प्रजासत्तात्मक शासन के लिए शोर मचाने लगे थे। कैसर ने ड्ूबती हुईं 
मैया के बचाने के लिए बेटेन रियासत के उदार राजकुमार मैक्स को चांसलर बना कर 
व्यधश्यापकी सरकार रचने की आशा दी । राजकुमार मैक्स ने अपने मंत्रि-मंडल में समाज- 
बादियों के रखने का निश्चय कर लिया था। “बहुसंख्या समाजवादी दल” ने अपने 
नेता शीडमैन को मैक्स के साथ काम करने के लिए चुना । राजकुमार मैक्स का खयाल 
था कि लड़ाई बद करने का सब से अच्छा तरीका यह होगा कि बजाय जमेनी की तरफ़ 
से संधि की गआर्थना करने के जर्मनी का लड़ाई के बाद मित्र-राष्ट्रा से अच्छी तरह 
व्यवहार करने और उन को बहुत-सी रियासते' देने के इरादे का एलान कर दिया जाय । 
साथ-प्राथ इस बात का एलान मी कर दिया जाय कि अगर संधि में जम॑नी को नीचा 
दिखाने की कोशिश की जायगी तो जम॑नी मरते' दम तक लड़ेगा। मगर जब वह राज- 
धानी बलिन में पहुँचा तो पहला खत उसे हिंडनबर्ग के पास से यह मिला कि आज 
शाम तक या कल सुबह तक हर हालत में अस्थायी संधि" अवश्य हो जानी चादिए।! 
ल्यूडेंडौफ़॑ अपनी सेना के अपनी आँख के सामने शीराज़ें बिखरते हुए. देख कर छटमटा 
रहा था और किसी तरह, किसी बहाने से, सेना के आराम देने के लिए, कुछ अवकाश 
पाने के लिए हाथ-पैर पटक रहा था। अंदर से उस का अभी तक. यह खयाल था कि 
अस्थायी संधि के बहाने थकी हुईं जर्मन सेना के विभ्राम देने श्र नई सेनाएँ लाने 
का वक्त, मिल जायगा। उस ने भी राजकुमार मैक्स के पास यही संदेशा भेजा कि 
शन्रुश्नों की सेनाएँ चोबीस घंटे के भीतर ही अवश्य भयंकर हमला शुरू करेंगी। तब 
अस्थायी संधि की बात करने से अभी चौबीस घटे पहले अपनी तरफ़ से संधि की बात 
चलाना जमंनी के लिए. उपयोगी होगा ।' राजकुमार मैक्स ने सोचा कि सेनापतियों. के 
इस्ताज्षर से संधि की प्रार्थना बिल्कुल हार के समान होगी । अस्त उस ने समय रहते अपने 
हस्ताक्षरों से अस्थायी संधि की प्रार्थना भेज दी । 

इघर संधि का विचार चल रहा था और उधर जमं॑न-सेना के मदांध श्रफ़तर नए 
हमले के नक्शे बना रहे ये। अक्टूबर १६१८ में, जब कि जमेनी की सेनाएँ. फ़्लेंडस के 
मैदान में पिट कर पीछे हट रही थीं ओर शीष्‌ ही बिल्कुल हार और सर्वनाश निश्चय दीखता 
था, उस समय भी जल-सेना के अधिकारियों ने आखिरी बार बृटिश जल-सेना पर धावा बोल 
कर विजय प्राप्त करने या लड़ते-लड़ते श्रथाह्द सागर में ग़क्क हो जाने की योजना की । जल- 
सेना के अधिकारियों का ख़याल था कि जम॑नी की सेना हार कर जब बेलजियम से पीछे 
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इटेगी, तब थेम्स के दह्ाने से गँगरेज्ञों की सेना आ कर हालेंड में घुस कर पीछे से इस 
हटती हुई सेना पर हमला करेगी और ग्रगर उस समय जमंन जल-सेना बीच में आरा जाय 
तो स्थल-सेना का बचाव हो जायगा | उन का यह भी खयाल था कि अगर एक बार भी 
बूटिश' जल-सेना बाहर समुद्र में निकल आई और उस से जर्मन जल-सेना की मुठभेड़ हो गई 
तो बृटिश जल-सेना की ताक़त इतनी कुचल दी जायगी कि दुनिया की राजनीति दी बिल्कुल 
बदल जायगी। अस्तु उन्हों ने एक ऐसा नज्गशा बनाया कि जर्मन जल-सेना का एक बड़ा 
भाग फ़्लैंडस के किनारे की तरफ़ जाय और एक भाग थेम्स नदी के दह्ाने की तरफ़ जा कर 
औँगरेज़ों की सेना के बढ़ने से रोके। समुद्रों पर सफ़र करनेवाला बेड़ा श्रागे बढ़ कर 
लड़ाई में भाग ले और जल-सेनापति ट्रोथा सेना का एक मजबूत भाग ले कर पीछे तैयार 
रहे । लड़नेवाले जहाज़ी बेड़े के आगे सत्र से पहले बारह जेपलिन" जायें और जम॑नी की 
सारी सबमेरीन* बृटिश जल-सेना के दक्तिण मार्ग में कई पंक्तियों में रहें और उन का ज्षेत्र 
खब फैला दिया जाय । जिस दिन हमला हो, उसी दिन रात को सारे टौरपीडो* जहाज़ों 
के ले कर दुश्मन पर एकदम हमला कर दिया जाय । ६ अक्टूबर को राजकुमार मैक्स ने 
राष्ट्रों से संधि की बाते' शुरू कर दी थीं। मगर जल-सेना के अधिकारियों ने इस बात का 
कुछ भी ख़याल न कर के कि उन के बृटिश सेना पर हुमला करने से जमंनी 
के भाग्य पर क्‍या असर होगा, ३० श्रक्ट्वर को अपने नक़शे के अनुसार हमला शुरू करने 
फे लिए जहाज़ निकालें। मगर सौमाग्य से सिपाहियों ने हड़ताल कर दी और कहा कि 
“अ्रैंगरेज़ हमारे देश पर हमला करेंगे तो इम जान पर खेल कर अपने देश की रक््ता करेंगे। 

मगर उन पर हमला करने के लिए हम नहीं जायेंगे ।?? इस बिद्रोह के लिए कई अफ़सरों के 
फ़ौरन्‌ गोली से उड़ा दिया गया। मगर शीघ ही सैनिकों का बिद्रोह कील और हैंबर्ग की सारी 
जल-सेना में फेल गया और अधिकारियों के उसे दबाना असंभव हो गया । गरम समाज 

वादियों और जमंनी के '“स्पार्टासिस्ट्स! कहलानेवाले कम्यूनिस्टों के स्वप्न की क्रांति शुरू 
हो गईं । जिस लेनिनवाद की ज़द्दरीली हवा? के जम॑नी की निरंकुश सरकार ने रूस की 
सरकार का नाश करने में सहायता दी थी उसी ने अ्रब जर्मनी की निरंकुश सरकार के 
हड़पने के लिए फेलना शुरू किया ! मगर "क्रांति, क्राति! दिन रात चिल्लानेवाले दल भी 
इस झचानक कांति के लिए तैयार नहीं थें। उन के नेता आपस में एक विचार तक के 
नहीं थे | 'भेड़िया, भेड़िया” चिल्लानेवालों के सामने सचमुच भेड़िया आ खड़ा हुआ 
और उन की समर में नहीं श्राता था कि क्‍या करें। सेना से लौदनेवाले सैनिकों से 
कुछ राइफ़िलें इत्यादि ले कर कम्यूनिस्टों ने इकट्ठी कर ली थीं। मगर उन से गलियों में 
थोड़ा-सा धूम-धड़ाका करने के सिवाय और किसी प्रकार की क्रांति नहीं की जा सकती थी | 

बर्लिन में सेना क्रांतिकारियों में शामिल हो गईं । मगर वह बिल्कुल समझती नहीं थी कि 
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"असेनी के ज़ास लड़ाई के विमान। “पानी के भीतर चलनेवाले कदाई के 
सहाह़ । *जिन जहाज़ों से सिगार के शक्ल का एक झख्र अहाज्ञों पर फेंक कर जहाज़ों के 
फाक दिया जाता है । 
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उसे क्‍या करना है | सरकार का काम चलाने के लिए बलिन में रूस के दंग पर “भज़दूरों 
और सैनिकों की समितियाँ” धीरे-धीरे बन गईं । मगर शीघ्‌ ही यह समितियाँ अपने आप को 
शासन के काम के श्रयाग्य पा कर शासन का काम पुराने अधिकारियों के हाथ में देने 
लगीं । प्रांतों और रियासतों में लोग इस से भी कहीं कम तैयार ये । 

स्वभाव से अक्रांतिकारी जर्मन जाति का क्रांति करने और राजाशाही को उलट 
कर प्रजातंत्र क्रायर करने का जर्मनी में एक अजीब दृश्य खड़ा हो गया था। सच तो यदद 
है कि जम॑नी में प्रजा की तरफ़ से कोई खास तैयारी कर के क्रांति नहीं की गई थी। जिस 
सेना के बल पर जमंन सरकार चलती थी उस का बल टूट जाने पर शासकों की एक दम 
कमर-सी टूट गई थी और उन्हों ने घबरा कर कंधे डाल दिए थे। जल-सेना के विद्रोह से 
राजनैतिक क्रांति का कुछ संबंध नहीं था। राजकुमार मैक्स ने नोस्के नाम के सैनिकों को 
प्रिय रीशठाग के एक नेता को भेज कर जल-सेना को संतुष्ट कर दिया था। रूस के 
मैदानों से लौटनेबाली थल-सेनाओं में कुछ बोल्शेबिक विचारों की महक ज़रूर थी। बरना 
धलससेना सिर्फ़ लड़ाई से ऊब कर ही विद्रोह में शरीक हो गई थी | ७ नवंबर तक केवल सेना 
का ही बिद्रोइ नज़र झाता था। मगर ७ और ८ नवंबर की रात को इस विद्वोह ने 
पूरी राजनैतिक क्रांति का रूप धारण कर लिया । बवेरिया की राजधानी म्यूनिख में “स्वतंत्र 
समाजवादियो” ने सरकार के विरोध में एक बड़ा जलूयग निकाला और एक सभा कर के 
प्रजा की माँगों में क्रैसर के राजच्युत होने की मॉग भी पेश को। सभा से लौदनेवाली भीड़ 
ने राजमइल के पास पहुँच कर पहरा देनेवाले संतरियों के इथियार छीन लिए, और 
अखालय पर छापा मार कर दृथियारों पर कब्ज़ा कर लिया। इन दृथियारों को ले कर 
उन्हों ने सैनिकों की बारकों पर हमला किया, क्रीदियों के जेल से छुड़ा दिया और पार्लामेंट 
भवन में घुस कर एक सभा की। दूसरे दिन सुबह म्यूनिख की दीवारों पर 'स्वतंञ 
सम्राजवादी' नेता कर्ट आइसनर का, “बवेरिया के मज़दूर किसान और सैनिकों की 
सोवियट” के पहले प्रमुख की हैसियत से, बवेरिया के स्वतंत्र हो जाने की घोषणा” का एलान 
चिपका दिया गया। बवेरिया का राजा अपने कुल को ले कर भाग गया। रीशटाग में 
समाजवादियों की क्रैसर के राजत्याग़ की माँग और देश में उठते हुए तूफान को देख कर 
शीडमैन ने ' राजकुमार मैक्स को सलाह दी कि व्यवस्थापक सरकार के क्लायम करने के 
साथ-साथ क्रेसर को राजत्याग करना भी ज़रूरी होगा । बवेरिया से भी इसी बात पर ज़ोर 
दिया गया और ६ नवंबर के समाजवादियों के प्रतिनिधियों ने चांसलर मैक्स के सामने 
इस बात की बाक़ायदा माँग रख दी | कैसर के सामने जब यह माँग रक्‍्खी गई तो उस ने 
अपने राजत्याग से देश में अंधाधुंध खून ख़राबा और बोल्शेविज़््म फेल जाने का डर 
बता कर अपनी इच्छा से राजत्याग करने से साफ़ इन्कार कर दिया। मगर समाजवादियों 
ने शीडमैन के द्वारा चांसलर के सामने अपना आखिरी फ़ैसला यद्द रक्खा कि श्रगर दूसरे 
दिन दोपहर तक कैसर का राजत्याग और युवराज का अपने राज्याधिकारों से त्यागपत्र 
नहीं आरा जायगा तो समाजवादी सरकार से अलग दो जायेंगे। राजकुमार मैक्स ने भी 
इस माँग में झपनी आवाज़ मिला दी। सेना के श्रघिकारी क्रैसर के साथ महल में 
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अभी तक क्रांति के दबाने का बिचार कर रहे थे। मगर उन को केाई सेना का 
ऐसा भाग नज़र नहीं श्राता था जिस की राजभक्ति पर वे भरोसा कर सके। कोई 
अधिकारी कहता था कि क्रेसर के एक साधारण नागरिक की तरद अपने घर चला 
जाना चाहिए। किसी का कहना था कि अपनी स्वामि-भक्त फ़ौजों के साथ उन का 
नेता बन कर फ्रैसर के जाना चाहिए.। एक राय यह भी थी कि उस के लड़ाई के मैदान में 
जा कर लड़ते-लड़ते मर जाना चाहिए | हमारी समक से अ्रगर इस राय पर क्रैसर ने अमल 
किया होता तो उस के लिए बड़ी इज्ज़त की बात हैती। आख़िरकार बड़ी श्राना-कानी के 
बाद क्लेयर, प्रशिया के राजपद से त्यागपत्र न दे कर जर्मनी की शहंशाहियत का त्याग 
कर के जर्मनी छोड़ कर ६ नवंबर के काउ ट बेनटिंक के यहाँ हालेंढ चला गया। 
उसी अकार युवराज ने भी किया । 

अब जर्मनी में (समाजवादी दल' के सिवाय और कोई ऐसी संगठित सत्ता नहीं 
थी जो सरकार की स्थापना कर सकती थी। अस्त चांसलर मैक्स ने 'बहुसंख्या समाजवादी 
दल” के नेता ईंबर्ट के सरकार का काम सौंप दिया | उस ने तीन बहु-संख्या समाजवादी दल 
के प्रतिनिधि और तीन स्वतंत्र समाजवादी दल के प्रतिनिधि ले कर एक अस्थायी मंत्रि-मंडल 
बनाया और रूस की नक्कलल कर के उस के '“पीपल्स कमीसेरीज्ञ'* का नाम दिया | 
स्पार्टेसिस्टस नाम के कम्यूनिस्ट दल को इस सरकार में शरीक नहीं किया गया था क्योंकि 
वह किसी प्रकार का समझौता न कर के वर्ग-युद्ध ही चाहते ये। अस्थायी सरकार ने कायम 
होते ही ६ नवंबर की शाम को प्रजा के लिए एक इस प्रकार का एलान निकालाॉ-- 
(भाइयो, अब जर्मनी की प्रजा के आज़ादी है। क्रैसर ने राजत्याग कर दिया है और 
युबराज ने भी अपने अधिकारों से त्याग-पत्र दे दिया है। 'समाजी प्रजा-सत्तात्मक दल”? ने 
सरकार की बागडोर अपने द्वाथों में ले ली है श्रौर उस ने स्वतंत्र समाजी प्रजा-सत्तात्मक 
दल *? को सरकार में बराबरी की हैसियत पर भाग लेने का न्यौता दिया है। नई सरकार 
एक नए व्यवस्थापक-सम्मेलन के चुनाव का भ्रबंध करेंगी, जिस में बीस बर्ष की उम्र से 
ऊपर के सब स्त्री और पुरुषों के बराबर की हैसियत से मत देने का अधिकार होगा । नया 
व्यवस्थापक-सम्मेलन बन जाने पर अस्थायी सरकार अपने सारे अधिकार प्रजा के इन 
प्रतिनिधियों के इवालें कर के इस्तीफ़ा दे देगी ।? अस्थायी संधि कर के स्थायी संधि की शर्ते 
ठीक करना, प्रजा के खाने के सामान का प्रबंध करना, सैनिकों के शीध से शीघर अश्रपने 
घरों के लौट जाने और रोज़गार-घंधों में लग जाने की सव्यवस्था करना सरकार ने अपने 
फ़ौरन्‌ के काम बनाए, और ११ नवंबर के नई सरकार ने मित्र-राष्ट्रों से झस्थायी संधि पर 
हस्ताक्षर कर दिए। 

स्वतंत्र समाजवादियों के गरम भाग स्पार्टेसिस्टस के नेता काल लीब्कनेखट और 
रोजा लक्जुमबर्ग ने हस श्रस्थायी सरकार के विरोध में एक धोर आंदोलन खड़ा 

* सोशल्ष डेमोक्लेटिक पार्टी । 

* इंडिफडेंट सोशक डेमोफ्रेटिक पार्टी । 


जर्मनी की सरकार [ १७६ 


किया । हर जगह रूस के ढंग पर 'सैनिकों और मजदूरों की कमेटियाँ” बन गई जो 
अंड-बंड माँगें और शासन में ऊठपटाँग हस्तक्षेप करती थीं। ईबर्ट की सरकार 
के काफ़ी मुसीबत का सामना था। बलिंन में ब्रिल्कुल अराजकता-सी फैल गई थी। 
स्पार्टेसिस्टों ने धमकी दे रक्‍्ली थी कि अगर आगामी व्यवस्थापक-सम्मेलन में क्रांतिकारियों 
की बहुसंख्या हुई, तो सम्मेलन के मार कर तितर-बितर कर दिया जायगा। उन्हों ने 
सरकार का साथ देनेत्राले अखबारों के दक्करों पर हमला कर के उन पर ज़बद॑स्ती 
कब्ज़ा कर लिया। परराष्ट्र विभाग के कुछ अधिकारियों ने श्रपने आप ही कुछ सैनिकों 
के भड़का कर अस्थायी सरकार के सदस्यों को गिरफ्तार करा देना चाहा। सेना के 
एक डिवीज्ञन ने सरकार से कंगड् खड़ा कर लिया और सरकार के सदस्यों के गिरफ़्तार 
करने के लिए बढ़ने लगे आज्लिरकार सरकार ने इस अराजकता के सेना की सहायता से 
दबाने का निश्चय किया। इस पर सरकार के तीन “स्वतंत्र समाजवादी दल' के सदस्यों 
ने इस्तीफ़ा दे दिया। ईबर्ट ने नोस्के के, जो इस समय कील का गवर्नर था, और औगस्ट 
विज्ञल नाम के एक दूसरे समाजवादी नेता के अपनी सरकार में मिला लिया | सरकार से 
इस्तीफा दे कर निकल जानेवाले नेता दूसरे गरम समाजवादियों से मिल कर कांति का 
विचार करने लगे। ५ जनवरी के स्पार्टेसिस्टों ने करीब दो लाख आदमी बरलिन की 
सड़कें पर इकठ्ठे कर लिए और चार पाँच दिन तक येड़ी-बहुत मारकाट और उत्पात भी 
होता रह्दा । नोस्के के जो कुछ सैनिक मिल सके थे उन का वह्ट बलिन से कुछ दूर एक 
ध्यान पर संगठन कर रहा था। ११ जनवरी के बह ३००० सुसंगठित सेना के ले कर 
बर्लिन में घुसा। दोनों ओर कुछ खून-खराबा हुआ । काल॑ लीब्कनेखट और रोज़ा लकज़म- 
बर्ग मारे डाले गए; और प्रजा से हथियार रखा लिए गए। आखिरकार शांति की स्थापना 
हुई और व्यवस्थापक-सम्मेलन के चुनाव के लिए. रास्ता साफ़ हो गया | 

१६ जनवरी सन्‌ १६१६ की तारीख व्यवस्थापक-सम्मेलन के चुनाव के लिए 
निश्चित की गई थी। बीस वर्ष से ऊपर की उम्र के सब जर्मन स्त्री और पुरुषों के मत देने 
का अधिकार दिया गया था। डेढ़ लाख की आबादी फे लिए एक प्रतिनिधि के हिसाव से 
सारे जर्मनी के ३७ चुनाव के ज़िलों में बाँठा था और अ्रनुपात-निर्वाचन की पद्धति तय की 
गईं थी। सोढ़े तीन करोड़ मतदारों में से ३२०४१०००० मतदारों ने इस चुनाव में मत डाले । 
मर्द मतदारों में से ८२ ४ फ़ी सैकड़ा और औरतों में से ८२९३ फी सैकड़ा ने अपने मता- 
घिकार का उपयेग किया । अल्सास लौरेन पर फ्रांसीसीयों का अ्रधिकार हो चुका था 
इस लिए वहाँ चुनाव नहीं हो सका । 

पुरानी राज-व्यवस्था खत्म हो जाने पर पुराने राजनैतिक दलों की भी पुनर्घंटना 
हुई। मगर अधिकतर इन दलों के नाम इत्यादि ही बदले | विचारों और सिद्धांतों में अधिक 
फेरफार नहीं हुआ । पुराने “अनुदार दल” और उस के छोटे-मेटे साथियों ने अ्रपनी पुनर्घटना 
कर के अपना नाम “जर्मन राष्ट्रीय लोकदल” रख लिया और काउंट वेस्टापं और बवेरन 


"अमन नेशनल पीपरज्ञ पार्टी । 


श्ष्क ) यूरोप की सरकारें 


बैन गेम्प के अपना नेता बनाया। यह दल खुल्लमखुल्ला राजाशाही, सेनासत्ता और 
जर्मन-साम्राज्य के विस्तार का पक्षपाती था। मौक़ा मिलते ही प्रजातंत्र के! उखाड़ फेंकने 
का इस का इरादा था। मगर हाल के लिए इस ने सेना के छुसंगठित करने, बोल्शेविजषम 
का विरोध करने और देश के ऐसी संघि नामंज़्र करने के लिए तैयार करना श्रपना कार्य- 
क्रम बनाया जिस में जर्मनी के उपनिवेश जर्मनी के हाथें से निकल जाने या जर्मनी 
के दुनिया की एक बड़ी ताक़त न रहने की शर्तें हो। पुराना राष्ट्रीय उदारदल”" एक नए 
“जर्मन लोकदल”? में परिणित हो गया। इस दल का नेता डाक्टर स्ट्रेसमैन था। यह 
दल दिल से राजाशाही का पक्षपाती था और खुल्लमखुल्ला प्रजातंत्र की सफलता में अपना 
अविश्वास प्रकट करता था | मगर हाल में इस दल ने प्रजातंत्र सरकार का साथ देना मंजूर 
कर लिया था। यहद्द दल व्यापारी वर्ग का होने से जम॑न राजनीति के संबंध में इस के विचार 
ज़मीदारों के “जर्मन राष्ट्रीय लोकदल” से अधिक मित्र नहीं थे । परंतु राजशाही, सेनासत्ता 
और साम्राज्य के बारे में यह दल इस समय अधिक चखचख्र करने के बजाय चुप रहना 
पसंद करता था। पुराने 'कैथौलिक मध्यदल” का नाम “क्रिश्वियन लोकदल?* हो गया 
था। कैथौलिक लोगों के हितों की रह्धा करने के सिवाय इस दल फा और कोई राजनैतिक 
कार्य-क्रम नहीं था । इस दल के नेता अज़बरजर और डाक्टर स्पाह्म थे जिन की अध्यक्षता 
में इस दल ने अस्थायी सरकार का साथ देने का एलान कर दिया था और अज़बरजर ने 
ही बाद में नई सरकार के मंत्रि-मंडल का सदस्य बन कर मित्र राष्ट्रों से संधि पूरी करने का 
सारा काम-काज किया । 
पुराने 'गरम-दलः* और कुछ उदार-दल के लोगों का मिल कर एक नया 
“जर्मन प्रजा-सत्तामक दल” * बन गया। थियोडोर वुल्फ़, कौरेड दॉडसमैन और प्रख्यात 
क़ानूनदाँ हथ गो प्रियस जिस ने आगे चल कर नई राज-व्यवस्था को गढ़ा, इस दल 
के नेताओं में थे। यह प्रजादल साव॑जनिक गरम-दलों में, जिन के द्वाथ में वास्तविक सत्ता 
आ गई थी, सब से नरम-दल था। यह दल मध्यवर्ग के लोगों का था। मगर प्रजातंत्र 
का पूरा पक्षपाती और धीरे-धीरे समाजवाद--खास कर प्राकृतिक संपत्ति पर समाज 
के क़ब्पों--का भी पक्षपाती था। अन्य गरम-दलों में 'बहुसंखया समाजवादी दल” और 
पस्वतंत्र समाजी-दल' जैसे के तैसे रहे । अस्थायी सरकार से मुठभेड़ के बाद स्वतंत्र 
समाजवादी-दल के नए भाग स्पारसिस्टस्‌ अर्थात बोल्शेबिक ढंग के कम्यूनिस्टों की बिल्कुल 
ताक़त कम हो गई थी। उन्हों ने व्यवस्थापक-सम्मेलन के चुनाव में भाग भी नहीं लिया । 
चुनाव में “जर्मन राष्ट्रीय लोक-दल' के ४२ सदस्य चुन कर आए. और “जर्मन 
लोक-दल” के २१ सदस्य, अर्थात राजाशाही में विश्वास रखनेबाले कुल ६३ सदस्य ये | 
कैथोलिक “क्रिश्वियन लोक-दल” के ८८ सदस्य छुने गए और “जम॑न प्रजा-सत्तात्मक-दल 
के ७४ सदस्य श्रर्थात मध्यवर्ग के १६३ सदस्य आए। '“बहुसंख्या समाजवादी-दल” के 
१६३ सदस्य चुने गए और "स्वतंत्र समाजवादी दल” के सिर्फ़ २२ सदस्य श्रर्थात्‌ समाज- 


शा १लेशनक्ष लियरल पार्टी | जर्मन पीपदक्ष पार्दी। * क्रिश्चियनम पीपरक पार्टी । 
४ रेहीकल पार्टी । * जरसन डेसोक्रेटिक पार्टी । 


श्र 


जसनी की सरकार [ श्यर 


शाही के पूर्ण पक्षपातियों के कुल १८४ सदस्य थे। समाजशाही के विरोधियों के कुल 
मिला कर २२६ सदस्य थे । दस सदस्य दूसरे छोटे-छोटे शुद्दों से चुन कर आए थे | जुनाव 
के श्स फल का देख कर समाजवादियों को बड़ी निराशा हुई क्योंकि इस व्यवस्था-सम्मेलन 
में समाजशाही की सरकार जम॑नी में क्रायम करना असंभव था। समाजवादियों के श्रापस 
के झंगड़ों से लोग उकता गए थे जिस से चुनाव में उन्हें बहुत सहायता नहीं मिली 
आखिरकार ६ फरवरी सन्‌ १६१६ ई० के दिन जम॑नी के बीमार नगर में, जिस का यूनान की 
संस्कृति और कला की खान राजधानी एथंस से मुक्काबला किया जाता था, जो किसी ज़माने 
में जमनी के जगप्रसिद्ध कबि गेटे और शिलर और संगीत-शासत्री राख और लिस्ट का कीर्ति- 
क्षेत्र और लगभग सौ वर्ष से श्रधिक तक विद्वत्ता का केंद्र रह चुका था, ज्यवस्थापक- 
सम्मेलन की सभा राष्ट्रीय थियेटर में बैठी | सम्मेलन के सामने बड़ा कठिन काम था। 
शायद ही कोई इतने विभिन्न विचारों की ।सभा इतनी कठिन समस्याओं को एक साथ 
छुलभाने के लिए. कभी बैठी होगी । जमनी की भावी सरकार के बारे में सदस्यों के तरह- 
तरह के विचार थे। थुद्ध की भयावनी हार की छाया में यह सम्मेलन बैठा था और सभी 
दल एक दूसरे के सिर पर लड़ाई की ज़िम्मेदारी रखते थे । कस से पराजित जमंनी के लिए. 
संधि की बुरी शर्तों' की खबरें आ रहीं थीं। घर पर कम्यूनिस्टों की हार हो जाने पर भी वे 
ब्रिल्कुल मर नहीं गए थें और इधर-उधर हड्तालें और मारकाट करा रहे थे । सम्मेलन की 
ब्रैठक के समय ही म्यूनिख में कुछ समय तक बोल्शेविकों का वूती बोल उठा जिस से 
सारा देश बड़ी चिंता में पड़ गया | अस्तु इन सब आपत्तियों और संकटों के बीच में बीमार 
के व्यवस्थापक-सम्मेलन ने जमनी के लिए एक नई राज-ब्यवस्था तैयार करने में जो 
सफलता प्राप्त की वह बड़ी तारीफ़ की बात है। उस से जर्मनी घोर विपत्ति और बर्बादी 
से बच गया और नई जर्मनी का भविष्य बन गया । 


७-- प्रजातंत्र राजव्यवस्था 


बीमार के व्यवस्थापक-सम्मेलन ने अपना काम-काज चलाने के लिए. रीशटाग में 
कारवाई के जो नियम ये उन्हीं का उपयोग किया । सम्मेलन के श्रघिकारी चुन लिए गए । 
बहुसंझुया समाजवादी दल, क्रिश्चियन लोक-दल और प्रजासत्तात्मक दल हर कारवाई 
में मिल कर काम करते थे | चार दिन के भीतर ही एक क्रानून पास कर के अस्थायी सरकार 
के बढ़ा कर नियमित कर दिया गया जिस से स्थायी राज-व्यवस्था के बन जाने तक 
कोई दिक्कत न खड़ी हो । चांसलर की अध्यक्षता में अस्थायी मंत्रि-मंडल को कार्य-कारिणी 
की पूरी सत्ता दे दी गई। सम्मेलन द्वारा प्रजातंत्र के प्रमुख का चुनाव हो जाने पर प्रमुख 
को मंत्रि-मंडल नियुक्त करने का निश्चय भी किया गया ओर मंत्रि-मंडल को सम्मेलन के 
प्रति जवाबदार माना गया। मंत्रि-मंडल को मसविदे बना कर सम्मेलन के सामने पेश 
करने के काम में सलाह देने के लिए प्रजासत्तात्मक-शासन रखनेवाली सारी रियासतों के 
प्रतिनिधियों की एक “रियासत कमेटी” क्रायम की गई । इईबर्ट को ग्रजातंत्र का प्रमुख चुना 
गया और उस की प्रार्थना पर शीडमैन ने बहुसंख्या समाजवादी दल, क्रिश्चियन लोकदल, 
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और प्रजारत्तात्मक दल के नेताओं को ले कर मंत्रि-मंडल तैयार किया | ईबट की निपठ गैर 
जवाबदार और क्रांतिकारी अस्थायी सरकार' को इस प्रकार एक अस्थायी मंत्रि-मंडल की, 
निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदार सरकार बना कर, समालोचना ओर शोर,गुल की 
चिंता न कर के, सम्मेलन ने जल्दी से जल्दी राज-व्यवस्था गद डालने का काम शुरू कर 
दिया। ३११ मार्च सन्‌ १६१६ ई० को स्थायी राज-व्यवस्था २६२ मत के विरुद्ध ७६ 
मत से सम्मेलन में पास हुई थी और ११ अशस्त से यह राज-व्यवस्था अमल में आई | 
सम्मेलन ने क़ानून पास कर के जो अस्थायी व्यवस्था फ़ायम की थी उस में नई राज- 
व्यवस्था बन जाने पर उस पर प्रजा के मत लेने की शर्त नहीं रकक्‍्खी गई थी। अस्तु 
सम्मेलन का मत ही श्राख़री मत था और नई राज-व्यवस्था के अमल में रखने के लिए 
किसी नई सरकार की ज़रूरत नहीं थी। ईबर्ट ने नई राज-ब्यवस्था की शर्तों के अनुसार 
अधिकार की शपथ ले ली और मित्र-राष्ट्रों की श्रस्थायी संधि की भेजी हुई शर्तो' के स्वीकार 
न करने के कारण शीडमैन के इस्तीफ़ा दे देने पर जुलाई से गस्टेव बौर की अध्यक्षता में 
जो मंत्रि-मंडल चला आता था वही जैसा का तैसा क्रायम रहा। व्यवस्थापक-सम्मेलन ने 
ही नई राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सभा का रूप घरण कर लिया। अ्रस्थायी सरकार ने सम्मेलन 
शुरू होने से पहले ही प्रोफ़ेसर हथ गो प्रियस की अध्यक्षता में नई राज-ब्यवस्था का मसविदा 
तैयार करने के लिए एक कमीशन नियत कर दिया था। बहस शुरू करने के लिए यह 
असबिदा सम्मेलन के बड़े काम का साबित हुआ और इसी मसवबिदे को फेरफार कर के 
आखिर के स्वीकार किया गया । 
जम॑न ग्रजातंत्र की नई राज-व्यवस्था एक काफ़ी बड़ा दस्तावेज़ है। उस में 
प्राक्षन के साथ १८१ धाराएं हैं। १०८ धाराओं के पहले अ्रध्याय में सरकार के ढाँचे 
और कर्तंव्यों का ज़िक्र है। ५७ धाराश्रों के दूसरे अध्याय में जर्मन नागरिकों के अधिकारों 
आर कर्तव्यों का ज़िकर है। १६ धाराओं के तीसरे अध्याय में अस्थायी और स्थायी नियम 
दिए गए हैं। सब से महत्व की बात इस राज-व्यवस्था के दस्तावेज़ में यह है कि नागरिकों के 
व्यक्तिगत अधिकारों और स्थव्रतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए तथा स्वीकृत सामाजिक 
समुदायों के सदस्यों का आपस में संबंध ठीक रखने के लिए. बहुत-सी धाराएँ रक्खी गई 
हैं। पिछली जर्मन सामाज्य की राज्य-ध्यवस्था में, सब के जर्मन साम्राज्य के नागरिक होने 
ओर नागरिकों की विदेशियों से रक्षा करने के जिक्र के सिवाय, नागरिकों के किसी प्रकार के 
व्यक्तिगत अधिकारों का कोई ज़िक्र नहीं था। पजातंत्र की राज-व्यवस्था में उस के विरुद्ध 
नागरिकों के अधिकारों पर बहुत ज्ञोर दिया गया था। सब नागरिकों का क्रानून की नज़र 
में बराबर, औरतों-मदे। के एक-से अधिकार और कर्तव्य, कुलीनता और अ्रधिकार के 
कारण किसी को कोई खास अधिकार नहीं, सब को एक राष्ट्र का नागरिक, देश में बसने, 
देश के बाहर जाने और देश में घूमने-फिर्ने का सब को एक-सा अधिकार, व्यक्तिगत 
स्वतंत्रता के अभंग, हर एक नागरिक के घर के उस का पबिन्न देवालय यानी उस में घुसने 
का किसी के अधिकार नहीं, सब के विचार प्रगट करने की स्वतंत्रता और अल्प-संख्या 
जातियों के स्कूलों, अदालतों ओर शासन में अपनी भाषाओं के इस्तेमाल करने का 
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अधिकार माना गया था। 

सामुदायिक-जीवन' नाम के श्रध्याय में शांतिपूर्वक सभा करने, क़ानून के 
अवियद्ध संस्थाओं में सम्मिलित होने और सरकार के अर्जी पेश करने का सब के अधिकार 
माना गया है | राष्ट्र और चुंगियों के! व्यक्तिगत सहायता देने, अपनी हैसियत के मुआफ़िक 
सार्वजनिक करों का बोक उठाने और क्लानून के नियमों के अनुसार सेना में सेवा करने का 
सभी नागरिकों का कर्तव्य माना गया था। माताओं की रक्षा, बहुत-से बच्चोंबाले कुलों की 
सहायता, नौजवानों का दुदपयेग रोकने और उन के नैतिक, मानसिक और शारीरिक हितों 
की रक्षा करने के लिए क्लानून बनाने का वादा किया गया। दूसरे “धर्म और शिक्षा! 
से संबंध रखनेवाले भागों में सब के धार्मिक विश्वास और उपासना और धार्मिक संस्थाओं 
में संगठित होने की स्वतंत्रता मानी गई थी। राष्ट्र की ओर से किसी पंथ के माली सहायता 
देना या किसी पंथ के राष्ट्रीय धर्म स्वीकार नहीं किया गया। कला, विशान और शिक्षा 
निःशुल्क रक्खी गई और शिक्षा के लिए देश, राष्ट्र और जाति का सहक़ार और स्कूलों 
में दाज़िरी अनिवार्य मानी गई । आठ वर्ष की प्राथमिक शिक्षा के बाद १८ वर्ष की उम्र 
तक स्कूलों में जर्मन राष्ट्रीय संस्कृति और अंतर्राष््रीय श्रातृभाव के भाव से नैतिक शिक्षा, 
नागरिकता का भाव और व्यक्तिगत तथा औद्योगिक कुशलता सिखाना आवश्यक रक्‍्खा गया । 

इसी भाग के आखिरी हिस्से में आश्िक-संगठन और आर्थिक-जीवन” का भी ज़िक्र 
किया गया । आर्थिक जीवन के मूल सिद्धांतों में न्‍्याय को ध्येय मंत्र, किसी के अ्रन्याय न 
हो तदाँ तक आध्िक स्वतंत्रता, इक्करार पट्टे की स्वतंत्रता, सूदखोरी की मुमानियत, व्यक्तिगत 
मिलकियत का अधिकार, सरकार के मिलकियत पर सिर्फ़ प्रजा के फ़ायदे और क्वानून के 
अनुसार क़ब्ज़ा करने का अधिकार ओर सरकार का भाग दे देने के बाद व्यक्तियों को 
विरासत का अधिकार माना गया। जमीन के बठवारा और जमीन के इस्तेमाल की देख- 
भाल सरकार का कास माना गया, जिस से ज़मीन का दुरुपयाग न हो सके और दर 
जर्मन नागरिक को एक स्वस्थ रहने का स्थान अवश्य मिल सके । ज़मीन में ब्यक्तिगत 
मिलकियत क़ायम रही। मगर ज़मीन के मूल्य में “बिना-कमाई बढ़ती'' साबंजनिक फ़ायदे 
के लिए चली जाने की शर्त रकक्‍्खी गई। सरकार को सारी ज़मीन पर भी सामाजिक कफ़ब्ज़ा 
कर सकने के अधिकार रक्खा गया। सब्र प्रकार की खानों और आर्थिक दृष्टि से उपयागी 
प्राकृतिक चीज्ञों पर उदाहरणार्थ जल-शक्ति इत्यादि पर सरकार का अधिकार माना गया । 
इस प्रकार के व्यक्तिगत व्यापार और उद्योगों को जिन का सामाजिक नियंत्रण हो सकता है 
उचित मुआवजा दे कर अपने द्वाथ में कर लेने का मी सरकार के अधिकार रक्‍्खा 
गया। भ्रमजीबियों पर सरकार की रक्ञा खास तौर पर रक्‍्खी गई; उन को अपने द्वितों 
के बचाव और बढ़ाव के लिए, अपना संगठन करने का अधिकार दिया गया। छोटी-छोटी 
भमजीबियों की कौंसिलों से ले कर एक ऐसी "राष्ट्रीय श्र्थ कॉसिल” तक की योजना रक्‍्खी 
ग़ई, जिस के राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सभा के सामने सामाजिक और आशिक मसविदों के 
प्रस्ताव भेजने और व्यवस्थापक-सभा के सामने पेश होने से पहले इस विषय के सरकारी 
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मसविदों पर विचार करने का अधिकार दिया गया। जर्मन राज-बव्यवस्था रूस के 
समाजवादी विचारों की एक प्रकार से छाया है और इसी की नक़ल इटली की राज-ब्यवस्था 
में मी की गई है ! 
राज-व्यवस्था में संशोधन और परिवर्तन व्यवस्थापक-सभा में उसी ढंग से करने की 
शर्त' रक्खी गई, जिस तरह दूसरे क्लानून स्वीकार किए जाते हैं। मगर इस काम के लिए 
व्यवस्थापक-सभा के सदस्यों की संख्या के दो-तिदाई भाग की समा में दहाज़िरी और जितने 
मत पढ़ें, उस के दो-तिहाई मत-संशोधनों की स्वीकृति के लिए ज़रूरी रक्‍्खे गए। 
व्यवस्थापक-समा की दो सभाओं में से अगर एक किसी संशोधन को स्वीकार न करे तो मत 
पड़ने के बाद दो सप्ताह का समय दिया जाय और इस दो सप्ताह के भीतर अगर स्वीकार न 
करनेवाली सभा प्रजा का मत लेने की इच्छा प्रगट करे तो प्रजा के मत से उस का फैसला 
हो। अगर इस प्रकार को कोई इच्छा प्रगट न की जाय तो दो सप्ताह ख़तम होने पर प्रजातंत्र 
का प्रमुख क्रानून को अमल करने के लिए एलान कर दे। प्रजा को सीधा संशोधन 
का प्रस्ताव करने और उस पर मत करने का भी अधिकार दिया गया । दर हालत में किसी 
भी फैसले के लिए बाक्ायदा मतदारों के बहुमत की ज़रूरत रक्‍्खी गई । इस संबंध में जर्मनी 
को राज-व्यवस्था सिफ़ स्विवज़रलेंड से मिलती-जुलती है। 
प्रियल कमीशन के मसविदे में प्रशिया को सात-श्राठ रियासतों म॑ बाँट देने और 
शेष छोटी-छोटी रियासतों को भी इतनी ही रियासतों में बाँट कर, इस ग्रकार क़रीब पंद्रह 
रियासतों के नए; जर्मनी के दो सभा की व्यवस्थापक-सभा के एक प्रजातंत्र राष्ट्र में संगठित 
करने की व्यवस्था की गई थी। परंतु व्यवस्थापक-सम्मेलन ने, संधि की शर्तों के पूरा करने 
के लिए जो सीमाओं में फेरफार करने पड़े उन को छोड़ कर, सब रियासतों की सीमाएँ जैसी 
की तैती क्रायम रक्खीं | साम्राज्य की तरह इन रियासतों को कोई स्वतंत्रता नहीं दी गई। 
सारी रियासतों में सावंजनिक मतानुसार निवांचित प्रजातंत्र सरकार और जबाबदार 
मंत्ि-मंडल होने की कैद रखी गई। रियासतों की बिना इच्छा उन की सीमाओं 
में फेरफार करने श्रौर नई रियासतें क़ायम करने का अधिकार राष्ट्रीय जर्मन सरकार 
के हाथ में रक्खा गया। पुराने जर्मन साम्राज्य की तरह जो ताक़तें जमन प्रजातंत्र की 
सरकार को नहीं दी गई वे रियासतों में बाक्ती मानी गई हैं । मगर नई राष्ट्रीय सरकार को 
इतनी उज््याद् ताक़तें दी गई कि इस राज-व्यवस्था केंद्रीय सरकार को ही ज़ोरदार बनाने के 
झमान का ताफ़ पता लगता है। अंतर्राष्ट्रीय में श्ोपनिवेशिक, नागरिकता, परदेशियों के 
देश में आ कर बसने, देशीयकरण, " निर्वासन राष्ट्रीय रक्षा, मुद्रण, व्यापारी चंगी 
कर, डाक तार और टेलीफ़ोन के संबंध के सारे अधिकार सिर्फ़ राष्ट्रीय सरकार को दिए. 
गए. । राष्ट्र के सारे करों पर भी राष्ट्रीय सरकार ही का अधिकार रक्‍्खा गया । सिर्फ़ 
एक शत यह रक्‍्खी गई कि अगर राष्ट्रीय सरकार किसी ऐसे कर को लेना चाहे जो पहले 
कोई रियासत लेती थी तो उस को उस रियासत के खर्च का खयाल ज़रूर रखना चाहिए। 
कपनी शझ्ामदनी की नुक्तसान से रक्षा करने, दुबारा करों, करों का श्रधिक बोक, एक रियासत 
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के दूसरे रियासत के खिलाफ़ करों, तथा व्यापारी माल पर रियायती करों को रोकने के लिए, 
रियासती करो को जायज्ञ ठहराने और उन को इकट्ठा करने के नियम बनाने का अधिकार 
भी राष्ट्रीय सरकार को दिया गयां। माल और फ़ोजदारी के क़ानून, ज़्ासा क़ानून, 
अखबार, ग़रीबों के मदद, सावंजनिक स्वास्थ्य, सब प्रकार का बीमा, मज़दूरी के क़ानून, 
पेशन, तोल और माप, काग़ज़ी मुद्रा, सराफ़ी उद्योग, खानों, रेलों और सड़कों, जल- 
पर्यग्न और मच्छीयारी के स्थानों के संबंध में सब श्रधिकार और प्राकृतिक संपत्ति और 
व्यापार-धंधों में सामाजिक प्रबंध क्रायम करने के सारे अधिकार भी राष्ट्रीय सरकार को दिए 
गए। जहाँ तक राष्ट्रीय सरकार हस्ताक्षेप न करे, वहाँ तक और सब बातों में रियासतों का 
अधिकार माना गया । 

राष्ट्रीय सरकार के क़ानूनों के रियासती कानूनो के ऊपर माना गया और किसी 
रियासती क़ानून और राष्ट्रीय सरकार के कानून में विरोध होने पर न्याय का श्रधिकार बड़ी 
राष्ट्रीय अदालत को दिया गया। राष्ट्रीय कानूनों का अगर काई रियासत पालन न करे तो 
प्रजातंत्र के प्रमुख के तलवार के ज़ोर से उस रियासत से कानूनों के पालन कराने 
का अधिकार भी दिया गया। इस राज व्यवस्था' के अनुसार 'सारा राजनैतिक अधिकार, 
राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्रीय राज-ब्यवस्था की शर्ता' के अनुसार राष्ट्रीय सरकार का; और 
रियासतों के मामलो में रियासतों की व्यवस्थाओं के अनुसार रियासतो का? माना गया। 
रियासतो को राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सभा में अपने एलची भेज कर अपने मंत्रि-मंडलों की राय 
पेश करने का अधिकार दिया गया । व्यवस्थापक-समभा की दूसरी सभा में रियासतों का प्रति 
निधित्व उसी प्रकार कायम रकक्‍्खा गया जिस प्रकार पुरानी बंडसराथ में था। सारे संघीय 
राष्ट्रो में प्रभुता राष्ट्रीय सरकार और राष्ट्र के विभिन्न भागों में, राज-व्यवस्था के अनुसार, 
बोट दी जाती है ओर एक अंग के बिना दूसरे की सर्ज़ो के इस प्रभुता की रूप-रेखा में 
परिवर्तन करने का अधिकार नहीं दोता है। इस सिद्धात की कसौटी पर कसने से जर्मन 
प्रजातन्र की इस राज-व्यवस्था को संघीय नही कहा जा सकता । 


८---व्यवस्थापक-सभा $ (१) रीशटाग 


साम्राज्य की सरकारी संस्थाओं में रीशठाग ही सिर्फ़ एक ऐसी संस्था थी जिस में 
कुछ प्रजा की आवाज़ थी । अतएव प्रजातंत्र की सरकार में रीशठाग के क्रायम रक्‍्खा 
गया। उस के चुनाव के ढंग और उस की नत्ता में ज़रूर बहुत फेरफार हो गया । बीस बर्ष 
के ऊपर के सब स्त्री-पुरुषों को अनुपात-निर्वाचन के अनुसार रीशणाग के चुनाव में मत देने 
का श्रधिकार दे दिया गया। रीशठाग का जीवन चार साल का नियत किया गया परंतु 
समय परा होने से पहले मी प्रजातंत्र के प्रमुख को रीशटाग भंग कर देने का अधिकार 
रक्‍खा गया | मगर एक ही कारण पर एक बार से अधिक वह रीशटाग को भंग नहीं कर 
सकता था । रीशटाग के चुनाव-संबंधी कगड़े तय करने के लिए एक “चुनाव कमीशन' रक्‍्खा 
गया जिस में कुछ रीशटाग द्वारा निर्वाचित रौशटाग के सदस्य और कुछ प्रजातंत्र के प्रमुख 
दाग नियत किए, हुए, शासकी अदालत के सदस्य रक्खे गए। सभा को अपने अ्रधिकारियों 
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को चुनने और अपने काम-काज के नियम खुद बनाने का अधिकार दिया गया और 
समभासदों को श्रन्य धारा-सभाओं के सदस्यों की-सी सुविधाएं दी गई । रीशढाग को 
शासन के कानून बनाने श्रौर कार्यकारिणी पर नियंत्रण रखने के अधिकार दिए गए | राज- 
व्यवस्था में संशोधन भी रीशठाग स्वीकार कर सकती थी। मगर उस की स्वीकृति का 
प्रजा के मत से बदला और संशोधनों के प्रजा की ओर से भी पेश और मंजूर किया जा 
सकता था। काबून बनाने का भी रीशटाग को इन्हीं शर्ता' में अधिकार दिया गया | 

रीशटाग की सभा में मसविदे मंत्रि-मंडल अथवा सभा के सदस्यों की ओर से पेश 
किए. जा सकते थे। रीशटाग में मसविदे पास हो जाने के चौदह दिन बाद, व्यवस्थापक- 
सभा की दूसरी सभा के विरोध न करने पर, क़ानूल बन जाने से या दूसरी समा के किसी 
भसविदे का विरोध करने पर अगर रीशटाग उस पर पुनः विचार कर के उसे दो तिहाई 
संख्या से फिर स्वीकार करने पर और प्रजातंत्र के प्रमुख का ऐसी हालत में प्रजा का मत 
लेने के अपने अ्रधिकार का उपयोग न करने पर मसविदे का राष्ट्रीय कानून हो जाने की 
शर्द रक्‍्खी गई । जिन मसविदों पर व्यवस्थापक-सभा की दोनों शाखाओं का मत न मिले 
उन पर प्रजा का मत लेने का प्रजातंत्र के प्रमुख के अधिकार दिया गया | किसी स्वीकृत 
कानून का, रीशटाग के एक तिहाई सदस्यों की प्रार्थना पर, अमल के लिए. एलान रोक 
देने और उस के बाद राष्ट्र के मतदारों के बीसवें भाग की अज्ञी आने पर उस पर प्रजा 
के मत लेने का अधिकार भी प्रमुख को दिया गया । परंठु रीशटाग से स्वीकृत कानून प्रजा 
के मत से उसी हालत में रद्द हो सकता था जब कि राष्ट्र भर के रजिस्टरशुदा मतदारों की 
बहुसंख्या मत देने में भाग ले और मतदेनेवालो की बहुसख्या उस के अखीकार करने के 
लिए. मत दे । प्रजा की तरफ़ से भी मसविदे पेश और मंज़्र हो सकते ये। देश के 
मतदारों के दसबे' भाग के हस्ताक्षरों से कोई क्रानूनी मसविदा पेश होने पर मंत्रि-मंडल के 
बह मसविदा अपनी राय के साथ रीशटाग के सामने रखने की शर्त रक्खी गई। अ्रगर 
रीशटाग उस के स्वीकार करे तो वह मसबिदा कानून बन जायगा और अगर रीशठटाग उस 
को स्वीकार न करे तो उस पर प्रजा के मत लिए जायेंगे । 


(२ ) रीशराथ 

जर्मन प्रजातंत्र की व्यवस्थापक-सभा की दूसरी समा का नाम रीशराथ था। 
पुरानी बंडसराथ की तरह इस सभा में भी प्रजा के प्रतिनिधि नहीं, रियासतों के प्रतिनिधि 
आते थे । रियासते' जितने प्रतिनिधि चाहें भेज सकती थीं। सगर उन के मत पहले 
की तरह निश्चित होते थे। दस लाख से कम आबादी की हर रियासत का रीशराथ में 
एक मत होता था और श्स से अधिक आबादी की रियासतों का, हर अधिक दस लाख या 
डस के भाग के लिए, अगर यह भाग सब से छोटी रियासत के बराबर द्वो ते 
रीशराय में एक प्रतिनिधि होता था। मगर किसी एक रियासत के सब मतों के दो-तिहाई 
से अधिक मत रखने का हक़ नहीं था। यह श्राखिरी शत प्रशिया का असर कम करने 
के लिए रक्‍्खी गई थी, क्योंकि उसी एक रियासत पर इस श॒त' का असर पड़ता था। इर 
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मर्दुमशुमारी के बाद रीशराथ मतों का रियासतों में नए सिरे से बटवारा करती थी। रीश- 
शाथ में प्रतिनिधि बन कर आमतौर पर रियासतों के मंत्रि-मंडल जाते थे । 

रीशराथ के राज-व्यवस्था में संशोधन और क़ानून बनाने की सस्ता थी। रीशठाग 
में स्वीकृत संशोधनों के एक दम नामंज़र कर देने का अधिकार रीशराथ के नहीं था| 
रीशराथ का राज व्यवस्था में किए हुए रीशठाग के संशोधन पसंद न हों तो वह सिफ़ उन 
के प्रजा का मत लेने के लिए लौटा सकती थी। कानूनी मसविदों पर रीशराय मंत्रि-मंडल 
के साथ विचार करती थी | जिन मसविदों के मंत्रिमंडल रीशठाग के आगे विचार के लिए 
रखना चाहता था, उन को पहले उसे रीशराथ के सामने विचार के लिए रखना ज़रूरी होता 
था, चाहे रीशराथ के विचारों पर बाद में मंत्रि मंडल अमल न करे। रीशराथ अपने 
मसविदे भी मंत्रि-मंडल के पास भेज सकती थी और मंत्रि-मंडल को उन्हें रीशटाग के सामने 
पेश करना पड़ता था चाहे वह मसविदे मंत्रि-मंडल के पसंद हों या न हों। 

रीशटाग के किसी मसविदे के पास कर देने के बाद रीशराथ उस के फिर 
रीशटाग के पास विचार के लिए भेज सकती थी। अगर दोनों सभाओ्रों की राय मिल 
जाती थी तो मसवबिदा क़ानून बन जाता था। अगर दोनों समाओ्रों की राय नहीं मिलती थी 
आर रीशठाग में रीशराथ के खिलाफ़ दो-तिहाई मत होते थे तो भी यदि भ्रजातंत्र का 
प्रदुव अपने अधिकार का प्रयोग कर के मसविदा प्रजा के मत के लिए न भेजे और प्रजा 
उसे अस्वीकार न कर दे, तो वह मसविदा क़ानून बन जाता था| मगर रीशटाग के रीशराथ 
से लौट कर आनेवाले अपने संशोधित मसविदे के फिर दे-तिह्ाई से कम मतों से अ्रस्वीकार 
न करने पर जब तक प्रमुख उस मधविदे पर प्रजा की राय न ले और पजा उस केा 
स्वीकार न करे, तब तक वह मसविदा क़ानून नहीं बनता था। अस्तु रीशराथ के मसविदे 
पेश करने और उन का पास होना कुछ दिन के लिए, सिर्फ़ रोक देने के अधिकार थे । 
रीशठग से मज़्र मसविदो के नामंज़्र कर देने की रीशराथ की सत्ता नहीं थी। रीशराथ 
दूसरे देशों की व्यवस्थापकर-सभा की ऊपरी सभा की तरह रोक और निगरानी का श्राम 
काम करती थी। वह्द रीशटाग के बराबर की धारा-सभा नहीं थी । 

' &--प्रमुख और मंत्रि-मंडल 

जर्मन प्रजातंत्र का प्रमुख राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सिर्ताज माना गया था। मगर 
सरकार का सारा काम एक मंत्रि-मंडल करता था, जिस को प्रमुख नियुक्त करता था और 
ओ रीशटाग के सरकार के सारे काम के लिए जवाबदार द्वोता था | प्रमुख का चुनाव प्रजा 
के मतदार फ्रांस की तरह सात वर्ष के लिए करते थे और वह जितनी बार चाहे उतनी बार 
चुनाव के लिए खड़ा हो सकता था । प्रजातंत्र का कोई उपप्रमुख नहीं चुना जाता था | अगर 
समय पूरा द्ोने से पहले प्रमुख की जगह खाली हो जाती थी, तो सात साल के लिए दूसरा 
प्रमुख चुन लिया जाता था। रीशठाग का दो-तिद्दाई मतों और प्रजा के मतदारों के सारे 
नागरिकों के सिर्फ़ बहुमत से प्रजातंत्र के प्रमुख के मुञ्नचल कर देने का श्रधिकार दिया 
गया था । प्रमुख, चांसलर और मंत्रियों पर, रीशठाग, सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए, 
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राष्ट्र को सब से बड़ी अदालत के सामने मुक्तदमा चला सकती थी | प्रमुख से प्रजा इस्तीफ़ा 
भी रखा सकती थी । प्रमुख को अन्य देशों के प्रजातंत्र के प्रमुख की तरह बहुत-से अधिकार 
दिए गए. थे | उस के राष्ट्र के सब अधिकारियों के नियुक्त करने और निकालने, कानूनों का 
पालन कराने और श्रसन कायम रखने, एलचियों के भेजने और लेने, रीशटाग की मंजूरी 
से संधियाँ करने, सेनाश्रों का संचालन करने, अ्रपराधियों को क्षमा करमे और खास हालतों 
में रीशगाग के फ़ैसलों पर प्रजा का मत लेने के अधिकार दिए गए थे | परंतु प्रजातंत्र के 
प्रमुख का कोई हुक्म तब तक बाक़ायदा न होने की क्रैद रक्‍्खी गई थी जब तक उस पर 
चांसलर या उचित मंत्री के हस्ताक्षर न हों। मंत्रियों के हस्ताक्षर हो जाने से जवाबदारी 
मंत्रियों की हो जाती थी। 

मंत्रि-मंडल का प्रधान चांसलर होता था। परंतु जर्मन प्रजातंत्र का चांसलर जरभ॑न- 
साम्राज्य के चांसलर की तरह मंत्रियों के दजे' से मिन्न नहीं होता था। दूसरे देशों के मंत्रि- 
मइलों के प्रधान-मंत्री की-सी हेतियत उस की भी होती थी। चांसलर के प्रमुख नियत करता 
था। चांसलर अपने मत्रि-मंडल के मंत्रियों के चुनता था और उन की नियुक्ति प्रमुख करता 
था। प्रधान-मंत्री और मंत्रि-मंडल के अधिकार में रहने की राज-ब्यवस्था में यह शर्त 
रक्‍्खी गई थी कि उन पर रीशटाग का विश्वास रहना चाहिए। जब रीशठाग उन में 
अविश्वास का थस्ताव पास करे उसी समय सब मंत्रियों के तुरंत इस्तीफ़ा दे देना 
चाहिए । इंगलेंड, फ्रास और इटली इत्यादि में इस शर्त का पालन रिवाज और सहूलियत 
पर होता है। मगर यूरोप भर में जर्मनी ही एक ऐसा देश है, जहाँ की लिखित राज-व्यवस्था 
में यह शर्त रक्खी गई है। चांसलर और मंत्रियों के रीशटाग के सदस्यों में से ही नियुक्त 
किया जाना चाहिए या बाहर से भी वह चुने जा सकते हैं, इस संबंध में यूरोप की और 
राज-व्यवस्थाश्रों की तरह जर्मनी की राज-व्यवस्था में भी कोई जिक्र नहीं है। मगर जिस 
वरह उन देशों में यह रिवाज पड़ गया है क्रि मंत्री या तो व्यवस्थापक-सभा के मंत्री चुने 
जाने के समय सदस्य होते हैं या चुन जाने के बाद जल्दी से जल्दी सदस्य बन जाते हैं, उसी 
प्रकार जर्मनी में भी यह रिवाज ज़रूर हो जायगा। राज-व्यवस्था के अनुसार चासलर और 
मंत्रियों का रीशटाग की क्षमा की बैठकों और कमेटियो की बैठकों में भाग लेने और 
मसबिदे पेश करने तथा रीशराथ की सभा और कमेटियो को बैठकों में भाग लेने और 
प्रस्ताव रखने का अधिकार होता था | 

कार्यकारिणी पर रीशठाग का अ्रंकुश रखने के लिए मंत्रियों पर क़ानून के विरुद्ध 
काम करने पर अभियाग चलाने का अधिकार भी रीशठग के दिया गया था। रीशयग के 
सदस्यों के पाँचवें भाग की माँग पर कार्थकारिणी की कारंवाइ्यों की जाँच करने के लिए 
एक कमेटी बनाई जा सकती थी, जिस के सामने ज़रूरत के मताबिक्‌ सब श्रधिकारी गवाही 
देने और सारे काग़ज़ात रखने के लिए मज़बूर होते थे। रीशटाग के सौ सदस्य प्रजातंत्र के 
प्रमुख, चांसलर था किसी मंत्री पर मुकदमा चलाने का सवाल उठा सकते थे और रीशटाग 
के दो-तिहाई मत उस के पक्ष में होने पर राष्ट्र की सब से बड़ी अदालत के सामने मुक्कदमा 
चलाया जा सकता था | 
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प्रजातंत्र राज-ब्यवस्था के अमल में आने के बाद नई जर्मन सरकार को लड़ाई 
के हार के नतीजों का सामना करना था। सब से कठिन समस्या सरकार के सामने मित्र- 
राष्ट्रों से संधि की थी। मित्र-राष्ट्र--खास कर फ्रांस श्रौर बेलजियम--जम॑नी की ताक़त 
को सदा के लिए. कम करने और उस से जितना बने उतना लड़ाई का मुआवज्ञा 
लेने पर तुले हुए थे | हारे हुए देश के लिए विजेता राष्ट्रों से संधि में ऐसी शर्तें प्राप्त कर 
लेना जिस से जम॑नी तबाही से बच कर जल्द से जल्द फिर एक बड़ी शक्ति बन जाय कोई 
हंसी खेल का काम नहीं था । नई प्रजातंत्र सरकार के सामने सब से पहली समस्या यह थी। 

शीडमैन की अस्थायी संधि की शर्तें मंज़ुर न होने से उस ने इस्तीफ़ा दे दिया 
था और उस के स्थान में बौ्र नाम का दूसरा समाजवादी नेता चांसलर के स्थान पर 
था गया था। बौअर की सरकार के संधि पर हस्ताक्षर करने पर ज़मींदारों और पूँजी- 
पतियों के पुराने अनुदार-दल ने फिर सिर उठा कर प्रजातंत्र सरकार के विरुद्ध शोर मचाना 
शुरू कर दिया। एक मज़दूर का प्रजातंत्र के प्रमुख" पद और मज़दूर संघ के एक 
अधिकारी का चांसलर की गद्दी पर होना इन अभिमानियो की आँखों में खलता था। सेना 
से निकले हुए हज़ारों अफ़सर बेकार इधर-उधर मारे-मारे फिर रहे थे। उन्हों ने ल्यूडेडौफ़ से 
मिल कर और बलिंन के कमांडर लुटविज़ से प्रइयंत्र रच कर डाक्टर कैप नाम के मनुष्य 
की अध्यक्षता में 'जंकर! दल के घन की सहायता से सरकार के ख़िलाफ़ विद्रोह की तैयारी शुरू 
कर दी थी | संधि की शर्तो' के कारण मज़दूरों की गाँठ कटती थी और उद्योग-धंघ 
पर सामाजिक नियंत्रण करने का वादा पूरा न करने से श्रमजीबियों की नज़रों में भी 
समाजवादी सरकार गिर गईं थी! असश्तु विद्रोहियों का खयाल था कि श्रमजीबी मी बिद्रोह में 
उन का साथ देंगे | सरकार को इस विद्रोह की तैयारी की खबर लगते ही युद्ध-सचिब नोस्के 
ने लुटविज़ को एकदम बर्खास्त कर दिया और कैप की गिरफ़ारी का वारंट निकाल 
दिया । मगर पुलिस के अधिकारियों ने कैप को गिरफ़्तार नहीं किया और लुटविज़ ने 
अपना पद नहीं छोड़ा । तब, सरकार को मालूम हुआ कि विद्रोह की तैयारी कहाँ तक 
हो चुकी है। बर्लिन में रहना सुरक्षित न समक कर सरकार एक मत्री को ख़बर भेजने के 
लिए. राजधानी में छोड़ कर, दूसरे नगर में चली गई। कैप ने बलिन में घुस कर अपने 
आप को चांसलर और लुटबिज्ञ को युद्ध-सचिव एलान कर दिया। सरकार की सेना और 
पुलिस ने किसी का साथ नहीं दिया। समाजवादी ईबर्ट की सरकार ने मज़ादूर-संघों के 
द्वारा बर्लिन में आम हड़ताल का एलान करा दिया । पानी, गैस, बिजली, रेल, ट्राम सब 
एकदम बंद हो गई | प्रजा ने भी कैप का साथ नहीं दिया | हार कर विद्रोही बलिन 
छोड़ कर चले गए | मगर सरकार को मालूम हो गया कि उस से काफ़ी लोग असंतुष्ट हैं । 
अस्त, बलिन में लौट कर बौअर की सरकार ने इस्तीफ़ा दे दिया और कुछ दिन काम 
चलाने के लिए एक दूसरे समाजवादी नेता हरमैन मुलर ने २७ मार्च सन्‌ १६२० को नया 


3 ईंबर्ट जीन बमाने का काम करता भा । 
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मंत्रिमंडल फ़ायम किया | 

ईबर्ट ने सोचा कि पुरानी व्यवस्थापकर-सभा का, नई राज-व्यवस्था बना चुकने के 
बाद भी बहुत दिनों तक क़रायम रहना ठीक नहीं है। इस लिए उस ने ६ जून सन्‌ १६२० 
को नया चुनाव मुक़करर कर दिया था। इस चुनाव में 'बहुसंख्या समाजवादी दल” के 
पिछले १६४ सदस्यों के स्थान में सिर्फ़ ११२ ही सदस्य चुने गए। 'स्वतंत्र समाजवादियों! 
के २२ से बढ़ कर ८१ सदस्य चुने गए. । अनुदार-दल” के ४२ से बढ़ कर ६६ सदस्य और 
“जर्मन लोकदल' के २३ से बढ़ कर ६२ सदस्य | 'मध्यदल” के ६० से घट कर ६८ और 
“धप्रजा-सत्तात्मक दल” के ७५ से घट कर ४५ सदस्य रह गए। २० जूम को फेहरेनबाख ने 
(प्रजा-सत्तात्मक दल,? 'मध्य-दल” और “लोक दल' में से मिला कर एक नया मंत्रि-मंडल तैयार 
किया | मित्र-राष्ट्रों की बनाई हुई संधि पर आखिरी हस्ताक्षर करने से इस मंत्रि-मंडल ने 
इन्कार कर दिया । अस्तु इस मंत्रि-्मंडल को भी इस्तीफ़ा दे देना पड़ा और डाक्टर विर्थ ने 
प्रजा-सत्तात्मक दल, मध्य-दल और समाजवादी दल में से मिला कर ४ मई १६२१ ई० सन्‌ 
को एक नया मंत्रि-मंडल तैयार किया । 


मित्र राष्ट्रों ने जर्मन सरकार के संधि पर आखिरी हस्ताक्षर, न करने पर जर्मनी के 
अल्टीमेटम दे दिया था, और वे रूह पर क़ब्ज़ा कर लेने की धमकियाँ दे रहे थे । अस्तु विथे 
सरकार ने अल्टीमेटम की मियाद खतम होने से पहले ही ११ मई को संधि पर हस्ताक्षर कर 
दिए | डाक्टर विर्थ का विश्वास था कि संधि की शर्तें इतनी कड़ी हैं कि वे पूरी न की जा 
सकेंगी। मगर संधि पर सही करने से इन्कार कर देने के त्रजाय वह शर्तें पूरी करने का पूरा 
प्रयत्न कर के मित्र राष्ट्रों को यद्द विश्वास दिलाना चाहता था कि जर्मन सरकार मित्र-राष्टरो 
को धोखा नहीं देना चाहती है, बल्कि संधि की शर्तें वाकई ऐसी हैं कि उन का जर्मनी से पूरा 
होना असंभव है । सरकार के संधि पर हस्ताक्षर करते ही सरकार के विरोधियों ने फिर सिर 
उठाया श्रौर बवेरिया और सैक्सनी की रियासतें सरकार के विरुद्ध आंदोलन का केंद्र बन 
गई । कैप के पक्त के लोग दब तो गए थे परंतु भीतर ही भीतर वह सरकार के विरुद्ध प्रयत्न 
कर रहे थे। 'अनुदार-दल' के भी श्रभी तक प्रजातंत्र को उखाड़ कर राजाशाही स्थापन करने 
की श्राशा थी और इस विचार के लोगों की बहुत-सी गुप्त संस्थाएँ क़ायम हो गई थीं। इन 
गुप्त संस्थाओं की ओर से राजनैतिक नेताओं की हृत्याएँ शुरू कर दी गई । मध्य-दल का 
श्रत्यंत क्राबिल नेता अज़॑बजर, जिस का शुरू से आख़िर तक संधि में बड़ा हाथ रहा था, 
मार डाला गया। इस पर प्रजा में सरकार के विरोधियों के ख़िलाफ़ बड़ा रोष फैला और 
रीशटाग ने सरकार के उन के दबाने के लिए. विशेष अधिकार सौंप दिए। इतने में 
मंत्रिमंडल के एक सदस्य राथनाउ की हत्या भी कर डाली गई और विर्थ सरकार ने भी 
१६ नवंबर सन्‌ १६२२ ६० को इस्तीफ़ा दे दिया | 

अब की बार “'लोकदल' के एक अमीर व्यापारी सदस्य क्यूनों ने लोकदल, मध्यदल 
और प्रजासत्तात्मक दल को मिला कर एक मंत्रि-मंडल तैयार किया | उधर मआवज़े की 
किश्त वक्त, पूरा हो जाने पर भी न पहुँचने से फ्रांस ने रूह पर कब्ज़ा कर लिया | अस्‍्तु, 
सब दलों ने मेद-भाव भूल कर क्यूनों की सरकार का साथ दिया और जर्मन सरकार ने रूह 


जमनी की सरकार [ १६१ 


में फ्रांसीसियों के खिलाफ़ जर्मनों का सत्याग्रह शुरू करा दिया | परंतु प्रजातंत्र के विरोधियों 
ने इस मौके ।को अच्छा समझ कर फिर कान खड़े किए । डाक्टर काहर ने बवेरिया के 
जमींदारों के रुपए, की सहायता से प्रजातंत्र को उखाड़ फेंकने के लिए. एक खुला आंदोलन 
खड़ा कर दिया । हिटलर नाम के एक दूसरे प्रजातंत्र के विरोधी ने बवेरिया में इृठली के 
'फेसिजम के ढंग का, राष्ट्रीय समाजवाद! का आंदोलन उठाया। क्यूनो सरकार को भी 
आखिरकार कुछ ही दिन में इस्तीफ़ा दे देना पड़ा और उस की जगह पर लोकदल के नेता 
डाक्टर स्ट्रेस्मैन ने समाजवादियों की सहायता से १२ अ्रगस्त सन्‌ १६५३ ई० को नया 
मंत्रि-मंडल बनाया | 

डाक्टर स्ट्रेस्मैन बड़ा योग्य पुरुष था। परंतु उस के सामने काम भी बड़ा कठिन 
था। रूईं में मित्र-राष्ट्रों से कगडा निबटाना था, घर का कलह और विद्रोह---ख्ास कर 
बवेरिया और सेक्सनी का विद्रोह--दूर कर के जर्मनी के सिक्के मार्क की मिट्टी पलीत होने 
से बचानी थी। काहर ने बवेरिया में प्रजातंत्र शासन उखाड़ कर एक त्रिमूर्तिं का शासन 
कायम करने का प्रयत्न शुरू कर दिया था| उस का खयाल था कि बवेरिया में सफलता 
दो जाने पर दूसरे स्थानों पर लोग आप से आप बवेरिया का अनुकरण कर लेगे । हिव्लर 
सन्‌ १६२१ से “राष्ट्रीय समाजवादी दल” का नेता था। उस ने नौजवानों में उत्साह भर 
दिल था और “ंडओंबरलेंड” नाम का स्वयसेवकों का एक दल भी उस के पास था । उस 
ने भी इसी समय मुसोलनी की रोम पर कूच की तरह 'बलिन पर कूच” की तैयारी शुरू की । 
हिटलर के फिक्र हुईं कि कहीं काहर आगे न निकल जाय । अस्तु उस ने काहर के एक 
जगह पर पकड्ट कर, पिस्तोल दिखा कर ल्यूडैनडौर्फ़ की सहायता से, एक ऐसे 
एलान पर दस्तखत करा लिए, जिस में काहर के नाम से हिटलर की मदद करने के लिए. 
जनता से अपील की गई थी। उस के बाद हिटलर ने फ़ौरन अपने सैनिक इकट्ठे करके, 
अपने आप के! बवेरिया का प्रसुख एलान कर दिया और बवेरिया के सारे मंत्रियों के 
गिरफ़ार कर लिया। दूसरे दिन सबेरे ल्यूइनडोफ़ और हिटलर अपनी सेना का एक 
जलूस बना कर राजघानी में से निकले | मगर सरकारी फ़ौज से मुकाबला होते ही दिव्लर 
के सैनिकों में भगदड़ पड़ गई। ल्यूडेनडौर्फ़ घोड़ा बढ़ा कर एक तरफ़ चला गया और 
हिलर भाग गया | 

डाक्टर स्ट्रेस्सेन ने आए दिन के उपद्रवों के दबाने और सरकार के मज़बूत 
करने के लिए रीशटाग से सरकार के लिए. ख़ास अधिकारों की प्राथंना की और रीशटग 
ने उस को प्रार्थना मंज़र की। सेनाधिपति जेनरल स्टीक्ट के जे “लोहे का मौन मनुष्य” 
कर के प्रख्यात था नए. अधिकारों के अनुसार सरकार की तरफ़ से सारे जर्मनी का “स्वाधीन 
सैनिक शासक”? बना दिया गया। उस ने अधिकार हाथ में आते ही कम्यूनिस्ट और 
फ्रेसिध्ट दलों के गैर-क्रानूती ठहरा दिया । मगर इसी बीच में समाजवादियों ने सरकार 
में अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दिया जिस से डाक्टर स्टेस्मैन को इस्तीफ़ा दे देना पड़ा | 
डाक्टर साक्स ने, समाजवादियों के छेड़ कर, नवंबर सन्‌ १६२३ ६० में एक नया मंत्रि-मंडल 
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बनाया जिस में उस ने स्ट्रैस्मेन के परराष्ट्रलचिव और लूथर के श्रर्थ-सचिव रकक्‍्खा। 
बवेरिया का विद्रोह दबा दिया गया था | काहर अपने सरकारी पद से इस्तीफ़ा दे कर हट 
गया था | ल्यूडैनडौरफ़ और हिटलर पर बवेरिया की अदालत में मुक़दमा चलाया गया 
जिस में ल्यूडैनडौफ़ के तो उस की घुरानी रेवाओं का खयाल कर के छोड़ दिया गया मगर 
हिटलर के पाँच वर्ष तक क्रिले में नज़रबंदी की सज़ा हुई | मगर उस से वह सज़ा भुगवाई 
नहीं गई । सब जगह शांति स्थापित हो गई थी । अस्तु, १५ फरवरी सन्‌ १६२४ ई में विशेष 
अधिकारों के क्रानून की मियाद खत्म होने पर फिर से उस के नया नहीं किय्रा गया । इधर 
रूह का सत्याग्रह और जमनी से किश्ते वसूल करने का तरीका तय करने के लिए 'डॉज 
कमीशन' नियुक्त हो गया था | अस्तु रूह का सत्याग्रह भी बंद कर दिया गया | 
डॉज कमीशन ने जर्मनी की आर्थिक दशा का ध्यान रखते हुए मुआवज़ा अदा 
करने के लिए तहूलियतें दीं और जर्मनी के पैदावार के ज़्रियों--अ्रर्थात्‌ रूह जैसे स्थानों पर--- 
मित्र राष्ट्रो का हाथ न रखने का फ़र्ज़ बताया। इंगलंड में इस समय पर समाजवादी नेता 
रैमसे मैकडानेल्ड प्रधान-मंत्री था और फ्रास में समाजवादी नेता हैरियट प्रधान-मंत्री था । 
जमेन सरकार के लिए. मित्र राष्ट्रों से मआवज़े के विपय पर समझौता करने के लिए यह्द 
अच्छा वक्त, था। मगर डॉज कमीशन की रिपोर्ट निकलने से पहिले ही रीशठाग फे 
भीतर और बाहर राष्ट्रवादियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया जिस से चांसलर का सरकार के 
लिए बहु-संख्या का भरोसा नहीं रहा । अस्तु उस से रीशठाग को भंग करा के नए 
चुनाव का एलान करा दिया। इसी चुनाव के तूफ़ान में 'डॉज रिपोर्ट” प्रगट हुई | चुनाव 
के बाद भी रीशटाग में मित्र-राष्ट्रों से समझौते के पक्षपातियों की बहुसंख्या क्लायम रही। 
मगर उन की संख्या पहले से घट गई ओर राष्ट्रवादियों की संख्या बहुत बढ़ गई। 
डॉज रिपोर्ट पर अमल करने के लिए प्रजातंत्र की राज-व्यवस्था की शर्तो' का संशोधन 
करने के लिए. जिन दो-तिहाई मतों की रीशटठाग में सरकार को ज़रूरत थी वह सरकार के 
पक्ष में नहीं थे | अस्तु, बड़ी मुश्किल से मंत्रिमंडल ने डॉज रिपोर्ट पर अमल करने के लिए, 
आवश्यक कानूनों को रीशटाग में स्वीकार कराया । 
डॉज रिपोर्ट की शर्ता' पर अमल करने के संबंध में मित्रराष्ट्रों के प्रतिनिधियों 
और जर्मन सरकार के प्रतिनिधियों का लंदन में समझौता हुआ | इस समझौते के दी 
पहली सच्ची संधि समकना चाहिए। इस सममभौते के परिणामस्वरूप रूह से फ्रांस की 
सेनाएँ हटा ली गई' जिस से जर्मनी के राजनैतिक और आर्थिक जीवन में कुछ स्थिरता आना 
शुरू हुई। सब प्रकार के तूफानों को फेल कर अब जम॑न प्रजातंत्र भी इतना मज़बूत हो चुका 
था कि उस के विरोधियों का, प्रजातंत्र को उखाड़ कर फेक देने के विचार धीरे-धीरे बदल 
कर, सरकार के काम में भाग लेना ही उचित लगने लगा था | फिर भी रीशटाग में पुराने 
असंतोषियों की श्रभीतक भरमार थी। जर्मनी को अ्रपने भविष्य की सुचारू पुनंघटना करने 
के लिए सरकार की जी-जान से मिल कर सहायता करनेवाली रीशटाग की ज़रूरत थी । 
डाक्टर माक्स को पुरानी रीशटाग की सहायता पर अ्रधिक भरोसा नहीं रहा था| अस्तु उस 
ने प्रमुख इंवर्ट को सलाह दे कर २० अक्टूबर सन्‌ १६२४ ई० से रीशटाग भंग करा के ७ 
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दिसंबर को नए चुनाव की तारीख नियत करा दी | माक्स को जैसी आशा! थी नए चुनाव 
का नतीजा वैसा ही आया। सरकार के बिरोधियों की कड़ी द्वार दुई। कम्यूनिस्ट दल के 
६२ से घट कर ४४ और राष्ट्रीय समाजवादियों” के ३२ से थंट कर सिफ़ १४ सदस्य 
रीशटाग में रह गए. | ठडे बिचार के सदस्यों की संख्या बहुत बढ़ गई । फिर भी समाज- 
वादियों के सपह लाख और सब प्रकार के दूसरे राष्ट्रवादियों के पाँच लाख मत पिछुके 
चुनाव से देश भर में अधिक मिले । परंतु इन दलों ने सरकार का विरोध करना छोड़ कर 
सरकार में श्रब भाग लेना निश्चय कर लिया था। 

इसी बीच में प्रमुख ईबट का देहांत हो गया । उस के मर जाने पर पहली बार राज- 
व्यवस्था की शर्त के अनुसार प्रजा के मर्तों से प्रजातंत्र के प्रमुख के चुनने का अवसर आया । 
श्रस्तु, सारे देश में हलचल मच गई । मगर जर्मनी के एक श्रत्यंत महान्‌ पुरुष के प्रमुख-पद 
के लिए उम्मीदवार होने पर सब के दिलासा हो गया | हिंडनबगं के बहुत से लोग ह्यूडें- 
डोफ़ की तरह पुरानी राजाशाही का पत्षपाती समझते थे और इसी लिए उस के उम्मीदवार 
बनने पर समाजवादी-दल, मध्य-दल और दूसरे मध्यवर्ग के दलों ने उस का विरोध भी 
किया । मगर हिंडनवर्ग ने ल्यूडेनडोफ़ की तरह किल्ली पडयंत्र इत्यादि में कमी कोई भाग नहीं 
लिया था। प्रमुख चुने जाने के बाद भी उस ने प्रजातंत्र के प्रति वफ़ादार रहने की शपथ 
ले कर, हमेशा शपथ का ईमानदारी से पालन किया, और राजाशाही में विश्वास रखने- 
वालों के प्रजातंत्रवादियों से मिलाने का सदा प्रयस्न किया। मगर माक्स नए, चुनाव के 
बाद मंत्रिमंडल न बना सका और मध्यवर्ग के दलों की सहायता से लूथर चांसलर 
बना । राष्ट्रवादियों का सरकार में भाग लेना और हिंडनबर्ग का प्रमुख होना सब के लिए. 
जर्मनी में शांति और स्थिरता के चिह्न थे। कैप और काह विद्रोहों को रखनेवाले केप्टन 
एरहार्ट तक ने देश-भक्तों की संस्थाओं से व्यर्थ का विरोध बंद कर के सरकार का साथ 
देने की प्रार्थना की | क्रैसरवाद के अखंड पुजारियों की प्रवृत्ति में यह परिवर्तन भी बड़े मार्के 
का था। जर्मनी के भविष्य में, देश के भीवर और बाहर, सब का विश्वास बढ़ने लगा था। 
लूथर ओर स्ट्रेस्मैन के प्रयत्नों से जर्मनी की लोकानों मेँ मित्र-राष्ट्रों से संधि के हो 
जाने के बादू, जर्मनी लीग श्रॉव्‌ नेशंस में भी शामिल दो गया। मगर इस संधि के परि- 
णामस्वरूप लूथर के मंत्रि-मंडल का सहायक “जमंन राष्ट्रीय लोकदल” सरकार का साथी 
नहीं रहा और मंत्रि-मंडल को 'मध्यदलों? का बनाने के लिए मंत्रि-मंडल में फेरफार करना 
पड़ा | परंतु मई, सन्‌ १६२६ ई० में लूथर के हस्तीफ़ा' दे देना पड़ा और “मध्यदल,? 
“बवेरियन लोकदल, राष्ट्रीय जमंन लोकदल” और 'प्रजा-सत्तात्मकफ दल” की सहायता से 
फिर साकक्‍्स ने नया मंत्रि-मंडल बनाया जिस में डाक्टर स्ट्रेस्सेन परराष्ट्रसचिव के स्थान 
पर रहा | यह मंत्रि-मंडल भी दिसंबर सन्‌ १६२६ से अधिक न चला । दूसरा मंत्रि-संडल 
'प्रजा-सत्तात्मक दल” को छोड़ देने वाले नेता गेल्लर ने बनाया और वह जनवरी सन्‌ 
१६४५८ तक क्रायम रह्ा । उस के बाद कई मास तक किडछी.भी मंत्रि-मंडल को व्यवस्थापक- 
सभा में बहुसंख्या मिलना दुश्वार हो गया; और उसे ३ शजार्च सन्‌ १६२८ को भंग कर 
के नर चुनाव का एलान कर दिया गया। बीध मई की होने वाले इस चुनाव में सरकार- 
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पक्ती दलों की बुरी तरह से हार हुईं और “समाजी प्रजा-सत्तात्मक दल' के सदस्य सब से 
अधिक संख्या में चुन कर आए । “समष्टिवादी दल” की भी ताक्रत बढ़ गई । 

समाजी प्रजासत्तात्मक दल के नेता हरमैन मुलर ने नया मंत्रि-मंडल 'प्रजा- 
सत्तात्मक दल” और बवेरियन लोक-दल की सहायता से बनाया । इस में भी पर-राष्ट्रअचिय 
डाक्टर स्ट्रेस्मेन दी रद्द | इस मंत्रि-मंडल ने, “यंग प्लान! की योजना के श्रनुसार जर्मनी की 
मित्र-राष्ट्रो को मुआवज्ञा अदा करने की बातचीत चला कर, सन्‌ १६२६ की पेरिस 
कान्फंस श्रौर सन्‌ १६२६-३० ई० की दो हेग कान्फेंसों में मित्र-राष्ट्रों स एक नया सममौता 
किया । मगर अक्तूबर सन्‌ १६२६ ई० में ही स्ट्रेस्मैन का स्वरगंवास हे गया और 
उस के स्थान पर, लोकदल का। एक दूसरा सदस्य डाक्टर करटियस परराष्ट्रसचिव के 
स्थान पर आ गया। “जमंन राष्ट्रीय दल” के नेता डाक्टर हथ जेनबर्ग ने (राष्ट्रीय समाज- 
बादी दल' के नेता हिटलर से मिल कर “यंगप्लान! की येजना को नामंज़र कर देने के 
लिए जमंनी में घेर आंदोलन उठाया | फिर भी कुछ बहुसंख्या से “यंग प्लान” की योजना 
व्यवस्थापक-सभा में मंज़्र हुईं। पर जम॑नी में श्राथिक्त संकट न घटा और देश में 
बेकारी बढ़ती ही गई। इस सरकार के. भी इस्तीफ़ा देना पड़ा और “मध्यदल” के नेता 
बुनिंग ने मार्च सन्‌ १६३० में नया मंत्रि मंडल बनाया | इस मंत्रि-मंडल के सहायकों 
की भी व्यवस्थापक-सभा में बहुसंडया न थी। मगर “राष्ट्रीय लोकदल” के विरोध न करने 
से यद्ट मंत्रि-मंडल फ़ौरन ही नहीं निकाला गया | ब्रूनिंग ने अपने आर्थिक सुधारों के 
व्यस्थापक-सभा के सामने न रख कर उन के जमन राज-व्यवस्था में दिए हुए संकट के 
समय प्रमुख के फ़रमानी कानून जारी करने के विशेष अधिकार का प्रयोग कर के जारी कर 
दिया । ब्यवस्थापक-सभा में 'समाजी प्रजासतात्मक दल? “और समिष्टवादी दल” ने मिल 
कर इस बात पर सरकार का विरोध किया। श्रस्तु, ब्रूनिंग ने ब्यवस्थापक-सभा भंग करा 
दी और ३० सितंबर सन्‌ १६३० नए, चुनाव के लिए निश्चित कर दी | इस चुनाव में नरम 
आर गरम दलों ने मिल कर सरकार की नीति की बड़ी निंदा की। इस चुनाव के बाद 
हिटलर के “राष्ट्रीय समाजवादी दल? की, जो नाज़ी कद्दलाने लगे ये, यकायक ताक़त बढ़ 
गई | 'समष्विवादी-दल? की ताक़त भी बढ़ी । बहुत-से पुराने दल मिट गए, थे और कई नए 
दल अखाड़े में आगए थे। मगर 'समाजी प्रजासचात्मक दल? की सहायता से ब्रूनिंग ने 
ही फिर भी मंत्रिमंडल बनाया और प्रजातंत्र के प्रमूव के विशेष अधिकारों की सहायता 
से उस ने जमनी की आ्राथिक स्थिति छुधारने और मित्र-राष्ट्रों को खुश कर फे उन से जर्मनी 
का 'मुझवज़ों का बोक कम कराने के प्रयत्नों की! नीति जारी रक्खी | 

सन्‌ १६३० ई० के चुनाव के बाद से सरकार-पक्ती संजीदा और नरम विचारों के 
दल्ों,की शक्ति कम होने लगी और गरम और सरकारी नीति के विरोधी दलों का प्रभाव 
बढ़ने लगा । राजाशाद के पक्तपातियों में प्रजातंत्र के सब से कट्टर दुश्मन मिलते ये, जो 
मौके फे विचार से प्रजातंत्र के साथी थे | उन का अभी तक सेना और राजा की बुद्धिमतता 
में विश्वाल था | मगर उन के हाथ में प्रजातंत्र को उखाड़ कर फेंक देने फे लिए ताकत 
नहीं थी | प्रजातंत्र के विरोधियों की ताकृत उन के आपस के रूगड़ों के कारण भी कम थी । 
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(राष्ट्रीय समाजवादी दल और राजाशाही के पक्षपाती दोनों अपनी अलग-अलग बाँसुरियां 
बजाते थे | फिर भी प्रजातंत्र के विरोधियों का सब्र से बड़ा दल राष्ट्रीय समाजवादी दल” 
ही था । रोम पर मसोललनी की कूच की तरह राष्ट्रीय समाजवादियों' की बलिन पर सफल 
कच की कोई बहुत संभावना तो नहीं दिखाई देती थी। मगर इतिहास में बहुत-सी असंभव 
लगने वाली बातें संभव हो चुकी हैं । जिन राष्ट्रीय समाजवादियों की सन्‌ १६२४ के 
चुनाव में बिल्कुल ही सख्या कम हो गई थी, उन की सन्‌ १६३० ई० से यकायक बहुत 
ताक़त बढ़ गई | प्रमुख हिंडनबग का सन्‌ १६३२ ई० में अधिकार-समय पूरा होने पर जब 
चांतलर ब्ूनिंग ने रीशटाग में क़ानून पास कर के हिंडनबर्ग का श्रधिकार-सभय कुछ दिन 
के लिए बढ़ाने की बात चलाई, जिस से कि ब्लूनिंग की जर्मनी के मुआवज़ा अदा करने 
की श्रसंभावना पर मित्र-राष्ट्रों से चलाई हुई बातचीत में अच्छी सफलता मिल सके, तो 
हिट्लर ने उस के प्रस्ताव को रीशटाग में स्वीकार नहीं होने दिया। बाद में प्रमुख के 
चुनाव में हिंडनवर्ग के मुक्काबले में हिटलर स्वय खड़ा हुआ | उस का कहना था कि 
“जर्मनी को मित्र राष्ट्रों से मिल कर काम करने से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। लीग व्‌ 
नेशंस का सदस्य हो जाने पर भी जर्मनी को अन्य रध्ट्रों के बराबरी का स्थान नहीं दिया 
गया स्ट्रेस्मैन ने मित्र-राष्ट्रों से भिल कर काम करने से जर्मनी को आर्थिक लाभ होने 
का विश्वास दिला कर सन १६२३ से जर्मन सरकार को जिस नीति के मार्ग पर 
रक्‍्खा उस से जर्मनी को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ । उल्टा जर्मनी आर्थिक संकट में पड़ गया ।”? 
इसी चुनाव के ज़माने में पूंजीपतियों को अपने पक्ष में मिलाने की ग़रज़ से 

हिटलर ने हुसेलडौर्फ़ नगर में ६०० बड़े-बड़े कारखाने वालों को एक दावत में ढाई घंटे 
तक अपना कार्यक्रम समझकाया। मगर आर्थिक और परराष्ट्र नीति पर उस के विचित्र विचार 
सुन कर पेंजीपतियों को उस की बातों में श्रधिक श्रद्धा नहीं हुई | उस के दल के एक दूसरे 
नेता ने दल का कार्यक्रम इस प्रकार बताया, “हिटलर दल प्रजातंत्र का प्रमुख 'माशंल 
आव्‌ दि रीश! नाम के एक अधिकारी को नियुक्त करेगा जिस की श्रध्यक्षता में एक 
जनदल का संगठन किया जायगा जिस में लोग सैनिक सेवा करने के कतंव्य के सिद्धांत के 
बजाय अधिकार! के सिद्धांत पर शामिल होंगे । ईसाई धर्म के सिवाय और किसी धर्म 
को नहीं माना जायगा | रोमन क़ानून और 'सुवण-कक्षा मुद्रण” ( श्रोल्ड स्टैंड केरेंसी ) 
ख़त्म कर दिए जायेंगे | 'मेहनत की योग्यता! के सिद्धांत पर एक नया मुद्रण चलाया 
जायगा। विदेशी व्यापार पर कड़ी चुंगी लगाई जायगी, जिस से सरकार को ३०,००,००,००० 
मार्क का कर मिलेगा और इस कर की सहायता से जर्मनी का सारा क़र्ज़ा बहुत शीघ्‌ पटा 
दिया जायगा । लड़ाई से अब तक जमंन सरकार की नीति निश्चय करनेवालों पर मक़दमा 
चलाया जायगा और जो श्रपराधी ठहरेंगे उन को फाँसी दी जायगी |” एक स्थान पर 
व्याख्यान देते हुए हिटलर ने कहा कि, “आजकल जर्मनी पर राज करनेवाते दल चादे 
अपनी गद्दी छोड़ने को तैयार हों अथवा न हों राष्ट्रीय समाज-वादी दल” जम॑नी के श्रन्य 
सब राजनैतिक दलों को मिट्टी में मिला देगा और उन की मिट्टी से एक नए जर्मन राष्ट्र की 
मीनार तैयार करेगा । जम॑नी की क्रांति से ही जर्मबी की सारी आपतियां शुरू हुई हैं । जो 
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राजनैतिक दश आजकल जम॑नी के भाग्य-विधाता बन रहे हैं, इन सब का उस करांति में 
भाग था। अस्तु उन सब को खाक में मिला देने की ज़रूरत है | चांसलर ब्रूनिंग कहता है 
कि आनेपाली छूज़ान कान्फेंस में जमंनी को मआवज़े में रियासतें मिलेंगी। मैं कहता हू 
कि अगर बनिंग का यह विचार है तो लूज़ान कान्फ्र स होवेगी ही नहीं। श्रगर बूनिंग की 
सरकार खुद निकलते को राज़ी नहीं होगी तो हम उसे उठा कर फेंक देंगे । में जो कहता 
हू उस में आप को ज़रा भी संदेह नहीं करना चाहिए, जैता कि मेरे यहां खड़ा होने में 
आप को ज़रा भी संदेह नहीं होनी चाहिए |”? 

हिंडनवर्ग को प्रमुख-पद के लिए फिर खड़ा होने की बीस लाख हस्ताक्षरों की एक 
झाज़ीं के द्वारा प्रजा की तरफ़,से प्रार्थना की गई थी, और उस ने अपनी ८८५ वर्ष की 
अयस्था का खयाल छोड़ कर देश को बचाने के लिए फिर प्रमख-पद के लिए खड़ा होना 
स्वीकार कर लिया था। हिंडनबर्ग पर देश और विदेश में सब को बह्ढुत विश्वास था| 
चांसलर ब्रूनिंग के, ओ स्ट्रेस्मैन की नीति का मज़बूती से पालन कर रहा या, उकता कर 
कई बार इस्तीफ़ा रख देने पर हिंडनबर्ग ने ही उसे रोक रक्‍्खा था। दिटलर के इलक्ञामों 
के उत्तर में ब्रनिंग ने कहा कि “जर्मनी और दुनिया के आर्थिक कष्टों का एक कारण 
वारसेल्ज़ की संधि की शर्तें हैं। इन शर्तो' के कारण पाँच वर्ष तक जर्मनी में आधिक- 
जीवन की पुनघंटना करने के सारे प्रयत्न श्रतफल गए । जर्मनी की मुद्रा की जो भ्रधोगति 
हुई, वह सभी को मालूम है। जर्मन प्रजातंत्र की सरकार का इस में कोई दोष नहीं था । 
बकवाद करना, इलज़ाम लगाना बहुत श्रासान है | मगर जो ज़िम्मेदार शख्स हैं वे जानते 
हैं कि जर्मनी का भीतरी आपत्तियों से छुटकारा सफल पर-राष्ट्रनीति पर निर्भर है। जिस 
समय अन्य राष्ट्रों से अच्छा फैसला करने के लिए सारे जर्मनी को मिल कर ज़ोर लगाने 
की ज़रूरत है, उस समय दुर्भाग्य से हिटलर ने वितंडावाद खड़ा कर के देश के भीतर ही 
झगड़ा शुरू कर दिया है |” जूनिंग का कहना शायद सच था। इस ने हमलों और 
गालियों की परवाह न कर के जर्मन सरकार की नाव इस होशियारी से चलाई थी कि श्र 
अन्य राष्ट्र भी मानने लगे थे कि अगर जर्मनी के सिर पर से मुआवज़ों का बोका कम 
नहीं किया जायया तो उस की नाव छ्ूब जायगी। दुनिया भर में सब से बड़े हवाई जहाज़ 
आफ्र जेपलिन फे कर्मांडर डाक्टर झा गो ऐक्नर ने, जिस की अपने हुनर में सफलता, हारे 
हुए जमनी के नाज़ की एक चीज़ थी, रेडियो पर जर्मनी से हिंडनवर्ग और जूनिंग को 
सहायता करने की प्राथना.करते हुए. कहा, “क्या हम जर्मनों की राजनैतिक बुद्धि का 
बिल्कूल दियाला पिट गया है फि जिस मुआवजे के सफल समझौते पर जर्मनी का भविष्य 
और माग्य निर्भर है, उसी सममौते की चर्चा के समय सरकार की पूरी तरह सहायता करके 
उसे मक़्बूत करने के बजाय सरंकार पर हमले कर रहे हें। जर्मनी के लिए बड़े दुर्भाग्य 
की बात है कि दलबंदी के जोश में इम देश का हित भूते जा रहे हैं ।” इस प्रबल अपील 
का प्रजा पर झसर पाठक सोच सकते हैं। हिटलर-झांदोलन का मुक्काबला करने के लिए 
बहुत-से दलों, मज़दूर संघों, अखाड़ों, मजा-तंत्र और अन्य संस्थाओं ने मिल कर 'फ़ौलादी 
मुकाबला! नाम का एक संगढन तैयार किया और २१ फरवरी सन्‌ १६३२ ई० को जर्मनी 
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भर में प्रजातंत्र सरकार के पक्ष में हज़ारों सभाएं की गई और जलस निकाले गए । प्रमुख 
के चुनाव में हिंडनबगगं को सब से अधिक मत मिले | मगर चुनाव में पड़नेवाले सारे मतों 
के आधे से श्रधिक मत हिंडनबर्ग को न मिलने से राज-व्यवस्था की शर्त के कारण उस 
का चुनाव नहीं हो सका | दूसरे चुनाव में हिंडनबर्ग को १,६३,६७,६८८ मत मिलें, दिडलर 
को १,३४, १६,६०३ मत मिले, और समश्िवादी उम्मीदवार चैलमान को ३,४८,६०० मत । 
हिंडनबर्ग का चुनाव द्वो गया! मगर घार्मिकता के मज़बूत धागे में बैंजे हुए 'कैथोलिक 
मध्यदल? और मज़दूर संघों के कारण मज़बूत 'समाजी प्रजासत्तात्मक-दल” को छोड़ कर 
हिटलर के नाज़ीदल और 'समष्टिवादी-दल” की क्रांति की चुनौती के मुक्काबले में सारे 
दूसरे दल इस चुनाव में लुत हे गए। "केथौलिक मध्यदल” और “'समाजी प्रजासत्तात्मक- 
दल? की सहायता से हिंडनबर्ग चुन श्रवश्य लिया गया मगर उस के लिए मत डाल कर 
'प्रजातंत्र को क्रायम रखने और संजीदा पर-राष्ट्रनीति क्रायम रखने के लिए मत देनेवालों 
से, इतने प्रयज्षों के बाद भी, इस नीति के विरुद्ध क्रांति में भद्धा रखनेवाले नाज़ी और समष्टि- 
वादी” दलों के दोनों सदस्यों को मत देनेवालों की संख्या अधिक रही। ब्र्निंग के हिंडन- 
बग से विशेष अधिकारों का प्रयोग करने की फिर प्रार्थना करने पर हिंडनवर्ग ने बैसा 
करने से इन्कार कर दिया और ब्ूनिंग मंत्रि-मंडल ने इस्तीफ़ा दे दिया | द्िटलर ने एलान 
किया कि जब तक उस के दल की व्यवस्थापक-सभा में बहुसंख्या न ड्ोगी, तब तक न तो 
वह स्वयं चांसलर बनेगा और न किसी दूसरे मंत्रि-मंडल में मंत्रि-पद अहण करेगा | समाज- 
वादी-दल ,के व्यवस्थापक-सभा में सब से अधिक सदस्य थे। मगर किसी भी दल की 
सरकार न बनाई जा सकी । हिंडनबग ने अपने “आपत्तिकाल के विशेष श्रधिकारों' का 
प्रयोग कर के तीन मत्रियों का एक अस्थायी मंत्रि-मंडल, व्यवस्थापक-समा का नया चुनाव 
होने तक, काम चलाने के लिए. रख दिया | फिर प्रशिया रियासत के चुनाव में भी जिस 
को जर्मन राजनीति की कुंजी माना जाता है, नाज़ियों की जीत हुई | देश भर में नाज़ियों 
आर समष्टिवादियों की जगह-जगह पर, उसी प्रकार मार-काट छिड़ गई जिस प्रकार लड़ाई 
के बाद श्टली में फ़ेसिस्टों और समष्टिवादियों या समाजवादियों में होती रहती थी | 

सन्‌ १६३३ ई० के चुनाव में नाज़ीदल की ज़ोरदार जीत हुई और उस ने 
सरकार की बागडोर अपने हाथ में आते ही साफ़ एलान कर दिया कि दूसरे किसी दल 
को ज़िंदा नहीं रहने दिया जाथगा | कम्यूनिस्ट दल को ग़ैरक्रानूनी ठद्रा दिया गया और 
उस दल के जो ८१ प्रतिनिधि रीशठाय में चुन कर आए थे उन को रीशटाग में बैठने नहीं 
दिया गया | इस के कुछ ही दिन बाद समाजवादी दल को मी ग्ैरक़ानूनी ठहरा,दिया 
गया और उस के तमाम प्रतिनिधियों को सरकारी धारानसभाओं और चंगियों इत्यादि से 
हटा दिया गया और इस दल के सारे अख़बार बंद कर दिए गए और उन की सारी 
जायदाद भी ज़ब्त कर ली गई। इस के बाद रहे-सहे राजनैतिक दल कुछ ही इफ़्ते में 
अपने आप लुप हो मए.। जुलाई १६३३ में एक क़ानून पास कर के नाज्ञी दल के सिवाय 
दूसरे दलों छा बनना प्रौरक्ानूनी ठहरा दिया गया। इस के बाद जो चुनाव हुए उस में 
सिर्फ़ नाज़ी दल के उम्मीदवारों की ही सूचियों के लिए मत दिए. जा सकते थे। विरोध 
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ज़ाहिर करने का सिर्फ़ एक ज़रिया था कि मत डालते वक़्त पर्चा ख़राब कर दिया जाय | 

वीमार राज-व्यवस्था को क्वानून बना कर रद्द तो नहीं किया गया; मगर बह 
मृतप्राय कर दी गई। ४ मार्च १६३३ ई० का राज-व्यवस्था फे लिए ज़रूरी तीन- 
चौथाई सदस्यों के मतों से रीशटाग में एक्र राष्ट्र और जनता की बीमारियां दूर करने के 
लिए क्रानून 'पास किया गया? जिस में सरकार को राज-व्यवस्था की दूसरी सारी संस्थाओं 
के ऊपर पूरी सत्ता दें दी गई | इस क्रानून की पहली धारा के अनुसार सरकार को राज- 
व्यवस्था की दूसरी संस्याओं के बिना सहकार के हर क्रिस्म के क़ानून बनाने का अधिकार 
है | यहां तक कि सरकार राजव्यवस्था के विरुद्ध भी क़ानून बना सकती है। इस क्वानून 
की ज़िंदगी १ अप्रेंल सन्‌ १६३७ ई० तक रक्‍्खी गई, और इस का उपयोग केवल हिटलर 
मंत्रि-मंडल ही कर सकता था। वीमार राज-व्यवस्था की धारा ४८ के अनुसार प्रजातंत्र के 
प्रमुख को अपने हुक्म से आपत्ति के समय क्रानून जारी करने की शर्त क़ायम रही। मगर 
उस का कुछ अथ नहीं रहा; क्‍योंकि प्रजातंत्र के घमुख के हस्ताक्षरों के साथ चांसलर के 
हुक्म की शर्त उस में जोड़ दी गई। रीशटाग का भी पहले की तरह क़ानून बनाने का 
अधिकार क़ायम रहा मगर यह मान लिया गया कि बह अपने इस अधिकार का उपयोग 
सरकार की मर्ज़ी के खिलाफ़ नहीं करेगी। इस क़ानून के अनुसार सरकार का कोई भी 
काम जिस से वीमार राज-व्यवस्था के अनुसार निश्चित प्रजा के अधिकारों या किसी दूसरे 
प्रकार के राजनैतिक अथवा सामाजिक संगठन पर असर पड़ता हो क्लानूनी ठहरा दिया 
गया | श्रर्तु, वीमार राजव्यवस्था अ्रब सिर्क्र वहीं तक क्रायम है जहां तक कि सरकारी 
हुक्‍्मों श्रौर अमलों से उस की धाराओं पर अ्रसर नहीं पड़ा है | 

बीमार राज-व्यवस्था में किसी से जिस के माता-पिता जर्मन जाति के हों या जो 
जर्मनी में बस गया हो जर्मन नागरिकता का अधिकार नहीं छीना जा सकता था। मगर सनू 
१६३३ ई६० के एक क़ानून से सन्‌ १६१८ ई६० के बाद जर्मन नागरिक बननेवाले “तमास 
राजनैतिक दृष्टि से श्रनुचित लोगों और उन लोगों के जो 'देश के प्रति अपना कर्तव्य न 
कर के दूसरे देशों को चले गए” नागरिकता के श्रधिकार छीन लेने की इजाज़त भी सरकार 
को दे दी गई। दूसरे कई क़ानूनों से विदेशी जातियों के जरम॑नी में रहनेवाले लोगों के 
जम॑नी के राष्ट्रीय जीवन में भाग लेने की भी रोकथाम कर दी गई | यह भी कहा जाता 
था कि आगे चल कर नागरिकता के अधिकार सिर्फ़ उन्ही को रहेंगे जो कुछ ख़ास राज- 
नैतिक कत्तंव्यों को पूरा करेंगे, जैसे कि मेहनत-मज़दूरी करने का कतंथ्य | 

जैसा कहा जा चुका है, समष्टिवादी अर्थात्‌ कम्यूनिस्ट दल, समाजवादी श्रथांत्‌ 
सोशलिस्ट दल तो पैरक्कानूती ठहदरा कर बंद कर दिए गए. और दुसरे रहे-सद्दे दल या तो 
लुध हो गए या नाज़ी दल में मिल गए.। 'राष्ट्र और प्रजा की बीमारियां दूर करने के लिए, 
जो 'क्वानून'ं बनाया गया उस में प्रजा के प्रतिनिधियों के लिए रीशठाग क़ायम तो रक्‍्खी 
गई, मगर रीशटाग की बिना सलाह लिए ही सरकारी क़ानून जारी हो जाने को जायज्ञ 
मान कर रीशटाग के सामने सरकार सिफ्र अपनी नीति की रिपोर्ट रखने लगी। सरकार 
की तरफ़ से जो एलान हुए उन में कहा गया कि प्रजातंत्र की नीति क्रामम रखने के लिए 
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सरकार आप खास कामों पर प्रजा की राय लेगी। बाद में एक क्वानून बना कर सरकार 
को किसी भी विषय पर सीधा प्रजा से राय लेने के लिए हवाले का अधिकार भी दे दिया 
गया। ७ अप्रेल सन्‌ १६३३ ई० को तमाम जमंन रियासतो का राष्ट्र से एक करने के 
लिए. एक क़ानून बनाया गया जिस से बिस्माक के समय से रायज राज-व्यवस्था के मल 
फ़ेडरल सिद्धांत एर ही कठाराधात कर दिया गया। इस क्लानून के अनुसार रियासतों में 
प्रतिनिधि सरकार की संस्थाएं तोड़ दी गई और राष्ट्रीय रीश सरकार की तरफ़ से हर 
रिथासत में एक रीश कमिश्नर नियत कर दिया गया जिस को सब तरह के पूरे अधिकार 
दे दिए गए | इन रैश कमिश्नरों का काम रियासतों में चांसलर की नीति के अनुसार 
सारा सरकारी काम चलाना है, और प्रशिया रियासत का रीश कमिश्नर रव्यं चांसलर 
है| वीमार राज-ब्यवस्था के अनुसार रीशराट सभा में विभिन्न रियासतों के प्रतिनिधि आते 
थे जो रीशटांग के फ़ैसलों के विरुद्ध राय दे कर उन फ़ैसलों को रद कर सकते थे और इस 
प्रकार रीशटाग के फ़ैसले रद हो जाने पर वह फिर क्रानून तमी बन सकते थे जब उन पर 
रीशटाग पुनः विचार कर के उन को फिर से दो-तिद्दाई सदस्यों के मतों से स्वीकार करती 
थी। मगर नाज़ी राज-व्यवस्था में रीशटाग फो क्रायम रख कर भी रियासतों में प्रतिनिधि 
राज रद कर देने से रीशटाग बिल्कुल एक बेकाम संस्था हो गई है । इसी प्रकार बीमार 
राजब्यवस्था में दस विभिन्न व्यापार और उद्योग की शाखाओं के ३९६ प्रतिनिधियों की जो 
एक अर्थ-समिति बनाई गई थी, उस के सदस्य भी एक क्रानून बना कर घटा कर अधिक 
से अधिक साठ कर दिए. गए और उन को नियुक्त करने का अ्रधिकार सरकार की राय से 
प्रमुख को दे दिया गया | नित्य जर्मन सरकार में इसी प्रकार की तबदीलियां की जा रही हैं, 
निप्त से ज़ाहिर है कि नाज़ी दल भी फ़ेंसिस्ट सरकार का रंग पकड़ रहा है । 

परतु नाज़ी सरकार और फ़ेसिस्ट सरकार में श्रंतर है। नाज्जी सरकार में 
ब्यक्तियों के नेतृत्व पर शोर दिया जाता है श्रौर फ़ेसिस्ट सरकार में सामूहिक अधिकार 
पर । जर्मनी में राष्ट्र का नेता हिटलर को माना जाता है और उस के नीचे बहुत-से छोटे- 
छोटे हिटलर राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न अ्रंगों के नेता हैं । परंतु इटली में राष्ट्रीय जीवन 
के विभिन्न झांंगों पर सामहिक नियंत्रण रहता है। दवा, इस तमाम राष्ट्रीय नियंत्रण के 
ऊपर मसोलनी का अधिकार श्रवश्य माना जाता है। वह जिस काम में चाहे दखल दे 
सकता है । नाज़ी ओर फ्रेसिस्ट सरकार में यह बहुत बड़ा अंतर है। यह ज्ञारूर सच हे कि 
सन्‌ १६१४ ई० तक भी इठली में सामूहिक नियत्रण पूरी तरह अमल में नहीं श्रा सका 
था और सरकार का संबंध मज़दूरों फे मुकाबले में मालिकों से ही अधिक रहता था। 
जमंनी में भी उसी तरह ताक़त मालिकों के द्वाथों में रही । मगर जर्मनी की सरकार में 
फ़ौजी गुट्ट का बहुत हाथ रह्दा जिस की इच्छा के अनुसार ही उद्योग-धंधों के मालिक चल 
सकते हैं | इटली में फ़ेसिस्ट दल फ़ौजी गुट और उद्योग-घंधों के मालिक दोनों के मेल से 
शासन चलाता है | मगर जर्मनी में फ्रौजी गुट्ट का उद्योग-धंधों के ऊपर पूरा अधिकार है 
आर उस की मर्ज़ी के अनुसार ही उद्योग-धंधों को चलना पड़ता दे | 

जमेनी के फौजी गुद्ट का कददना है कि पिछली यूरोप की लड़ाई में जमंनी की 
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लड़ाई के मैदान में हार नहीं हुई | खाने-पीने और लड़ाई के सामान की कमी की वजह से 
जमनी को दृथियार रख देने पड़े। अस्तु, वह जमेनी में यह चीज़ें पैदा करना चाहते हैं 
जिस से दूसरी लड़ाई में जम॑नी को इस सामान फे लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर न 
रहना पड़े । देश के भीतर ही पैदा होनेबाली चीज़ों से सारे ज़रूरत के सामान बनाने के 
लिए नैसे कि कोयले से पेट्रोल और चूने से रबर बनाने के लिए. खर्च का कुछ भी खयाल 
न कर के बेहद कोशिश की जा रही है | उद्योग-घंधों के मालिकों को इस प्रकार के उद्योगों 
में अपना रुपया लगाने फे लिए अधिक मुनाफ़े का लालच देने के लिए ज़्यादा रुपया 
गढ़ कर चीज़ों की क्रीमतें तेज़ की जा रही हैं; मज़दूरों को मजदूरी घटाई जा रही है; 
रइन-सहन नीचा किया जा रहा है । देश के बाहर से कोई माल जमंनी में बिना धरकार 
की इजाज़त के नहीं घुस सकता। जहां तक बनता है बाहर का माल देश में नहीं आने 
दिया जाता और सरकार दुसरे देशों से व्यापारी संधियों के द्वारा माल का तबादला करती 
है। देश के भीतर मज़दूरी का दर कम होने और रहन-सहन नीचा होने से भी बाइरी माल 
की माँग कम रहती हे और देशी व्यापारियों को उद्योग में अधिक “म॒नाफ़े का लालच रहता 
है। परंतु साथ ही जर्मन सरकार ने हिल्सेदारों को एक खास हृद से ज्यादा मुनाफा 
बॉटना क्ानूनन नाजायज़ कर दिया है और इस खास म॒माफ़े से ऊपर जो कुछ रुपया 
बचता है वह व्यापारी पेटियों फो सरकार को क्ज़ञ दे देना होता है, जिसे सरकार सड़कों 
इत्यादि तथा इमारती काम्रों में लगाती है, जिस से लोगों में बेकारी न बढ़े । 

परतु नाज़ी सरकार की यह नीति उन तमास वादों श्र प्रोग्राम से बहुत मिन्न है 
जो नाज्ी दलष के ताक़त में आने से पहले इस दल की तरफ़ से उस के नेताओं ने किए 
थे | राष्ट्रीय समाजवादी कहलानेवाले नाज़ी दल के कामों में राष्ट्रीयण और साम्राज्यशाही 
तो दौखती है; परंतु उस में सम्राजवाद की कहीं कलक भी नहीं दीखती | ताक़त में आने 
से पहले नाज़ी दल अपने को समाजवादी और बड़े व्यापारियों का दुश्मन कहता था। 
परंतु अब बड़े व्यापारी श्रौर उन की व्यापारिक संघों का ही नाज़ी दल अपनी नीति को पूरा 
करने के लिए सब्र से बड़ा हथियार समझता है। मज़दूरी या रइन-सहन ऊँचा करने और 
मुनाफा कम करने के बजाय नाजी दल मज़दूरी और रहन-सहन को नीचा रख कर उद्योग- 
घंघों के मालिफों को श्रषिक मुनाफ़े का लालच दे कर उद्योग-धंचे बढ़ाने के लिए 
उत्साहित करता है | जनता के द्वाथों में खरीदने की ताक़त न बाँट कर यद दल इस ताक़त 
को बड़े व्यापारियों और सरकार के हाथों में इकट्टी कर रहा है। सरकार के द्वारा बड़े-बड़े 
ब्यापारों का सामाजिक हित में संगठन न कर के नाज़ी सरकार निजी ब्यापार को फिर से 
किंदा करने की कोशिश कर रही है, और उन तमाम जायदादों और ब्यापारों को जो 


देवालिया हो कर पिछली झ्रापत्ति में सरकार के हाथों में जा गए ये फिर व्यापारियों को 
वापस कर रही है । 





_ दोद--हिटकर ने अब आर्ट्रिया को भी जर्मब रीश में शासिक्त कर किया है। 
अतएक झब वहाँ की सरकार मो इसी ढंग की हो आबगी । 


स्विट्जरलेंड की सरकार 
- <339328226:६४०१ 
१०--राज-व्यवस्था 


जर्मनी और इटली के बीच में बसे हुए देश म्विदजरलेंड की सरकार राजनीति- 
शास्त्र का अ्रध्ययन करनेवालों के लिए. सदियों से ज्ञान का कुड़ रही है। भारतवर्ष के 
राजनैतिक भविष्य की चिंता करनेवाले भी स्विट्ज़रलैंड से बहुत कुछ सील सकते हैं | 
यूरोप में सब से पहले स्विट्जरलैंड की ज़मीन पर ही सघीय सरकार " का प्रयोग अच्छी 
तरह आज़माया गया । इसी देश में सार्वजनिक “प्रस्तावना! * और सावंजनिक 
हवाले? * की अद्वितीय प्रजा-सत्तात्मक संस्थाओं का जन्म हुआ तथा स्विट्ज़रलेंड में ही 
अनुपात-निर्वाचन की पद्धति को पहली सफलता मिली। सावंजनिक पंचायतों के द्वारा 
सरकार का काम अभी तक इस देश में बहुत जगद् पर चलाया जाता है। संघीय राष्ट्र, 
प्रत्यक्ष सरकार * और अनुपात-निर्वाचन इत्यादि को अब तो यूरोप में सभी सममते हैं। 
मगर एक समय था जब कि यह संस्थाएँ स्विटज़रलेड की ही विशेषता थीं। बहुत-से 
राजनीति के विद्वानों और लेखकों का कहना है कि प्रजासता को लिदज़रलेंड के बराबर 
कहीं विकास और कार्य का क्षेत्र नहीं मिला। इस का मुख्य कारण स्विदज़रलैंड की 
प्राकृतिक दशा को भी कहा जा सकता है । एक तो स्थिटज़रलैंड १५६७६ वर्ग मील का छोटा- 
सा देश है भ्र्थात्‌ लगभग जयपुर रियासत के बराबर, यानी हमारे संयुक्त प्रांत के सिर्फ़ सातवें 
भाग के बराबर है। दूसरे यह देश पहाड़ी प्रदेश होने से छोटे-छोटे भागों में बटा हुआ हट 


[ २०१ 
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छोटे-छोटे भागों में तरह-तरह के राजनैतिक प्रयोग करना आसान होने की बजह से 
स्विट्ज़रलेंड बहुत-सी नई राजनैतिक संस्थाओं का जन्मदाता बन गया । पहाड़ी प्रदेशों का 
कंदोर जीवन हमेशा से स्वतंत्रता, समता और प्रजासत्ता के भावों और विचारों का उत्तेजक 
रहा है। श्रस्तु स्विट्ज़रलैंड में बहुत पहले ही प्रजातंत्र राज्य का क्रायम हो जाना एक प्रकार 
से आश्चर्य की बात नहीं कही जा सकती | 

भारतवर्ष की बहुत-सी भाषाओं, धर्म और जातियो की समस्या का भन में हिमा- 
लय खड़ा करके जो लोग हमारे देश के भविष्य के विषय में निराश हो उठते हैं वे स्विट्‌- 
ज़रलेंड से इस विषय में पाठ ले सकते हैं। भारतवर्ष के 4३५ भाग के बराबर सिर्फ़ 
३७४३२६३ की आबादी के इस देश में सन १६१० ई० की मर्दुमशुमारी के अनुसार ६६ 
फ़ी सदी लोग जर्मन-भाषा-भाषी थे, २१,१ फ्री सदी फ्रेंच-भाषा-भापी, ८ फ़ी सदी इट्रैलियन 
भाषा-भाषी और एक फ्री सदी सिंधी और कच्छी की तरह एक ग्रकार की स्थानिक भाषा 
रोमांश बोलनेवाले थे | स्विटिज़रलेंड के मध्यवर्ती और पश्चिमी पंद्रह कैंटनों) म॑ श्रधिकतर 
जम॑न भाषा बोली जाती थी | छोर के पाँच पश्चिमी कटनों में फ्रेच और दक्षिण के सिर्फ़ एक 
केंटन में इटेलियन का ज़ोर था। यही हाल धर्मा का भी था। देश भर में ४६*७ फ्री सदी 
प्रोटेस्टेट संप्रदाय के लोग थ, ४२८ फ्री सदी रोमन कैथोलिक संप्रदाय के थे और "४ सदी 
यहूदी थे। इटेलियन क़रीब्र-क्रीब सभी रोमन कैथोलिक पंथ के थे। परत फ्रांसीसी और 
जम॑नों में जाति श्र धर्म के एक ही भाग नहीं थ | जिस प्रकार ज़गाली, पजाबी, सिधी और 
तामिल भाषा-मापी दिंदू, मुसलमान, सिक्ख और ईसाई सभी होने हैं उसी ग्रकार स्विट्ज़रलेंड 
की जन और ऋ्रांसीसी जातियों में प्रोटेस्टेट, कैथोलिक, और यहूदी सब थे। दस कंटनों में 
प्रोटेस्टेंटों की सख्या अधिक थी और बारह कैंटनों में कैथोलिको की अधिक थी | परंतु यह 
सथ लोग आपस में मिल कर स्विट्ज़रलड के नागरिक बन कर रहते हैं और जाति और धर्म 
के! भेद उन की राजनीति में समस्याओं के पहाट नहीं खड़े करता | इसी प्रकार आर्थिक 
भेद भी हैं । सारा देश कृषि और पशु-पालन पर निर्भर रहता है । मगर उत्तर और पश्चिम 
के कई प्रांतों में उद्योग-घधो का बहुत ज़ोर है। कृषि और उद्योग के अलग-अलग द्वित 
अक्सर स्विट्ज़रलंड की राजनैतिक समस्याअं। का कारण बन जाते हैं। मगर उद्योग के 
कारखाने अधिकतर छोटे-छोटे होने और आ्रौसतन बीस एकड़ ज़मीन से अधिक के 
स्विट्ज़रलैंड में मालिक न होने से लोगो में स्वतंत्रता और प्रजासत्ता की मक्ति अधिक है। 

लूज़न मील के दक्षिण और दक्षिण-पूर्व की ओर की निर्जन तराइयों में बसी हुई 
तीन व्थ,टानिक जातियों ने तेरहवीं सदी के अत के क्वरीब दैप्सबर्ग के सरदारों की लूट से 
अपनी रक्षा करने फे लिए आपस में एक कोल किया था। इस कौन” के शुरू के शब्ने 
इस प्रकार थे, “इश्बर के नाम में जरूरी अमन चैन क्ायम करने के लिए क्रौल करार कर 
से इज्जत आबरू और प्रजा के सुख की दृद्धि होती है | अस्तु, सब आदमियों को भालूम हो 
कि उरी की तराई के लोगों ने, स्वीज़ की तराई की प्रजासत्ता, और निडवाल्डन तराई की 
पहाड़ी जाति ने, बुरे समय को देख कर, अपनी और अपने सगों की श्रच्छी तरह रक्षा कर 
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सकने के लिए, एक दूसरे की आपस में हाथ पैर से सहायता, सलाह और हर प्रकार से, 
जान नर माल से, तराइयों के भीतर और बाहर, पूरी ताकत और प्रयत्न से, अपने में 
से किसी पर श्रत्याचार करनेवाले या किसी का नुक्सान या अपमान करनेवाले के मक्ताबले 
में मदद करने की श्रद्धा के साथ शपथ खाई है ! और हर एक जाति ने दर प्रकार से, अपने 
खर्चे ०र, जब दूसरे पर संकट पड़े तब उस की मदद के लिए दौड़ने और नुक्सान करने- 
वालों के हमलों से उस की रक्षा करने और नुक्तसान का बद लेने का वादा किया है।” 
स्विदजरलैंड श्ट्र की प्रजामत्ता का यह 'क़ौल-करार” श्रीगणेश कहा जा सकता है। बाद में धीरे- 
धीरे तीन जातेयों की इस संघ में और भी ग्रामीण जातियाँ और शहर शामिल द्वोते गए | सन्‌ 
१३५३ ६० में तीन से बढ़ कर आठ कैंटनों की यह सघ हो गई थी श्रौर सन्‌ १५४१३ ई० में 
इस संध में तेरह कैंटन थे | पंद्रदवी सदी में यह संघ्र मध्य-यूरोप में एक शक्ति हो गई थी । 
उस काल के प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिकों के ऋगड़ों का संघ पर असर होने का बड़ा भय 
था क्‍योंकि आधे केटन प्रोटेस्टेंट संग्रदाय के और आधे रोमन कैथौलिक पंथ के थे। परंतु 
अपनी-अपनी रक्षा के हित के विचार ने संघ को क्रायम रक्‍खा ।सन्‌ १६४८ ई० में वेस्ट- 
फेलिया की संधि में इस संघ को यूगेप का एक स्वतंत्र राष्ट्र स्वीकार कर लिया गया। 
सघ के भीतर की जातियों की राजनैतिक संस्थाएँ आपस में एक दूसरे से बहुत भिन्न थीं। 
ग्रामीण केटनों में खालिस प्रजासत्ता थी। प्रजा की सार्वजनिक सभाओं के द्वारा 
सरकार का काम चलाया जाता था। कुछ नगरों में थोड़े से श्रमीर-उमराबों के हाथ में 
सरकार थी और कुछ नगसों में अमीरों के साथ प्रजा का भी हाथ सरकार में रहता था | 
चूँकि सघ सिर्फ़ आक्रमण और रक्षा के लिए बनी थी, भीतरी मामलों में केंटनों के अपना- 
अपना कामकाज करने की पूरी आज़ादी होती थी। संघ की सभा सिर्फ़ बाहरी बातों और उन 
बातो पर विचार करने के लिए द्वोती थी जिन बातो का सब कैंटनों से संबंध होता था । 
करंटनों रे सभा में आनेवाले प्रतिनिधि अ्रपने-अपने कैंटनों की हिंदायतों के अनुसार कार्रवाई 
में भाग लेने थ | संब्र की कोई केंद्रीय कार्यकारिणी नहीं थी । कुछ कैंटनों के पास लड़ाई में 
जीनी हुई जागीरे भी थीं। इन जागीरों के लोगों पर यह कंटन राज्य करते थे श्रौर उन की 
प्रजा को वे वही स्वतंत्रता देने को तैयार नहीं थे जिस को वे श्रपना अधिकार सममते ये | 
फ्रांस की राजक्राति से स्विदज़रलेड में भी उथल-पुथल हुई। सन्‌ १७६८ ई० 
में फ्रास की सेना ने स्विट्जरलैंड में वुस कर मारकाट की और स्विट्जरलैंड की इस पुरानी 
राज व्यवस्था को भग कर दिया | स्विदजरलेड को सम्य बनाने के लिए उत्सुक नेपोलियन ने 
संघ के दीले बंधनों के स्थान में फ्रास के ढंग की स्विट्जरलैंड में एक कड़ी केंद्रीय नौकरशाहदी 
राज-व्यवस्था कफ़ायम कर दी। जिस का नाम उस ने हिल्वेटिक प्रजातंत्र' रखा | इस ग्रजा- 
तंत्र की लिखित राज-व्यवस्था में दो-सभा की व्यवस्थापक-सभा की एक केंद्रीय सरकार, केँटनों 
की आबादी के अनुसार अप्रत्यक्ष ढंग पर चने हुए प्रतिनिधियों की एक 'प्रांड कॉसिल” और 
हर कैंटन से चार-चार सदस्यों की एक दिनेट, कॉसिल और सिलेट के द्वारा निर्वाचित डाइ- 
रेक्टरी मामक फ्रांस की तरह एक कार्यकारिणी और डाइरेक्टरी के पाँच सदस्यों के साथ मिल कर 
काम करने के लिए चार नियुक्त विभाग-पतियों की योजना की गई थी | स्थानिक शासन के 
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लिए, फ्रांस के डिपार्टमेंटों की तरइ देश के तेईस कैंटनों में बाँठ गया था। हर कैंठन 
के लिए एक निर्वाचित धारा-सभा और केंद्रीय सरकार की ओर से शासन चलाने के 
लिए नियुक्त एक प्रीफ़ेक्ट की योजना की गई थी। सर्वदेशीय नागरिकता, सार्वजनिक 
मताधिकार, बोल और लेख की स्वतंत्रता, स्वंदेशीय फ़ौजदारी के क़ानून, सिक्कों और डाक 
श्त्यादि के ब्रहुत से ज़रूरी सुधार भी किए गए | मगर फ्रांसीसियों का शासन स्वतंत्रता प्रेमी 
स्विदज़रलैंड के लोगों के पसंद नहीं था । अस्तु इस राज-व्यवस्था के विरुद्ध चारों तरफ़ विद्रोष् 
आर बखेड़े होने लगे। लाचार हो कर नेपोलियन ने बने में बड़े लोगों की एक सभा बुलाई और 
उस की राय से सन्‌ १८०२ ई० में एक दूसरी राज-व्यवस्था स्थापित की | मगर प्रजा ने बीस 
हज़ार वोट से इस नई राज-व्यवस्था के भी नामंज़्र किया | फिर भी नेपोलियन की शक्ति 
का नाश होने तक अर्थात्‌ सन्‌ १८१५ ई० तक यही राज-ब्यवस्था कायम रही | नेपोलियन 
के याद सन्‌ श८१५४ ई० में सारे कैटनो ने आपस में मिल कर एक 'संघीय क़रार! किया 
जिस के अनुसार सन्‌ १७६८ की राज-ब्यवस्था पुनः स्थापित की गई पुरानी संघीय सभा 
जिस में हर कैंटन का एक मत द्वोता था फिर क्रायम हो गई। परंतु इस सभा के अब 
की यार किसी भी जिले में बखेड़ा दोने पर सेना में मेजने का ग्रधिकार भी दिया गया 
और तीन-चौथाई कैटनों की मज़ों से सभा युद्ध और सचि भी कर सकती थी। ज्यरिच, 
लूज़र्न और बन की केंटनों की कार्य-कारिणियों को दो-दो वर्ष के ,लिए बारी-बारी से संघ 
की कार्य-कारिणी का काम सोंपा गया | 
सन्‌ १८३० ई० के बाद से यूरोप में उठनेवाली क्रांतिकारी लहर ने स्विदज़रलेंड 
में मी विन्न किया था। सन्‌ १८४३ ई० में कैयोलिक-पंथी स्विटजरलेंड के सात कैंटनों ने 
अपने हितों की रक्षा करने और संघ की इस प्रकार पुनंटना का विरोध करने के लिए, जिस 
से कैथोलिक प्रभाव ओर अधिकार कम हों, आपस में 'सेंडरवंड' नाम की एक मैत्री स्थापित 
कर ली थी। सन्‌ १८४७ ई० में बने में होने वाली 'संघीय सभा” ने इस मैत्री को श्रस्वीकार 
किया । परत मैत्री बनाने वाले कैटनों ने समा की बात नहीं मानी । अ्रस्तु, उन्नीत दिन तक 
पोटेस्टेटड और कैथौलिक कैंटनों का आपस में घनघोर संग्राम हुआ और इस मैत्री के भंग 
र के नष्ट कर दिया गया । फ्रांस के राजा लूई को गद्दी से उतार कर फेंकने के एक हफ़ा 
पहले स्विटज़रलेंड की 'संघीय सभा! ने एक नई राज-व्यवस्था स्वीकार की और सन श्८ू७४ 
ईं० में स्विटज़रलंड की संघीय सरकार को और भी मज़बूत बनाने के लिए. इस राज-व्यवस्था 
को बदल कर एक नई राज-व्यवस्था रची गई, जे। आज तक स्विट्जरलैंड में क्रायम है | 
स्विटज़रलेंड की सरकार सघीय " है। प्रभुता * राष्ट्र के समुचित मतदारों की 
है । राष्ट्रीय सरकार और केंटनों की सरकार में राष्ट्र के मतदारों ने सत्ता बाँट दो है, श्र्थात्‌ 
संघीय और केंटन--दोनों सरकारों--का आधार प्रजा ही है। यह सच है कि जो सत्ता 
संघीय सरकार को क्रानूनों में नहीं दी गई है, उस का केटनों की सरकारों में समावेश माना 
गया है। परंतु प्रभुता न संघीय सरकार की है और न कैंटनों की सरकार की, बल्कि राष्ट 
के मतदारों की मानी गई है। स्विट्ज़रलेंड की राज-व्यवस्था में कैंटनों की भूमि और प्रभुता 
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की रह्ा का---जहाँ तक संघीय सरकार की प्रभुता के अलावा उन को प्रभुता है--संघीय सरकार 
को ज़िम्मेदार माना गया है! कंटनों को अ्रपनी राज-व्यवस्थाओं की रक्षा के लिए सरकार 
से मदद माँगने का हक़ है, ओर अगर उन की राज-व्यवस्था में संघीय राज-व्यवस्था की 
शर्तों के खिलाफ़ कोई शर्ते न हों और उन में प्रजातंत्र-शासन के अनुसार लोगों को अधिकार 
प्राप्त हों और उन की राज-व्यवस्थाओं को प्रजा ने स्वीकार किया हो, और प्रजा के बहुमत को 
उन राज-व्यवस्थाओं के बदलने का अ्रधिकार हो, तो संघीय सरकार को कैंटनों को उन की राज- 
व्यवस्था की रक्का के लिए मदद करना फ़र्ज़ माना गया है। अस्तु कैंटनों की राज-व्यवस्थाए' 
अमल में आने से पहले उन की सारी शर्तें और उन में संशोधन सघीय व्यवस्थापक-सभा 
की दोनों सभाओं में भी स्वीकार होने की राष्ट्रीय राज व्यवस्था में शत्त रक्‍्खी गई है। 
राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सभा केंटन की राज-व्यवस्था की किसी भी शर्त को रद्द कर सकती 
है। कंटनों को आपस में किसी प्रकार की राजनैतिक संघियाँ करने का अधिकार प्राप्त नहीं 
है| मगर वे क्राइन, शासन और न्याय के आपस में रिवाज कायम कर सकते हैं, बशते 
कि संभीय अ्रधिकारियों की राय में उन में कोई बात संघीय राज-व्यवस्था के विरुद्ध अथवा 
और किसी केटन के हित के प्रतिकूल न हो। केटनों के आपस के झगड़े न्याय के लिए. संघीय 
सरकार के पास जाते हैं, और केंटनों को एक दूसरे पर चढ़ दौड़ने का अ्रधिकार नहीं है । 
संघीय सरकार को अपनी इच्छा से किसी भी कैटन में शांति स्थापित करने के लिए, हस्तक्षेप 
करने का अधिकार है, चाहे केंटन के अधिकारी संघीय सरकार से इस प्रकार के हस्तक्षेप के 
लिए प्रार्थना करे श्रथवा न करे | 

संघीय सरकार को पाँच विषयों में ख़ास कर पूरी सत्ता दी गई है--पर-राष्ट्रनीति, 
सेना, अर्थ, साव जनिक उपयोगी सेवाएँ" और दूसरी देश की श्रांतरिक सेवाएँ, । सीमा, 
पुलिस के व्यवद्दार, ओर साबवंजनिक मिलकियत के प्रबंध के विषयों में, खास हालतों में, 
केंटनों को भी दूसरे राष्ट्रों से संधियाँ करने की इजाज़त है | अश्रन्यथा परराष्ट्र-विषयों पर पूरा 
अधिकार सधीय सरकार का ही रहता है। उसी को दूसरे राष्ट्रों का एलची भेजने और 
दूसरे राष्ट्रों से एलची लेने, युद्ध छेड़ने, सधि करने और चगी, व्यापार और दूसरे विपयो की 
संधियाँ करने का हक है। शांति के समय में स्विट्ज़रलैंड में न तो कोई सेना रहती है और 
न कोई सेनाधिपति | लड़ाई के समय में सब नागरिकों का सैनिक-सेवा करने का फ़र्ज़ माना 
गया है । राज-व्यवस्था में स्थायी सेना न रखने की शर्त रक्खी गई है । परंतु दस वर्ष की 
उम्र से उन्नीस वर्ष की उम्र तक स्विदज़रलेंड के स्कूलों में सब्र नौजवानों को सैनिक शिक्षा 
दी जाती है। उस के बाद जो सेना के काम के योग्य होते हैं, उन सब को बीस वर्ष की उम्र 
से अड़तालीस वर्ष की उम्र तक, ज़रूरत पड़ने पर, जब चाहे तब सरकार सैनिक-सेवा के 
लिए. बुला सकती है। परतु शांति-काल में आराम तौर पर किसी को पंसठ दिन से 
अधिक लगातार अपने घर से दूर नहीं रकक्‍्खा जाता है। सारा समय सैनिक-सेवा में 
बितानेवालों की देश मर में दो-तीन सौ से अधिक संख्या नहीं होती है। संसार के श्रन्य 
राष्ट्र मी अगर स्विट्जरलैंड की तरह ही अपनी सेनाओं का प्रबंध रखे तो दुनिया से 
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मुमकिन है लड़ाई का नाम मिट जाय | 

आर्थिक अधिकारों में संध्रीय सरकार का मुद्रा गहने और नोट निकालने का 
इजारा माना गया है। कुछ दिनों स समाजशाही की तरफ पवृत्ति बढ़ने से सरकार ने बहुत- 
से सावजनिक उपयोग के धंधों और जरूरियातों पर भी श्रधिकार कर लिया है । डाक, तार, 
टेलीफ़ोन और रेले सब सरकारी है। बारूद और शराब के बनाने का इजारा भी सिफ़ 
सरकार को है। व्यापार-संबंधी सब प्रकार के क्ाबनून और नियम बनाने का अधिकार 
संघीय सरकार को दिया गया दै। मगर करों के संबंध में एक जरूरी कैद रखी गई है । 
स्विटज्रलेड की आर्थिक नीति इस सिद्धांत पर रची गई है कि संघीय सरकार का खचे 
अप्रत्यक्ष करों की आमदनी से चलाया जायगा और केटनों की सरकारों का प्रत्यक्ष करो की 
आमदनी से | प्रारभ में संघीय सरकार को सिर्फ देश के भीतर आनेवाले और देश से बाहर 
जानेवाले माल पर चंगी फर लगाने का अधिकार दिया गया था श्र उस में भी यह शर्ते 
रक्‍्खी गई थी कि देश के कृषि और उ्ोग-व्यवसाय के लिए और श्रजा की ज़िंदगी के लिए 
आवश्यक बाहर से आनेवाली चीज़ों और देश से ब्राहर जानेवाले माल पर कम से क्रम 
कर सरकार को लगाना चाहिए। इन चुंगी-करों की आमदनी, सावं जनिक मिलकियत की 
श्रामदनी, डाक, तार और बारूद के इजारे का मुनाफ़ा और सैनिक सेवा से बरी होने के, 
कीटनों द्वारा लगाए हुए, कर की आधी आमदनी संध्रीय सरकार के श्वर्च के लिए रक्‍्खी 
गई थी। अगर इस से सरकार का खच न चल सके तो सरकार को केटनों की संपत्ति और 
उन की कर भरले की योग्यता के अनुसार उन से चौथ लेने का अधिकार भी था | चुंगी 
कर से काफ़ी आय हो जाने से सरकार को आज तक कभी केंटनों से चौथ लेने की जरूरत 
नहीं पड़ी है। पिछली लड़ाई के ज़माने में अधिक खर्च की जरूरत पढ़ने पर राज-व्यवस्था 
में संशोधन कर के संघ्रीय सरकार को, सिर्फ़ एक बार अआ्रामदनी और मिलकियत पर कर 
लगाने और जब तक चाहे तब तक व्यापारी काग़जों पर स्टांप लगा कर कर वसूल करने, 
मगर स्टांप के कर का पाँचवाँ भाग केंटनों को लौटा देने--का अधिकार दिया गया 
था। चंगी, डाक, तार. टेलीफोन, बारूद के इजारे का शासन संघीय सरकार अपने 
अधिकारियों और अपने विभागों के द्वारा करती है । मगर रेल, जलशक्ति, तोल और माप, 
शिक्षा, सेना से मुक्ति), और संघीय बक का शासन जर्मन साम्राज्य की तरह स्विटजरलेड की 
संघीय सरकार केटनों के श्रघिकारियों के मेल से करती है। एक तो इस ढग से ख़्च में 
कमी होती है, और दूसरे संघीय सरकार को अपने क्रानून बनाने के बहुत-से अ्रधिकार 
सींप देनेवाले केटनो को क्रानूनों को श्रमल में लाने का अधिकार मिल जाने से उन 
को संतोष रहता है । 

स्विट्ज़रलेड की राज-व्यवस्था के अनुसार केटन का हर एक नागरिक 
स्विट्ज़रलेंड का नागरिक होता है। भिन्न-भिन्न केटनों में नागरिक बनने के लिए मित्र- 
भिन्न शर्तें हैं। केटन की सरकारों को किसी नागरिक को देश-निकाला करने या उस के 
अधिकार छीन लेने का हक़ नहीं है। एक केटन दूसरे केटन के नागरिक के साथ क्वानून 
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और न्याय के विषय में वैसा ही व्यवहार करता है, जैसा कि श्रपने नागरिक के साथ करता 
है। राज-व्यवस्था में सब नागरिकों को क्रानून की नजर में एक, स्विट्ज़रलैंड की जागीर 
में कहीं भी बसने का हक्क, सरकार से प्रार्थना करने का हक़, ग़ैरक़ानूनी और तरकार के 
लिए खतरनाक संस्थाओं के सिवाय सस्थाएँ. संगठित करने का इक्त, लेख-स्वतंत्रता, ख़तों 
और तारों को गुप्त भेजने का हक़ और कज़ें के लिए गिरफ़ार न किए जा सकने का हक्क 
माना गया है। धार्मिक मामलों में सब को पूरी स्वतत्नता है। किसी को उस के धार्मिक 
विश्वास फे कारण किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जा सकता है और न उस को किसी 
खास संस्था का सदस्य होने, धार्मिक शिक्षा लेने, और धार्मिक काम करने के लिए. मजबूर 
किया जा सकता है। किसी नागरिक से सरकार कोई ऐसे कर नहीं बयूल कर सकती है जो 
किसी एस धर्म के काम में आते हो जिस को वह नागरिक न मानता दो | 


२-स्थानिक सरकार 


( १) शासन क्षेत्र 

स्व्िटज़्र्नेड की सरकार का ढोंचा स्थानिक राजनैतिक संस्थाश्रो, सिद्धातों और 
सिवाजों पर बना है| अस्तु संघीव सस्थाओं के! अच्छी तरह समझने के लिए उन के 
अध्ययन से पहले स्थानिक सस्थाओ्रों का अ्रध्ययन करना उचित होगा। हिंदुस्तान के 
गोौवों की तरह स्विदजरलेड में साव॑ंजनिक जीवन की इकाई “कम्यून'" कहद्दी जा सकती है। 
जिस प्रकार किसी जमाने में हिंदुस्तान में ग्राम की पचायतों के द्वारा आम-निवासी अपना 
सार्वजनिक जीवन नियत्तित करत थे, उसी प्रकार स्विटज़रलेंड में बहुत प्राचीन काल से 
कम्यून में रहनेवाले सब्र नागरिक एक दूसरे के बराबर समझे जाते हैं, और सब सावजनिक 
जीवन मे भाग लेत हैं। भारतवर्ष का ग्राम-जीबन तो आज-कल दुर्भाग्य से हमारी 
राजनीति में उतने मदहत्त्य का नहीं रहा है। मगर स्विट्जरलेंड में कम्यून राजनैतिक जीवन 
की इकाई और स्थानिक राजनोति का केंद्र अभी तक है | स्विटज़रलंड में छोटी-बड़ी क़रीब 
३१६४ कम्यून हैं | स्विट्जरलेंड का नागरिक बनने के लिए किसी एक कम्यून का सदस्य 
बनना जरूरी होता है। किसी भी कम्यून के सदस्य को केंटन की सरकार की इजाज़त से 
केंटन और संघ दोनों की नागरिकता के अधिकार एक साथ मिल जाते हैं। शिक्षा, पुलिस, 
गरीबों को सहायता और पानी का प्रबंध इत्यादि स्थानिक काम-काज का बहुत-सा भाग कम्यून 
करती हैं। मगर कभी-कमी यह काम कम्यून केंटन के अधिकारियों की सहायता से भी चलाती 
हैं। आम-तौर पर कम्यूनों के पास मिलकियत भी होती है और गाँव की कम्यूने सार्वजनिक 
जंगलों और चरागाहो की देख-भाल करती हैं। जर्मन-भाषा-भाषी गाँवों और छोटे-छोटे नगरों 
की कम्यूनों में नागरिकों की एक सार्वजनिक सभा के द्वारा सारा प्रबंच चलता है| फ्रासीसी- 
भाषा-सापी बड़ी कम्यूनों में सार्वजनिक सभा एक पंचायत चुनने और छोटे अधिकारियों के 
नियुक्त करने का काम करती दहै। शासन चलाने का काम पंचायत के लिए छोड़ दिया 


५ शाँव था कस्बे की तरह देश का छोटा भाग । 
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जाता है | पंचायत के प्रधान को खास अधिकार और एक हृद तक शासन का काम चलाने 
की स्वतंत्रता होती है । 

अठारहवीं सदी के आखिर तक कई कम्यून एक प्रकार की छोटी-छोटी खुदमुख्तार 
रियासतों की तरह थीं | बाद में वे मिल कर नया केटन बन गई थीं। शहरों में कम्यून चुंगी 
का रूप धारण कर लेती है। चुंगियों की समाएँ आम तौर पर तीन साल के लिए चुनी 
जाती हैं और शहरों का सारा काम-काज वही चलातीं हैं । स्विदज़रलेंड में चुंगियों के 
अधिकारियों के वेतन कम होते हैं, काम-काज की देखभाल अच्छी और किफ़ायत से की जाती 
है, और प्रजा से कर भी यह चुंगियाँ अधिक नहीं लेती हैं | इन चुंगियों के खिलाफ़ नए. 
नए कार्यक्रम बहुत-से बनाने और कमी-कमी नौकरियाँ देने में रियायते करने की शिकायते 
तो छुनी जाती हैं; मगर बड़े से बड़े शहरों की चुंगियों तक के अधिकारियों या सदस्यों के 
खिलाफ़ स्विट्जरलैंड में कभी बेईमानी की शिकायत सनने में नहीं आती है । चुगियों में 
और उन से भी अधिक गाँव की कम्यूनों में खु्च बहुत हाथ दबा कर किया जाता है। 
पाठशालाओं के शिक्षकों का चुनाव मी प्रजा ही करती है। मगर वे थोड़े ही समय के 
लिए चुने जाते हैं | शहरों की चुंगियों के चुनाव में दलबंदी जरूर होती है। मगर अकसर 
सभी दलों के सदस्य चुन लिए जाते हैं जिस से झगड़े टल जाते हैं | गाँव की कम्यूनों के 
चुनाव में राजनेतिक दलबदी नहीं होती है। स्विदजरलंड में स्थानिक स्वराज्य की बड़ी 
मद्दत्ता मानी गई है क्‍योंकि वहाँ की सरकार की नींव इस स्थानिक स्वराज्य पर होने के 
साथ-साथ स्थानिक स्वराज्य में प्रजा को जो राजनैतिक काम-काज की शिक्षा मिलती है उस 
से प्रजातंत्र-संस्थाओं के सफलता से चलाने में बढ़ी सहायता मिलती है ! स्विट्ज्रलेंड 
के लोग स्थानिक स्वराज्य पर बहुत ज़ोर देते हैं क्योंकि उन का विश्वास है कि स्थानिक 
स्व॒राज्य के जरिए से ही प्रजा को सावंजनिक काम की शिक्षा मिलती है, लोगों में 
नागरिकता के कर्तव्यों का प्रचार होता है, और स्थानिक प्रजा को प्रस्तावना” की सत्ता 
रहने से केंद्रीय सरकार में ही सत्ता केंद्रीभूत नहीं हो जाती है, जिस से सरकारी 
सस्थाओं को समाज के हित के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है । 

कम्यून के ऊपर स्थानिक शासन में 'केठन”* का दर्जा माना गया है। स्विटजरलेंड 
के पश्नीस केंटनों में मुखतलिफ भाषा, रिवाज, आबादी और लंवाई-चोड़ाई के कारण कई 
तरह का शासन चलता हैं। केंटनों को शासन की सहूलियत के लिए “बेज़िक! नाम के 
ज़िलों में बाँठा गया है। सब कैटनों की अलग-अलग राज-व्यवस्थाएं हैं| स्विट्ज़रलेंड की 
सरकार संघीय होने से संघीय सरकार की शेष सत्ता संघ के सदस्यों अर्थात्‌ कैंटनों में मानी 
गई है, और संघीव सरकार की राज-व्यवस्था में केटनों की विभिन्न व्यवस्थाओं को सुरक्षित 
रखने की शर्त रक्खी गई है। फिर भी केंटनों की राज-व्यवथाएं धीरे-धीरे एक-सी होती 
जाती हैं। संघीय सरकार की देख-रैल में सारे केंटनों में एक आराम शिक्षा-प्रणाली क्रायम 
हो गई है। हस शिक्षा-प्रणाली का संचालन, धार्मिक संस्थाओं और सरकार का रिश्ता ठीक 
रखने, व्यापार और तिजारत की शत्ते तय करने, बच्चों की मज़दूरी और मज़दूरों को मुआवजे 


इनीशिएटिय । २ कम्घूस से बढ़ा देश का भाग । 
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बहौरद से संबंध रखनेघाले संधीय सरकार के क्रानूनों को बढ़ाने और विस्तृत करसे, सड़के , 
रेले' और बेंको को बनाने और सहायता देने, अस्पताल, पायलखाने, स्वास्थयद् और 
जेलखाने बनाने और चलाने, शराब की तिजारत का इंतज़ाम करने, ग़रीबों की मदद और 
स्वास्थ्य के क़ानून बनाने, क्रानून बना कर और खास खेंती के उपयोगी कामों को माली 
सहायता पे फर खेती की उन्नति करने, बहुत-से कर लगाने, पुलिस रखने और अपनी 
अदालतों और जजों के द्वारा न्‍्याय-शासन करने, विदेशियों को नागरिकता के अधिकार 
देने, आपस के कटसों से कानून, शासन और न्याय-संबंधी क्रार करने, और पड़ोसी 
रियासतों से सीमा और पुलिस-संबंधी व्यवद्वार के लिए सममौते करने इत्यादि का काम टन 
की सरकारें करती हैं। कंटन के क़ानूनों के सिवाय संघीय सरकार के क्वानूनों के एक बढ़े 
भाग का संचालन भी कैंटन ही करते हैं। पहले सामाजिक और आ्आयिक कानूनों को भी 
झधिकतर केटनों की सरकारे ही बनातीं थीं। अब संघीय सरकार ने इस संबंध में देश भर 
में एक-सा श्रमल करने के लिए अपने हाथ में सत्ता ले ली है | 


(२ ) फानून-रचना 

क्ैंटनों में सारे मताधिकार प्राप्त नागरिकों फी सा्बंजनिक समाएँ क्रानून बनाने, कर 
लगाने और खर्च करने और श्रविकारियों को चुनने का काम करती हैं | ग्यारह कटनों में कुछ 
खास क्षिस्म के क्रानूनों को, केंटनों की धारा-सभा में मंज़ुर हो जाने के बाद और उन पर 
अमले देने से पहक्षे, मताधिकारी प्रजा के मतों के 'हवाले' के लिए, भेजा जाता है। तिफ़ 
फ्रीबर्ग नाम के एक केंटन में यूरोप के दूसरे देशों की तरह प्रतिनिधि-सभा क्वानून बनाती है । 

मताधिकारी नागरिकों की साव॑जनिक-सभा के द्वारा क़ानून बनाने और शासन 
चलाने की पद्धति स्विटज़रलेंड की एक अनोखी चीज है | इस पद्धति के कारण इस देश में 
खालिस ओर प्रत्यक्ष प्रजासत्ता क्रायम दो गई है । स्वियजरलेंड के मन को ज्ुभानेवाले प्राकृतिक 
दृश्यों में 'खालिस” और 'प्रत्यक्ष प्रजासत्ता' का यह दृश्य सोने में सुद्दागे की तरह है। स्विदजर- 
लैंड में नागरिकों की क्रादून बनानेवाली साव॑जनिक सभा को 'लांदसग्रेमीद” कहते हैं| इस 
की ऐतिहासिक उत्पत्ति का बिल्कुल ठीक इतिद्वास नहीं बताया जा सकता ! तेरहवीं सदी के 
मध्य भाग में उरी नाम के फैंटन में पहले-पहल एक ऐसी सभा का जिक्र मिलता है। सन्‌ 
१२९४ ई० में (वहज नाम के केटन में एक ऐसी सभा के जरूरी कानूनों को बनाने का हाल 
मिलता है। नेपोलियन की स्वियजरलैंड में दस्तंदाजी के समय को छोड़ कर उरी और अंठर- 
वाह्डन में सन्‌ १३०६, ग्लैरस में सन्‌ १३८७ और ऐपेंजेल में सन्‌ १४०३ ई० से बराबर 
ऐसी सभाएँ कायम थीं । सत्रहवीं सदी के प्रारंभ में देश भर में इस प्रकार की ग्यारह सभाएँ 
काम करती थीं, और उन्नीसवीं सदी के शुरू में ऐसी झाठ सभाएँ रह गई थीं। सन्‌ १८४८ 
ईं० में दो और फेंटनों में यह पद्धति बंद हो गई, और तब से छः कैंटनों में यह समाएँ रह 
गई हैं। जिन कटनों में यह पद्धति उठ गई उन का क्षेत्रफल और आबादी इतनी बड़ी भी 
कि लोगों को एक स्थान पर एकन्न हो कर सभा का काम सदूलियत से चलाना मुश्किल 
होता था। जिन कैंटनों में यह प्रथा अभी वक कायम है, उन का क्ेजरफल इतना छोटा 
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है कि सभा में आने के लिए फिसी को दस-पंद्रह मील से श्रधिक नहीं चलना पड़ता है, और 
उन की आबादी भी कम है| मगर सब जनिक सभा के द्वारा शासन चलाने की इस पद्धति 
का कारण सिर्फ़ एक क्षेत्रल और आबादी ही नहीं कहा जा सकता क्योंकि जिन कैंटनों में 
यह प्रथा जारी है, उन से बहुत छोटी-छोटी यूरोपीय रियासतों में कोई ऐसी सभाएँ नहीं हैं 
और प्रतिनिधि-श।सन की पद्धति चलती है । 


“लाॉंदसगेमींद' की सभा में सारे मताधिकारी मर्दों! का आना क़ानूनन फ़र्ज् सानां 
जाता है। कहीं-फहीं तो बिना किसी खास वजह के सभा में न आनेवालों को जुर्माना भी 
देना पढ़ता है। मगर फिर भी आमतौर पर वही लोग आते हैं, निन की आने की तबियत 
होती है। मुख्तलिफ़ कैंटनों में मुख्तलिफ़, ३६ फ्री सदी से ७५ फ़ी सदी तक हाजिरी का 
झौसत रहता है। 


साल में एक बार--ज़रूरत पड़ने पर अधिक बार भी--आम तौर पर अप्रैल या 
मई मास के किसी इतवार के दिन किसी खुले मैदान या चरागाह में, जहाँ छाया और पानी 
का सुभीता होता है, केंटन के नागरिकें की सावंजनिक सभा जुड़ती है । यह सभा दूसरी साब॑- 
जनिक सभाओं से इस बात में भिन्न होती है कि दूसरी सम सिर्फ़ किसी विषय पर अपना 
मत प्रगठ करती हैं ओर यह सभा जो मत्र प्रगट करती है उस पर अ्रमल भी कराती है। 
इस सभा में जो कुछ यहुसंख्या पास करती है वद्द किसी क़ानून के पास करने के लिए 
सिफ़ारिश या माँग नहीं होती दे, बल्कि वही क़ानून दो जाता है। सभा-स्थल के बीच में 
एक स्थायी मंच बनाया जाता है। जि! पर केटन का मुख्य भ्रधिकारी, जिस के लेंदमान 
कहते हैं, चढ़ कर बैठता है। वही सभा का प्रधान होता है और उस के सामने कैटस के 
मर्द, स्त्री और बच्चे काले कपड़े पढिन कर इकट्ठे होते हैं । मताधिकार प्राप्त मर्द सभा के 
झंदर बैठते और सत््री-बच्चे उन के चारों ओर रहते हैं। किसी-किसी जगह बच्चों के बचपन ह्दी 
से राजनीति का शान देने के लिए उन के बैठने के लिए सब से आगे स्थान रकवा जाता 
है। किसी ज़माने में मतदारों का तलवारे बाँध कर आने का रिवाज भी था। मगर अब 
सिर्फ़ सभा का प्रधान तलवार बाँध कर आता है। सभा में आनेवाले एक दूसरे के अच्छी 
तरदइ पहचानते हैं। अस्त, किसी ऐसे मनुष्य के, जिस के मताधिकार न हो, भत देना 
मुश्किल दोता है। सभा के प्रारंभ में ईश्वर-प्राथंना के बाद प्रधान का व्याख्यान होता है 
और उस के बाद दूसरी कारंबाई होती है। मुख्तलिफ़ कैंटनों में इन सार्वजनिक सभाओं 
के मुख्तलिफ़ अधिकार हैं। मगर आम तौर पर कैंटन की राजव्यवस्था में संशोधन या 
बिल्कुल परिवर्तन करने, सब्र प्रकार के क्रानून बनाने, प्रत्यक्ष कर लगाने, साव॑जनिक 
कर्ज़ा लेने, सावंजनिक जागीर देने, सावंजनिक रियायते' देने, विदेशियों के नागरिक 
बनाने, कैंटन के अधिकारियों फे चुनने, नर पद बनाने और पदाधिकारियों का वेतन तय 
करने के भ्रणिकार इन सभाओं को होते हैं । दूक्टम में यह सभा स्विट्जरलैंड में आम क़ानून 
की जन्मदायिनी और शासन का प्रबंध और देख-रेख करनेवाली होती है। सभा का काम- 
काज भड़ी गंभीरता से किया जाता है, यद्यपि बीच-बीच में चुटकुले और हँसी-मज़ाक द्ोते 
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रहते हैं। मगर जोशीसी से जोशीली चर्चा चलने पर मी कभी इन सभाओं में शोर गुल 
नहीं मचता है | 

सभा पाँच या अधिक सदस्यों की एक कार्यकारिणी और उस का प्रधान लेंदमान 
चुनती है। एक सलाइकार समिति भी चुनी जाती है जिस में कार्यकारिणी के सदस्यों के 
झलावा' कम्यूनों अथवा अन्य स्थानिक ज़िलों की प्रजा के प्रतिनिधि लिए. जाते हैं । 
इस सलाहकार समिति को “ेंद्रात! या “केंतस्त्रातः के नाम से पुकारते हैं। इस समिति का 
मुख्य काम उन प्रस्तावों पर विचार करना होता है। जो या तो लेंद्रात के स्वयं होते हैं 
या लेद्रात के पास नागरिकों के द्वारा समा के सामने पेश द्ोने के लिए भेजे जाते हैं | रच 
कैंटनों में किसी भी एक मताधिकारी के किसी क़ानून का प्रस्ताव भेजने का हक होता है | 
एक कींटन--बाहरी ऐपें जेल--में कानूनी प्रस्ताव भेजने के लिए. ६४ मतदारों के दस्तखतों 
की ज़रूरत होती है। ग्लेरस और भीतरी ऐपेंजेल में केंटन की राज-व्यवस्था के संशोधन 
का प्रस्ताव तक एक मतदार ही सेज सकता है। दूसरे कैंटनों में राज-ब्यवस्था के संशोधन 
का प्रस्ताव भेजने के लिए पचास से पाँच सौ तक हस्ताक्षरों की जरूरत होती है। 
मारे प्रस्ताव लिख कर लेंद्रात के पास आना और सार्वजनिक सभा होने से पहले 
लेंद्रात का उन पर विचार कर लेना ,जरूरी होता है क्योंकि सभा के सामने उन प्रस्तावों 
का स्वीकार, संशोधन या श्रम्वीकार करने के लिए, लेंद्रात के तिफ़ारिश करनी होती है। 
उरी और ग्लेर्स में सावंजनिक सभा में भी प्रस्ताव और संशोधन पेश किए. जा, सकते हैं । 
सगा में बहुसंख्या के मत से सब भ्रस्ताव पास होते हैं, और जब तक पचों * की माँग नहीं 
होती है तब तक हाथ उठा कर ही मत प्रगठ किए जाते हैं। सारे कैंटनो की साव जनिक 
सभाथओ्रों सें हर विपय पर बहस की पूरी आज़ादी होती है । मगर एक सब से बड़े केटन--- 
बाहरी ऐपेंजेल--की साथ जनिक-सभा में चुनाव के सिवाय और किसी विषय पर चर्चा नहीं 
होती है | सार्वजनिक सभाओं के केंटन के शासन में लगभग सभी कुछ सियाह-सफ़ेद करने 
का इक होता है। देखने में यह खालिस प्रजा-सत्ता का शासन बड़ा सुंदर लगता है। 
बहुत से लोग इस शासन-पद्धति को आदश-पद्धति मानते हैं। मगर इस शासन-पद्धति 
पर वहाँ ही अ्रच्छी तरह अमल हो सकता है, जहाँ का क्षेत्रफल छोटा हो, आबादी कम 
हो, दितों का श्रघिक संघ्रप न हो, सरकार का काम-काज सादा हो, और लोगों में काफ़ी 
राजनैतिक जागति हो | इस पद्धति के खिलाफ़ एक आज्षेप यह हो सकता है कि एक ही 
संस्था के सरकार की सारी सत्ता सौंप देने से बहुसंख्या के अत्याचार का डर रहता है। 
परंतु स्विटज़रलैंड के जिन कैटनों में यह पद्धति श्रभी तक क़ायम है, वहाँ बड़ी सफलता से 
काम-काज चलता है और उस के मिटाने के लिए काई प्रयत्न नहीं करता । फिर भी दो सौ 
वर्ष पहले जितना स्विद्ज़रलेंड में इस पद्धति का प्रचार था उस से अब करीय आधा रह 
गया है। राजनीति-शाख्त्रियों की राय में स्विट्जरलैंड के अनुभव से सिर्फ़ यही बात सिद्ध 
होती है कि खालिस प्रजासत्ता की शासन-पद्धति सफलतापूर्वक स्थानिक-शासन में चल 
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_षकती है। स्विदज़ रलैंड में भी अब दिन-दिन शासन पद्धति का मुकाब अतिनिधि-शासन 
या मिश्रित 'प्रजा-प्रतिनिधिशासन' की ओर ही अधिक होता जाता है | 
जिन कैंटनों में मतदारों की साव॑जनिक समाएँ क्रानून नहीं बनाती हैं उन में चुने 
हुए. प्रतिनिधियों की धारा-समाएँ दोती हैं। इन घारा-सभाओं को बड़ी सभा के नाम से 
धुकारते हैं और इन के सदस्यों का चुनाव २० वर्ष की उमर के ऊपर के मर्द नागरिकों के 
मतों से सीधा होता है। मुख्तलिफ़ कैंटनों में ३२५० से लेकर ३००० की आयादी तक के 
लिए. एक-एक प्रतिनिधि चुना जाता है। अतणव कैटनों की धारा-सभाएँ काफ़ी बड़ी 
होती हैं | कुछ ही घारा-सभाएँ ऐसी हैं जिन के सदस्यों की संख्या सौ से कम दो; कई की 
संख्या तो दो सौ से श्रधिक तक है--ज़्यूरिख की धारा-सभा में २२३ सदस्थ हैं| इन धारा- 
सभाओं की जिंदगी एक साल से लेकर छुः साल तक दोती है। अधिकतर केंटमों में 
धारा-सभाश्रों की ज़िंदगी तीन-चार साल की होती है और यद घारा-सभाएँ आम तौर पर साल 
भर में दो बार बैठती हैं। कद्दी-कहीं घारा-लभाओं की अधिक ब्रैठके भी होती हैं । साव॑जनिक 
'प्रस्तावना' और हवाले! की शर्ते के अंदर काम करने के सित्रा यद सभाएँ दुनिया की 
वूसरी घारा-सभाओं की तरद ही काम करती हैं। उन की बहसे और फ़ेंसले बड़े गंभीर होते 
हैं, और कई तो आन-बान में स्विट्जरलैंड की राष्ट्रीय धारा-गसभा का मुकाबला करती 
हैं। उन की बदस और मुबाहिसे विस्तार से स्विटज़रलेंड के अ्रखयारों में छपते हैं, जिस से 
पता चलता है कि प्रजा उन के काम में काफ़ी दिलचस्पी लेती है। कैटनों की धारा- 
सभाओं की जल्दबाज़ी रोकने के लिए किसी केंटन में दो समा की धारा-सभा की ज़रूरत नहीं 
होती, क्‍योंकि ज़रूरत के अनुसार उन के फ़ीसलों पर प्रजा खुद बिचार करती है ! बहुत से 
फ़रँटनों में चुनाव अनुपात-निर्वाचन की पद्धति से होता दै। मगर फ्रांस और 
बेलजियम में जिस अनुपात-निर्वाचन की पद्धति का प्रचार है, उस में और स्विट्जरलैंड की 
पद्धति में इतना फ़क है कि स्विट्ज़रलेंड में मतदार श्रपने सारे मत एक द्वी उम्मीदवार को 
दे सकता है| जहाँ लांदसगेमींद नाम की सार्वजनिक सभाएँ नहीं हैं, वहाँ भी 'हवाले! और 
'प्रस्तावना' की संस्थाओं के जरिए से स्विटज़रलेंड की प्रजा का कानून बनाने में हाथ रहता 
है | इस विषय में स्विट्जरलैंड दुनिया के दूसरे देशों से मिन्न है। शस्तु इन संस्ताओं को 
मी अच्छी तरद समझने की जरूरत है। प्रजासत्ता का अध्ययन करनेवालों को, स्विट्जरलैंड 
में प्रजा के क़ानून बनाने का कास करते देख कर, जन-बुद्धि, जन-हृदय और जन-श्ात्मा 
के पहिचानने का अच्छा मौका मिलता है। सब से पहले स्विदज़रलेंड के इतिद्वास में 
सेलइहवीं सदी में ग्रायंडन और वालिस की तराइयों में सावंजनिक मत के संबंध में “हवाले” 
शब्द के प्रयाग का ज़िक मिलता है। इन तराहयों में याँवों और समुदायों की छोटी-छोटी 
संघ्रे क्रायम थीं, जिन में सावंजनिक हित के काम गाँवों के प्रतिनिधि सभाओं में मिल कर 
चलाते थे | परंतु इन सभाओं के। किसी ज़रूरी विषय पर आखिरी निश्चय करने का अझधि- 
कार नहीं होता था। अस्तु सारे ज़रूरी प्रश्नों को प्रतिनिधि अपने चुननेबाली प्रजा के 
सामने विचार के लिए पेश करते थे, और मतदारों की बहुसंख्या जिस बात के स्वीकार 
करती थी बही प्रतिनित्ियों की दूसरी सभा में मंज़र की जा सकती थी। सन्‌ १७६८ ६० के 
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_फ्रांसीसी आक्रमण तक यह प्रथा चालू थी | बाद में भी सन्‌ १८१५ ६० सें फिर आबंडन में 
इस प्रथा का पूनर्जीवन हुआ । 

आजकल स्विट्ज़रलेंड में “हवाले” की संस्था जिस रूप में फ्रायम है उस का जन्म 
उन्नीतर्दी सदी में ही हुआ । सन्‌ १८३० ई० में सेंट गालेन की राज-ब्यवस्था की पुनर्घटना 
के समय खालिस प्रजाससा' और "प्रतिनिधि सरकार? के पर्षपातियों में एक सममौते के सौर 
पर यह फैसला किया गया था कि मतदारों की एक काफ़ी संख्या की तरफ़ से माँग आने 
पर सारे क्वाबूनों पर #जा का मत लिया जा सकता है। परंठ फिर धीरे-धीरे इस प्रथा का 
प्रचार बढ़ा और सन्‌ १८४८ हं० में स्विट्ज़रलेंड की संघ क्रायम होने पर पाँच ऊर्पन- 
भाषा-भाषी कैंटनों में 'इख्तियारी हवाले! का रिवाज हो गया। आजकल सात फेटनों में 
पइख्तियारी हवाला? चलता है अर्थात उन केटनों में मतदारों की एक विशेष्प संख्या के 
किसी क़ानून पर सरकार के मतदारों के मत लेने के लिए मजबूर करने का इख्तयार होता 
है। ग्यारह केंटनों में 'लाचारी दवाला' चलता है श्रर्थात्‌ सभी कानूनों पर प्रजा का मत 
लेने के लिए सरकार लाचार मानी गई है| 

प्रजा की तरफ़ से हवाले की माँग धारा-सभा से क़ानून पास होने के आमतौर 
पर तीस दिन के श्रंदर पेश होनी चाहिए। माँग को अज्ञी केटन की कार्यकारिणी सभा फे 
पास सेजी जाती है और अर्जी पहुँचने के तीस दिन के भीतर कार्यकारिणी के उस प्रश्न 
पर 7जा के मत पड़ने के लिए, तारीख निश्चित कर देनी होती है। अरज्ञी पर ४०० से ले कर 
६००० मतदारों के श्र्थात्‌ मुख्तलिफ़ केंटनों में सारे मतदारों के बारहवे' भाग से पाँचवे' 
भाग तक के हस्ताक्षर होने की क़ैद रक्‍्खी गई है। घारा-समा से मजुर क्ाबूनों के श्रस्वीकार 
करने के लिए. भी भिन्न-भिन्न कैंटनों में मतों की मिन्न-भिन्न संख्या की ज़रूरत होती है । कहीं 
मत देनेवालों की बहु-संख्या काफ़ी होती है; कद्टीं सारे मताधिकारी नागरिकों की बहु-संख्या 
की जरूरत होती है। प्रजा का मत क़ानून के ख़िलाफ़ होने पर कार्यकारिणी उस के 
घारा-सभा के पास वापस भेज देती है और धारा-सभा मत्रों को जाँच कर श्रपने क्रानून 
के रद ठदरा देती है । 

अ्रस्तावना” के लिए इस का उल्टा श्रमल करना पड़ता है| साबंजनिक प्रस्तावना 
को पद्धति में धारा-सभाओं से पास हो कर ऊपर से ही क्लानून प्रजा के ऊपर नहीं लगाए 
जाते हैं। नीसे से प्रजा के भी कानूनों के मसविदों की प्रस्तावना करने का श्रपिकार होता 
है । जिन नागरिकां को कोई नया क़ानून बनाने में दिलचस्पी होती है, वह उस क्राचून का 
भसविदा तैयार कर के या एक अर्ज़ी में वे सारी बाते' लिख कर जो वह उस क़ानून में 
चाइते हैं, और उस क़ानून के मंज़्र करने की ज़रूरत के कारण लिख कर, प्रजा के पास 
इस्ताक्षरों के लिए ले जाते हैं। दूसरे नागरिक उस मसविदे की ताईद अर्ज़ी पर अपने 
दस्तखत कर के या ज़बानी भी कर सकते है। जबानी ताईद कम्यूनों की समाओं में एकत्र 
हो कर या अ्रज्ञों लेनेवाले सरकारी अ्रधिकारी के पास जा कर ज़बानी एलान कर के की 
जा सकती है। अगर कई कम्यूनों की सभाओं में मिला कर मसबिदे की ताईद के लिए ज़रूरी 
संख्या मतों की पड़ जाती है तो वह संझ्या श्रज्ञी पर उतने दस्तखतों के यरायर ही सममरे 
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जाती है । दस्वख़तों का तरीक़ा अखितयार किया जाने पर सारे ताईद करनेवालों के, 
एक सरकारी अफुसर के पास जा कर अपना दस्तख़त करने का इक्त दूसरे चुनावों में मता- 
घिकार फे हक़ की तरह साबित करना होता है। इस के लिए उन से किसी प्रकार की 
फ़रीस नहीं ली जाती है | इख्तियारी हवाले के लिए. जितने मतों की जरूरत होती है उतने 
ही मतों की जरूरत 'साब॑जनिक प्रस्तावना” के लिए भी होती है। आवश्यक दस्तखत हो जाने 
पर अजी केंटन की धारा-समा के पास जाती है और एक निश्चित समय के अंदर घारा- 
सभा उस पर विचार कर के धार्थना के अनुसार पूरा मसविदा तैयार करती है। धारासभा 
उसी बिधय पर अपने विचारों के अ्रनुतार, दूसरा मसविदा तैयार कर के भी साथ-साथ प्रजा 
के मतों के लिए. पेश कर सकती है। मसविदे की आवश्यकता और अनावश्यकता के 
विषय में भी प्रजा के सामने धारासमा अपना मत रख देती है, जिस से मतदारों के राय 
देने में आसानी हो जाती है। इस के बाद मसविदे पर अजा के मत लिए जाते हैं। बहु- 
संख्या के मतों से मतविदा मंज़्र हो जाने और कार्यकारिणी के एलान कर देने पर क्वानून 
बन जाता है। कैंटनों की राज-व्यवस्था में संशोधन भी इसी प्रकार किया जा सकता है। 
जब किसी कैंटन की राज-व्यवस्था की बिल्कुल पुनर्घटना की जाती है तो पहले इस बात 
पर प्रजा का मत लिया जाता है कि पुन्घंदना की आवश्यकता है या नहीं; और श्रगर 
है तो उस के धारासभा करे या इस काम के लिए एक नया 'प्रतिनिधि-सम्मेलन! 
बुल्लाया जाय । श्रगर पुनर्घटना का काम धारासभा पर ही छोड़ने का निश्चय होता है 
तो अक्सर घारासभा का नया चुनाव किया जाता है, जिस से इस काम में नए लोग भी 
शामिल हो सके । धारासभा या व्यवस्थापक-सम्मेलन के निश्चयों पर अमल करने के लिए, 
मतदारों की बहुसंख्या की मंजूरी की ज़रूरत होती है । 

जहाँ 'लाचारी हवाला” चालू है वहाँ भी प्रजा ने--जैसा कि कु ठ लोग बरते हईं--- 
इस सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया है। न जिन केंटनों में 'इख्तियारी हवाला” चालू है 
वहाँ ही दलबंदी या छेड़खानी के लिए. हवाले की माँगे की जाती हैं। यह भी हो सकता 
है कि इन केटनों की धारासभाओं का दिल और दिमाग़ प्रजा से हतना मिला रहता है 
कि प्रजा से अ्ररील करने की श्रम तौर पर ज़रूरत ही नहीं होती। जदाँ सारे क्वानूनों पर प्रजा 
का मत्त लेने के लिए. सरकार लाचार मानी गई है, बहाँ भी सारे कानूनों पर प्रजा का मत 
शायद प्रजासत्ता के सिद्धांतों की पूर्ति के लिए द्वी लिया जाता है, न कि इस लिए, 
कि उन फेंटनों की प्रजा बनिस्यत और कैंटनों की प्रजा के भ्रपनी धारासभा पर कम 
विश्वास रखती है | संघीय हवालों से कंटनों के हवाले में भाग लेनेवाली प्रजा का औसत 
फम रहता है--ख्ास कर उन क्टनों में जहाँ सब क्वानूनों पर हवाला लिया जाता है। 
धार्मिक प्रश्न पर लोग दूसरें प्रश्ने से अधिक संख्या में मत देने आते हैं और अधिकतर 
सरकारी खर्च बढ़ानेवाले कानूने! के ही प्रजा हवालों में नामंज़र करती है । 


इस संस्था की जड़ एक तो 'प्रजा की प्रभुता”" के राजनैतिक सिद्धांत की कहां जा 
____ 4 सावरेकरी आँवू दि पीपुक । 
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सकता है जिस तिद्धांत का पहले-पहल जन्म स्विटज़रलैंड में नहीं बल्कि फ्रांस में हुआ था । 
दूसरी इस संस्था' की जड़ स्विद ज़ रलेंड की पहाड़ी जातियों की उस प्रथा को कह सकते हैं 
जिस के अनुसार गाँव के सब लोग जुट कर सार्वजनिक समाओं में तारे क्लानूनों को मंजर 
करते थे, जिस का ज़िक्र पहले किया जा चुका है। गाँवों की ग्राभादी बढ़ जाने पर जब लोगों 
का एक जगह जुट कर मत देना कठिन होने लगा होगा तब सुभीते के लिए. इस प्रथा का 
प्रचार हुआ होगा | प्रजा क्वानूनों को बनाने में खुद माग लेने से क़ानूनों के श्रपने कानून 
सममती है और उन पर अमल अधिक ,लुशी से करती है । स्विट्जरलैंड में तो नहीं मगर 
संयुक्त-राज्य अमेरिका में इस संस्था के प्रचार के लिए हस कारण भी ज़ोर दिया जाता है 
कि उस देश के कुछ लोगों की राय में प्रतिनिधि-संस्थाएँ प्रजा की ठीक-ठीक इच्छा प्रकट 
गहं। करती हैं । परंतु स्विटक़रलेंड की धारा-सभाओं के बारे में ऐसा नहीं कहा जाता है| 
हाँ, इस बात पर ज़ोर अवश्य दिया जाता है कि प्रतिनिधियों से खुद प्रजा अपने हितों को 
अच्छी तरह समक्तती है, और अपने ह्वाथ से बनाए, हुए. क़ानूनों पर लोग खुशी से 
अमल करते हैं | संघीय सरकार की सत्ता के बेजा फैलाब और सरकार के पूं जीपतियों के 
चंगुल भें उड़ कर बिगड़ जाने की दवा भी प्रजा के हाथ में इस संस्था से रहती है। इस 
संस्था के कारण प्रजा में राजनैतिक शान और जिम्मेदारी भी बढ़ती है, क्योंकि क्रानून बनाने 
का सर्वबसाधारण को अ्रधिकार होने से समी राजनैतिक प्रश्नों को समझने की कोशिश करते 
हैं, हर जो काम पहले सिर्फ़ वकीलों और राजनीतिशों की एक पढ़ी-लिखी टोली पर छोड़ 
दिया जाता था उस में साधारण श्रांदमी भी भाग लेने हैं। संस्था के हवाले के कारण 
राजनैतिक दलबंदी का भी ज्ञोर कम रहता है। आम लोग किसी दल या नेता के विचार 
मेही मत न दे कर मसबिदे की मलाई-बुराई पर विचार कर के भी मत देते हैँ क्‍योंकि 
धारासभा के सदस्यों को अपने दल के साथ मत देने में जिन व्यक्तिगत फ़ायदों का लोभ 
रहता है वह लोग आम लोगों को नहीं रद्द सकता है। सबंसाधारण को जो कुछ भी फ़ायदा 
ओर नुक्सान हो सकता है, वह सिर्फ़ उस क़ानून की भलाई और बुराई से हो सकता है। 
इस लिए. वे सिर्फ़ फ़ानून की मलाई और बुराई पर ही विचार कर के मत देते हैं। वैसे भी 
स्विटज़रलेंड में दलबंदी का ज्ञोर कम है, जिस से आम लोगों की आदत स्वतंत्रता से मत 
देने की हो गई है। इंग्लैंड, फ्रांस या अमेरिका में इस प्रकार का सार्वजनिक मत बिना 
दलबंदी के प्रगट ही नहीं किया जा सकता है। अन्य देशों में धारासभा के कानूनों को 
अस्वीकार करने का जो अधिकार राजछत्र या प्रमुख के हाथों में रक्‍्खा जाता है, वही 
स्विट्जरलंड में सीधा प्रजा के हाथ में रखा गया है। प्रजा-सत्तात्मक राज्य में आखिरी 
.फैसला, राष्ट्र की प्रभुता और राष्ट्र की सारी सत्ता की जन्मदात्री, प्रजा के हाथ में रहना 
उचित भी है। 

मगर हवाले? के विरोधियों का कहना है कि इस पद्धति से धारासभा की हेसियत 
और अधिकार कम होता है, क्योंकि घारासमा का मंज़्र किया हुआ क़ानून प्रजा के मतों 
से नामंज़ूर हो जाने पर प्रजा के दिल में घारासभा के लिए सम्मान नहीं रहता है जिस से 
घारासभा को भी श्रपनी ज़िम्मेदारी का ख्याल कम हो जाता हे । घारासभा जिन क्ावूनों 
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को गैरकषरूरी समसती है उन के विरोध की भी उसे फ़िक्र नहीं रहती, क्योंकि बद समझती 
है कि प्रजा उन को नामंज़र कर दी देगी। उसी प्रकार बहुत-से ऐसे कानूनों के जिन के 
पह आवश्यक भी समझती है, प्रजा को नाराज़ कर देने फे डर से पेश नहीं करती | दूसरा 
कारणा विरोधी यह देते हैं कि जो साधारण लोग हवालों में मत देने आते हैं वे हर एक उस 
प्रश्न के जिस पर वह मत देते हैं समझने के नाक़ाबिल होते हैं। तीसरे, हवालों में मतदारों 
की अधिक संख्या के भाग न लेने से भी मालूम दोता है कि या तो अधिकतर नागरिकों को 
इन अधिकारों की ज़रूरत नहीं मालूम होती है, या वह अपने आप को इस फ़र्ज़ के नाक़्राबिल 
समझते हैं। न झआनेवालों की तादाद दिन-ब-दिन धटती भी नहीं है, जिस से यह साबित 
होता है कि इस संस्था से राजनैतिक शान की भी वृद्धि नहीं होती है। एक तो साधारण मनुष्य 
कानून की तमाम बारीकियाँ नहीं समझता है | उस के दिमाग़ में एक आध बात जम जाती 
है और वह इधर-उधर की बातों में चकरा कर किसी भी फ़ानून की एक शआ्आाघ बुराई के 
कारण उस सारे क़ानून के खिलाफ़ मत दे देता है, जिस में अगर वह समझ और सोच 
सकता तो उसे बहुत-सी श्रच्छाइयाँ नज़र आती और उस ने उसे नामंजूर न किया होता ! 
बूसरे यह भी देखा गया है कि एक मसविदे को नामंज़ूर कर देने के बाद साधारण मनुष्य 
की फिर दूसरे सामने आनेवालें सभी मसविदों को नामंज़्र कर देने की बुद्धि हो जाती है | 
यह भी कि मतदारों को हाँ! या “ना! में हो निश्चय करने का मौका होने से श्रक्तर ख़राब 
असबिदों के साथ पेश होने वाले अ्रच्छे मसविदे भी भेड्चाल में नामंज़र हो जाते हैं। एक 
दलील इवाले के विरोधी यह भी देते हैं कि साधारण नागरिक को राजनीति के श्रलाबा 
और भी बहुत-सा काम रहता है। उस को आए, दिन की हवाले और जखुनाब की 
छेड़लानी अच्छी नहीं लगती | बार-बार के हवालों से उसे बहुत खर्च औ्रौर परेशानी 
उठानी पड़ती है। श्रस्तु जल्दबाज़ी और लापरवाही में वह बे समके-बूके मत डाल आता 
है। जहाँ गैरहाज़िरी के लिए जुर्माना देना होता है, वहाँ बहुत-से मतदार आ कर चुनाव 
के बकस में कोरा पर्चा ही डाल जाते हैं, क्योंकि उन का कोई मत ही नहीं होता है, जा वे 
दे'। हयाले के विरोधियों का कहना कि धारासभा में कोई क्लानून सिर्फ़ थोड़ी-सी बहुसंख्या 
से पास होने पर साधारण मनुष्य यह तलाश नहीं करते हैं कि कितने मत क़ानून के पक्ष 
में थे और कितने विपक्ष में | वे उस को घारा-सभा से मंजूर मान कर संतोष से मंजर कर 
. लेते हैं। परंतु जनसाधारण के खुद मत देने पर अगर कोई क्रानून सिर्फ़ थोड़ी-सी 
बहसंख्या से ही पास द्वोता है तो विरुद्ध पक्ष में मत देनेवालों के सिर्फ़ थोड़े-से मतों से द्वार 
जाने के कारण चिढ़ कर क्वानत के विरोधी बन जाने की संभावना रहती है। मगर 
स्विट्जरलैंड में अभी तक कभी ऐसा छुनने में नहीं आया है। वहाँ हमेशा अल्पसंस्या 
बहुसंख्या का निश्चय ख़ुशी से मानती है क्‍्येंकि शायद वह समस्तती है कि स्वतंत्र 
सरकार इती नियम पर चल सकती है| हवाले के इन विरोधियों की और भी %ई बातें इसी 
प्रकार स्टिफरलेंड के अनुभव से ठीक नहीं जैंचती | उन की बहुत-सी शिकायतें सत्य भी हैं, 
मगर नही शिकायते प्रतिनिधि पद्धति के खिलाफ़ भी की जा सकती है । 

इपाके की पद्धति से चारासभा और कार्यकारिशी का काम भी एयक्‌ रहता है। 
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कार्यकारिणी और घारासमा के बनाए हुए क्रानून हवाले! में नामंज़र हो जाने पर भी 
स्विटजसलेंड में धारासभा और कार्यकारिणी अपना-अपना काम करती रहती हैं । इंगलेंड 
था फ्रांस में कार्यकारिणी का कोई ज़रूरी क्रानून धारासभा में नामंज़ूर हो जाने पर 
कार्यकारिणी इस्तीफा दे देती है। मगर स्विट्ज़रलेंड में क्वानून बनाने की सत्ता प्रजा 
के हाथ में होने से धारासभा का काम सिर्फ़ क्वानून तैयार करना समझा जाता है, और 
प्रजा कार्यकारिणी अथवा धारा-सभा के मसविदों को ज़रूरत पड़ने पर उसी प्रकार नामंज़ूर 
कर देती है जैसे कोई व्यापारी अपने मुनीम की बनाई हुईं योजना को नामंज्ूर कर देता है। 
मालिक के योजना नाम॑ज़र कर देने पर जिस प्रकार मुनीम को इस्तीफ़ा दे कर भाग जाने 
की जरूरत नहीं होती है, उसी प्रकार अपने मसविदे नामंजूर हो जाने पर स्विदज़ रलेंड में 
कार्यकारिणी या धारासभा को इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं समझती जाती है। श्विदज़रलेंड में 
जिस कार्यकारिणी और धारासभा के कानूनों को प्रजा नामंज़र करती है उसी को 
चुनाव होने पर फिर चुन लेती ६ । जब तक किसी कार्यकारिणी या धारासभा के सदस्यों की 
ईमानदारी और कास में लोगो को भरोसा रहता है तब तक स्विट्ज़रलेड में उन को बदला 
नही जता है | इगलड या अमेरिका में ऐसा नहीं हो सकता | वहां जिस कार्यकारिणी 
या धारासभा के बहुत-से कानून लोगो को पसद नहीं दोते हैं उस का दूसरे चुनाव में चुना 
जाना असभव दोता है। स्विदजरलेड में किसी कानून के पास होने या न होने पर 
राजनेनक दलों का भाग्य निर्भर न रहने से दलबंदी को उत्तेजना कम रहती हे । धारासमा 
को प्रजा के भावों का ध्यान रख कर चलना द्वोता है और प्रजा की मर्जो से ही सरकार का 
हुत कुछ काम द्ोता है। स्विटजस्लेड में कहीं इस पद्धति को उठा देने का जिक्र या माँग 
नहों है। प्रजा अपने इस अधिकार की क़दर करती है | अधिकतर केंटनों में 
धलाचारी धवाला' होने पर भी कुछ विद्वानों की राय 'इख्तियारी हवाले” के ही पद्न में है, 
क्योकि उन की राय भे आए दिन के जबरदस्ती हवालों मे मत देने से लोग तंग आ जाते 
हैं और सोच-विचार कर टीक टीक मत नहीं देते हैं। हवालें की सफलता का कारण 
स्विट्जरलैंड को प्राकृतिक दशा मी कही जा सकती है क्योकि छोटी-छोटी आबादी के 
स्थानों में, जहां दलबंदी का बहुत जोर नहीं दोता है, यह पद्धति खास तौर पर सफल 
हो सकती है। 
हवाले” से प्रजा के सिफ़ किसी नापसंद कानून के नामंज़र करने का अधिकार 
रहता है। किसी नई ज़रूरत के लिए नए क़ानून बनाने की इच्छा प्रकट करने का 
अधिकार प्रजा के “प्रस्तावना? से रक्‍्खा गया है। 'हवाला' प्रजा के द्वाथ में अपनी प्रतिनिधि 
सभा के काम का इलाज है, तो प्रस्तावना प्रतिनिषि-सभा की नाकामी का इलाज है | इयाले 
से घारासभा की ग़लतियों के प्रजा सैँभाल सकती है और प्रस्तावना से धारासभा के किसी 
प्रश्न पर चुप रहने से प्रजा खुद उस प्रश्न के उठा सकती है। प्रजा द्वारा क्लाबून बनाने 
के सिद्धांत का “प्रस्तावना' पद्धति एक स्वाभाविक फल है | श्रगर श्रजा के हाथ में 'प्रस्तावना' 
की ताक़त नद्ो तो किसी ऐसे प्रश्न पर क़ानून बनाने के लिए जो धारासभा का पसंद 
न हो, अखबारों और सावंजनिक सभाओं में कितना ही शोर मचने पर भी, धारासमा कुछ 
र् 
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प्रयक्ष न करके बेफिक्री से कानों में तेल डाल कर बैठ सकती है। प्रस्तावना की पद्धति से 
प्रजा, धारासभा पर ही निर्भर न रह कर, खुद उस प्रश्न को उठा सकती है। गैर-ज़रूरी 
या महज़ छेड़खानी के लिए. किसी मसविदे की प्रस्तावना होने पर स्विट्ज़रलेंड' में प्रजा उस 
के आमतौर पर नामंजूर कर देती है। मगर कभी-कभी बहुत ज़रूरी विषयों पर, धारा-सभा 
का कट्टर विरोध होने पर भी, प्रजा की तरफ़ से मसविदों की प्रस्तावना होती है, और प्रजा 
उन के स्वीकार करती है। कुछ राजनीतिशों का हवाले से अधिक 'प्रस्तावना” के ख़िलाफ़ 
विरोध है। उन का कहना है कि हवाले” के लिए जो क़ानून भेजे जाते हैं उन पर तो 
धारासभा विचार भी कर चुकी द्ोती है और वे “कार्यकारिणी समिति” के दक्ष मनुष्यों के गढ़े 
हुए. भी होते हैं । मगर जो क़ानून प्रस्तावना? में प्रजा की तरफ़ से आते हैं उन पर कही 
पहले श्रच्छी तरद न तो विचार ही हो चुका होता है, और न वे होशियार और अनुभवी 
मनुष्यों के द्वारा गढ़े ही गए होते हैं। ऐसे कानूनों के मज़्र हो जाने पर उन पर अमल 
में दिक्‍क़तें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि उन के गढ़नेवाल्ों के! कार्यकारिणी या धारासभा के 
सदस्यों की तरह अमली दिक्कतों का शान न रहने से उन कानूनों में अ्मली कमियां रह 
जाती हैं। दूसरे मौजदा क्लाननों के क्षेत्र में दखल देनेवाले क्रानून भी प्रजा के श्रज्ञान से 
प्रस्तावना के द्वारा पेश हो कर पास हो सकते हैं। मगर पहले जितना “प्रस्तावना' का विरोध 
किया जाता था अब उतना नहीं होता है। स्विट्ज़रलेंड का इतिहास, स्विदज़रलैंड की 
प्रजा की देशभक्ति और स्थानिक स्वराज्य की पुरानी आदत के कारण और स्वीट्जरलैंड 
के लोगों की आर्थिक स्थिति में एक दूसरे से बहुत फर्क न होने से यहां की भूमि खालिस 
प्रजासत्ता के पौदों के लिए आज तक तो बड़ी उपजाऊ साबित हुई है । आगे का हाल 
कहना बड़ा मुश्किल है । दुनिया में द्वितों का संघर्ष बढ रहा है। कौन कद सकता है कि 
इटली या जर्मनी की तरह स्विदज़रलेड में हित संघर्ष का घटाटोप संग्राम छिड़ जाने पर 
यह संस्थाएं उस नई कसौटी पर कैसी उतरेगी ! 


(३ ) कार्यकारिणी 


कैंटनों की कार्यकारिणी-सत्ता एक समिति के हाथ में होती है । मुखतलिफ़ 
कैंटनों में पाँच से तेरह तक, मुखतलिफ़ संख्या की, यह समिति होती है। इस 
समिति के 'शासन-समिति” या छोटी कौंसिल? या “स्टेट कॉंसिल' के नाम से पुकारते 
हैं। इस समिति के सदस्यों का चुनाव दो कैटनों के छोड़ कर और सब कैंटनों में श्रपनी- 
अपनी व्यवस्था के अनुसार एक से लें कर पांच बरस तक के लिए प्रजा खुद करती है । 
फ्रीबर्ग श्ौर वेले नाम के दो कैंटनों में उन का चुनाव वहां की धारासभाए' करती हैं। 
कार्यकारिणी समिति का एक प्रधान चुना जाता है जिस के आम तौर पर “लैंदमान' कहते 
हैं। लैंदमान हर रस्मेारिवाज के काम में कैटन की सरकार का सिश्मौर और क्षैटन का 
प्रतिनिधि समक्का जाता है। मगर उस के समिति के दूसरे सदस्यों से न तो कोई झधिक 
अधिकार ही प्रा द्ोोते हैं, और न और किसी बात में वह उन से मिन्न समझा जाता है। 
कार्यकारिणी समिति' या 'शासन-समिति' का काम क्वानूनों के अमल में लाना, शांति 
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और सुव्यवस्था क्रायम रखना, कानूनी मसविदे तैयार करना, कम्यूनों के शासन की देख- 
शेख करना और दर प्रकार से कैंटनों के हितों की रक्षा करना होता है । शासन का काम 
चलाने के लिए अर्थ, शिक्षा, न्याय, पुलिस, स्वास्थ्य, व्यापार, उद्योग, कृषि इत्यादि के 
बाग कार्यकारिणी के सदस्यों में बाँठ दिए जाते हैं। 'कार्यकारिशी समिति” का मुख्य 
काम धारासभा अ्रथवा प्रजा के बनाए हुए कानूनों और उन के हुक्‍्में पर अ्रमल करना 
होता है। समिति के सदस्यों के केटन की धारासभा में जा कर चर्चा में भाग लेने का 
अधिकार होता है | मगर उन का वहां मत देने का अधिकार नहीं होता है। कुछ छोटे 
अधिकारियों के नियुक्त करने और एक हृद तक अपनी मर्ज़ी के अनुसार खज़ाने का रुपया 
खर्च करने का भी अधिकार समिति के कई केंटनों में है। कानूनों की व्याख्या करने 
और कहीं-कहीं सावंजनिक कर और आशिक प्रश्नों पर अपील सुनने का काम भी यह 
समिति करती है । 

शासन का काम चलाने के लिए सब से छोटे कीटनों के छोड़ कर और सय 
केटन जिलों में बटे हुए हैं, जिन के बेटसिक कहते हैं । हर बेद्सिक में एक बेट्सिक 
गान या प्रीफेक्ट होता है | इस अधिफारी के मुखतलिफ़ केंटनों में कार्यकारिशी समिति 
या धारासभा या प्रजा चुनती है। परंतु दर हालत में वह कंटन की सरकार का ही प्रति- 
निधि माना जाता है। किसी-किसी केटन में बेटसिकंमान की शासन-कार्य में सहायता 
करने के लिए पजा की चुनी हुई सभाएं भी होती हैं | श्वेज्ञ केंटन के छः के छः जिलों में 
इस प्रकार की सभाए हैं। इस कंटन में सन्‌ १७६८ ई० के पूर्व एक साव॑जनिक सभा के 
द्वारा शासन चलता था । बाद में यहां वह प्रथा बंद हो गई या शायद उसी पद्धति ने यह 
दूसग रूप धारण कर लिया जिस से इस कंटन की पुरानी एक सार्वजनिक सभा के 
स्थान में हर ज़िले में ६ सभाए. बन गईं | मगर इस एक केटन के ही सारे ज़िलों 
में इस प्रकार की सभाएं हैं | दूसरे केंटनों में नहीं है। बेटसिकंमान के अ्रधिकार का 
काल भी उतना ही होता है जितना उस कैंटन के लदमान का होता है। मगर समय 
पूरा हो जाने के बाद वह फिर चुना जा सकता है। उस का काम भी कानूनों, कार्यकारिणी 
समिति के आदेशों और न्यायाधीशों के ,फैसलों फे! अमल में लाना, सावंजनिक शांति पर 
सुव्यवस्था काझम रखना, और कम्यूनों के शासन और अपने मातहत अधिकारियों और 
गा्बों के मुखियों की कारंवाई की देख-रेख करना होता है। श्वेज़ केंटन के बेटसिक की 
सभाओं में सब बालिश नागरिक मर्द भाग लेते हैं | यह सभाए. ज़िले के अधिकारियों और 
कुछ न्यायाधीशों के चुनती है और कंटन की सभाओं की तरह अपने ज़िलों में कर 
लगाने और उन के खर्च करने, का काम भी करती हैं| स्विट्जरलैंड में स्थानिक-शासन 
की सब से छोटी इकाई कम्यून है जिस का ज़िक्र इस श्रध्याय के शुरू में ही हो चका है । 


( ७ ) न्याय-शासन 
हर केंटन का शअपना-अपना न्‍्यायशासन भी अलग द्वोता है। न्यायाधीशों के 
सीधा प्रजा या धारासभाएं चुनती हैं | दीवानी के लिए हर फम्यून में एक “जस्टिस श्रॉब्‌ 
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दि पीस! की अदालत होती है जिस के न्यायाधीश के अक्सर बिचवई भी कहते हैं क्योंकि 
हर मुकदमे में उस का पहला फ़र्ज़ बीच में पड़ कर लड़नेवालों में आपस में बीच-ब्रिचाव 
कर देने की कोशिश करना होता है । जब इस प्रकार झगड़ा नहीं पटता है तब वह उस 
पर न्यायाधीश की तरह अपनी अदालत म॑ विचार करता है । उस के छोटे-छोटे मुक्तदमों 
पर ही बिचार करने का अधिकार होता है | 


इस अदालत के ऊपर जिले की श्रर्थात्‌ बेटसिक़ की अदालत होती है । उस में 
पाँच से सात तक प्रजा के चुने हुए न्यायाधीश होते हैं । जिले की अदालतों के ऊपर क्ैंटन 
की अदालते' होती है। जिन में सात से तेरह तक आम तौर पर धारा-सभा के चुने हुए 
न्यायाधीश होते हैं। जिले की अदालतों की अ्रपीलें केटन की श्रदालतों में जा सकती हैं। 
मगर इन अदालतों को क्रिसी क़ानून को राज-व्यवस्था फे खिलाफ़ ठहराने का हक़ नहों 
होता है| फ़ौजदारी के मुक्तदमों के लिए हर ज़िल म अलग अदालते होती हैं जिन में 
वाक़यात पर राय देने के लिए न्यायाधीशों के साथ प्रजा की चुनी हुई श्राम तौर पर छः से 
नौ आदमियों तक की जरी भी बैठती हैं। वाक़यात पर फ़ैसला हो जाने के बाद इन 
अदालतों की श्रपीलें भी कंटन की अदालतों के पास जा सकती हैं। तीन केंटनों में 
ध्यापारिक रगड़ों का फैसला करने के लिए खास व्यापारी अदालते हैं। इन में एक दो 
न्यायाधीश और दो से पाँच तक व्यापारी मामलों की अश्रच्छी तरह सममनेबाली व्यापारी 
न्याय करने के लिए बैठने हैं। खास हालतों में इन अ्रदालतोा की अपीलें भी साधारण 
अदालतों में जा सकती हैं। नौ केंटनों में मालिकों और मजदूरों के कगड़ो का फैसला 
करने के लिए उद्योगी श्रदालते भी हैं। इन में दोनो पक्ष के आदमी न्यायाधीश का काम 


करते हैं | इस प्रकार की अदालतों में झगड़े बड़ी जल्दी और श्रक्‍्सर ब्रिना किसी खर्च के 
पट जाते हैं । 


३---संघीय सरकार 


(१) व्यवस्थापक-सभा 


( १) नेशनल राय-स्विटज़रलेंड की व्यवस्थापक्‌्त सभा को "नेशनल 
एसेबली' अर्थात्‌ (राष्ट्रीय समा! कहते हैं। दुनिया की दूसरी संघीय सरकारों की तरह इस देश 
की व्यवस्थापक-समा की भी दो शाखाए हैं | एक को 'नेशनल राथ” या 'नेशनल कौंसिल! 
फहते हैं और दूसरी के 'स्टांडराथ” या 'कौंसिल श्रॉव स्टेटस! । संघीय सरकार की सारी सत्ता 
नेशनल एसेंबली में मानी गई है । कार्यकारिणी और न्याय-विभाग को भी व्यवस्थापक- 
सभा ही के आधीन माना गया है। 

“नेशनल कौंतिल का मुकाबला इगलेंड के 'हाउस आबू कॉमंस” से किया जा 
सकता है। 'नेशनल कौंसिल” के सदस्य प्रजा के सीषे ओर गुप्त* मतो से तीन साल के 


____ +हापरेषट पंढ सीछेट बैखट । 


स्विट्जसलेंड की सरकार [ रश्३ 


लिप चुने जाते हैं । हर केंटन से बीस हज़ार श्राबादी या उस के अ्रधिक भाग के लिए 
एक सदस्य चुना जाता है | मगर हर हालत में कम से कम हर केंटन से एक सदस्य अवश्य 
चुने जाने की फ्रैद रकखी गई है । हर मर्दमशुमारी के बाद संघीय सरकार चुनाव के नए 
किले बनाती है और आबादी के अनुसार कँटनों के प्रतिनिषियों की संख्या घटाई-बढ़ाई 
जाती है। प्रारंभ में 'नेशनल कौंसिल' में १२० प्रतिनिधि थे; सन्‌ १६१० ई० की मदुम 
शुमारी के बाद उन की सख्या बढ़ कर श८६ हो गई थी। बर्न के नेशनल कौंसिल में ३२ 
प्रतिनिधि थे, ज़्यूरिच के २५४ प्रतिनिधि, वाड के १६ और उरी और ज़ग जैसे छोरे-छोटे 
केटनों के सिफ़ एक-एक ही प्रतिनिधि थे। आम तौर पर चुनाव के एक जिले से दो या 
नोन या चार प्रतिनिधि चुने जाते हैं। बीस वर्ष के ऊपर के सब भर्द नागरिक--जिन के 
नागरिकता के अधिकार केटनों ने छीन न लिए. हो---'नेशनल कौंमिल” के चुनाव में भाग 
ले सकते हैं। श्रक्टूबर के आख़िरी रविवार के दिन, मारे स्थिटज्रलड़ में जगह-जगह 
पर नशनल कोसिल' के प्रतिनिधियों का चुनाव होता है! चुनाव में सफलता के लिए हर 

म्मीदवार को मतो की बहुसख्या अर्थात्त सारे मतो की आधी से अधिक संख्या की ज़रूरत 
हँ'ती है। परत पहली बार पर्च पटने एर अगर किसी उम्मेदवार को इतने मत नहीं मिलते 
हैं, तो दो तीन हफ़्ते बाद फिर दूसरी बार चुनाव होता है। और इस दूसरे पर्चे पर जिस को 
सत्र से अधिक मत मिलते हैं उस को चुन लिया जाता है। सिर्फ एक पादरी लोग उम्मीदबार 
नहं। हो सकते हैं| दूसरे मतदारा में से काई भी कौसिल की मेबरी के लिए. खड़ा हो सकता है। 

नेशनल कौलिल' के सदस्यों को सभा में हाजिर रहने के दिनों के लिए फ्री 

दिन के लिए बीस फ्राक भत्ता और आने-जाने का सफर ख़च मिलता है | सभा में देर से 
आनेचाली का भत्ता काट लिया जाता है। 'नेशनल कौसिल”' की हर एक साधारण 
ओर असाधारण बैठक शुरू होने पर सभा अपने सदस्यों मे स एक सभा का अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष और चार मत्री चुन लेती है । मगर यह शर्त रक्‍्खी गई हे कि जो चुनाव की 
सभा के अध्यक्षु के स्थान पर बैठता है उस को उस्री सभा की बैठक के लिए श्रध्यक्ष या 
उपाध्यक्ष नहीं चुना जा सकता है; न उपाध्यक्ष को लगातार दो बैठकों में उपाध्यक्ष चुना 
जा सकता है। इस शर्त को रखनेवालों ने शायद यह सेचा द्वोगा कि साल भर में 
नेशनल कौंसिल की एक ही बैठक हुआ करेगी । मगर काम बढ़ जाने से अब साल भर में 
सभा की दो बार बैठके होती हैं। एक बार बैठक जून के पहले सोमबार और दूसरी बार 
दिसबर के पहले सोमवार से शुरू होती हैं। परंतु इन दोनों सालाना बैठकों के व्यवस्थापक 
कल्पना मे एक द्वी बैठक मान लिया गया है, और साल भर तक एक ही अधिकारी सभा 
का काम चलाते हैं | उपाध्यक्ष और मंत्रियों के चुनाव में अध्यक्ष अ्रन्य साधारण सदस्यों की 
तरद भाग लेता है। परतवु प्रस्तावों और मसविदों पर जब्च सभा के सदस्य बराबर-बराबर 
दोनों तरफ़ बैंट जाते हैं, तमी गाँठ पड़ जाने पर, वह अपना मत देता है, आम तौर पर 
नहीं । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मंत्रियों को मिला कर एक ब्यूरो बन जाता है, जो सभा की 
कमेटियों को चुनता, मत गिनता और सभा का सारा काम-काज चलाता है। 


(२) स्टेंटराय-...'स्टेंडगथ” या 'कौसिल श्रॉव्‌ स्टेट्स! में ४४ सदस्य होते हैं । 


रश्र ] यूरोप की सरकारें 


हर एक छोटे-बड़े केंटन से इस सभा के लिए दो-दो सदस्य चुने जाते हैं" । सदस्यों के 
चुनाव की शर्तें, ढंग, श्रौर उन के सदस्य रहने का काल और भत्ता मुखतलिफ़ केंटन 
अपनी-अपनी इृच्छानुसार तय करते हैं। अधिकतर कंटनों में सदस्यों को सारी मताधिकारी 
गजा चुनती है। मगर सात कटनों में उन को केटनों की धारासभाएं चुनती हैं। पाँच पूरे 
कैंटन और सारे आधे कंटन सदस्यों को सिफ़ एक साल के लिए चुनते हैं | एक केंटन दो 
साल के लिए चुनता है, एक चार साल के लिए और बाक़ी तीन साल के लिए श्रस्तु इस 
विषय में केटनों की कार्रवाई में समता नहीं होती है। स्टेंडराथ के सदस्यों का भत्ता भी 
कैंटनों के खज़ानों से दिया जाता है। श्राम तौर पर यह भत्ता उतना ही होता है जितना 
फि सघीय ख़ज़ाने से नेशनलराथ के सदस्यों के मिलता है| मगर इस में भी मुख्ततलिफ़ 
कंटनों में कुछ न कुछ भेद रहता है। श्रस्तु स्टेडराथ सिद्धांत के सिवाय चाल-दाल में 
भी बिल्कुल संधीय संस्था है । 

संयुक्त राज्य अमेरिका की सिनेट के ढंग पर, संघ के सदस्य प्रांतों से दो-दो 
प्रतिनिधि लें कर, स्विदज़रलेड की स्टेंडरायथ बनाई गई है। मगर अमेरिका की सिनेट की 
तरदद महत्त्व का स्थान देश की राजनीति मे स्टेडराथ को नहीं है। फिर भी हाउस श्रॉव 
लाइम! की तरह बिल्कुल कमज़ोर संस्था भी वह नहीं है। स्टेडराथ का संगठन नेशनल 
राथ का-सा ही है । पहले इस संस्था का अधिक भहक्त्व था । परतु धीरे-धीरे वह नष्ट हो गया 
है| चत॒र और महत्वाकांक्षी लोग स्टेंडगाथ की बजाय नेशनलराथ में ही जाना अधिक 
पशक्षद करते हैं। क्वानूनन स्टेडराथ को नेशनलराथ के बराबर सत्ता होती है | श्रकमर 
नेशनलराथ के भेजे हुए मसविदों को स्टेंडराय नामंजूर कर देती है! मगर प्रस्तावना और 
स्वतत्रता में वह नेशनलराथ का मक़ाबला नहीं कर सकती है। 


( ३ ) काम-काज - नेशनल एसेबली को संघीय सरकार की सब प्रकार को 
सत्ता का पूरा उपयोग करने का अधिकार है। क्रानून बनाने के साथ-साथ शासन और 
न्याय-संबंधी काम भी व्यवस्थापक-सभा करती है। सधीय मन्रि-मंडल, राष्ट्रीय न्यायालय के 
न्यायाधीशों, चांसलर और राष्ट्रीय सेना के कमाडर इन्‌ चीफ को ज्यवस्थापक-सभा चुनती 
है। सघीय कार्यकारिणी के खिलाफ शिकायतों और संघीय सरकार के मुखतलिफ़ विभागों 
के आपस के रूगड़ों का न्याय करने में व्यवस्थापक-सभा श्रदालत का काम करती है । 


क़ानून बनाने और खास तौर पर संघीय सरकार के अधिकारियों को चुनने औ्ौर 
संगठित करने, उन का वेतन निश्चित करने, दूसरे देशों से संघियां और केटनों के आपस 
के समभ्मैतों को मंज़र करने, सालाना राष्ट्रीय आय-व्यय तय करने, और ज़रूरत पड़ने पर 
व्यवस्थापक-सम्मेलन का रूप धारण फरके राज-व्यवस्था के संशोधन करने का काम भी 


"पूरे केंटन स्विट्ज्रलेंद में २२ ही हैं। मगर तीन कैंटनों के दो-दो केंटन करके २२ 
बना दिए गए हैं। मगर स्टेंडराथ के चुनाव में उन के दोनों भागों को मिला कर एक केंटन 
साना जाता है और इस किए चुनाव के सिप्‌ २२ ही केंटन साने जाते हैं 


ल्विदज़रलैंड की सरकार [रहे 


नेशनल ऐसेबली ही करती है। कानून पास करने का काम व्यवस्थापक-सभा की दोनों 
शाखाएं अपनी श्रलग-अलग बैठकों में करती हैं और किसी क़ानून को पास होने के लिए 
दोनों सभाओं में अलग-अलग बहुमत मिलने की ज़रूरत होती है। संघीय सरकार के अधि- 
कारियों को चुनने के लिए और रूणगड़ों का न्याय करने के लिए न्यायालय की तरद जब 
व्यवस्थापक-सभा की बैठक होती है, तब नेशनलराथ और स्टेडराथ दोनों के सदस्य मिल 
कर एक सभा में बैठते हैं और इस सभा में हर एक बात-की मंज्री के लिए सब के मिल 
क्र बहमतो की ज़रूरत होती है। सभाओं में भापण और इच्छानुसार मत देने की सब 
सदस्यों को पूरी स्वतंत्रता होती है । दोनो सभाओं के किसी प्रतिनिधि के निर्वाचन-त्षेंत्र के 
मतदार अपनी द्विदायतों के अनुसार उस प्रतिनिधि को मत देने के लिए. मजबूर नहीं 
कर सकते हैं | व्यवस्थापक सभा के किसी सदस्य को, जब तक वह सदस्य रहता है तब 
तक, किसी सख्त अपराध के सिवाय गिरफ़ार नहीं किया जा सकता है | 
भधीय सरकार की “कार्यकारिणी? समिति, जिस को 'फडरल कौसिल” कद्ठत॑ 
हैं, व्यवस्थापक-सभा की बैठके शुरू होने पर, दोनों सभाओं के अध्यक्षों के पास उन सारे 
प्रशो की एक सूची बना कर, जो उस के पास व्यवस्थापक सभा के सामने रखने के लिए 
आते हैं और उन प्रश्नों पर अपनी मीमासा लिख कर भेज देती है। इस सूची में वे सारे प्रश्न 
आ जाते हैं जो फेडरल कौसिल के पास उस की राय के लिए, भेजे जाते हैं, या जिन नए 
प्रक्षो के किसी केंटन की सरकार या कोई व्यक्ति नेशनल एसेबली के सामने लाना चाइते- 
हैं। दोनो श्रध्यक्ष मिल कर आपस में तय करते हैं कि कौन-सी सभा किस प्रश्न पर विचार 
करेंगी और इस फेसले को वह दोनों श्रपनी-अपनी समाश्रों के सामने पहले या दुसरे दिन 
की बैठक में रग्व देते हैं। नेशनलराथ का अध्यक्ष सभा की बैठक होने स पहले सभा की 
एक दो कमठियों को भी बुला लेता है जिस स कि उन कमेटियों की रिपोट सभा के बैठते 
ही बहस शुरू करने के लिए तैयार रहे | मसविदों पर चर्चा के समय कोरम के लिए भभा 
की बहुसंख्या की हवाज़िरी की ज़रूरत होती है; मगर उन के मंज़ूर होने के लिए, जितने मत 
पढ़े उन की बहुसंख्या की ज़रूरत होती है। एक सभा में मसविदा पास द्वो जाने पर उस 
सभा के शअ्रध्यक्ष और मंत्री उस पर दस्तख़त कर के दूसरी सभा के पास विचार के लिए 
मेज देते हैं ॥ दूसरी सभा के उस को जैसा का तैसा पास करने पर वह मसविंदा फिर पहली 
सभा के पास आता है और बद् सभा उस को क्रानून एलान करने के लिए फ़ेडरल कौंसिल 
के पास भेज देती है। अगर दूसरी सभा उस में संशोधन करती है तो वद्द फिर विचार के 
लिए, पहली सभा के पास आता है और पहली से फिर दूसरी के पास जाता है और इसी 
प्रकार दोनों समाओं के पास आता-जाता रहता है जब तक कि दोनों सभाश्रों की राय एक 
नहीं हो जाती है, या मतमेद की बात मसविदे में से मिकाल नहीं दी जाती है। मतभेद 
शेने पर जब मसविदे पूनः विचार के लिए सभाओं के पास जाते है तब उन की सिफ़ 
उन बातों पर ही बहस होती हैं जिन पर दोनों समाओं का मतभेद होता है--दूसरी बातों पर 
नहीं । 
फफेडरल कौंसिल” अर्थात्‌ स्विदज़रलैंड के मंत्रि-मंडल के सदस्यों को दोनों 


१२४ ] यूरोप की सरकोरें 


सभाओं में जा कर बोलने और जिस विषय पर चर्चा चल रही हो उस पर श्रपने अस्ताव 
पेश करने का दक्क होता है। उन से शासन के काम-काज के बारे में सदस्य सवाल मी 
पूछ सकते हैं जिस का उन को उसी दिन या दूसरे दिन की बैठक में जवाब देना पड़ता 
है । गर्मियों में रोज़ सबह आठ बजे और जाड़ों में नौ बजे सभाओं की बैठकें शुरू हो जाती 
हैं। श्राम तौर पर रोज़ पाँच घठे उन की बैठकें होती हैं । सदस्यों को काली पोशाक पहन 
कर सभाओं में आना होता दै और द्ाज़िरी के वक्‍त अपने नाम की पुकार होने पर जवाब 
देना या अध्यक्ष के सामने गैरहाज़िरी की वजह पेश करनी होती है। गैरहाज़िर सदस्यों 
के नाम कार्रवाई की किताब में लिख लिए जाते हैं, और अगर हाज़ियी होने के एक 
घंटे के अंदर नहीं आते है, तो उन का उस दिन का भत्ता ज़ब्त हो जाता है। 
समाओं का काम ' फेडरल कोंसिल के भेजे हुए किसी प्रस्ताव, मसबिदे, या रिपोर्ट, 
दूसरी सभा से श्राए हुए किसी कागज, किसी कमेटी की रिपोर्ट, किसी सदस्य के प्रस्ताव, 
या किसी श्रर्ज़ी पर चर्चा से शुरू दो सकता है। अध्यक्ष हर रोज़ सभा का' कार्यक्रम पहले 
से बना लेते हैं श्रौर उसी के श्रनुसार काम शुरू होता है। हर एक प्रस्ताव और रिपोर्ट 
समा के सामने जम॑ंन और फ्रेंच दो भाषाओं में पढ़ी जाती है । रिपोर्ट देनेवाली कमेटी 
के सदस्य उस के बाद उठ कर अपनी राय विस्तार से समझा सकते हैं और फिर उस पर 
बहस शुरू होती है। सभा के सदस्य अपनी जगहों से बोलते हैं | एक प्रश्न पर एक सदरय 
तीन बार से अधिक नहीं बोल सकता है । किसी सदस्य को लिखा हुआ व्याख्यान पढ़ने 
की इजाजत नहीं दोती है | चर्चा शुरू द्वो जाने के बाद जिन सदस्यों को चर्चा में भाग 
लेना होता है वह समा के अध्यक्ष फे पास अपने नाम लिख कर भेजते जाते हैं और 
जिस क्रम में उस के पास नाम पहुँचते हैं, उसी क्रम में वह सदस्यों को बोलने का मौक़ा 
देता है। सदस्य फ्रेच, जमंन, या इटालियन भाषा में बोल सकते हैं। आम तौर पर 
ल्विट्ज़रलैंड के पढ़े-लिखे लोग कम से कम इन में से दो भाषाएं. ज़रूर जानते हैं| मगर 
फिसी सदस्य की माँग पर सभा का अनुवादक व्याख्यान का सार इन में से किसी भाषा मे 
सममा सकता है | 
हर मसविदा पेश होने पर पहले केवल इस बात पर मत लिए जाते हैं कि उस 
विषय पर विचार किया जायगा या नहीं | विचार करने का निश्चय हो जाने 
पर फिर इस बात पर विचार किया जाता है कि उस मसविदे पर फौरन ही विचार 
किया जायगा, कुल मसबिदे पर इकद्धा विचार किया जायगा, था उस के अलग-श्र॒लग 
भागों पर विचार किया जायगा | किसी प्रश्न पर विचार करने का निश्चय करने के 
बाद उस संबंध के प्रस्ताव को 'फ़ेंडरल कौंसिल' के पास भेज दिया जाता है और 
'फ़ेडरल कौंसिल” बुसरे मौजूदा क़ानूनों का लिहाज़ रखते हुए उस विषय पर उचित 
असविदा बना देती है। इस प्रकार जो बातें जल्दी में सदस्यों की श्राख से बच जाती हैं 
डन को सब प्रकार के क्ानूनों को अ्रमल में लानेवाले अनुभवी ओर चतुर लोगों की यह 
कमेटी ठीक कर के व्यवस्थापक-सभा की इच्छानुसार क्रमब्रद्ध ढंग भें रख देती है। 
सब्‌ प्रकार के काम-काज पर विचार करने के लिए सभाओं की कमेटियां भी 
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कगवश्यकतानुसार बनाई जाती हैं | मगर किसी मसविदे को किसी कमेटी फे विचार के लिए 
सभा की राय ही से भेजा जाता है। कमेटियाँ का चुनाव सभा के सदस्यों के खुले या गुप्त 
मर्तों से होता है अ्रथवा अध्यक्ष और मंत्रियों का ब्युरो उन को नियुक्त कर देता है। 'स्टेंडराथ' 
की रेने और सेना इत्यादि कुछ खास विषयों की स्थायी कमेटियां हर साल नई चुनी जाती 
मोती हैं। सभाओं की बैंठकों का समय कम होता है और काम की भरमार अधिक होती है 
इस लिए, वक्त का बहुत ,रूयाल रख कर काम चलाना पड़ता है। दोनों सभाओं के कास- 
काम के नियम लगभग एक दी से होते हैं। उन में दर मामले की अच्छी तरह जाँच पड़ताल 
करने श्र उस पर अच्छी तरह बहस का मौक़ा देने का खास ख्याल रक्‍खा जाता है। 

किसी मसविदे या प्रस्ताव पर होती हुई चर्चा को बंद करने फे हि,0, सभा में 
हाजिर सठस्पों के दो-तिहाई मतों की ज़रूरत होती है। मगर जब तक कोई ऐसा सदस्य 
जिस ने चर्चा में भाग न लिया हो कोई संशोधन पेश करने श्ौर उस को समझाने 
की ₹छा ज़ाहिर करता है तव तक चर्चा बंद करने का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। 
आम तौर पर समाओं की बैठकें दर्शकों के लिए खली होती हैं। मगर 'फ़ेडरल कॉसिल' 
अथवा दस सदस्यों के प्रस्ताव पर सभाओ की बैठक बद भी हो तकती हैं। व्यवस्थापक 
सभा की कार्रवाई के सब कागज़ात एक फेडरल चांसलर नाम का श्रथिकारी अर्थात्‌ संघीष 
सरिश्तेटार या मुहाफ़िज दक़र सखता है जिस को व्यवस्थापक-सभा 'फेडरल कौंमिल! के 
चुनाव के समय चुनती है। यह अधिकारी 'फ़ेडरल कौंसिल' श्रर्थात्‌ मन्रि-मंडल का सदस्य 
नहीं होता है । एक नायब लरिश्तेदार या मुद्ाफ्षिज इफ़र की नियुक्ति भी फ़ेडरल कौंसिल 
करनी है । भद्गाफिज्ञ दफ़्तर के नेशनलराथ के काम-काज में मशगल रहने पर स्टेंडराथ 
का काम संभालने का भार नायब पर रहता है। मगर नायब की शिम्मेदारी दोनों सभाओं 
के काम के लिए होती है। व्यवस्थापक-सभा की जिन दिनो बैठके' नहीं होनी हैं, उन दिनो 
चांसलर 'फेडरल कोंसिल' के मंत्री की तरह काम करता है; कौंसिल की बैठकों में जाता है 
श्रौर कागजात और आदेश नैयार करता है। क़राननों के एलानों पर फ़ेंडरल कौंसिल के 
भन्री की हैसियत से चांसलर के दस्तखत भी रहते हैं। 

कटनों की तरह सघ में भी लाचागी और इखितियारी हवाले का प्रयोग द्वोता है। 
संघीय राज-ब्यवस्था के सशोधन के लिए लाचारी हवाले का प्रयोग द्वोता है। इख्तियारी 
टवाला साधारण कानूनों के लिए काम में आराता है | संघीय व्यवस्थापक-सभा की दोनों 
सभाएं अ्रगर संघीय राज-व्यवस्था की बिल्कुल पुनधंटना करने के लिए महमत हैीती हैं, तो 
वे नई राज-व्यवस्था को गढ़ कर उसी तरद्द पास कर लेती हैं, जिस तरह वे किसी और 
साधारण क़ानून को बना कर पास करती हैं। नई राज-व्यवस्था के इस प्रकार व्यवस्थापक 
सभा से पास हो जाने के बाद आ्राखिरी मंज़री के लिए, उस पर प्रजा के मत ज़रूर लिए 
जाते हैं। अगर दोनों सभाएं राज-व्यवस्था की पुनधंटना के प्रश्न पर सहमत नहीं होती हैं 
या पचास इज़ार मतदारों की तरफ़ से पुनर्धंटना की माँग शाती है तो पहले इस प्रश्न पर प्रजा 
के मत लिए जाते हैं कि पुन्घंटना की ज़रूरत है या नहीं | अगर प्रजा पुनर्षंटना के पक्ष में 
मत देती है तो व्यवस्थापक्र-सभा का नया चुनाव होता है, और नई चुनी हुई व्यवस्थापक-सभा 
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धुनर्घटना का काम हाथ में लेती है | राजर्यवस्था के किसी अंग का संशोधन व्यवस्थापरू- 
सभा उसी प्रकार कर सकती है जिस प्रकार वह साधारण क्रानून बनाने का काम करती है । 
मगर उस पर भी प्रजा का मत लिया जाता है। श्रथवा संशोधन के प्रस्ताव पर पचास दज़ार 
मतदारों की अ्र्ज़्ी आने पर व्यवस्थापक-सभा विचार करती है, और श्रगर बह उस से 
सहमत होती है, ते उस पर प्रजा का मत लेती है। अ्रगर प्रस्तावना का काई निश्चित 
रूप न हो कर अज्ञीं मं महज़ आम बाते होती हैं, तो धारा-तभाएं खुद अ्रस्ताव का 
निश्चित रूप बना लेती है। अगर व्यवस्थापक-सभा संशोधन के प्रस्ताव के विरुद्ध होती 
है तो बह उस प्रस्ताव के अपनी नामंज़्री की सिफ़ारिश या उसी विषय पर उस की बजाब 
अपने दूसरे प्रस्ताव के साथ अजा के मतों के लिए मेज देती है | हर हालत में राज-व्यवस्था 
के हर प्रकार के संशोधन के लिए मत देनेवाले नागरिकों की बहुसंख्या के साथ-साथ 
कैटनों की बहुसंख्या की भी मंज़्री की ज़रूरत होती है | सन्‌ १८ू७४ ई० से सन्‌ १६१७ 
६० तक स्विटज़रलेंड की व्यवस्थापक-सभा ने अपनी राज-व्यवस्था में इक्कीस संशोषन 
किए थे, और पाँच संशोघनों के छोड़ कर और सब प्रजा और कंटनो की बहुसंख्या से मज्ञ्‌र 
हुए, थे । 

साधारण क्लानूनों पर इख्तियारी हवाला लिया जाता है | ज़रूरी और व्यक्तिगत 
कानूनों के छोड़ कर और सब क़ानून और प्रस्ताव व्यवस्थापक-सभा में पास होने के बाद 
६० दिन तक मुलतवी रक्‍्खे जाते हैं, जिस से कि प्रजा का अगर वह चाहे तो हवाले की 
अर्ज़ी भेजने का मौका रहता हे | इस दमियान मे अगर तीस इज़ार मतदारों के दृस्ताक्षरो 
की एफ श्रर्ज़ी में या आठ केटनों की घारासभाओं की ओर से किसी क़ानून के विषय में 
'फेडरल कौंसिल के पास हवाले की मॉग पेश हो जाती है, तो फ़ेडरल कौंसिल को माँग का 
बाक़ायदा एलान होने के चार दृफ़े के श्रंदर उस क़ानून पर प्रजा का मत लेना होता है । 
अगर सारे कैटनों स मत डालनेवालो की संख्या की बहुसंख्या उस क्रानून के पक में मत देती 
है तो फडरल कौंसिल उस क़ानून का अ्रमल के लिए एलान कर देती है। अगर मत 
देनेवालों की बहुसंख्या उस के खिलाफ होती है ते वह क्रानून रद क़रार दे दिया जाता है | 
अगर इबाले की माँग नहीं की जाती है, तो ६० दिन का अर्सा ख़त्म होने पर आप से आप 
कानून अमल में आ जाता है। केटनों की तरह सघ में भी प्रजा अपने इस अधिकार का 
गा्टे-बगाहे ही उपयेग करती है। सन्‌ श्८७४ ई० से सन्‌ १६०८ ई० तक व्यवस्थापक-सभा 
से २६१ ऐसे प्रश्न मज़ुर हुए थे जिन पर अख्तियारी हवाला लिया जा सकता था। मगर सिर्फ़ 
वीस प्रश्नों पर हवाले की माँग हुई थी, और तीस में से सिर्फ़ उन्नीस के प्रजा ने नाम॑ ज़ुर किया था। 

सन्‌ १८८८ ई« की स्विटज़रलेंड की राज-व्यवस्था मे यह येजना थी कि राज- 
अ्यवस्था की बिल्कुल पुनर्घंटना की प्रस्तावना पचास हज़ार मतदार कर सकते थे। राज- 
व्यवस्था में एक-दो कोई ख़ास संशोधन करने का अधिकार प्रजा का नहीं था। सन्‌ 
श्प:६१ ६० से खास संशोधनों को प्रस्तावना करने का अधिकार भी प्रजा के दे दिया गया 
था | अब फ्चास हज़ार मतदार, जब चाहें तब व्यवस्थापक-सभा के उस की मर्जी दो या 
न हो, राज-व्यवस्था में प्रस्तावित संशोधनों पर प्रजा का मत लेने के लिए मजबूर कर सकते 
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है। ध्यवस्थापउक-सभा उन संशोधनों के विरुद्ध होने पर अधिक से अधिक उन को नामजूर 
करने की प्रजा से सिफ़ारिश कर सकती है या उन संशोधनों के स्थान पर झपने संशोधन 
पेश कर सकती है | जब प्रस्तावना का अ्रषिकार प्रजा के दिया गया था, तब कुछ लोगों 
का ख्याल था कि प्रजा के हाथ में राज-व्यवस्था के संशोधन की ससा चले जाने से 
ऊटपटाँग संशोधन पेश होने लगेगे श्रौर राज-व्यवस्था खतरे में पड़ जायगी। मगर यह 
इर व्यर्थ साबित हुआ है, क्योकि तीस वर्ष के श्रंदर सिर्फ़ दस राज-ब्यवस्था के संशोधन 
प्रत्रा की तरफ़ से आए और उन में से भी सिफ़ चार ही को श्रजा ने मंज़्र किया। 
स्विद्जरलेंड में प्रजा के राज-काज में हिस्सा लेने के अनुभव से यह कहा जा सकता 
है कि साधारण लोग इतने गैरज्िम्मेदार नही होते जितना कि आ्रामतौर पर उन को समझा 
जाता है। 
शुरू-शुरू में एक सशोधन ज़रूर ऐसा ग्रजा ने पास कर दिया था, जिस को इस 
सत्ता का दुरुपयोग कह सकते हैं। यह सन्‌ १८६२ ई० का एक राज व्यवस्था में सशोधन 
था जिस के अनुसार राज-व्यवस्था में यह शर्त रख दी यई थी कि स्विद ज़् रलेंड में पशुओ 
को बिना पहले बेहोश किए उन की, यहूदियों के ढंग से गला काट कर खन ब्रहा कर; हत्या 
नडां को जा सकती है।! यह सशोधन पेश हुआ तो पशु-संकट -हरण सभा के आंदोलन के 
रण था, मगर अधिकतर उस के पीछे यहूदियों के ख्िलाफ़ लोगों का आम बुरज 
और व्यापारी जलन थी। अन्यथा क़स्ताबखानों के नियम की राज-ध्यवस्था में घुसने की 
कोई जरूरत नहीं थी | मगर इस संशोधन पर अमल करने के लिए क्वानून नहीं बनाए गए 
और अधिकतर कंटनों में यह संशोधन मुर्दा ही रहा है । हवाला और प्रस्तावना दोनों ही स्विट्‌- 
ज़रलड की सबीय सरकार के अमल में उपयोगी साबित हुए हैं । श्रभी तक दोनों का उप- 
योग सिर्फ़ राज व्यवस्था की शर्ता का सशोधन करने के लिए ही होता है| सन्‌ १६०६ ई० 
में ' फेडरल कोतिल! ने सारे क़ानून और प्रस्तावों की प्रस्तावना और हवाले का अधिकार 
पत्रास इज़ार मतदारो को दे देन की एक आयोजना रक्‍खी थी । मगर वह योजना व्यवस्था- 
पक-सभा मे स्वीकार नहीं हुई थी। प्रस्तावना ओर हवाले का क्षेत्र बढ़ा देने की बाते बहुत 
दिनों स ध्वय्ज रेड के सुधार में चलती हैं, और मुमकिन है कि उस का ज्ेत्र शीघ्र हीं 
बढ़ा दिया जाय, क्योकि उस में दिक्‍क़त ओर खर्च इतना नहीं होता है जितना उस से 


फ़ायदा होता है | 
(२) कार्यकारिणी 


फेडरल कोंसिल और प्रमुख--स्विट ज़्रल ड की राज-व्यवस्था में राष्ट्र की कार्य 
कारिणी सत्ता सात आदमियो की एक “संघीय समितिः--- फेडरल कौंसिल--में रकखी राई है | 
इस समिति के सदस्यों को हर नई लेशनलराथ के चुनाव के बाद व्यवस्थापक-सभा की दोनों 
शालाओं के सदस्य एक सभा में इकह ब्रैठ कर तीन वर्ष के लिए चुनते हैं | मेशनलराथ 
की उम्मीदवारी का अधिकारी हर एक स्विट्ज़रलेंड का नागरिक फेंडरल कॉसिल के लिए. 
खड़ा हो सकता है। मगर एक केंटन से दो सदस्यों का अथवा एक ही कुटुंब या नजदीक 
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के रिश्तेदारों का एक साथ फेडरल कौंसिल के लिए चुनाव नहीं किया जा सकता है। 
इंग्लैंड के मंत्रिमंडल में आस्टिन चेंबरलेन और नेबिल चेंबरलेन! एक ही खानदान के 
दो मनुष्य मंत्रि-पद पर बैठ कर खानदानी नीति की सफलता पर गय॑ कर सकते हैं, परतु 
स्थिटफ़रलैंड में ऐसा होना सर्वंथा असभव है। फेंडरल कॉसिल का सदस्य चुन जाने पर 
कोई सदस्य दूसरे किसी संघीय या कैटन पद पर रह या दूसरा कोई व्यापार और धंधा कर 
नहीं सकता है। यहां तक कि अगर वह व्यवस्थापक-सभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं--- 
जैसा कि ग्राम तौर पर द्वोता है--तो उन को अ्रपनी व्यवस्थापक-सभा की जगहो से इस्तीफ़ा 
दे देना होता है। उन को अठारह हज़ार फ्रांक' सालाना का राष्ट्रीय खज़ाने से 
वेतन मिलता है। 'फ़रेडरल कॉसिल' का प्रमुख संघ का प्रमुख कहलाता है। उस को और 
उस के नायब को--जिस का खिताब फेंडरल कौंसिल का उपप्रमुख होता है--- नेशनल 
ऐसबली हर साल फेडरल कौंसिल के सात सदस्यों में स चुनती है | प्रमुव का एक काल 
खत्म दो जाने पर दूसरे चुनाव में वह फिर प्रमुख या उपप्रमुख भी नहीं बन सकता है| 
एक ही सदस्य लगातार दो बार उपप्रमुख भी नहीं बन सकता है। मगर एक साल के 
उपप्रमुख को दूसरे साल प्रमुख चुनने का रिवाज सा हो गया है । 


स्थिट़्रलेंड के मंत्रि-मंडल के सदस्यों की बराबरी इंग्लैंड या फ्रास की कैबिनेट 
के सदस्यों से न करके एक प्रकार से उन देशों के राष्ट्रीय विभागे। के सेक्रेटरियो से ही 
करना अधिक उचित होगा, क्योंकि स्विट्जरलेंड के मत्रि-मडल फे सदस्यों को विभागों की 
नीति तय करने से श्रघिक विभागों का कामकाज चलाने का काम ही अधिक करना होता 
है | राजनीतिक बातों म॑ सूक रखने के साथ-साय उन्हें शासन की छेाटी-छोटी बातो की भी 
सूझ रसनी होती हे । उन का काम इलका करने के लिए उन के प्राइवेट सेक्रेटरी तक नहीं 
दिए जाते हैं। स्विट्जरलेंड के मंत्रिमंडल के सदस्यों का कोई खास निवास-स्थान, 
पहरेदार या और कोई शान-शैकत भी नहीं होती है । वह्द अन्य साधारण नागरिकों की 
तरह रहते हैं । फिर भी लोग उन को बड़ी इज्जत की नजर से देखते हैं जिस से स्विट्जर- 
लेंड में बड़े-बड़े मधत्वाकाक्षियों को 'फ़ेडरल कौंसिल” का सदस्य बनने की इच्छा रहती है। 
फ़ेडरल कोंसिल का शासन हमेशा बहुत ऊँचे दर्जे का रहा है । 


स्थिट्जरलंड की संघ के प्रमुख को फ्रांस प्रजातंत्र या जर्मन प्रजातंत्र की तरह फेाई 
खास कार्यकारिशी के अ्रधिकार नहीं होंते हैं। उस का काम सिर्फ़ 'फेडरल कौंसिल' के 
अध्यक्ष स्थान पर बैठ कर कौंसिल की कारवाई चलाना, शासन की देख-रेख रखना और 
खाल मौक़ों पर आवश्यकतानुसार देश के भीतर और देश के बाहर स्विद्ज़रलेंड प्रजातंत्र 
के प्रतिनिधि की हेसियत से कुछ कामो में भाग लेना होता है। सघीय सरकार के शासन 
का कास सहूलियत से चलाने के लिए प्रजातंत्र की राज-ब्यवस्था के अनुसार सात विभागों 


"सन्‌ १४३२ है के राष्ट्रीय मंजि-मंडज में आस्टिग लेंबरद्ेन जलसेना सचिय 
और नेविक्ष 'वेंबरलेन भ्र्थलचित्र थे । 


॥स्विट्करजेंड का सिक्का । 
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में बाँट दिया जाता है। एक “राजनीतिक विभाग? होता है जिस में परराष्ट्र विधय और 
नागरिकता, संघीय चुनाव और प्रवास के क़ानून बनाने का काम भी आ जाता है। रह- 
बिभाग, न्याय और पुलिस-विभाग, सेना-विभाग, कर और अर्थ-विभाग, डाक और रेल- 
विभाग, व्यापार-बिभाग, उद्योग-विभाग, और कृषि-विमाग छः दूसरे शासन-बिमाग होते 
हैं । इन विभागों के प्रमुख ' फेडरल कौंसिल' के सात सदस्यों में बांद देता है। राज- 
व्यवस्था में साफ़-साफ़ लिखा है कि, “ब्रिभागों का बाँट सिर्फ़ शासन की सहूलियत के 
लिए. किया जाता है और शासन के हर प्रश्न का फैसला फेडरल कौंसिल मिल कर करेगी।”” 
आमतौर पर ' फेडरल कौंसिल' के वही सदस्य, जब तक उन की काम करने की इच्छा 
रहती है, बार-बार चुन लिए जाते हैं। सरकार का काम बढ़ जाने से आज कल बिभागेा 
की देख-रेंख रखनेवाले सदस्यों के पहले से कुछ अधिक निश्चय की स्वतंत्रता रहती है । ' 
कौंमिल का केरम चार सदस्यों का होता है शोर कोई सदस्य बिना वजह बतलाए कौंसिल 
की किसी बैठक से गैरहाज़िर नहीं हो सकता है। पदों पर अविकारिया के नियुक्त करने 
के प्रश्नो को छोड़ कर ओर सब प्रश्नो पर फेडरल कोंसिल में ज़बानी मत लिए जाते हैं । 
सभा की बैठकों की कारवाई का सार प्रजातत्र के सरकारी गज्ञट म॑ बराबर छपता है। 

स्विटजरलेड की .फेडरल कॉंसिल देखने मे इग्लेड या फ्रांस के मंत्रि-मडल की 
तरह लगती है, परंतु उस का वास्तव म॑ उस तरह का मत्रि-मडल नहीं कह सकते हैं| 
लिट्ज़रलेड में मत्रि-मंडल की सरकार नहीं होतो है क्योकि यद्यपि कौंसिल मसविदे तैयार 
कर के व्यवस्थापक-सभा के सामने रखती है, और कौंसिल के सदस्य व्यवस्थापक-सभा में 
जा कर बहस म॑ भाग लेते हैं---फिर भी, वद्द व्यवस्थापक-समा के न तो सदस्य होते हैं, न 
व किसी एक दल के सदस्य या एक नीति या एक विश्वास के माननेवाले दोते हैं; न उन 
सब्र का ज़रूरी तौर पर हर ग्रश्न या मसबिदे पर एक मत होता है; और न उन के मसविदे 
व्यवस्थापक-सभा में नामज़ुर हो जाने पर वह अपने पदों से इस्तीफा देते हैं । एक बार 
फेडरल कौंसिल के एक पुराने सदस्य ने अपने मसबिदे के प्रजा के नामज़ूर कर देने पर 
इस्तीफा दे दिया था तो स्विटज़रलड भर में इस बात पर बड़ा आश्चर्य प्रकद किया गया 
था | स्विदज़रलेंड की फेडरल कौंसिल श्रसल में वहां की व्यवस्थापक सभा की एक कार्य- 
बाहक समिति होती है, फ्रांस और इगलड मे कार्यकारिणी की सत्ता प्रमुख और राजछत्र 
को होती है, और मत्रि-मडल के सदस्यों को कायकारिण! का यह सिरताज नियुक्त करता 
है। मगर स्विटज़रलेड की कार्यकारिणी समिति के वहा की व्यवस्थापक-समा नियुक्त करती 
है और कार्यकारिणी का हर एक सदस्य अलग-अलग नियुक्त किया जाता है | मगर 
समिति के सदस्य अपने मत भेदीं को समिति के अदर ही तय करके इमशा बाहर एक 
मत से काम करने की कोशिश करते हैं। श्रस्तु, फेंडरल कौंसिल की राय को सब वज़न 
देते हैं । 

सिफ़ रोज़मरंह का ज़ान्ते का शासनकार्य द्वी ' फेडरल कौसिल' का करना होता है । 
दूसरे देशों के मंत्रि-मडलों की।तरह व्यवस्थापक-सभा को नाक पकड़ कर चलानेबाली यह 
समिति नहीं होती है। उस के सिर पर बैठनेबाली नेशनल ऐसेंबली उस के मामूली 
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शासन के कामों में भी हस्तक्षेप कर के उन का रद कर सकती है, और ' फेडरल कौंसिल' 
कुछ नहीं कर सकती। सारी सत्ता ऐसेंबली में ही होती है; ओर फेडरल कॉसिल और 
नेशनल ऐसेंबली में किसी विधय पर मतभेद होने पर जिस नीति का ऐसेबली श्रादेश 
करती है, उसी पर कौंसिल चलती है। स्विटज़रलड में कार्यकारिशी और धारासभा में 
संबंध तो उतना ही निकट का रहता है जितना कि मंत्रिमंडल की सरकार के देशों में 
रहता है। मणर स्त्रिटज़रलेंड के इस संबंध और उन देशों के ऐसे ही संबंध में बहुत 
झतर होता है। फेडरल कौंतिल को कार्यकारिणी, कानून बनाने और न्याय-शासन 
तीनों प्रकार के काम करने होते हैं | कार्य-कारिणी को हैसियत से उस को व्यवस्थापक- 
सभा के पास किए हुए सारे कानूनों और प्रस्तावा नथा सघीय अदालत के सारें 
फ़ैसलों को श्रमल में लाना होता है। उस को देश के बाहरी हिनों पर नजर रखना 
और दूसरे राष्ट्रों स संबंध टीक रखना होता है। देश की भीतरी बन्हरी रक्षा का प्रबंध रखना, 
कुछ ऐसे श्रधिकारियों को नियुक्त करना जिन को नियुक्ति का अधिकार किसी और को नहीं 
दोता है, राष्र का आय-ब्यय तय करनः, बजट तैयार करना और हिसाबर-किनाब ठीक रखना, 
सारे सर्वीय अधिकारियों के काम की निगरानी रखना, सपीय राज-व्यवस्था और कटनों की 
राज व्यवस्थाओं को श्रमल में क्रायम रखना, और सधीय सेना' को व्यवस्था और प्रबंध 
करना इत्यादि फेडरल कॉसिल के शासन कार्य में आता है । क्वानूनी क्षेत्र में कौंसिल 
का काम ऐसेंत्रली में नए-नए प्रस्ताव और मसबिदे रखना, के टनों और वब्यवस्थापक-सभा 
की ओर से राय के लिए भेजे हुए मसविदों पर अपनी राय ज़ाहिर करना इत्यादि होता 
है| व्यवस्थापफ-सभा की हर ब्रेठक में फेडरल कौंसिल को अपने शासन झोर देश की 
भीतरी और बाहरी स्थिति की एक रिपोर्ट भी दाखिल करनी होती है । शासन-सबधी जो 
मक़दमे संघीय अदालत के सामने नहीं दायर किए जा सकते हैं, उन के फेडरल कौंमिल 
खुद सुनती है, और उन की अपील नेशनल ऐसेबली के पास जाती है । सन १६१५४ 
ईै० में स्विटज़सलेंड की राज व्यवस्था में एक संशोधन किया गया जिस के अनुसार 
शासन-संबधी मुक़्दमो पर विचार करने के लिए शासकी अदालत क्रायम करने की योजना 
की गई । 


(३) न्यायशासन 


स्विटज़रलड की अन्य अनूठी बातों की तरह वहा का न्‍्यायशासन भी एक तरह 
से अनूठा है। स्विटज़रलड में न्यायाधीशों के भी प्रजा के प्रतिनिधि चुनते हैं। न्‍्याय- 
विभाग फा सगठन ते बहुत सरल और सीधा है मगर उस का काम बड़ा कठिन और 
रेढा है। स्विदज़रलेड में सिर्फ़ एक ही राष्ट्रीय या 'संघीय अदालत' है। यह राष्ट्रीय 
अदालत सन्‌ श्द्च४८ ई में क़रायम हुई थी। इस अदालत में शाजकल चौबीस न्यायाधीश 
और नौ एवज़ी न्यायाधीश होते हैँ जिन का चुनाव छुः साल के लिए संघीय व्यवस्थापक- 
सभा करती है। नेशनलराथ की उम्मीदयारी के लिए खड़ा हो सकनेवाला कफेाई भी नागरिक 


स्विट्जरलैंड को सरकार | २हेहे 


राष्ट्रीय अदालत का न्यायाधीश चुना जा सकता है। मगर व्यवस्थापक-सभा के! इस 
बात का ख्याल रखने का फ़र्ज़ भाना गया है कि न्यायाधीशों में जर्मन, फ्रेंच, ओर इटे- 
लियन तीनों भाषाओं के जाननेवालों की काफ़ी संख्या रहनी चाहिए। अदालत के प्रधान 
और उपग्रधान का भी दो वर्ष के लिए. व्यवस्थापक-सभा ही नियुक्त करती है। मगर 
अदालत अपने दूसरे श्रध्रिकारियां के खुद नियुक्त करती हे | इस अदालत के न्यायाधीश 
व्यवस्थापक सभा के सदस्य नही हो सकते हैं; न वह कोई और पद ले या कोई और घ्षा 
कर सकते हैं । उन को पंद्रह हज़ार फ्रांक सालाना का वेतन मिलता है। 

राष्ट्रीय अदालत लूजान नगर के एक संदर भवन में बैठती है। दीवानी और 
फौजदारी के मुक्तदमे, संघ और कंटनों के ब्रीच के मुक्रदम, किसी सस्था या व्यक्ति के , 
मुद्दे होने पर और तीन हज़ार फ्रांक से अधिक का मुक्तदमा होने पर उस संस्था या 
व्यक्ति और सघ के बीच के मुक्तदमे, कंटनों के एक-दूसरे से मुकदमे, श्रोर तीन हज़ार 
फ्राक से अधिक के मुक्कदमे होने पर मुद्दे और मुद्दालय की सर्ज़ी से कंटनों और किसी 
दूमरी सस्था या व्यक्ति के बीच के मुक्तदमे, राष्ट्रीय अदालत की अधिकार सीमा में आते 
हैं| राज-व्यवस्था भें, क्रानून बना कर, राष्ट्रीय अदालत की अधिकार सीमा के बढ़ाने का 
अधिकार सघ के दिया गया है। उस के अनुसार क़र्ज़ा और दिवाला इत्यादि दीवानी के 
मामलों म॒ उस की अधिकार-सीमा का कई बार विस्तार भी किया गया है। कैंटनों की 
श्रदालतो से दोनो पक्षों की मज़ा से आई हुई अपीले भी यह श्रदालत सुनती है । दीवानी 
के मक्तदमो का फेसला करने के लिए राष्ट्रीय अदालत अपने न्यायाधीशों में से श्राठ-श्राठ 
न्यायाधीशों की दे। छोटी-छोटी अदालते बना देती है। एक का अध्यक्ष राष्टीय अदालत 
का प्रधान होता है और दूसरी का अध्यक्ष उपप्रधान द्वोता है। राष्ट्रीय अ्रदालत के तीन 
न्वायाधीशो की एक अदालत बन कर क्ज्ें और दिवाले के मक़दमों के सनती है। फ्रौज- 
दारी के संबंध में इस अदालत की अधिकार-प्रीमा इतनी विस्तृत नहीं है। प्रजातंत्र के 
प्रति राजद्रोह, श्रतर्राष्ट्रीय क्रानून के खिलाफ़ अपराध, इस अरकार के राजनीतिक अ्प- 
राध जिन में सघ की सेना का इस्तक्षेप करने की ज़रूरत पड़े और संघीय सरकार के अधि- 
कारियों के खिलाफ़ सरकार के अदालत से प्राथना करने पर मक़दमे राष्ट्रीय अदालत के 
सामने पेश होते हैं। इन मक्तदमों में वाक़यात का फ़ैसला करने के लिए श्रदालत को बारइ 
श्रादमियों की एक जूरी भी चुन लेनी होती है । दूसरी तरह के फ़ौजदारी के मुक़दमों के 
भी कंटनों की सरकारें संघीय व्यवस्थापक-सभा की राय से मंत्रीय अदालत के पास भेज 
सकती हैं । फ़ौज़दारी के मुक्ददम सुनने के लिए सधीय अदालत के न्यायाधीशों में पाँच- 
पाँच या अधिक न्यायाधीशों और दो-दे। एवज़ी न्यायाधीशों की हर साल चार अ्रदालतें 
बना दी जाती हैं । स्विट्ज़रलेंड को फ़ौज़दारी के मुक्कदमों के न्याय के लिए चार इल्क्रो 
में बाँट दिया गया है | दर इल्के में इन चार में से एक अदालत उस इल्के के मुक्कदमे 
सनने के लिए बैठती है। सघ और कंटनों के अधिकार-सीमा के कगड़े, केटनों के आपत 
के अधिकार-सीमा के कगड़े, नागरिकों के राज-व्यवस्था में दिए हुए अधिकार का उल्लं- 
घन करने की शिकायते, कंटनों की आपस की सधियों के तोड़ने के तंबंध में ब्यक्तियों 


श्३२ ] यूरोप की सरकारें 

की शिकायते 'संवीय अदालत' सार्वजनिक क़ानून-संबंधी अपनी भ्रधिकार सीसा के श्ंदर 
सुनती है| राष्ट्रीय अदालत को कँटन के किसी क्रानून को, स्विट्ज़रलेंड की राज-ब्यवस्था 
के खिलाफ़ करार देने का हक़ है। मगर किसी संघीय क्लानून को बद्द राज-ब्यवस्था के 
खिलाफ़ नहीं ठहृथ सकती है । संध्रीय अदालत को अपने फ़रैसलों पर अमल के लिए. फटन 
की सरकारों पर निर्भर रदना होता है। संघीय सरकार का देश भर के लिए एक ज्ाब्ता 
फ़ौज़दारी और एक ज़ाब्ता दीवानी दे । 


(४) सेना-संगठन 

अनूठी राजनीतिक संस्थाओं की खान स्विटज़रलेंड की सेना का संगठन भी 
अनूटा है। हमेशा से यूरोप के हतिद्वास में स्विट॒ज़रलंड के सैनिक मशहूर रहे हैं। अपने 
देश की सेवा श्रीर विदेशों की सवा दे।नों में स्विटज्ञस्लेंड के सैनिकों ने यूरोप के रण्षेत्रों 
में प्रख्यात सेनाओं को पददलित करके यूरोप के युद्ध-विद्या में पाठ दिए हैं | मगर 
स्विटज़्रलेड के अंदर हमेशा से सना-संगटन राष्ट्रीय सरकार के हाथ में न रद्द कर केँटनों 
की सरफारों के द्वाथ में रहता था | हर कटम की सेना और प्रताका अलग-श्रलग द्वोती थी 
और दस्तों में आमतौर पर रिश्तेदार और पढ़ासी होते थे (हर सेना के अपने-अपने 
अलग नियम होते थे और किसी सैनिक के बुज़ दिली दिखाने, सना से भागने या और केाई 
नियम तोड़ने पर उस के गाँववाले ही उस का फेसला करते थे और श्रपराधी साबित होने 
पर उस के फाँसी पर चढ़ा देते थे और उस का माल-असबाब ज़ब्न कर लेते थे | हमेशा 
से केंटन सेना के संघीय सरकार के हवाले करना नापसंद करते थे क्योंकि संघीय सरकार 
के द्षाथ में सेना की ताक़त चली जाने से उन को अपनी स्थानिक स्वाधीनता के खटाई में 
पड़ जाने का भय रहता था । कई बार सना को संधीय सरकार के प्रबंध में दे देने के 
प्रस्ताव हुए और दर बार उन को प्रजा ने नामें ज़ूर कर दिया । 


हमेशा से स्विट्जरलैंड में स्थायी सेना नहीं रही है। नेपोलियन के अधिकार के 
कुछ काल के लिए अवश्य स्विदजरलेंड को स्थायी सेना रखने के लिए मजबूर कर दिया 
गया था। अभी तक किसी केटन के, सरकार की ख़ास इजाज़त के सिवाय, तीन सौ से 
अधिक सेना रखने का श्रधिकार नहीं है। मगर स्विटज़रलैंड के हर नागरिंक को सैनिक 
शिक्षा लेनी होती है और देश को जरूरत होने पर हर नागरिक को लट्ढाई में क्रानूनन जाना 
पड़ता है। सघीय सरकार नागरिकों की सेना में सेवा के नियम श्रौर सेना-शिक्षा, क्रवायद, 
यदीं, हथियार और दस्तों के बनाने के नियम बनाती है। युद्ध-काल में देश-मर की सारी 
सेना पर राष्ट्रीय सरकार का क़ब्ज़ा और अधिकार हो जाता है। कंटनों की सरकारें 
आमतौर पर सेनाओं के बनाने, मेजर के पद तक के अ्रधिकारियों को नियुक्त करने और 
तरक्की देने और अपनी सेनाओं को, संघीय सरकार के नियमों के अनुसार, बर्दो और दृथि- 
यार देने का काम करती हैं। संघीय सरकार के कानून के अनुसार केटन की।सरकारें प्रजा 
से सेना-.कर भी उगाती हैं । कारतूस, हथियार, तोप बनाने के कारखाने और बारूद बनाने 
का इज़ारा संघीय-सरकार के द्वाथ में रहता है ! 


स्वटज़रलैंड की सरकार [ रहे३ 
देश भर के सारे नागरिकों को सैनिक शिक्षा ले लेने के बाद राष्ट्रीय-सेना के सीन 

भागों में उम्न के अनुसार बाँट दिया जाता है। बीस और बत्तीस वर्ष के बीच के सारे 
नागरिक राष्ट्र की लड़नेवाली सेना के सदस्य होते हैं॥ उस के बाद तेंतीस और चबालीस 
वर्ष की उम्र के बीच के लोगों की 'प्रथम सहायक-सेना' होती है । इन्हें छोड़ कर सश्नह और 
पचास वर्ष के बीच के सारे नागरिकों की “दूसरी सह्दायक-सेना होती है, जिस को बिल्कुल 
भयंकर आपनि के काल मे लड़ाई के लिए बुलाया जाता है। हर नागरिक सैनिक अपने 
इधियार और वर्दी इत्यादि सारा सामान अपने धर में रखता है। मगर उस को हथियार और 
वर्दी हमेशा साफ़-सुथरे और लेस रखने पड़ते हैं। हर हफ़्ते काफ़ी निशाने लगा कर उसे 
अपनी निशानेबाज़ी भी ठीक रखनी होती है; वर्ना उस पर जुर्माना हो सकता है । स्विट्जर- 
लेंड के दर गाँव के बाहर निशानेबाज़ी के मैदान होते हैं, जहां हर रविदार को नागरिक सैनिक 
निशानंबाज़ी करते नज़र आते हैं। निशानेबाज़ी के दंगल भी होने हैं, जिन में सरकार की 
तरफ़ से इनाम बाँट कर निशानेबाजी की कला को उत्तेजना दी जाती है। दस वर्षा से 
पद्रह वर्ष की उम्र तक हर लड़के को, चाहे वह किसी स्कूल में पढ़ता हो या न पढ़ता हो, 
सैनिक क़वायद की शिक्षा लेनी होती है। बाद म॑ हर सैनिक-शिक्षाप्राप्त नागरिक का पता 
ओर ठिकाना सरकारी दफ्तर भें हमेशा रहता है, जिस से ज़्रूरत पड़ने पर उस को फौरन 
बुलाया जा सके । अस्त, स्विटज़रलड के सारे नागरिकों की एक सेना ही समझना चाहिए । 
तीन से पोंच लाख तक आदमी स्विट्जरलेंड में इस प्रकार हमेशा लड़ाई के मैदान में 
उतर आने को तैयार रहते हैं। यह यूरोप के दूभरे राष्ट्रों के मुकाबले में कोई बड़ी सेना नहीं 
है, मगर इम छोटे से राष्ट्र के लिदाज़ से काफी बड़ी सेना है। स्विट्जरलैंड के इस सेना- 
सगठन के दग से देश को नौजवानों की जवानी स्थायी-सेना की बेकार और श्रस॒जक सेवा 
में नहीं गेंवानी पड़ती है, और राष्ट्रीय खजाने का रुपया भी इस अखजक काम में नष्ट नहीं 
होता है। सेना-सेवा में बेकार हो जानेवालों को उन की और उन के बाल-बच्चों की गुजर 
के लिए सरकार पेंशन ज़रूर देती है। मगर यद्द स्वाभाविक है और इस में अधिक रुपया 
नहीं खर्च होता है । यूरोप के कई नए राष्ट्र ने भी स्विदज़रलेंड के सेना-संगठन का यह 
तरीका अख्तियार किया है | 


। ४--राजनैतिक-दल और सरकार 


उन्नीसवीं सदी के पूर्वाद्ध में स्विटज़रलेंड की प्रजा के सामने सब से ज़रूरी दो 
प्रश्न थे । एक तो कैंटनों की सरकार को प्रजा-सत्तात्मक बनाने का प्रश्न था| दूसरा उन 
सरकारों को मिला कर एक मज़बूत संघीय सरकार बनाने का प्रश्न था । इन दोनों बातों के 
पक्तपाती लोगों का दल स्विट्ज़रलेंड में 'उदारदल” कहलाता था। सन्‌ श्८ष४्ट८ ई० में नए 
ल्िटज़ रलैंड की इन्हीं लोगों ने रचना की थी और इसी दल का उन नई राजनैतिक 
संस्थाओं पर अधिकार हो गया था। 'उदारदल? का स्वियज़रलैंद की राजनैतिक संस्थाओं 
पर बहुत दिन तक अधिकार रहा | श्रनुदार राजनैतिक विचारों के कैथोलिक-पंथी लोग एक 
मजबूत संघीय सरकार को नापसंद करते थे ; वे इस दल के विरोधी ये। इन लोगों के दष्त 

बै० 
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को “कैथोलिक अनुदारदल' कहते थ। अख्ठु, सन्‌ श््*८ ई० के बाद कुछ बर्षो' तक 
स्विट्करलेंड में यही दो राजनतिक दल थे और इस काल के मुख्य राजनैतिक प्रश्न कैटन 
की सरकारो के अधिकारों से संबंध रखते थ । 

शुरू के कुछ दिन बाद ही 'उदार-दल' में नरम और गरम प्रकृतियां दीखने 
लगी थीं। नई-नई सामाजिक और आर्थिक समस्याएं जैसे-जैसे सामने आने लगी, वैस- 
बैसे नरम और गरम प्रकृतियों के लोग अलग-अलग होते गए । अंत में गरम विचार के 
लोगों ने 'उदार-दल” से बिल्कुल अलग हो कर सन्‌ १८७० ई० में एक नया “गरम दल 
बना लिया | इस नए 'गरम दल' ने ही सन्‌ श्द७४ ई० में स्विट ज़रलंड की राज-व्यवस्था 
में संशोधन कर के, पुराने “उदार-दल? के बहुत विरोध करने पर भी, सघ्रीय-शासन में 
अखितयारी हवाले” की शर्त जोड़ दी थी। इस सफलता के बाद 'गरम दल' का नूती 
बोलने लगा और बाद में एक नए. 'समाजबादी दल” के बन जाने के बाद भी यहीं दल 
सब से ज़ोरदार रहा । 'अनुदार-दल में किसी प्रकार का मतभेद न पड़ने से बह जैसा का 
नैसा क्रायम रहा | 

आजकल स्विटज़रलंड में चार मुख्य राजनैतिक दल हैं। 'कैथोलिक अ्रनुदार 
दल”, “उदार प्रजासत्तात्मक दल' या 'उदार दल”, 'स्वतंत्रप्रभासततात्मक' या “गरम दल, 
और 'समाजी प्रजासत्तात्मक' या समाजवादी दल', | कैथोलिक दल खास तौर पर कैथोलिक 
सप्रदाय के हितों की चिंता रखता है । कैथोलिक सप्रदाय के मजदूरों की सस्थाओं फे ज़ोर 
देने पर अब यह दल मज़दूरों की समस्यात्रों की तरफ भी ध्यान देने लगा है। इस दल के 
लोगों में झ्रापस में और सब दलों से कम मतमेद रखता है और इस दल का संगठन दूभरे 
सथ दलों से सुमंगठित और सुदृढ़ है । जिन केंटनों मे क्रैथोलिक लोगों की अधिक आबादी 
हैँ उन में तो इस दल का अखंड राज्य है ही, दूसरे बहुत स॑ कंटनों मे भी इम का काफी 
ज़ोर है। 'उदार दल? में अधिकतर व्यापारी और दूसरे उदार विचारों के धनी और मानी 
लोग द्ोोतें हैं | यह लोग अ्रपने उदार बिचारो पर गव॑ करते हैँ | मगर उन की बातें आज- 
कल बहुत कम लोग सुनते हैं। उदार दल का स्वीदज्षरलड में भी बी हाल है जो आज- 
कल उदार दल का हग्लेड में है या जो उसी नाम के दल का भारतवष में हाल है । 

“गरम दल? सरकारी केद्रीकरण और प्रजा-राज का पक्षपाती और राजनीति में 
सात्रदायिकृता का विरोधी है । इस दल में किसानों से ले कर धनवानों तक सब प्रकार 
के लोग हैं | इस दल के सदस्यों की सख्या सत्र दलों से अधिक है और वह सारे देश में 
फैले हुए. हैं। 'लमाजवादी दल' का ज्ञोर उन नगरों में अधिक है जो उद्योग-धंधों के केंद्र 
हं-.जैसे कि क़्यूरिच और बने | यह लोग अपने दूसरे देशों के बंधुश्रो के पीछे चलने का 
प्रयक्ष करते हैं ओर उन के, खासकर जर्मनी के, असर में रहते हैं। मगर स्विग्ज़रलेंड में 
अमेरिका या इंगलेंड की तरद ग़रीबों की ग़रीबी और अमीरों की श्रमीरी में इतना ज़मीन- 
आसमान का फ़क्क नहीं होता है जिस से ईपषां हर कलह को अधिक मैदान मिल सके | 
छोटे-छोटे ज़मींदारों और पूँ जीवालों की ही सख्या वहां अधिक है और आमतौर पर लोग 
खाते-पीते होते हैं । अस्तु (समाजवादी दल' का ज़ोर वहां इतना नहीं बढ़ा है जितना कि 
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अ्ऱ्ोस-पड़ोस के देशों म॑ं बढ़ गया है | 

सन्‌ १८७४ ई० के बाद बहुत वर्षा' तक किसी भी दल की स्विद्ज़्र्लड की 
व्यवस्थापक-सभा में बहुसंख्या नहीं रहती थी। मगर “गरम दल? के सदस्यों की सब से 
अधिक संख्या रहने से गरम दल ही की बात अधिक चलती थी। फिर भी स्टेंडराथ में 
आज तक गरम दल को बहुसंख्या कभो नहीं दोने पाई है, क्योंकि बहुत से कैथोलिक आ्राबादी 
के केटन सिफ़ कैथोलिक दल के सदस्यें को ही चुनते हैं। परठ आजकल भी नेशनल राथ 
में गरम दल की द्वी आमतौर पर अधिक सख्या रहती है | सन १६१७ ६० के चुनाव के 
पहले नेशनल राथ के कुल श्८६ सदस्यों में से १०८ सदस्य गरम दल के थे और स्टेंड राय 
के ४४ सदस्था में सं २१ गरम दल के थे। “कैथोलिक अनुदार दल” “उदार दल” और 
मरा जवादी दल” के नेशनल रथ में ३९, ११ और १८ सदस्य तथा स्टेंडराय में १६, १ 
ओर १ सदस्य थे | सन्‌ १६१६ ई*» म॑ अनुपात-निर्वाचन की पड़ति से चुनाव होने पर 
“गरम दल? के नेशनल राथ में ६३ सदस्य रह गए थे शौर “'कैथोलिक अनुदार दल” के ४१; 
“उदार दल? के सिफ़' ६ सदस्य और समाजवादी दल? के ४१ सदस्य से | सब से अधिक 
सदस्य फिर भी गरम दल” ही के थे । 


सन्‌ १६१६ ६० के चुनाव में गरम दल के एक भाग ने अलग हो कर “किसान, 
मजदूर और मध्यमबर्ग दल? नाम का एक नया दल बना लिया था जो सरकार का 
परद्पाती दल था मगर गरम दल! से अधिक अनुदार और कृषि-सुधार का कट्टर पक्षपाती 
था। इस दल का कार्य-क्रम कृषि और उद्योग के द्वित के लिए खास क़ानून बनाना और देश 
की रक्षा का मज़बूत प्रबंध करना है। इसी चुनाव के बाद से समाजवादी दल को भी 
असपालता मिलना प्रारंम हुई। समाजवादी दल्व' प्रत्यक्ष करो, स्वतंत्र व्यापार और 
स्रियो के मताधिकार का पत्चपाती है । गर्म दल के कुछ कट्टर समा जवादियों ने उस दल से 
अलग हो कर एक समाजवादी राजनतिक दल” नाम का दल भी बना लिया है । यह दल 
केंद्रीकरण, समाजशाही और सरकार के द्वारा आर्थिक जीवन के सचालन का पत्नपाती 
है । एक कम्यूनिस्ट दल श्रर्थात्‌ 'समष्टिवादी दल” मी उठ खड़ा हुआ है | सन्‌ १६२५ ० 
के चुनाव के बाद विभिन्न दलों के सदस्यों की नेशनल ऐसेंबली में निम्नलिखित 
संख्या थी:--- 


स्टेंट राय नेशनल राय 
दल प्रतिनिधि सख्या प्रतिनिधि सख्या 
गरम दल २१ ५६ 
फैयोलिक अनुदार दल श्व्द ४२ 
समाजवादी दल र्‌ ४६ 
किसान, सज़बूर और सध्यमवर्य दल १ २० 
उदार दल श्‌ | 
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द्ल प्रतिनिधि-संख्या पतिनिधि संख्या 
समा जवादी राजनैतिक दल १ है 
कम्यूनिस्ट दल ० इ 
अन्य छोटे मेटे समूह ० ] 
कुल 8 श्ध्ष 


स्विट्ज़रलेंड के सारे दल्लों का सगठन लगभग एक-सा ही होता हैं। वहां के 
राजनैतिक दल छोटे-छोटे स्वाधीन समूहों की सघों की तरह होते हैं। स्पानिक समहों के 
प्रतिनिधियों की कम से कम साल भर में एक सभा होती है। बड़े दलों की समभाओ में 
तीन-चार सी तक प्रतिनिधि आ जाते हैं | यह सभा दल के अधिकारियों की रिपोर्ट सुनती 
है, दल फे प्रतिनिधियों की व्यवस्थापक-सभा में कार्रवाई की जाँच करती है, और विभिन्न 
बिषयो पर खूब बहस कर-कराकर अपने प्रतिनिधियों की आगाही के लिए, प्रस्ताव पास 
करती है| इस सभा फो दल के संबंध में सब अधिकार होते हैं। मगर चुनावों के लिए. दल 
के उम्मीदवारों को समा नहीं चुनती है। मुख्तलिफ़ स्थानों पर दलो की जो टोलियां रहती हैं, 
बही अपने-अपने उम्मीदार चुनती हैं| साल भर का काम चलाने के लिए. सभा या कंटनों 
की संस्थाओं की तरफ़ से तीस या पंतीस आदमियों की एक केंद्रीय कमेटी चुन ली जाती 
है| इस कमेटी का एक अध्यक्ष, एक मंत्री और एक काषाध्यक्ष होत हैं । कमेटी का 
आम काम चलाने के लिए. एक छोटी उप-समिति भी होती है जो अ्रक्सर मिलती रहती है । 

कहा जाता है कि स्विटजरलेड की राजनीति की अ्रनुकूलता और इढ़ता का 
कारण यह है कि वहां शुरू से एक दल का ही बोलब्राला रहा है। स्विटज़रलेंड में 
जाति भेद, धर्म-मेद, भाषा-मेद ओर अन्य आर्थिक हितों के भेदों के कारण बहुत-से राज- 
मैतिक दलों के बनने के लिए जितना मसाला है, उतना यूरोप के और किसी देश में नहीं 
मिलता | मगर आआरचर्य की बात है कि स्विटज़रलेंड में राजनीति की नाव जिस शाति से 
खेई जाती है, उतनी यूरोप के और किसी देश में नही चलती है। यूरोप के श्रन्य देशों में 
एक दल के नेता की चुनाव में हार हो जाने पर दूसरे दल में खुशियां मनाई जाती हैं। 
मगर स्विदज़रलेंड में सब दलों के ख्याल रहता है कि किसी भी दले के मुख्य नेता की 
हार न हो जाय। पिछली यरोप को लड़ाई में कुछ क्षण के लिए. फ्रांसीसी भाषा-भाषी 
नागरिकों ने फ्रांस के प्रति और जर्मन भाषा-मार्षियों ने जर्मनी के प्रति सहानुभूति दिखाई 
थी । मगर फ़ौरन्‌ दी फिर सभथ नागरिक श्रपनी परराष्ट्रनीति में पुरानी निष्पक्ष नीति का 
अबलबन करने लगे थे । परराष्ट्रनीति पर स्विदज़रलेंड में कभी दलबंदी सुनने में नहीं 
आती है, क्‍योंकि स्थिटज़रलेंड का न तो कोई साम्राज्य है और न कोई उपनिवेश । उस 
की नीति अपने अड़ोस-पड़ोस के सब राष्ट्रों से मिल-जुल कर रहने की है। दूसरे देशों के 
जिन राजनीतिशो पर उन के देशों में अत्याचार होता है, उन को भाग कर स्विदज़रलेंड 
में सुरक्षित रहने का बहुत दिनों से अधिकार और रिवाज चला आता है। मगर हस 


स्विजरलेंड की सरकार [ २३७ 


प्रकार के भागे हुए लोगों में से कोई स्विटज़्रलंड में बैठ कर अन्य राष्ट्रों के खिलाफ़ 
घड़यंत्र न रच सके, इस बात तक का स्विय ज़रलेंड को सरकार बड़ा ख्याल रखती हे । 
स्विट्जरलैंड में सारी राजनैतिक दलबंदी घरेलू प्रश्नों पर ही होती है। मगर उस में भी 
इतनी कड़वाहट और रार देखने में नहीं आती है, जितनी यूरोप के और देशों में | इस का 
मुख्य कारण शायद यह कहा जा सकता है कि स्विटज्रलेंड में राजनीति से किसी को 
किसी अकार के जाती फ्रायदे का ख्याल नहीं रहता है । 

इंस्लेंड या श्रमेरिका की तरह स्विट्ज़रलेड के राजनैतिक दलों के पास चुनाव की 
लड़ाइया लड़ने के लिए बड़े-बड़े कोष भी नही रहते हैं । वहां चुनावों में उम्मादवारों को 
बहुत रुपया खर्च नहीं करना पड़ता है। सन्‌ १६१८ ई० से पहले इंग्लंड में क़ानून के 
आनुसार एक उम्मीदवार को चुनाव म जितना रुपया ख़्च करने का' अधिकार था, उतने 
#पए में स्विटजरलेंड की नेशनलराथ के सारें सदस्यों का चुनाव है| जाता है। नि चिनक्षेत्रो 
की साथ जनिक संस्थाओं को चुनाव से कुछ पहले से दान इत्यादि दे कर, या इसो प्रकार 
किसी और ढग से, उन ज्षेत्रों को चुनाव के लिए उम्मीदवारों द्वारा तेयार किए जानें का 
रिवाज भी स्विट्जरलड में कहीं द्विग्वाई नही देता है। न स्विटजरलेड में व्यवस्थापक-सभा 
के सदस्यों को अपने निर्वाचनक्षेत्र के लोगों की उस प्रकार लगातार सवा और सहायता 
करनी पड़ती है जैसी कि फ्रास में डिपुटियों को करनो पड़ती है । मत्रियों के लिए मत दे कर 
चुनावों मे अपनी सहायता करनेवालों के लिए कोई सदस्य किसी प्रकार का खिताब या 
तभ्गे भी नहीं प्राम कर सकता है, क्योंकि स्विटजरलेड में सावंजनिक सेवा के लिए प्रजा 
के हृदय मे मान के सिवाय और कोई तमग़ा या खिताब मिलने की प्रथा ही नहीं है । 
स्थिटजरलेट में सदस्यों को अपना समय देने के सिवाय राजनीति में भाग लेने के लिए. और 
कुछ ख नहीं करना पड़ता है) आमतौर पर निर्वाचनत्तेत्र मं रहनेवाले या वहां के क्रिसी 
कुटुब के रिश्तेदार ही को वहा से दल का उम्मीदवार चुना जाता है| बाहर के आदमी को 
उम्मीदवार नहों चुना जाता है। स्विट्जरलेड में दूसरे देशों से मतद्ार अधिक स्थाधीन 
होने से सारे राजनैतिक दल अच्छे और योग्य आदमियों ही को उम्मीदवार बनाते हैं। गज- 
नैतिक मतभेद का विचार न करके मतदार उसी उम्मीदवार को श्रपना मत देना अधिक पसंद 
करते' है जिस को वह जानते हैं, और जिस की योग्यता और कतंव्य-ब्रुद्धि में उन्हें विश्वास 
होता है। अक्सर मुख्य राजनैतिक दलों के नेता मिल कर दलों के सदस्यों की संख्या के 
अनुसार सब दलों से अच्छे श्रच्छे उम्मीदवार ले लेते हैं और इस प्रकार आपस में फेसला 
कर लेने से बहुत से निर्वाचनक्षेत्रों म॒ चुनाव की नौबत तक नहीं आती है। इस ढंग 
से बहुत-से ऐसे योग्य ओर सुचरित्र लोगों की संवा का लाभ भी देश को मिल जाता है 
जिन का दलबंदी के झगड़े में चुनाव होना अशक्य होता है| किसी-किसी चुनाव में तो 
नेशनल राथ के आधे से अधिक सदस्य ग्रिना चुनाव के कगड़ के चुन लिए जाते हैं | हसी 
प्रकार 'फ़ेडरल कौंसिल' फे सदस्य और दूसरे मुख्य अधिकारी भी सारे मुख्य दलों के योग्य 
और अ्रच्छे आदमियों में से चुन लिए जाते हैं । सन्‌ १६२७ ६० की ही 'फ़ेडरल फौंसिल! 
को ले लीजिए । उस में गरम दल' और “कैथोलिक श्रनुदार दल' दो दलों के सदस्य थे | 


श्शेघध | यूरोप की सरकारे 


प्रमुख और चांतलर गरम दल के ये | स्टेड राय का ध्रध्यक्ष कैयोलिक अनुदार दल का था 
और नेशनल राथ का अध्यक्ष “किसान, मज़दूर और भध्यमवर्ग दल' का था । 


स्विट्जरलैंड में दलबंदी का बहुत ज़ोर न होने के बहुत-से कारण हैं। एक तो 
क़रीब पचास वर्ष से वहां कोई राजनीति का ऐसा नुकीला प्रश्न नहीं उठा हे---जैसा कि फ्रास 
में 'राजाशाही या प्रजाशाई का प्रश्न था--जिस पर प्रजा में घोर मतमेंद होने के कारण 
लड़ाके राचनैतिक दल बनते | दूसरे प्रजासत्ता का स्विदज़रलेंड में अखंड राज्य जम चुका 
है श्रौर परराष्ट्रनीति या उपनिवेशनीति का वहां कोई कठिन प्रश्न नहीं है। तीसरे आम 
लोग खाते-पीते होने से श्लौर लोगों के आर्थिक जीवन में काफी समता होने से आर्थिक 
हित-संघर्ष नहीं बढ़ा है और सामाजिक कलह ने वह भयकर रूप नहीं धारण कर लिया है, 
जो अ्रड़ोस-पढ़ोस के देशों में दीखता है। स्विदजरलेड में 'समाजवादी दल? में लोग ईर्ध्या 
चिद्, घृणा या भूस्य के कारण शामित्र न हो कर अधिकतर विचारों और विश्वासों के 
कारण ही शामिल होते हैं और इसी लिए वहां के राजनैतिक जीवन में कड़वाहट पैदा नहीं 
होती | स्विटजरलड में घामिंक और सांप्रदायिक मतमेंद की भी टक्कर नहीं होती हैं:क्यों कि 
मख्तलिफ केंटनों को, अपनी-अपनी आबादी के धामिक विचारों के अनुसार, धार्मिक मामलों 
की व्यवस्था करने की इजाज़त है। स्वियज़्रतढ म॑ राजनैतिक नेता भी इननी व्यक्तिगत 
महत्वा्कात्वाए, रखनेवाले नहीं होते हैं, जितने दूसरे देशों में होते हैं। न स्विटजरलंड के 
लोग ही किसी नेता पर लट्ट हो कर उसे आसमान पर चढ़ा देते हैं | श्रम्तू, विभिन्न नेताओं 
के पुजारियों की दल-बंदी और मरादे भी वहां नहीं होते हैं । स्विटजरलड में राजनीति को 
आम लोग इग्लै ठ के बहुत से लोगों की तरह केवल खिलवाड ही नहीं समझते बल्कि उस में 
गभीरता और विचार से काम करते हैं | दल के सदस्यों को दल के नेताओं का साथ ढठेने से 
स्थिट ज़रलंड में जाती फ़ायदो का मौका नहीं रहता है; क्योंकि न तो वहां इतनी बहुन-सी 
मरकारी नौकरियां ही दोती हैं शोर न उन में अधिक वेतन ही मिलता है। बड़े-बड़े 
प्रश्नों क। फैसला 'हवाल' और 'प्रस्तायना' द्वारा प्रजा खुद कर सकती है जिस से 
किसी राजनतिक-दल को व्यवस्थापक-सभा या फेडरल कौंसिल में अधिक्रार जमाने की 
इतनी खूयाहिश नहीं रहती है, जितनी दूसरे देशों म क्‍योंकि किसी एक दल का सरकार 
पर अधिकार जम जाने पर राष्ट्र का कोई बड़ा हानि या लाभ नहीं निर्भर रहता है। अस्त, 
करीब पचास वर्ष तक सथ में एक ही दल का सरकार पर असर रहा और दूसरे दलों ने 
उस दल का ज्ञो( तोड़ने का प्रयज्न न करके, हमेशा उस पर कड़ी नजर रग्य कर 
उस की उन बातों को ही नाम ज़ूर कराने की कोशिश की, जिन को वह हानिकारक समभझते 
थे। उस दल ने भी कभो अपनी ताक्कत का दुरुपयोग करके दूसरे दलों को विरोध के लिए, 
नहीं उमाड़ा | स्विटजरलेंड के चारो ओर जबरदस्त सैनिक राष्ट्र होने के कारण भी स्विट- 
जरलेड के लोग आपम में फूट करके, अपनी शक्ति कम करने मे डरते हैं और उन में एऋ 
इस पकार की स्वदेश-भमक्ति पैदा हो गई है, जिस के कारण देश-हिित के ध्यान से यह 
छोटी-छोटी बातों पर कलह और रार मचाना पसंद नहीं करते हैं | इन्हीं सब विभिन्न कारणों 
से स्विटजरलेंड में राजनैतिक दलबंदी का बहुत ज़ोर नहीं है । 
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स्विदूजरलेड में दूसरे बहुत से यूरोपीय देशों की तरह बहुत से एस आदमी भी 

नही होते हैं जो सिर्फ़ राजनीति को ही अउना पेशा बना लेते है | राजनोति में भाग लेने- 

वाले अपना काम-धंघा करने के साथ-साथ राजनीति में दिलचसी होने के कारण ही राज- 

नीति भें भाग लेते हैं, वरना जितना भत्ता व्यवस्थापक'सभा के सदस्य को मिलत है; 

उस से कहीं अधिक दर सदस्य सज़े से किसी और धंधे म कमाने की योग्यता रखता है । 

किसी वकील, डाक्टर या व्यापारी का राजनीति में नाम शोर इज़्ज़त हो जाने से घधा 

सले ही बदू जाय, मगर उस विचार से शायद ही कोई स्विट्जरलेड में राजनीति के मैदान 

में उतरता है | दिलचस्मी, सेवाभाव और पजा का सम्मान प्राप्त करने की लालसा ही 
अ्रध्रिकतर लोगों को राजनीति के मंदान भ लाती है। व्यवस्थापक-समा में आमतौर सभी 

वर्गों के लोग होते है, मगर अधिकतर पढ़े लिख विद्वान , वकील या पुराने सरकारी 
आपःमर द्वोने हैं| सदस्यो का आम लोग इज्ज़त की नजर से देग्बत हैं, बेेमानी या रिश्वत- 

खोरा की शिकायत बिल्कुल ही कम सुनने में आत। है । व्यवस्थापक-सभा की पठकें बड़ी 
सादी द्वोती हैं । इंग्लैंड या फ्रांस की व्यवस्थापक-सभाओं की शान स्विटजरलेड में देखने 
को नहीं मिलता, न स्विदजरलेड की व्यवस्थापक-सभा को चर्चाओं म॑ एक दूसरे दल के 
सटस्यों वा फेंडरल कोंसिल के सदस्यों के सिलाफ़ उतनी कडवाहइट और आक्षेप्र सनने को 
मिलेंगे ! सब्र सदस्य गरभीरता, ब्रिचार और शातिपू्वंक देश के हित मे प्रश्नों पर विचार 
करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे कीटांग प्रसीटने का प्रश्क्ष कम होता है | स्विद॒- 
जअरलेठ के रा जनेतिक जीवन की पवित्रता सचभुच अनुकरणीय है। 

ल्िट परलेड के नागरिक की नस नस में स्व्राधीनता के भाव भरे रदते हैं । साधारण 

मजदूर और किसान तक सोचने का प्रयत्न करता है | वह आधा बन कर किसी के पीछे 
नहीं चल पहता है। अप अविकारों के साथ साथ उस को अगने कर्तव्य का भी ध्यान रहता 
है | बह दूसरे के विरद्ठ विचारों की इज्जत करना और शांति से बहस और समभौता करना 
जानता है और जरा-जणय से मतभेद पर लद्ठ ले कर दूसरों का मिर तोड़ डालने को तैयार 
नहीं हो जाता है| दूतरी और सब बातो मे एक दूसरे से बिल्कुल विभिन्न ध्विद्जरलेड के 
लोग भी राजनीति में घुल-मिल कर काम करते हैं | अधिकतर लोगों का पेशा खेती-बारी होने 
से उप्त में किसानों का पुरातन प्रेम और अनुदारता ज़रूर 'होती है । मगर बहुत ज़माने से 
स्थानिक स्वशासन होने से लोगों में स्वाधीनता, विचारशीलता और कतंव्यपरायणता के 
साथ-साथ किसी की बातों में न आ कर हर प्रश्न की अच्छाई-बुराद पर विचार करने की 
आदत द्वो गई है | स्विदृज़ रलंड का इतिहास और बहुत से देशों की तरह थोड़े से महान 
पुरुषों के जीवन की रामकहानी नहीं है। इस देश का इतिहास इस देश की प्रजा का इतिद्वास 
है | स्विट्ज़रलेंड में प्रजा की प्रभुता है, मगर प्रभृता के गब ने अजा का सिर नहीं फिरा 
दिया है--जिस का आम तौर पर साधारण मनुध्यो म भय रह सकता है। फ्रांस की तरह 
स्विट्जरलैंड की मना विचारों के उभार से पागल बन जाना भी नहीं जानती है। समाजबाद 
की हाल में जो स्विटज्ञरलेड में हवा उठी है, वह अ्रधिकतर जर्मनी से आ्राए हुए मज़दूरों की 
करतूत है। मगर वह भी अभी तक हवा ही रही है। आम आदमियों को स्विट्जरलैंड में अपने 
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देश की सजनीति में श्रन्य देशों से अधिक दिलचस्पी रहती है, क्योंकि स्थानिक स्वशासन ने 
उन में राजनैतिक जाणति पैदा कर दी है | आम तौर पर लोग सरकारी सत्ता के केद्रीकरण 
और समा गशादी दोनों के पक्षपाती नहीं हैं; मगर देश को लाभ होता दीखने पर वह दोनों के 
लिए तैयार हैं| राजनीति में शांत और स्बच्छु जीवन को लोग बहुत पसंद करते हैं। एक फैटन 
को छोड़ कर ओर कहीं देश भर में फाँसी की सज़ा किसी को नहीं दी जाती है। शराबखोरी 
के विदद्ध बहुत से लोग होने पर भी, किसी को दुःख न देने के विचार से, शराब पीना अ्रमे- 
रिंका की तरह जुर्म नहीं बना दिया गया है। अ्रेंगरेज्ञों तक को यह देख कर आश्चर्य होता है 
कि खालिस प्रजासत्ता की हामी स्विट्ज़रलेंड की प्रजा श्रपनी कार्यकारिणी पर इतना विश्वास 
करने को तैयार रहती दै कि उस को इंग्लेड की कार्यकारिणी से भी श्रधिक सत्ता देती है । 

स्विदज़रलंड के श्राम लोग चतुर और आम तौर पर सच्चे और ईमानदार होने हैं, 
न वो वे किसी पर जल्दी से विश्वास ही कर लेते हैं और न अविश्वास ही | वे अपने राज- 
नीतिशों में गभीरता, धीरता, दृदृता और सचाई देखने की कोशिश करते हैं। देश के 
मशहूर श्रखबारों में किसान दल के २, समावादी दल के ६, उदार दल के ३, गरमदल 
के ८, कम्यूनिस्ट दल के २, कैथोलिक अनुदार दल के ७ ओर ४ स्वतंत्र अखबार हैं | मगर 
क्रम्यूनिस्ट भ्र्षबारों को छोड़ कर श्रीर किसी दल के अ्रखबार में दूसरे दलों या उन के 
नेताओं पर अनुचित आ्रक्षेप नहीं किए जाते हैं। स्विटज़ रलड के कई अखबारों" की राय 
का तो यूरोप भर में ब्रड़्ा मान होता है ओर वह हर जगह पढ़े जाते हैं। आबादी के 
लिहाज से यूरोप के और किसी देश भे इतने अखबार नहीं हैं, जितने स्विद्जरलेड में | 
मगर शायद द्वालंड और नायें को छोड़ कर और किसी यूरोपीय देश के अखबारों में इतनी 
गंभीर ठीका-टिप्पणी नहीं होती है । इस देश के अख़बार किसी को डरा कर चौथ वसूल 
या किसी पर व्यक्तिगत विचारों से आक्तेप कभी नहीं करते हैं। श्रस्त. स्विदज़रलेंड की 
राजनैतिक संस्थाओ्रों का संचालन बड़ी सहूलियत से होता है । इस का मुख्य कारण 
दलबंदी का न होना और स्थानिक स्वशासन से उत्पन्न हुई प्रजा की जाणति ही है, नहीं 
तो स्विदज़ रलैंड की राजनैतिक संस्थाओं से सिर्फ़ उन के संगठन के कारण यह फल नहीं 
मिल सकते थे । आम तौर पर संघीय-राजव्यवस्थाओ में संधीय सरकार और सघ की सदस्य 
सरकारों के अभिकारों का जितना खुलासा किया जाता है उतना स्वियज़ रलेंड की राज- 
व्यवस्था में खुलासा नहीं किया गया है। बहुत-सी बातों में संत्र और कैंटनों को एक से 
अधिकार दिए गए हैं और संघ को केटनों के कानूनों को राज-ध्यवस्था के खिलाफ ठद्दरा 
देने का भी अधिकार दिया गया है । दूसरे देशों में इस प्रकार की राज-ब्यवस्था से आए 
दिन मगड़े हो सकते थे। मगर स्विट्जरलैंड में जब संघ या कैंटनों के अधिकार के विषय में 
शंका खड़ी होती है तो आपस में सहूलियत से विचार और सममौता कर के काम निकाल 
लिया जाता है। हमेशा से इसी प्रकार काम होता आया है। संघ और कैंटनों में हर जगह 
सत्ता किसी एक आदमी के हाथ में न दें कर कई झादमियों की समितियों के हाथ में रबख्ी गई 


' जैसे कि 'शरनज दे जेनेश' । 
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है दूसरे देशों से ल्विटश्रलेंड की सरकार में यह मी एक और खास फक है। स्विट्थरलेंड 
में प्यवस्थापक-सभमा के सदस्यों और सरकारी अधिकारियों को दमेशा प्रजा की कड़ी नज्ञर 
में काम करना होता है । वहां सब पर जनसत का एक-सा झंकुश रहता है। अस्त भारा- 
सभा पर अन्य देशों की तरह रोक-थाम रखने की स्विट्ज़रलैंड की राज-व्यवस्था में योजना 
नहीं की गई है क्‍योंकि 'हवाले! और 'प्रस्तावना के द्वारा प्रजा जब चाहे तब धारा-सभा के 
फ्रैसलों को उल८-पलट सकती है । 

स्विट्ज्रलेंड की सरकार और उस की नीति में आश्चर्यजनक स्थिरता श्र इृढ़ता 
देखने में आती है| वहां कानून भी वही बनाए जाते हैं जिन को प्रजा चाहती है और 
जो श्रामतौर पर लामदायक होते हैं। शासन बहुत सस्ता है क्योंकि खर् में बढ़ी मितव्ययतता 
की जाती है | हमेशा इस बात का ख्याल रक््खा जाता है कि जो रुपया खच होता है उस 
का ख्रधिक से अधिक लाभ मिलना चाहिए.। सब प्रकार की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है | 
स्वाभ-शासन भी बहुत सीधा और सस्ता है। पहाड़ी प्रदेश होते हुए भी स्विट्‌ ज़रलेंड में सड़कों 
इत्यादि की औ्रौर दूसरे सावंजनिक कार्यो की व्यवस्था बड़ी सुंदर है। चुंगियों का काम भी 
वहां शुद्धता और योग्यता से चलता है। स्थानिक-शासन का बहुत-सा काम लोग मुफ़त में 
करते हैं। देश की रक्षा का मी काफ़ी प्रबंध है। प्रजा हमेशा देश के लिए, तलवार बाँघ कर 
मैदान में उतर आने को तैयार रहती है। एक दूसरे की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सब आदर करते 
हैं। साव॑ जनिक जावन ऊँचे दर्ज का होता है और राजनीति को शतरंज का खेल नहीं समक्का 
जाता है । श्रस्तु, यद् सब स्विदज़रलेंड की सरकार की खास खूबियां कही जा सकती है। 

स्विटज़रलेंड की कई सस्थाएं दूसरे देशों के लिए आदश बन सकती हैं| एक तो 
सरकार की कार्यकारिणी सत्ता को एक श्रादमी के हाथ में न रख कर कई आदमियों की 
कमेटी में रखना, दूसरी हवाला और प्रस्ताउना की संस्था । उमकिन है स्वियज़रलेंड में एक 
दिन दलबंदी का ज़ोर बढ़ जाने पर 'फ़ेडरल कौंतिल' का काम कठिन बन जाय और बह 
भी दूसरे देशों के मंत्रि-मंडल की तरद्द एक दल की समिति हो जाय । फिर भी स्विट्‌ उरलैेंड 
की 'फ़ेडरल कौंसिल' के काम-काज से बहुत कुछ शिक्षा ली जा सकती है। “हवाले” और 
ध्रस्तावना' के बारे में तो अधिक कहना ही व्यर्थ है | प्रजा के हाथ में सत्ता रखने के लिए. 
इस से बढ़ कर अ्रभी तक दूसरी संस्था बुनिया में देखने में नहीं आई है| छोटे-छोटे ज़मीन 
के मालिकों और स्थानिक स्वशासन के प्रचार से मी स्विदज़रलेंड की सरकार अच्छी बन 


ख स्विट्जरलैंड की सरकार में सब मीठा ही मीठा नहीं है। दोष भी हैं; मगर 


दूसरे देशों की सरकारों के बैसे ही दोषों के सामने स्विट्ज़रलैंड की सरकार के दंध बिल्कुल 

फीके पड़ जाते हैं। एक मनोरंजक उदाहरण से यह बात और भी स्पष्ट हो जायगी। राज- 

नीति का प्रस्यात लेखक लाडं आइस एक स्थान पर लिखता है कि, “एकबार में ने स्विद: 

अरलेंड के एक सच्चे विद्वान से पूछा, “आप के देश की सरकार में दोष भी अवश्य ही 

होंगे । क्या आप मुके दोष बताने की कृपा करेंगे ?! कुछ विचार के बाद वह विद्वान बोला--- 

मारे देश में आप के देश के शाही कमीशनों और पालीमेंट की कमेटियों की तरह बहुत 
३९ 
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से कठिन प्रश्ों पर विचार कर के अपना मत देने के लिए. कमेरियां नियुक्त की जाती हैं । 
यह कमेटियां अक्सर गर्मियों में पहाड़ पर किसी सुंदर होटल में जा बैठती हैं और वहां बैठ 
कर अपना काम करती हैं। ऐसा बहुत ज्यादद तो नहीं होता है। फिर भी दम लोग उममते 
हैं कि यह कमेटियां सा जनिक खर्चे पर ज़रूरत से अधिक दिन तक मज़े उड़ाती हैं। यह 
निंदनीय बात है ।” 

लाड ब्राइस लिखता दे कि, “मैंने आश्व्य-चकित हो कर उस विद्वान से कहा 
कि, “जनाब, झगर मजाक नहीं कर रहे हैं श्रोर अपनी सरकार का काला से काला काम 
आप इसी को कह सकते हैं तो में आप के देश को मस्तक नवाता हूं और आप धन्य हैं जो 
उस में पैदा हुए ।” चाहे और कितने दी दोष स्विट्नरलंड की सरकार में हों मगर उस 
का एक सब से बड़ा गुण उस को संसार की शञ्आखों में ऊँचा उठाने फे लिए काफ़ी है। 
स्िंटज्रलेड ने यह बात प्रत्यक्ष फर फे दिखला दी है कि, 'प्रजा अपना शासन अपने द्वित 
में झपने हाथों से चला सकती है ।” स्विदजरलेड की सरकार चाहे कुछ हो यान दो मगर 
प्रजा की प्रभुता, प्रजासत्ता और प्रजा की सरकार की ज़िंदा तस्वीर है | 


है 





सोक्यिट सरकार 
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प्रजासत्ता की खान स्वियज़रलेंड की सरकार का परिचय हो जाने के बाद हम अय 
एक ऐसे दूसरे देश की सरकार का परिचय देते हैं. जहां प्रजा-सत्ता क्रायम करने का एक 
नया ही रास्ता निकाला गया है । बोल्शेविज्म फे भूत को खड़ा करनेवाले रूस के बारे में 
आप ने तरह-तरह की बातें सनी होंगी। चारों ओर उस की चर्चा घुनाई देती है। यह देश 
यूरोप से ले कर एशिया तक, दोनों महाद्वीपों में दुनिया के लगभग सातवे' हिस्से पर फैला 
हुआ है । टंडे से ठंडे और गर्म से गर्भ, ज़रसेज़ और बंजर सब तरह फे भांग और नाना 
प्रकार की भाषा, संस्कृत और पर्मवाली जातियां इस विशाल देश में मिलती हैं । हमारे 
देश की विभिन्नताए' और भेद इस देश की विभिन्नताओं और मभेदों के मुक्काबरे में कुछ 
भी नहीं हैं| यूरोप और एशिया की दुनियाओं के बीच में रूस की श्रपनी एक श्रलग 
दुनिया है । इस देश में पहले निरी निरंकृश राज-शाही थी। मास्कों की नवाबी ने, श्रपती 
तलबार के ज्ञोर से मंगोलों को रूस से निकाल कर, अपना अधिकार, हमारी शेखचिक्ती 
की कहानियों के परियों के पहाड़ कोह काफ़ ्रौर यूराल पर्यत तक, जमा लिया था। चौद- 
इवीं सदी से बीसवीं सदी तक, छुः सौ वर्ष तक, भास्कों के ज़ारों का निरकुश राज्य रूस 
पर रहा | इस बीच में प्रतिनिधि-शासन चलाने के कई बार प्रयक्ष हुए। पहले-पहल ज्ञार 
झाइबन चत॒र्थ ने सोलइवीं सदी में ज़ेभस्को सोबोर नाम की एक राष्ट्रीय प्रतिनिधि ब्यव- 
स्थापक-समभा बुलाई थी। इस में प्रजा के प्रतिनिधि नहीं अमीर उमरात्र ही अधिक होते 
थे | मगर सत्रहववी सदी में ज़ार पीटर भद्टान ने ज्ेमस्कों सोबोर को बंद कर रिया। 
भठारहवीं सदी में केयरीन द्वितीय ने २६४ प्रतिनिधियों का क्वाबून बनाने के लिए 'पांड 
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कमीशन' बनाया था) मगर यह कोई व्यवस्थापक-सभा नहीं थी और उस का काम पूरा 
होने से पहले ही उस को बंद कर दिया गया। बाद में ऐलेक्यरॉंडर द्वितीय ने उन्नीखषीं 
सदी में एक व्यवस्थापक-सभा क़ायम करने का इरादा ज़ाहिर किया था । मगर उस राज- 
ब्यवस्था का एलान निकालने के निश्चित समय से २४ घंटे पदले ही उस का खून कर 
डाला गया। ति़ स्थानिक-शासन में जो कुछ प्रतिनिषिसत्ता थी वह थी। कफेयरीन 
ड्वितीय ने प्रतिनिषिम्नों की हरमा अर्थात्‌ चुंगियों को क्रायम किया था जिन में सब वर्गों के 
प्रतिनिधि होते ये | ऐलेक्फ़ेंडर द्वितीय ने न्‍्याय-शासन को ठीक किया और चुंगी शासन 
को मज़बूत किया था और ज़िले और थ्रांत में ज्ेमस्टबोज़ नाम की अ्रतिनिधि-समाञ्रों की 
स्थापना की थी जिन को क्वानून बनाने और झ्राय-व्यय के काफ़ी श्रध्िकार थे। बाक़ी सभी 
प्रकार से बीसवीं सदी के प्रारंभ तक रुस में निरंकुश ज़ारशाही ही थी। 


मगर ज़ारशाह पर चारों तरफ़ से हमले हो चले ये । सरकार का व्यापारियों की 
तरफ़ मुक व होने से ज़मीदार और किसानों का दिल सरकार की तरफ़ से हट गया था। 
ज्ञेमस्थबरोज़ें भी जहां-तहां सरकार में सुधार और राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सभा की माँगें कर रही 
थीं। उद्योग-घंधों में काम करनेवाले मज़दूर समाजवाद की तरफ़ जा रहे थे | सन्‌ १८ ई० 
में उन का दूसरे पश्चिमी देशों की तरह एक 'समाजी प्रजासत्तात्मक मज़दूरदल' मी कायम 
हो गया। मध्यम भेणी के पढ़े-लिखे लोग और उद्योग-धंधों से संबरध रखनेवाले लोग भी 
यूरोप के दूसरे प्रजासत्तात्मक देशों की तरह रूस की सरकार का सगठन चाहते ये और 
इस प्रकार के कुछ लोगों ने मिल कर 'मुक्तिकारी संघ” नाम का एक राजनैतिक दल भी 
बना लिया था। रूसी सरकार के अ्रधीन फ़िनलेंड और पोलेंड इत्यादि जैसे देशों के गैर- 
रूसी लोग भी श्रपना किसी प्रकार रूस की सरकार से पिंड छुड़ा लेना चाइते थे। 


रूस और जापान के युद्ध में पुराने महारथी रूस के जब नए जापान ने दाँत खट्टे 
कर दिए, तब एशिया की दबी हुई जातियों के मन ही में श्रानंद और आशा की हिलोर 
नहीं आई थी बल्कि रूस की सीसा के अदर रहनेवाले रूसी सरकार के सारे विरोधियों के 
भरों में भी अपनी सरकार की कमजोरी जान कर जश्न होने लगा थ।। सारी जेमस्टवोज़ों 
और हमाओ्नों के प्रतिनिधियों फे एक सम्मेलन ने इस मौक्ते को अच्छा समकक कर जार से 
एक झज़ीं में एक व्यवस्थापक-सम्मेलन बुलाने और एक राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सभा स्थापित 
करने की प्रार्थना की थी। सरकार के टाल-मटोल करने पर देश में उत्पात और दंगे खड़े 
होने लगे। श्रस्तु सन्‌ १६०४ ई० में रूस की सरकार ने एक शाही ह्ूमा? नाम की राष्ट्रीय 
डयवस्थापक-सभा स्थापित कर दी थी, जिस की बिना अनुमति के कोई क़ानून झमल में 
नहीं झा सकता था। सब बालिग़ मद को मताधिकार दे दिया गया था । 
मगर कठिनाइयों से सरकार के हाथ खाली होते ही रूस की सरकार ने फिर रंग 
। सुधार और प्रतिनिधि-सरकार के पत्चपातियों के, बहुत से दल बन जाने और 
आपस के मतमेदों और कगड़ों के कारण शक्ति कम हो गई थी । बड़े-बड़े ज़मीदारों और 
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और उल्टी घुद्धिवाली ने पुरानी दंय की सरकार फे लिए हाय-द्वाय मचा दी थी। अस्त; 
सरकार ने १६०६ ई० ही में 'शाही ढूमा' को व्यवस्थापक-सभा की निचली सभा का स्थान 
दे दिया और उस के साथ “साम्राज्य कॉंसिल” नाम की एक दूसरी सभा को जोड़ दिया 
जिस के आपे सदस्य जार स्वयं नियुक्त करता था और शआ्ाधे अप्रत्यक्ष दंग से कुछ खास 
बर्ग चुनते थे। साम्राज्य के मूल क्रानूनों, घारासभाओं के संगठन, सेना और परराष्ट्र विधन 
पर व्यवस्थापक-सभा के चर्चा करने की मनाही कर दी गई | पहली हूमा के गैठने पर जब 
उस ने ब्यवस्थापकी सरकार क्रायम करने के इरादे से कुछ प्रश्न उठाए तो फ़ौरन्‌ उस के 
भंग कर दिया सया | नए चुनाव के बाद दूसरी ट्रमा का भी वही हाल हुआ / तीसरा 
चुनाव होने से पहले सरकार ने बहुत से लोगों से मताधिकार छीन लिए और 
चुनाव में दिन-दहाड़े दस्तंदाज़ी कर के सरकार के पिंद्झों के चुनकलिया। अतएब 
तीसरी ट्ूमा सरकार की तरफ़्दार थी। यूरोप की पिछली लड़ाई शुरू होने पर चौथी ड्ूमा 
चल रही थो और रूस में निरंकुश ज़ारशाही और नौकरशाही का राज्य कायम या। 

लड़ाई छिड़ने पर 'समाजी प्रजासत्ताबादियों' फे छोड़ कर अन्य सब राजनैतिक- 
दलों ने रूस में सरकार का साथ देने का निश्चय किया था। मगर ,जार निरा बेवकृफ़ 
था । वह अपनी स्त्री की उँगलियों पर नाचता था और उस की स्त्री रासपुटिन नाम के एक 
भयंकर मुल्ले के इशारों पर काम करती थी। मंत्री और सरकार के दूसरे दरबारी सलाइ- 
कार भी बेवफ़ुफ़, उल्टी बुद्धि के और बेईमान थे । यहां तक कि दे रूस के दुश्मनों से रूस 
के खिलाफ षटयंत्र रच कर अपनी जेबें भर रहे थे। नतीजा यह हुआ्आा कि लड़ाई के पहले 
ही यर्ष में सरकार के निकम्मे इतज़ाम और जानी-बूक्मी लापरवाही से रूस के असंख्य 
सैनिक लह्टाई के मैदान में खप गए, देश के हर भाग में प्रजा संकट में पड़ गई और 
पालड पर जर्मनी ने कड़ा जमा लिया। राजनैतिक दलों ने यह भयंकर द्वालत देख कर 
जार से फ़ोरन्‌ सरकार में सुधार करने की माँग की। मगर सरकार ने श्रपनी पुरानी 
आदत के अ्रनुसार किसी की केाई बात सुनना पसंद नहीं किया। उल्टा रुत्न प्रकार की माँगें 
करनेवालों के कुचल डालने का निश्चय कर लिया | 

सरकार की इस अंधी ज़िदृका परिणाम वही हुआ जो सावंजनिक आंदोलन के 
खिलाफ़े सरकार की हृठ का परिणाम हमेशा से इतिहास में द्वोता चला आया है। सन्‌ 
१६१७ ई० की फ़रवरी में शाही ड्रमा की बैठक हुई | सरकार ने ह्रमा की माँगों के उत्तर में 
दो हफ़्ते बाद हूमा की बैठक स्थगित करने का एलान कर दिया | ड्ूमा ने श्रपनी बैठक बंद 
करने से इन्कार कर दिया और अपने श्राप को देश की सर्वोपरि और एकमाज व्यवस्थापक- 
समा एलान कर दिया । विद्रोह की आग भड़क कर राजधानी की सेना ओर मज़दूरों में फैल 
गई । ढ्ूमा के नेता अधिकतर उद्योग-धंधों के लोग थे । वे मज़दूरों और सैनिकों की क्रांति 
के विरुद्ध ये और सरकार में सुधार कर के आनेवाली क्रांति को रोंक देना चाहते ये । मगर 
सरकार किसी की क्‍यों सनती हैं ! क्राति की ज्यालाए चारों तरफ़ फैल गई'। राजधानी के 
वैनिक भी क्रांतिकारियों से जा मिले जेलखाने तोड़ डाले गए और क्रीदियों को रिहा कर 
दिया गया | सरकारी अफ़सर जहां हाथ में पढ़े मार डाले गए या कद करके जेल में डाल 
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दिए गए । लड़ाई के मैदान से रूसी सेना ने निकम्मोी ज़ारशाही के श्रंत पर बधाई का 
संदेशा भेजा | ज्ारशाही का क्लिला अजा के रोष की आआँधी में बालू के मइल की तरह 
देखते-देखते उड् गया । ज़ार ने अपने खानदान फा राज बचाने के विचार से खुद राज- 
गद्दी से उतर कर राजगद्दी अपने भाई आंडब्यूक्र माइकेल को दे दी। मगर माइकेल ने 
प्रजा की खुली प्राथना के बिना राजगद्दी पर बैठने से इन्कार कर दिया। ड्ूमा के चुने 
हुए और ड्ूमा के प्रति जवाबदार मंत्रि-मंडल की, वैध प्रजासत्तावादी शाहज़ादा ल्वोब कौ 
अध्यक्षता में, एक अस्थायी सरकार क्वायम हो गई और माइकेल ने देश से इसी सरकार 
को सहायता करने की प्रार्थना की | जार को मय उस के बाल-बच्चों के बुरी तरह बाद में 
फ़त्ल कर दिया गया और जारशाही और ज़ार के चक्रवर्तों राज्य की इमेशा के लिए 
दुनिया से जड खोद कर फेक दी गई । क्राति की लहूलुद्ान की दुःखप्रर कहानी से इमारे 
इस अंध का अधिक संबंध नहीं है। दुनिया को दिला डालनेवाले क्रांति के दस दिनों में 
रूस की दुनिया ही उलट गई थी। मगर नई राज-व्यवस्था फो समझने के लिए उन दलों 


के सिद्धांतों और कछ हाल को जान लेना ज़रूरी है जिन की नई राज-ब्यवस्था के गढ़ने 
में हाथ था। 


अस्थायी सरकार ऋषिकतर मध्यमश्रेणी के लोगों की सरकार थी। वह यूरोप के 
अन्य देशों की तरह रूस की सरकार की मी व्यवस्था करना चाहती थी। मगर मजदूरों 
और सेनिकों में समाजवादी विचार फैल चुके थे और वे “मजदूरों, किसानों और सैनिकों! 
की सरकार चाहते थे | समाजवादियों में भी दो दल थे। एक 'समाजी क्रांतिकारी! कह- 
लावा था और दूसरा 'प्रजासमाजी प्रजासत्तात्मक्ष दल" कहलाता था । 'समाजी क्रांति 
कारी दल” ज़मीदारी को नष्ट कर फे ज़मीन पर छोटे-छोटे किसानों का क्ब्ज़ा और सरकार 
के सिद्धांतों पर कृषि का द्वामी था। हस में अधिकतर किसान लोग थे। 'समाजी प्रजा- 
सत्तात्मक दल' शहरों के मज़दूरों का दल था और वह यूरोप के दूसरें समाजवादी दलों की 
तरह माक्स के सिद्धांतों के अनुसार वर्ग संपर्ष का माननेवाला था। दोनों दलों में गरम 
ओर नरम लोग थ। “सम्राजी प्रजासत्तात्मफ दल” में नरम लोग "मेंशेविकी! और 
गरम लोग “बोल्शेविकी! कदलाते थे । मेंशेत्रिकी लोगों का विचार था कि समाजशादी धीरे- 
धीरे ही स्थापित दो सकती है श्रौर उस के बनाने के लिए, दूसरे प्रगतिशील दलों से मिल कर 
चलना चाहिए। बोल्शेविक्री कम्यूनिस्ट थे श्र्थात्‌ एक दम क्राति कर के समाजशाही 
स्थापित कर देने के पक्षपाती ये । 


धोल्शेविकी' का रूसी भाषा में वास्तव में अर्थ “बहुसंख्या' है और "“मेंशेब्रिकी' 
का अर्थ 'अल्प-संझ्या” है। शुरू से समाजवादियों में मेंशेत्रिकी विचार के ही लोग हमेशा 
अधिक संख्या में थे। और मजदूरों की साश्बग्रदा* तक में कम्यूनिस्टों का बहुत कम झसर 


१९९ कण दस क्र चूरा हाल आगे जसाया जायगा । 
रहस देश सें सोदियट मश्द्रों, फिसायों भौर सैनिकों इत्मादि की संघों अभात 
प्रंचावतों को कहते हैं। 
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वा। अगर कम्यूनिस्ट समूह के नेता लेनिन और ट्रोटस्की बड़े होशियार थे। अस्थायी 
सरकार में भाग न लेने से उन के सिर पर कोई ज़िम्मेदारी भी नहीं थी। अस्तु, उन्हों ने एक 
बड़ा छुमानेत्राला कार्य-क्रम जनता के सामने रख कर बाद में प्रजा के दिल झौर दिमाग़ 
पर शीघ्‌ दी क्रब्ज़ा जमा लिया था। उन के कार्य ऋभम में फ़ौरन्‌ लड़ाई बंद कर के “मज़बूरों 
और किसानों' के प्रतिनिधियों के द्वारा सि करना, राष्ट्रीय क्ज्लें के साफ़ नामंजुर करना, 
ज़्मींदारों से ज़मीन छीन कर उस पर किसानों की पचायतों का अधिकार करना, कारखानों 
और खानों पर फ़ौरन्‌ मजदूरों की पच यतों का क्रब्ज़ा करना, सारे हजारों पर राष्ट्र का 
फ़्ज़ा, सारी पैदावार और बैंठाव पर सरकार का नियत्रण और एकमात्र उद्योगीवर्ग या 
मज़दूरपेशा लं.गों की पंचायतों के हाथ में सरकार की लगाम इत्यादि की ऐसी बात थीं, जो 
रूस के लड़ाई, ग़रीबी, निरंकुशता और कुशासन से थके हुए आम लोगों को छुभानेबाली 
थीं। बोल्शेनिकों ने धीरे-धीरे बड़ी होशियारी से इस कार्य-कम का थत्रार कर के सोवियटों पर 
अपना श्रधिकार जमा लिया था। नवबर सन्‌ १६०७ ६० में तीसरी सावियों की कांग्रेस 
में बोल्शेविकी विचारवालों को मेंशेबिकी विचारवालों से सात सौ अधिक मत मिले और 
उन्हों ने तमी से वे बोल्शेबिकी अर्थात्‌ बहुसंख्या और दूसरा दल मेंशेबिकी अर्थात्‌ अल्प- 
सख्या कहलाने लगा | चुनाव की रात्त को ही बोल्शेविकों ने अस्थायी सरकार! पर अपना 
अधिकार कर लिया । उन की लाल पलटन ने जा कर सरकारी इमारतों पर कब्जा कर 
लिया और अस्थायी सरकार के सदस्यों के क्रैद कर लिया। सरकार का प्रधान केरेंसकी 
किसी तरद्द बच कर भाग गया। दूसरे दिन की (तीसरी अखिल रूसी सोबियट कांग्रेस? में 
रूस में 'रूसी समाजशाही सघीय सोवियट प्रजातंत्र' स्थापित हो जाने की घोषणा कर दी गई 
आर सरकार का सारा काम-काज प्रजा फे नियुक्त किए हुए कमिश्नरों की एक समिति के 
हाथ में सौंप दिया गया। लेनिन इस समिति का प्रधानमत्नी और ट्रोटस्की परराष्ट्रविमाग 
का कमिश्नर बनाया गया था। बोल्शेविकों ने कूटनीति और डंडे के ज्ोर से 'अस्थायी 
सरकार! पर अपना अधिकार फर लिया था। पहली अस्थायी सरकार ने रूस को नई 
राज-ब्यवस्था बनाने के लिए सारे रूस के प्रतिनिधियों का एक व्यवस्थापक-सम्मेलन 
बुलाया । मगर इस सम्मेलन की तारीख के पहले ही बोलशेविकों ने अपना अ्षिकार 
जमा' लिया और सम्मेलन मिलने पर उस में बहुसखू्या अपने पक्ष में न देख कर लेनिन 
ने उसे भंग कर दिया था। 
बोल्शेविकों अर्थात कम्यूनिस्टों का जिन को हिंदी में समष्टिवादी कहना उचित 
होगा, विश्वास है कि “जहां समाजशाही क़रायम करने का प्रयक्ष किया जायगा वहां 
वलवार के जोर से अधिकार प्राप्त कर के मज़दुर-पेशा लोगों का एकमात्र निरंकुश शिकार 
क्वायम करने की ज़रूरत होगी ।”” उन का ख्याल है कि श्राजकल की पूं जीशादी देशों की 
बरकारे प्रजासत्ता की दुद्वाई देती हैं | मगर सिर्फ़ अमीर वर्ग के द्वितों का ख्याल रखती हैं । 
प्रजा भुुलावे में पड़ी रहती है कि सता उस के हाथ में है और बास्तव में सत्ता ज़िभीदारों 
और कारखानों और बैंकों के मालिकों के हाथ में रहती है। पैदावार के ज़रियों पर इन 
लोगों का अधिकार होने से यह लोग मज़दूर-पेशा को कमाई के अ्रर्थात्‌ उन की ज़िंदगी 


शेध्ण ] यूरोप की सरकारे' 


के ही झपने हाथ में रखते हैं | शिक्षा इत्यादि पर उन का बिल्कुल इजारा न होने परे 
घन-संपक्ति के कारण उन को साधारण प्रजा के मुकाबले में शिक्षा का भी श्रषिक घुभीता 
और मौका रहता है। धनवान वर्ग की हुक्म चलाने की आदत उन की बिद्वत्ता और उन 
के रहन-सहन के देखकर साधारण मज़दूर-पेशा लोग चौंधिया जाते हैं । धनवान लोगों के 
हाथों में स्कूल होने से यह वर्ग उन में जीवन, समाज और घन-धाम के सबंध में अपने 
विचारों का प्रचार करके साधारण लोगों के दिमाग़ में बचपन ही से उन बिचारों को भर 
देता है। सरकार का काम-फाज चलारंबाला अधिकारी वर्ग भी आमतौर पर इसी वर्ग का 
होता है| अखबारों पर भी पूँ जीपतियों का कब्ज़ा होने से अछ्लवबार अधिकतर धनवानों के 
दित की ही बरते करते हैं ओर खबरों को तोड़ और विचारों को मोड़ कर साधारण आदमियों 
के विचार खराब करते और उन की राजनैतिक राय का रूप बदल देते हैं। अ्स्तु प्रजासतता 
में स्बंसाधारण को मताषिकार होने पर भी बहु-संख्या की राय के धनवान ब्ग ही जैसा 
चाहता है बेंसा नचाता है।”? 


अपने इस विश्वास के कारण समष्टिवादी, पूँजीशाहो राष्ट्रों की प्रजासतात्मक 
संस्थाश्रों के द्वारा, समाजशाही की स्थापना करना मूगतृष्णा के समान मानते हैं| वह 
मानते हैं कि प्रजा की बहुसंख्या के हाथ में सत्ता उसी हालत में आर सकती है अर्थात्‌ 
प्रजासत्ता उसी समय क्लायम हो सकती है, जब कि पैदावार के ज़रियों पर मज़दूर और 
किसानों का, जिन की हर जगह बहु संख्या होती है, कड्ज़ा हो जाय । अतएव वह घनवानों 
के हाथ से लड़ कर ज़यरदस्ती पैदावार के ज़रियों) के छीन लेना और उन पर मज़दूर 
पेश्ा फा कब्ज़ा जमा कर निरंकुश मज़दूर पेशाशाही' क्लायम करना और धनवान-वर्ग को 
मज़दूर पेशावर्ग का जाति-बैरी मान कर उन के कुछ भी श्रघिकार और सत्ता में शिस्ा न 
दे कर तब तक कुचलते चले जाना ही प्रजासत्ता स्थापित करने का एकमान्न ज्ञरिया 
मानते हैं जब् तक कि पूँ जीशाही बिलकुल नेस्तनाबूद द्वोकर मिट्टी में न मिल जाय 
और एक सिफ़ द्वाथ पैर या दिमाग़ से मिहननत कर के रोटी कमाने वाला मज़दूर पेशाबर्ग 
ही दुनिया में न रह जाय | समष्टिवादी यह भी मानते हैं कि मज़दूर पेशाशादी क्रायम 
करने और पू जीशाही को ध्यंस करने के लिए तलवार का या आजकल की भाषा में बंब 
ओर बंदूक़ का सहारा अवश्य लेना पड़ेगा; क्योंकि धनवान-बर्ग आखिर दम तक अपने 
अधिकार के लिए जी तोड़ कर लड़ेगा और श्रपनी सेना और इथियारों का मज़दूर पेशाबर्ग 
के खिलाफ़ उपयोग करेगा | बोल्शेबिक रूस का प्रख्यात लेखक बुखारिन अपनी 'समषश्टिवाद 
की बर्णमाला? 3 नाम की पुस्तक में ताफ़-ताक् लिखता है कि “आजकल का समाज ऐसे 
दो बगे।' का बना है जिन के हित एफ दूसरे के विरुद्ध ईं---धनवान और मज़दूर पेशावर्ग । 
अगर मेढ़िये और मेड़ें मिल कर रद्द सकते हैं, तो यह दोनों वर्ग भी मिल कर रह सकते हैं । 


१ कारखाने, बैंक लऔौर ज़मीन । 
९किषटेटरशिप अब दि पोछिटेरियट । 
2'घयु० थी० सी अष्‌ कम्यूनिकम! । 
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मेढ़ियों को मेड़े हड़पने में मज़ा झाता है इस लिए, भेड़ों को अपनी रखा का प्रबंध करना 
चाहिए। मेड़ियों और मेड़ों के मेल का स्वप्न देखना मूलंता है। पह्ट दोनों वर्ग कभी 
एक न होंगे ।? 

इस प्रकार के सिद्धांत और विचार रखने वाले लेनिन के 'समष्टियादी दल” के 
हाथ में रूस की सरकार आ जाने पर स्वमावतः डन के नेतृत्व में रूत की जो नई राज- 
व्यवस्था बाद में तैयार की गई वह वर्गयुद्ध के विचार श्रर्थात्‌ भेड़ियों की जाति को नष्ट 
करने के विचार से बनाई गई है। प्रजासता के सिद्धांत के अनुसार सब नाभरिंकों को 
एक से श्रधिकार न दे कर इस राज-ध्यवस्था में छिफ़ सज़दूर-पेशा वर्ग के अधिकार माने 
गए हैं। सब नागरिकों के एक रो अधिकार होने का रलान भी है, इर राज-व्यवस्था में 
ज़रूर, मगर वह सिफ़ जाति और राष्ट्रीय भेदों को न मानने के लिए है। नागरिकता के 
श्रधिकार अर्थात्‌ चुनावों में मत देने और चुनाव में उम्मीदवार होने और पदों पर नियुक्त 
होने का अधिकार सिर्फ़ समाज को लाभकारी मज़दूरी या पेशों के द्वारा रोटी कमाने बालों, 
इस प्रकार के मज़दूर पेशा लोगों की घर-गणहस्थी ठीक रख कर उन के काम में मदद 
करने वालों, किसान और खेती-बारी का काम करनेवाले उन लोगों को जो नफ़ा पैदा 
करने के लिए मज़दूर नहीं रखते हैं, रूस सरकार की जल और थल सेना में काम करने 
वालों और इन्हीं श्रेशियों के उन लोगों को, जो किसी तरह मेहनत करने के नाक्काबिल 
दो गए हों, उन्हीं को दिया गया है। इन भेणियों के परदेशी लोगों को भी रूस में मेइनत 
मज़दूरी करने पर यद्दी श्रषिकार द्वोते हैं। मगर जो लोग मज़दूरों को रख कर मुनाफा 
पैदा करते हैं, या जो सूद और किराए पर गुज़र करते हैं, या जो व्यापारी, सौदागर और 
दलाल होते, या साधू और पुजारी होते हैं भ्रथवा जो ज्ञार की पुरानी पुलिस के नौकर 
या आयुर्वेद थे, उन लोगों को कोई मताधिकार राज-व्यवस्था में नहीं दिया गया है। 
अरतु, पुराने घनिक-बर्ग और मध्यम-बर्ग को रूस की राज-व्यवस्था में कोई राजनैतिक 
अधिकार नहीं दिए गए. हैं । 

दसवीं जुलाई सन्‌ १६१८ ६० के 'पाँचवीं अखिल रूसी सोवियटों की कांग्रेस” 
में जो रूस की अस्थायी राज-व्यवस्था” मंज़्र हुई थी उस के पहले अ्रध्याय में रूस को 
भज़दूरों, सैनिकों और किसानों के प्रतिनिधियों की सोवियटों का प्रजातंअ! और इन्हों 
सोवियटों में राष्ट्र की सारी केंद्रीय और स्थानिक सत्ता द्वोने तथा रूसी सोबियट प्रजातंत्र 
को बराबर की हैसियत की श्राज़ाद क्रौमों फे राष्ट्रीय सोवियट श्रजातंत्रों की एक संघ एलान 
किया गया था । दुसरे अध्याय में भेड़ियों की जाति को ध्वंस कर के संसार में समाजशादी 
की ध्वजा फहराने के इरादे को पूरा करने के लिए राष्ट्र की ज़मीन, जंगलों, खानों, रेलों, 
बैंकों और तमाम 'पैदाचार और बटाव के ज़रियो' पर मज़दूर पेशा लोगों की सोवियद 
सरकार का ब्रिना मुआवज्ञे के ऋब्ज़ा हो जाने का एलान या । दूसरे देशों की पूंजीशाही 
को धक्का पहुँचाने के लिए ज़ारशाही ने रूस के नाम पर जो क़ज़ें दूसरे देशों से लिए 
थे उन को भी इस अध्याय में नामंज़्र किया गया था। हसी अध्याय में (समाज को उप- 
दोगी काम-धंधा करना” सब नागरिकों का फ़र्ज़ तथा अज़दूर पेशाशाही की झखंड सता 

॥रे 
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कायम करने और धनिकवर्ग के इमलों से उस की रक्षा करने के लिए. सब मज़दूर और 
किसानों का हथियार बाँधना फ़र्ज़ माना गया था और घनिकवर्ग को हथियार रखने का 
अधिकार नहीं दिया गया था । 'मज़दूर और किसानों को एक समाजवादी लाल पल्टन 
क्रायम करने की योजना मी इस अध्याय में रक्‍्खी गई थी। तीसरे श्रध्याय में, संसार 
को पूंजीशाही के उन कंगढ़ीं और लड़ाइयों से सदा के लिए मुक्त करने के विचार से, 
किन्हों ने एथ्वी को मनुष्य के खून से लाल कर दिया है', ज़ारशाही की सारी गुप्त 
संधियों का भंडाफोड़ कर के रद्द माना गया था और दुनिया के सारे राष्ट्रों से बराबरी 
की संधियां और मैत्री करने के इरादे का एलान था। एशिया और दूसरे उपनिवेशों के 
मज़दूर-पेशा वर्ग पर यूरोप की पूंजीशादी के राज का विरोध किया गया था और 
फ़िनलेंड इत्यादि रूसी साम्राज्य के श्रधीन देशों की स्वाधीनता का एलान किया गया था | 
चौधे भ्रध्याय में धनिकवर्ग को ध्वंस करने के उद्देश से, मजदूर पेशा वर्ग की रूस में 
उन पर चढ़ाई के समय, सोवियट सरकार की सारी सत्ता सिफ्न मज़बूर पेशा वर्ग की 
सश्ी अतिनिषि-संस्थाओं--मज़दूरों, सैनिकों और क्रिसानों की सोवियटों के दी हाथ में 
रखने तथा रूस के अंदर रहनेवाली सारी विभिन्न जातियो की, स्वतंत्रता और स्वेच्छा 
की बुनियाद पर, एक सच्ची और टिकाऊ संघ बनाने के उद्देश से, रूस के 'सोवियट 
प्रजातंत्रों की संघ! के सिर्फ़ मूल सिद्धातों को रचने और विभिन्न जातियों के इस संघ में 
शरीक द्वोने की शर्ता' का निश्चय उन जातियों की “मज़दूर श्रीर किसानों की सोबियटों 
को कांग्रेसों' पर छोड़ देने के निश्वय का एलान था | पाँचवें अध्याय में, सोवियट राज- 
थ्यवस्था के मूल सिद्धांत श्रोर पहले चार श्रध्यायों की तरह बहुत-सी श्राम प्रचार के 
मतलग्र की बातें थी। खास बातों में एक तो रूस की विभिन्न जातियों को अपनी 
स्थानिक सोबियटों की कांग्रेतों और उन "कांग्रेयों की कार्यकारिणी! की सरकारें क्लायम 
करने का अधिकार भाना गया था। दूसरे रूसी समाजशाही संघीय सोवियट प्रजातंत्र” की 
सारी सत्ता “अखिल रूसी सोबियटो की कांग्रेस' और कांग्रेस की बैठकों के बीच में, 
“अखिल रूसी सोवियटों की कांग्रेस की केद्रीय कार्य-वाइक-समिति” में मानी गई थी । 
मज़दूर और किसानों फो अखबारों, रिसालों और क्रिताबों द्वारा स्वतंत्रता से अपने विचार 
प्रकट करने के लिए सरकार की तरफ़ से प्रेस और छापने का सामान मुफ़्त देने और 
उन की सभाओं के लिए सारे सभा करने लायक स्थान, मेज़, कुर्तियां, रोशनी और गर्मी 


का इंतज़ास कर देने की भी योजना कर दी गई थी। 

इस “अस्थायी राज-व्यवस्था' के सिद्धांतों और स्वरूप पर, रूस देश के विभिन्न 
भागों की सोवियों की कांग्रेसों में क्चार हो जाने के बाद, ३० दिसंबर सत १६२२ ई० 
को मोस्को में ट्रांस-काकेशिया प्रेजातंत्र, युकरेन प्रजातंत्र और रूसी-समाजशाही-संघीय- 
सोबियट पजातंत्र की संघ की कांग्रेस की बैठक में सब सोबियट प्रजातंत्रों की एक समाज- 
शाही सोवियट प्रजातंत्रों की संघ' क्रायम फरने का निश्चय कर के एलान किया गया था 
कि, 'सोबियट प्रजातंत्रों के क्रायम होने के समय से दुनिया, पंजीशादी और समाजशाही 
की, दो दुनियाओं में बेंट गई ह। पूंजीशाही की दुनिया में राष्ट्रीय असमानता और 
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बैरभाव, उपनिवेशों की गुलामी, राष्ट्रीय अत्याचार और लड़ाइयां देखने को मिलतो हैं, 
समाजशाही की दुनिया में एक-दूसरे का विश्वास और शांति, राष्ट्रीय स्वाधीनता और 
समानता और विभिन्न जातियों के आ्रातूमाव से आपस में मिल कर शांति से रहने का 
दृश्य मिलता है | पूंजीशाडी दुनिया को श्रपनी श्रार्थिक लूट की पद्धति को जारी रखते 
हुए मुख्तलिफ़ जातियों की स्वाधीनता का प्रश्न सुलमकाना असंभव हो गया है। और 
विभिन्न राष्ट्रों का बैर-भाव इतना बढ़ गया है कि पूंजीशाही दुनिया की हस्ती खतरे में है। 
सिर्फ़ सोबियट सरकारों में, मज़दूरपेशा-शाही की पद्धति पर, जिस से राष्ट्रीय अत्याचारों 
की जड़ द्वी कट जाती है। विभिन्‍न जातियों में परस्पर विश्वास और अ्रावृ-भाव क्रायम 
करना मसकिन साबित हुआ है | इस श्रातृ-भाव श्रौर परस्पर विश्वास के कारण ही 
सोवियट प्रजातंत्र आज तक, भीतरी और बाहरी साम्राज्यशाही हमलों की टक्रों को सदते 
हुए, गह-युद्ध को मिठा कर अपनी हस्ती क्रायम रख और शांतिमय आर्थिक रचना 
प्रारंभ कर सके हैं। मगर यूरोपीय युद्ध के बाद की ब्रिगड़ी हुई दशा" फिर से बनाने के 
लिए विभिन्‍न प्रातंत्रों के शलग-अलग ग्रयत्ञ काफ़ी न होने और बाइरी पूंजीशाही हमलों 
का मिल कर मुक्तावला करने और मजदूरपेशा-बर्ग का खानदान दुनिया भर में फैला 
होने से, सारे सोवियट प्रजातंत्रों के मज़दूरपेशा लोग एक समाजशाही खानदान में मिल 
जाने के लिए मजबूर होते हैं। श्रस्तु; सारे सोवियट प्रजातंत्र मिल कर एक संयुक्त समाज 
शाही सोवियट संघ! नाम का राष्ट्र बनाते हैं जिस से बाहरी और भीतरी उन्नति के साथ 
है| विभिन्‍न जातियों को श्रपने राष्ट्रीय विकास की स्वतंत्रता भी रहे । समाजशाही प्रजातंत्रों 
की यद संघ सब सदस्यों करी मर्जों से बनती है। इस संघ के सब सदस्य बराबर हैं और हर 
एक सदस्य को जब चाहे तब, संघ्र से अलग हो जाने और दूसरे समाजशादी सोवियट 
प्रजातंत्रों को इस संघ में शामिल होने की स्वतत्रता है । 

इस एलान या श्रस्तावना के बाद 'समाजशाही! 'सोवियट प्रजातंत्रों की संभ! की 
जो राज-व्यवस्था बनी उस को ग्यारह अध्यायों में बाँटा गया है ! पहले अध्याय में संघ की 
सर्वोपरि अधिकार संस्थाओं के अ्धिकार-क्षेत्र का वर्णन है। दूसरे अध्याष में 'संयुक्त 
प्रजात॑त्रों'अ और संघ” के नागरिकों के अधिकार दिए गए. हैं। तीसरे श्रध्याय में संघ की 
सोवियटों की कांग्रेस! का संगठन, सत्ता और काम, चौये शअ्रध्याय में संघ की केंद्रीय कार्य- 
वाहक समिति” का संगठन, सत्ता और काम का बयान है। पाँचवें श्रध्याय में “कार्यवाहक 
समिति” के 'प्रेसीडीयम” और छुठे में संघ की “जनसंचालकों की समिति'* की योजना है | 
सातवें अध्याय में संघ की श्रदालत, श्राठवें अध्याय में 'जन-संचालकों 3 नवें में 'संयुक्त- 

१लड़ाई में हज़ारों आदमी काम आ जाने और चसखे जाने से बहुत-से खेत उजाद 
हो गए और कारख़ाने इत्यादि बंद हो गए ये। सारा देश का आधथिक जीषक ही टसाद- 
पुखट हो गया था । 

स्कार्टसिक झाफ़ दि पोपुक्स कसीसरीज़ 

3परीपुरुस कमीसरीज्ञ पुँढ युनाइटेड स्टेट्स पोजिटिकक ढिपारमेंट । 
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राज्य राजनैतिक विभाग, दसवें अध्याय में “संयुक्त प्रजातंत्रों' और ग्यारहवें अ्रध्याय में संघ 
के चिह, संडे और राजधानी का जिक है । 

संघीय सरकार की अधिकार सीमा में परराष्ट्रों से संबंध, संघ की सीमाओं में फेर- 
फार नए प्रजातंत्रों का संघ में दाखिला, युद्ध और संधि, परदेशों से क्ज़ लेना, अ्रंतर- 
राष्ट्रीय संधियों को मंज़र करना, देश के भीतर और बाहर के व्यापार का नियंत्रण, डाक, 
हार, सइके, संघ का बजट और "मुद्रा और राख'" की पद्धतियों की टथापना के विषय 
रकखे गए हैं| बाहरी देशों से सारा व्यापार सोवियट सरकार खुद या उस से अधिकार प्रात 
संस्थाएं ही करती हैं । यहां तक सोवियट संघ की राज-व्यवस्था में और दूसरी संघीय राज- 
व्यवस्थाओं में बहुत कम फ़कनू मालूम होता है। फिर भी दो खास बातें मिलती हैं । एक 
तो संघ के भीतर की सारी विजारत और व्यापार का श्रर्थात्‌ सारे संयुक्त प्रजातंत्रों की तिजा- 
रत और व्यापार का नियंत्रण संघ के हाथ में होना और दूसरी लगमग सारे करों पर संघ 
का कब्ज़ा होना। संयुक्त प्रजातंत्रों और उन के प्रांतों को भी थोड़े से कर लगाने का अधि- 
कार है। मगर वे अमल में उस अधिकार का बहुत कम प्रयोग करते हैं। श्रधिकतर 
उन का खर्च संघ के करों के मेजे हुए भाग ही से चलता है। कृषि, व्यापार, आमदनी, 
व्यापारी, चुंगी इत्यादि के सारे मुख्य कर संघ के होते हैं। परंतु उन की आय संघ और 
प्रजातंत्रों में दैंट जाती है। संघीय राज-ब्यवस्थाओं में कुछ ऐसी आम शर्तें रकली जाती हैं 
जिन से तारी संघ में एक प्रकार की समता दीखती हैं। आमतौर पर संघीय राज-व्यवस्थाओ्रों 
में नागरिकों के श्रधिकारों इत्यादि का भी बर्ण॑न द्वोता है । अस्त, 'सोवियट संघ” की राज- 
व्यवस्था में संघ! को कुछ ऐसे सिद्धांत क्रायम करने का अधिकार दिया गया है, जिन पर 
संघ के सायंजनिक जीवन के विभिन्न विभागों को एक-सा अमल करना चाहिए । संघ के 
आर्थिक जीवन का तरीका और चलन, श्र इस संत्रध में रियायतें देने का हक़ संघी 
सरकार को दिया गया है। ज़मीन के बाँट औ्रौर इस्तेमाल, खानों, जंगलों, और संघ के 
सारे जलमार्गों के इस्तेमाल के उसूलों, न्यायालयों की स्थापना और संचालन और दीवानी 
और फ़ौजदारी के संघीय क्वानूनों के उसूलों, मज़दूरी के तात्विक क्रानूनों के उसूरों, राष्ट्रीय 
शिक्षा के आम उसूलों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य की रक्षा के उसूलों को बनाने का भ्रधिकार भी संघ 
को दिया गया है। संघ की तरफ़ से इन उसूलों को संयुक्त प्रजातंत्रों में क्रायम करने की, 
सौभाग्य से, ज़रूरत नहीं पड़ी, क्‍योंकि विभिन्न सोवियट प्रजातंत्र एक द्वी समाजशाही के 
सिद्धातों पर बने थे । अस्त, उन का दाँचा भी एक ही सा था। राज-व्यवस्था में संघ को 
इन उसचलों को बनाने का अ्रधिकार रखने का केवल इतना ही अ्रर्थ है कि इन उसूलों को, 
सारी संघ की बिना अनुमति के, नष्ट नहीं किया जा सकता है: मगर इस प्रबंध से संघ के 
विभिन्न संयुक्त प्रजातंत्रों की इच्छा होने पर संघ से भ्रलग हो जाने की स्वतंत्रता! राज- 
व्यवस्था में दे कर जो प्रजातंत्रों की खाघधीनवा पर जोर दिया गया है, वह एक प्रकार से 
मिट्ती जाती है, क्‍योंकि वास्तव में घजातंत्रों को किसी त्रिभाग में किसो पकार की स्वतंत्रता 
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संघ को दुनिया फे सब संघीय राष्ट्रों से अधिक “केंद्रीय संघ” कहा जा सकता है । 
संघ की अ्रधिकार-सीमा में आनेवाली दूसरी बातें साधारण हैं। 'प्रधास और 
निवास," तोल और माप, अंक, * विदिशियों की नागरिकता के अधिकारों के क़रादून और 
अपराधियों को आम माफ़ी के अधिकार का अमल दूसरी कंद्रीय सरकारों की तरह संघ के 
अधिकार में रक्खा गया दै। संघ को “प्रजातंत्रों की कांग्रेसों', 'कार्यवादक समितियों 
अथवा जन संचालकों की समितियों' के उन सारे निश्चयों को रद्द कर देने का अधिकार 
भी दिया गया है, जिन को संघ अ्रपनी राज-व्यवस्था के प्रतिकूल मानती हो | 
संघ की सदस्य सरकारों को बराबरी का स्थान देने के लिए संघ की संस्थाश्रों 
में एक “जातियों की सभा?३ रक्‍्खी गई है । इस सभा में सारे संयुक्त प्रजातंत्रों' के पाँच- 
पाँच प्रतिनिधि और '्वतंत्र क्षेत्रों” के एक-एक प्रतिनिधि होते हैं। इस सभा का काम 
विभिन्न जातियों के राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा करना है| रूसी 'सोबियट संघ! में, सारी 
सोवियट संघ' की ७४ फीसदी श्राबादी होने से, उस का दी सोवियद संघ पर अधिकार हो 
जाने की शंका दूर करने के लिए यदह्ट सभा रक्‍्खी गई है। दूसरी “संघ-सभा”" में लक 
श्राबादी के अ्रनुसार अ्तिनिधि होते हैं और वह सारी सब्र की सम्मिलित प्रजा की मतिनिषि 
होती है | इन दोनों सभाश्रों को बराबर के श्रषिकार दवोने हैं; क्योंकि संघ के क्वानूनों को 
बनाने के लिए दोनों की मज़री ज़रूरी होती है। सयुक्त प्रजातंत्रों को अपने-अपने बजट 
पर अधिकार होता है; मगर यह सारे विभिन्न बजट संघ के बजट का ही भाग माने जाते 
हैं श्रोर उन के लिए संघीय कार्यकारिणी की मंज़्री की ज़रूरत होती है। मगर अमल में 
यह मंज़ूरी सिफ़ नाभ की होती है । फिर भी इन बजटो पर बहस होती है और इस संबंध 
में भी प्रजातंत्रों को पूरी स्वतंत्रता नहीं होती है | प्रजातंत्रों को सिफ्र एक शासन-कार्य में 
अवश्य स्वतंत्रता होती है। बर्ना संघ के बनाए हुए. उसूलों की हृद के अंदर ही प्रजातंत्रों 
को क़ानून बनाने का अधिकार दोता है और सारे बड़े मामलों में क्रानून बनाना संघ का 
काम माना गया है। परराष्ट्र-विभाग, युद्ध, विदेशी व्यापार, डाक, तार और मार्ग के 
संघीय विभागों और मंत्रियों को छोड़ कर दूसरे सब विभाग और उन के मंत्री संयुक्त 
प्रजातंत्रों में भी द्ोोते हैं। कृषि, रह, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य और सावंजनिक-द्वितकाय के 
विभाग सिर्फ़ शासन-विभाग होने से संयुक्त प्रजातंत्रों में ही होते हैँ और बराबरी उन के 
सानी विभाग संघ में नहीं होते हैं | संयुक्त प्रजातंत्रों को अपनी संस्कृति के विकास में पूर्ण 
स्वतंत्रता और शासन में बहुत कुछ स्वतंत्रता तथा क़ाचून बनाने में एक इृद तक स्वतंत्रता 
दी गई है। सरकार की आम नीति और परराष्ट्रों से संबंध इत्यादि संघ का काम है। 
“रूसी समा जशादी संघीय सोवियट परजातंत्र” के स्थान में रूस की स्थायी राज-व्यवस्था में 
समाजशाही सोवियट प्रजातंत्रों की संघ! बनाई गई है, क्योंकि रूस की समश्िवादी सरकार 
दुनिया के मज़दूरपेशा लोगों के एक खानदान? में विश्वाल रखती है और मानती है 


"साइग्रे शन पं छ सेटिवसेंट ।. *स्टेटिस्टिक्स । 
3हॉटोनोमस टेरीटरीज । डकौसिल आफ नेशनसाटोज़ । 


“जूनियन फोंसिस ! 
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कि धीरे-धीरे, एक के बाद दूसरे राष्ट्रों में जैसे-जैसे मज़दूरशाही स्थापित होती जायगी वैसे- 
बैसे, वें सोवियट-पद्धति को ऋबुल कर के “समाजशाही सोबियट प्रजातंत्रों की संघ! में 
शामिल दोते जायैंगे जिथ से आखिरकार एक दिन दुनिया में मज़दुरशाही श्रथांत्‌ 
समाजशादी या सच्ची प्रजासत्ता का अधिकार स्थापित हो जायगा और पूँजीशाही श्रथांत्‌ 
थोड़े-से धनवानों की भेड़ियाशादी का दुनिया से हमेशा के लिए. नाम-निशान मिट 
जायगा | रूस की इस राज-व्यवस्था के मूलतंत्रों को मानने या बदलने का अधिकार 
सिर्फ़ संघ की सोवियटों की कांग्रेस को है । संयुक्त प्रजातंत्रों के अधिकारों की हिफ़ाज़व 
संब करती है। सारी संघ में सब को एक से नागरिकता के अधिकार हैं और जिन संयुक्त 
प्रजातंत्रों की राज-व्यवस्था संघ की राज-व्यवस्था से भिन्न है उन को अपनी राज-व्यवस्था 
में तबदीली कर के संघ के अनुसार बना लेने की शर्त रक्खी गई है। संघ की सरकार का 
संगठन नीचे से ऊपर को पिरामिड" के ढंग पर है। उस की बुनियाद गाँवों और शहरों 
की सोबियटों पर है| गाँव पहले अपनी सोवियट चुनता है। गांव की सोवियद वबोलोस्टरे 
श्र्यात्‌ ताल्‍्लुक्ा सोवियटों की कांग्रेस के लिए प्रतिनिधि चुनती है। गाँव की सोबियटें 
यूएज्ड श्र्थात्‌ जिला सोविपट कांग्रेस के लिए भी, अपने हर दस सदस्यों के लिए. एक 
के दिसाव से, प्रतिनिधि चुनती हैं। सब रो जरूरी ग्यूबरनियाई श्रर्थात प्रांतिक भोवियट 
कांग स होती है जिस को उस क्षेत्र की शहरों की सोवियटें और ताल्खुक्ा सोवियट काग्रेंसे 


चुनती हैं । 
शहरी और देहाती सोबियरें 


हम कह चुके हैँ कि 'समाजशाही सोवियट संघ! की राजनैतिक इमारत का चुनाव 
पिरामिष्ठ की तरह नीचे रो ऊपर की तरफ़ ढलता चला गया है। उस की बुनियाद शहरों 
और गाँवों की सोवियटों की दो इंटों से बनी है | अरुठु, सोवियट संघ की केंद्रीय संस्थाओं के 
अध्ययन के पहले उस की ध्रुनियादी सस्थाओ्रों शहर और गाँव की सोवियटों का अध्ययन 
कर लेने से हम को सोवियट संघ के राजनैतिक संगठन को अच्छी तरइ समझते में भी घड़ी 
सद्ूलियत दो जायगी जो स्विट्जरलड वी सरकार के अध्याय में के द्रीय शासन के अध्ययन 
से पहले स्थानिक शासन के अध्ययन से दो गई थी। 

शहरों की सोवियटो में अधिकतर कारखानों और दूसरे मुख्तलिफ़ उद्योगों श्रौर 
घंधों की सोब्रियर्ट हाती हूँ | क्रांति फे पहले रूस में कारखानों का भी वैसा डी बुरा हाल था 
जैसा रूस की सरकार का था। उन में भी बैसी ही नादिरशाही चलती थी। कारखाने के 
सालिक कारख्ानों पर कजज़ाकों का इमेशा पदरा रखते थे। कोई मज़दूर कभी शराग पीं 
लेता था या फिसी दिन कास पर देर से आता था या गैरदाज़िर हो जाता था तो कज़ज़ाकों 
के कोड़ों से उस की चमड़ी उधेड़ दी जाती थी। अ्रव रूस के कारखानों में काम करने- 

१ पिरामिड मिश्र में बनी हुई एक ख़ास तरह की कर्म हैं, जो थीचे धुनियाद पर 
जैकी हुई भौर ऊपर को वखती हुई एक नोक में इस प्रकार ख़त्म होती हैं। 


ऋग्यूजरतिया ॥ 
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वालों की हुकूमत चलती है, क्योंकि सोवियट संघ के शहरों में प्रमशाही कारखानों से 
शुरू होती है | हर कारखाने में एक चुनी हुईं कमेटी या कौंसिल होती है, जिस को किम 
कमेटी?” कहते हैं । इन कमेटियो के तीन काम द्ोते हैं | एक तो मज़दूरों की तरफ़ से यह 
कमेटियां कारखाने के प्रबंधकों से सारी बात-चीत करती हैं । दूसरे थे कारखाने की सामा- 
जिक संस्थाओं पालनाघर, औपणालय स्कूलों इत्यादि का प्रबंध करती हैं । तीसरे सोबियटों 
के चुनावों में इन कमेटियों का निश्चय महत्व का होता है । पहले सोवियद सिर्फ़ 'हड़ताल 
कमेटियों' को कहते थे। भगर इन इड़ताल कमेदियों ने रूस की क्रांति में प्रा की सेना 
का काम दिया था। अस्तु, बाद में 'कारखांने की सोवियटों? का रूख की सरकार में बढ़ा 
ज़रूरी स्थान बन गया । 

“काम कमेटी” के चुनाव के मुख्तलिफ़ कारखानो में मुख्तलिफ़ तरीक़े होते ई। 
बड़े कारखानों में दस-दस पाँच-पाँच मज़दूर मिल कर अपना एक प्रतिनिषि चुन छेते हैं 
आर इन प्रतिनिषियों का एक सम्मेलन द्वोता है, जिस में 'कास कमेटी का चुनाव ड्ोता 
है। छोटे कारखानों में सारे मज़दूरोंकी सभा 'काम कमेटी! को चुनती हैं। समा में 
कारखानों के विभिन्न विभागों के मजदूरों को अपने-अपने विभागों से उम्मीदवारों के नाम 
पेश करने का इक्त होता है। उद्दाइरणार्थ कपड़े के कारखाने भ॑ सूत कातनेबवाले विभाग 
के आदमी अपने उम्मीदवार और कपड़ा बुननेवाले विभाग के आ्रादमी अपने उम्मीदवारों 
के नाम पेश कर सकते हैं। सभा में द्ाथ उठा कर मत लिए. जाते हैं। और आधे से 
कम मत मिलनेवालों उम्मीदवारों को चुना नहीं जाता है 'काम कमेटी! के प्रधान मंत्री और 
कुछ सदस्यो को कारद्षाने में मज़दूरी के काम से बरी कर दिया जाता है। और वह सारा 
समय कारखाने में काम करनेवालों की सवा और द्वित रक्का के कामों में बिताते हैं । मगर 
उन को कारखाने से वेतन बराबर मिलता रहता है। कमेटी के दूस२ सदस्य कारखाने में 
फाम करते रहते हैं और कमेटी की बैठकों में भी भाग लेते हैं। मुख्तलिफ़ कारखानों की 
क्वाम कमेटियो? में मज़दूरों की संख्या के अनुसार सदस्यों की मुख्तलिफ़ संख्या होती है । 
“काम कमेटी! का दक्कर कारखाने की इमारत में ही होता है और उस का सारा काम-काज 
कई छोटी-छोटी कमेटियों में बाँद दिया जाता है। काम कमेटी! के कुछ सदस्यों की एक 
कमेटो और उतने ही कारखानों का प्रबंध करनेवालें अधिकारियों की एक कमेटी को मिला 
कर एक “कगड़ों का कमीशन!" बनाया जाता है। मज़दूरों की सारी शिकायतों के पढदले 
इस कमीशन पर उन के जो सदस्य द्ोते हैं, वे जाँच करते हैं ओर जाँच के बाद जिन 
शिकायतों को वे वाजिब समझते हैं उन को ही इस कमीशन के सामने रखते हैं। गोर- 
बाजबी तरीके पर मज़दूरों से बर्त्नास्त करने तरकक्की ठीक तरह पर न करने या काफ़ी 
मज़दूरी न देने इत्यादि की इर क्िस्म की व्यक्ति गत और सामूहिक, शिकायतें कमीशन 
के सामने आती हैं । जिन शिकायतों का फ़ैसला इस कमीशन में मज़दूरों की दृष्टि से 
संतोषजनक नहीं होता है उन की मज़दूरों की तरफ़ से “'मज़दूर संघ” के पास अपील होती 
है। 'मज़दूर संघ” उन शिकायतों को अपने ज़िले की 'फ़्ैसला पंचायत!” के सामने 
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रखती है। वहां भी संतोषजनक फ़ैसला न होने पर एक “राष्ट्रीय फ़ैसला पंचायत?* के 
सामने उन शिकायतों की श्रपील जा सकती है। 

काम कमेटी! की एक 'उपसमितति! मज़दूरों की योग्यता' बढ़ाने का काम भी 
करती है| इस उपसमिति को कारखाने के प्रबंध की काहिली और ग़लतियां बतलाने, 
फारखाने के मज़दूरों की तरफ़ से श्रानेवाली नई सूझों और प्रस्तावों को अमल में लाने, 
ज़रूरत पढ़ने पर प्रबंध संचालकों के साथ बैठ कर विचार करने और प्रबंध चलाने वाले 
अधिकारियों की बदइंतज़ामी या बदसलूकी की समालोचना करने का हक़ द्वोता है | 
सोधियट संघ के कारखानों और सेना में नम्न व्यवद्वार पर बडा ज़ोर दिया जाता है। ज़ार- 
शाही के ज़माने के बे बात या ज़रा-ज़रा-सी बात पर लात और घूंसे श्रव रूस के कारखानों 
में इतिहास की बात दो गई है । जहां अभी तक यद्द बातें थोड़ी बहुत चलती हैं वहां मज़- 
दूरों का दी दोष मानना चाहिए; क्‍योंकि वे अपनी दी कमज़ोरी और कायरता के कारण 
शिकायत करने से डरते हैं। कुछ लेखकों का कहना है कि रूस के कारखानों में श्राजकल 
भी मज़दूर कड़ी व्यवस्था पसंद करते हैं; मगर अधिकारी कारखाने में कड़ी व्यवस्था रखने 
के साथ ही मज़दूरों से श्रत्न नम्न व्यवहार करते हैं। “काम कमेटी” के सरकार से कारखानों 
के सुप्रबंध और सुसंचालन में भी बड़ा फ़ायदा द्वोता है; क्योंकि सोवियट कारखानों के 
मैनेजरों को सस्ता श्रीर अच्छा माल निकालने के साथ-साथ भज़दूरों को हमेशा संतुष्ट 
रखने का ख्याल रखना पड़ता है | कारखानों के मैनेजरों की नियुक्ति तक सरकार 'मज़ दूर 
संघों' की सलाह से करती है। भमज़दूर संघें कारखानों की 'काम कमेटियों' की सलाह पर 
अमल करती हैं। भ्रस्तु, मैनेजर की गर्दन पर हमेशा से मज़दूरों का हाथ रहता है और 
उस को मज़दूरों के साथ संभाल कर चलना होता है | 

काम कमेटियाँ' अपनी सामाजिक संस्थाओं के काम पर अमिमान करती हैं । 
इन सामाजिक संस्थाओों' का काम चलाने के लिए मजदूर अपने वेतन का एक अच्छा 
भाग देते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि इन्हीं संस्थाओं के द्वारा उन का जीवन फलता-फूलता 
और हरा-भरा द्ोता है। उदाहरणार्थ गर्भवती ज्यों को बच्चा पैदा होने से दो मास पहले 
से काम पर से छुट्टी मिल जाती है और बच्चा पैदा होने के दो मास बाद तक वे काम पर 
नहीं जाती हैं। इस सारे समय में उन्हें बराबर कारखाने से पूरी तनख्त्राद् तो मिलती ही 
रहती है, मगर दूसरा मद्दीना खत्म दोते ही वे बच्चे को मज़े से कारखाने के 'पालनाघर३ में 
रख कर रोज़ कारखाने में श्रपना काम कर सकती हैं। 'पालनाघर' में बच्चों के लालन- 
पालन के लिए दोशियार दाइयां रहती हैं, और एक डाक्टर भी रोज़ बच्चों को देखने के लिए. 
झाता है| जय तक बच्चा भां का दूध पीता है, तब तक मां को बीच-बीच में दूध पिलाने 
के लिए आघ-आध घंटे की छुट्टी मिलती है! 'पालनाघर! के बाद बच्चा कारखाने के 
किंडरगार्टन स्कूल में शिक्षा पाता है। किंडरगार्टन स्कूल के बाद बच्चे राष्ट्रीय स्कूल में 
जाते हैं। सोलह बर्भ की उम्र से लड़के कारखाने में काम कर सकते हैं । सगर सोलह से 
झठारद वर्ष की उम्र तक उन को सिर्फ़ छः घंटा काम करना होता है। खास हुनरों के 
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लिए जवान उम्मीदवारों को साढ़े तीन साल 'कलामयन”” में भुज़ारने पड़ते हैं। लाल में 
दो बार नौजवानों का अच्छी तरह डाक्टरी मुझायना भी होता है। जिन की तंदुरुल्ती ठीक 
नहीं होती है उन को सहल काम दे दिया जाता है या किसी “स्थास्थ्यए्ह!* में स्वस्थ जीवन 
पालन की शिक्ता लेने के लिए भेज दिया जाता है। कारखाने का डाक्टर मज़दूरों के घरों 
का भी मुआयना करता दे । 

हर करखाने में ब्यायामशाला, दौड़ने, खेलने-कूदने फे मैदान कुश्ती के 
लिए अखाड़े और निशानेबाज़ी सीखने के लिए स्थान होते हैं। सैकड़ों टप्कत और 
युवतियां इन स्थानों में खेल-कूद में रोज़ माग लेते हैं। दिमाग़ी बिषयों में शौक 
रखनेवाले जिन भज़दूरों की इच्छा 'मज़दूरों के महाविद्यालय? * में जाने की होती है उन के 
लिए आठ महीने की पढ़ाई-लिखाई का एक खास पाख्यक्रम रक्‍्खा गया है। इस पाख्य- 
क्रम को खत्म कर लेने फे बाद वह महाविद्यालय मं जा सकते हैं। इस महाविद्यालय में 
मिफ़ प्राथमिक शिक्षा प्रात, होनदार मज़दूर नौजवानों को, तीन-चार साल शिक्षा दे कर 
विश्वविद्यालयों में भरी होने के क्राबिल कर दिया जाता है। श्रस्तु, कारखाने से सीधा 
विश्वविद्यालय में चले जाने का मज़यूरों के लिए रास्ता खुला रहता है। वय-प्राप्त मन्ञवूरों 
का भी डाक्टरी मुआयना जब-तब्र होता है। उन को आ्रावश्यकतानुसार “काम-कमेटी! 
दवादारू की सद्यायता पहुँचाती है । उन के लिए भी पढ़ने-लिखने के लिए. खास पाठ- 
शालाएं होती हैं, जिन में निरक्षरों को पद्चीस पब्बीस के हर दर्जी में अंकगणित दत्यादि 
साधारण बाते सिखाई जाती हैं और कारीगरों को उन की कारीगरी में संबंध रखनेवाले 
प्राथमिक विज्ञान का ज्ञान कराया जाता है। हर साधारण मज़दूर को साल भर में 
पंद्रह दिन और जोखिम का काम करनेवालों को एक मास की पूरी मज़दुरी पर छुट्टी 
मिलती है | इन छुट्टियों में सैर-सपाटे के लिए रेलों इत्यादि--+र खास रियायते दी जाती 
हैं। दर कारखाने में अस्पताल भी होता है। बीमारी और कमज़ोर आदमियों को पढ़ाड़ों 
इत्यादि खासर्थ्य प्रात्त करने के स्थानों में भी ज़रूरत के अनुसार भेज दिया जाता है | 
कारखाने के सामाजिक जीवन का केद्र प्रायः कारखाने का क़बपर होता है। यहां रोज़ 
शाम को बहुत-से मज़वूर--अधिकतर नौजवान--एकत्र होते हैं। कोई बैठ कर चाय 
पीता और गप्पें लड़ाता है; कोई गान के कमरे में बैठ कर पियानो बजाता या गाता है; 
कोई पढने के कमरे में बैठ कर अख़बार या किताब पढ़ता है; कोई अपनी पढ़ाई की 
दिक्‍क़तों को जानकारों से बैठ कर समझता है। रविवार को अक्सर क्लब्घर की नाव्यशाला 
में मज़दूरों के अलग-अलग समूह नाठक रचते या गायन-वादन का कार्य-क्रम रखते हैं । 
कारखाने के एक भाग में मज़दूरों को हवाई जहाज़ों पर उड़ने और लड़ाई में विषैली गैस 
इत्यादि भयंकर अच्छों का प्रयोग करना भी सिखाया जाता है, क्योंकि रूस की सरकार 
अपनी सारी मज़दूर पेशा जन-संख्या को, पूंजीशाही दुश्मनों के मुकाबले के लिए, हमेशा 
तैयार रखना चाहती है । इसी प्रकार रहने के घरों की समस्या इल करने के लिए काम- 
कमेटी” की एक झलग समिति होती है | 'काम-कमेटी? के सारे कामों का अहषाल सोवियट 
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सरकार की खरी कारवाई का लंबा चिट्ठा हो जायगा | सोवियट रूस में प्रजासत्ता का 
रूप और अमल समझाने के लिए इतना दाल काफ़ी दै। कारखानों में जिस प्रकार 
प्रजाससा का अमल चल सकता है, उसी प्रकार शददर की दूसरी सारी सोवियटों में चलता है। 

रूस की क्रांति के पहले जिस प्रकार क्रज्ज़ाकों का कारखानों में डंडा चलता 
था, उसी प्रकार गाँवो' में पुलिस के चौकीदारो' का राज होता था। परंतु अब, कारखानों 
की तरद गाँव भी अपनी सोवियटो' के द्वारा ही अपना सारा प्रबंध और शासन चलाते 
हैं। गाँव के लोगों की एक साव॑जनिक सभा में गाँव 'सोवियट” के सदस्य, सौ की श्राबादी 
के लिए. एक सदस्य के द्विताव से, चुन लिए जाते हैं । श्रमीर और ग़रीब किसानों में 
अभी तक रूस में कगढ़ा चला श्राता है। इस लिए कारखानों की सोवियोे से गाँवों की 
सोबरियठो' के चुनावें में अधिक मारा-मारी रहती है। समप्टिवादी दल गाँवों की स,वियटों 
में अपने उम्मीदवारों का चुनाव कराने की बहुत कोशिश करता दे। क्योंकि कारखानों 
की तरह गाँवों में 'समषश्िबादी दल” का इतना ज्ञोर नहीं है। अकसर गाँवें। को सोवियदें 
में समध्टिवादी दल के अधिक सदस्य नहीं चुने जाते हैं । फिर मो सोवियटे में चुने जाने 
वाले लोग आम तौर पर इस दल से सद्दानुभूति रखने वाले द्वोते हैं | गाँव की ख्रियां और 
मर्दों में कारखाने की स्तलियां और मर्दों से जाण॑ति कम होती है। 

गाँव की सोवियट का प्रधान प्राम सोवियट का सश्च से बड़ा कारगुज्ञार हाकिस" 
दोता है, उस को वेतन भी दिया जाता है। “गाँव सोवियट! के दो द्वी मुख्य काम होते हैं । 
एक तो ताल्लुक़ा या 'तदसील सोवियट” के लिए प्रतिनिधियों को चुनना और दूसरा गाँव 
की सामाजिक संस्थाओ? का सचालन ओर प्रत्ंध करना कारखानों की तरदइ गाँव में भी 
स्कूल, क्लब, अखाड़े और खेल-कूद के स्थान इत्यादि द्वोते हें, जिन का सारा काम-काग 
गाँव की सेवियट चलाती है। मगर गाँव की ज़रूरी समस्यायों के सेवियट गाँव की 
साथेजनिक सभा के सामने तय होने के लिए रखती है। उदाहरणार्थ गाँव के लिए. 
आवश्यक इंधन गाँववाले अपने थोड़ीं के ले जा कर खुद जंगल से लावें या एक सहकारी 
संस्था के ठेका दे कर यह काम इकट्ठा सारे गाँव के लिए. करा लिया जाय, इस यात का 
निश्चय करने के लिए गाँव की साव॑जनिक सभा बुलाई जावेगी। 

शद्दर को से।वियटों में एक इज़ार आ्राभादी के लिए, एक प्रतिनिधि चुना जाता दै 
झऔर उन में श्राम तौर पर कम से कम पचास और अधिक से अधिक एक हज़ार सदस्य 
होते हें | कारखानों, व्यापारों संस्थाओं, शिक्षालये। और उन सारी संस्याश्रों, जहां मज़दूरी 
पर लेग काम करते हैं, शहरों की से।वियटाों के लिए प्रतिनिधि चुने जाते हैं। जिन 
संस्थाओं में सौ से कम मज़दुर-पेशा क्षेग काम करनेत्राले होते हैं वे दूसरी वेशो ही छोटी 
संस्थाओं के साथ मिल कर चुनाव में भाग लेती हैं, क्योंकि कम से कम पाँच सौ काम 
करनेवालों के लिए ही एक प्रतिनिधि चुना जा सकता है। गाँव से।विय्ों के सदस्यों के। 
गाँच और अड़ोस-पह्ेस के नग़रों की दस दृज़ार से कम आबादी के कस्बे की भ्जा इर 
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में आम तौर पर कम से कम तीन और अधिक से अधिक पचास प्रतिनिधि होते हैं । 
प्रतिनिधियों का चुनाव दीन मास के लिए, होता । जिन गाँवों में प्रजा की सार्वजनिक सभा 
गाँव के शासन की समस्याओं पर विचार और निश्चय करती हैं वहां स्वीटज़रलेंड के 
गाँवों की तरद खालिस प्रजाशादी चलती है। रोज़मर्रा का काम-फकाज चलाने के लिए 
गाँव की सोवियटें अधिक से अधिक पाँच और शहरों की सोवियटें कम से कम तीन और 
अधिक से अधिक पंद्रह सदस्यों की एक कार्यकारिणी समिति चुन लेती हैं | परंतु लेनिनप्राड 
और मास्को की सोवियटों की कार्यकारिणी सम्रितियों में चालीस सदस्य तक चुने जा सकते 
हैं। कार्यकारिणी समिति पूरे तौर पर उसी सोवियट को जवाबदार होती है, जो उस को 
चुनती है। हर सोषियठ को या जिन गाँचों में सार्वजनिक सभा की खालिस प्रजाशाही 
होनी हे वहाँ उस समा को अपने क्षेत्र में शासन की सारी सता होती हैं। सोबियटों की 
बैठक 'कार्यकारिणी-समिति! की श्रोर से या सोवियट के श्राथे सदस्यों की माँग पर कम से 
कम शहरों में हफ़्ते में एक बार और देद्दात में हफ़्ते म॑ दो बार आमतौर पर बुलाई जाती 
हूं। हर सोवियट के काम-काज के विभिन्न विभाग होते हैं और उन की देख-भाल उसी 
सोवियट की उप-समितियां और अधिकारी करते हैं। गाँव और शइर की सोकियटों 
की 'कार्यकारिणी-समितः का कर्तव्य अपनी ऊपरी सोबियट संस्थाओं के आदेशों पर 
चलना अपने क्षेत्र की उन्नति के उपाय करना और स्थानिक समस्याओं को हल करना 


होता है | 
स्थानिक सोवबियट कांभ्रेसें 


बोलोस्ट कांग्रेस, गाँवों और शहरों की सोवियदों के ऊपर की सारी सोबियटें 'सोबि- 
यट कांग्रेस! होती है, क्योंकि उन में प्रजा के सीधे चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होते हैं | प्रजा 
गॉव और शहर की सोवियटों के प्रतिनिधियों को चुनती है और गाँव और शहर की सोवियदटे 
ऊपर की दूधरी सोबियटों के सदस्यों को छुनती है। सारी सोवियट का्रेसों में शहरों के 
मज़दूरों को गाँव के कितानो से क़रीत्र तिगुने प्रतिनिधि भेजने का हक्क होता है। रूस की 
समष्टिवादी यज-व्यवस्था में मज़दूरों को सामाजिक क्राति का परपाती माना गया है इस- 
लिए उन को किसानों से तिगुने प्रतिनिधि भेजने का दृक्क दिया गया है। गांवों की सोबियटों 
के ऊपर सोवियटों की बोलोस्ट अर्थात्‌ ताल्छुक्का या 'तहसील सोवियट' कांग्रेसें होती है । 
दर देहाती सोबियट के दस सदस्यों के लिए, वोलोस्ड कांग्रेस में एक प्रतिनिधि लिया 
जाता है। दस सदस्यों से कम सदस्यों की देहाती सोवियडों का एक-एक प्रतिनिधि लिया 
जाता है। 
यूछेज़द कांग्रेस-यूटेज्द या 'ज्ञिला सोवियट! कं्रेंसों में देहाती सोबियटों से, 
एक हज़ार की आबादी के लिए एक के द्विसाव से मगर सारे ज़िले के लिए तीन सौ से 
घिक नहीं खुन कर प्रतिनिधि आते हैं। दस इज़ार से कम की आबादी के क़स्यों की सोबि 
यटों से मी प्रतिनिधि चुन कर “जिला सोवियट कांग्रेसों' में आते हैं । एक हज़ार से कम 
झऋायादी की छोटी-छोटी देहाती सोवियर्ट मिल कर एक हज़ार के लिए, एक के हिसाव से 
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प्रतिनिणि चुन तेती हैं। मगर कस्बों, कारखाने ओर व्यापारी संस्थाओं की सोबियटों 
को दो सौ मतदारों के लिए. एक प्रतिनिधि ज़िला कांग्रेस में सेजने का अधिकार 
होता है । 

ग्रांतिक कांग्रेस--'प्रांतिक सोवियट कांग्रेसों” में शइरों की सोबियटों के प्रतिनिधि, 
पाँच हज़ार से श्रधिक आबादी की कारखाने के मज़दूरों की बस्तियों के प्रतिनिधि और 
ताल्‍लुका 'सोबियट कांग्रेसों' के प्रतिनिधि होते हैं। “ताल्लुक्ता कांग्रेसों' से दस दज़ार की 
आबादी के लिए एक प्रतिनिधि के द्विसाब से, शहरों, मज़दूरों की बल्तियों और बल्तियों के 
बाइर के कारखानों और व्यापारी संस्थाओ्रों से दो इज़ार मतदारों के लिए एक प्रतिनिधि के 
हिसाव से आंतिक कांग्रेसों में चुन कर प्रतिनिधि आते हैं। मगर सारे प्रांत से तीन सौ से 
अधिक प्रतिनिधि किसी हालत में नहीं लिए जाते हैं। “प्रांतिक कांग्रेस” सोवियट की बैठक 
के पहले ही 'ज़िला कांग्रेस' की बैठक होने पर, ताल्छुक्रा काँग्रेस के बजाय, ज़िला कांग्रेस 
ही ताल्छुकों की झ्रोर से 'प्रांतिक कांग्रेस”! के लिए अतिनिधि चुन सकती है। जिन प्रांतीय 
नगरों में सोवियटें नहीं होती हैं उन के भी दस इज़ार की आबादी के लिए एक के द्विताब 
से, 'प्रांतिक कांग्रेस” में प्रतिनिधि आते हैं । ॥॒ 


प्रादेशिक कांग्रेस--'भ्रादेशिक सोवियट कांग्रेसों' में, शहरी तोवियटों, से पाँच 
हज़ार की आबादी के लिए एक प्रतिनिधि के हिसाब से और ज़िला कांग्रेसों के पद्नीस हजार 
की आबादी के लिए एक के हिसाब से लुन कर सोवियट अतिनिधि आते हैं। मगर एक 
प्रादेशिक सोवियट कांग्रेस” में पाँच सौ से ग्रधिक प्रतिनिधि नहीं श्रा सकते हैं। किसी 
'आंतीय सोवियट कांग्रेस! से फ़ौरन पहले होने पर, शहरों श्रौर जिला सोवियटों की बजाय, 
प्रांतिक कांग्रेस से भी उसी दिसाब से आरदेशिक सोवियट कांग्रेस” में प्रतिनिधि श्रा 
सफते हैं। अगर प्रजातंत्र की कांग्रेस से पहले किसी 'प्रादेशिक सोवियट कांग्रेस की बैठक 
होती है तो प्रादेशिक सोवियट कांग्रेस” ही प्रजातंत्र की कांग्रेस के लिए प्रतिनिधि चुन 
सकती है । 


हर एक 'सोवियट कांग्रेंस' अ्रपनी एक कार्यकारिणी कमेटी चुन लेती है जो 
कांग्रेसों फी बैठकों के दर्मियान के समय में काम चलाती हैं | कायंकारिणी के प्रधान और 
मंत्री और कभी-कभी एक और सदस्य को वेतन भी मिलता है। 'प्रांतिक सोबियट कांग्रेस 
की कार्यकारिणी में राज-व्यवस्था के अजुसार २४ सदस्य तक चुने जा सकते हैं। मगर 
कांग्रेस को हर एक यूऐज्द और उद्योगी ज़िले से कम से कम एक-एक प्रतिनिधि ले कर 
राज-व्यवस्था में दी हुई संख्या से अधिक संझया कार्यकारिणी में रखने का भी अधिकार 
होता है। अफसर प्रांतिक कांग्रेसों की कार्यकारिणी में प्यास तक सदस्य हो जाते हैं। 
इन में से हर एक सदस्य शासन के किसी न किसी विभाग का खास-तौर पर शान प्राप्त 
कर के उस विभाग में काम करता है। पजातंत्र के शासन विभागों के ही मुकाबले के 
प्रांतिक कांग्रेसों के शासन विभाग होते हैं जिन में शासन का सारा कास बाँट दिया जाता 
है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि इत्यादि की शासन-नीति प्रानिक सरकारों के यह सिभाग 
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स्थानिक हालतों के अनुसार निश्चित करते हैं। हर विभाग की मूलनीति तो राष्ट्रीय 
सरकार दही निश्चित करती है, मगर स्थानिक ज़रूरतों के मुताबिक उस के अमल में थोड़ा 
बहुत फेरफार करने का मौका प्रांतिक सरकारों को रहता है। प्रांतिक सरकारों को अपना 
अधिकतर खच अपने उन उद्योगों के मनाफ़े से चलाना होता है जो उन के अमल में 
होते हैं भौर जिन का प्रबंध वह चलाती हैं। कभी-कभी किन्हीं खास स्थानिक जरूरतों के 
लिए उन्हें कुछ कर लगाने का मी श्रषिकार द्वोता है | राष्ट्रीय कोष से प्रांतिक सरकारों 
को जो खर्च की सालाना इमदाद मिलती है, उस पर उन का बहुत कुछ सहारा रहता है। 
बहुत-सी प्रांतीय सरकारों की सारी आमदनी का लगमंग आधा मांग आजकल शिक्षा 
और स्वास्थ्य में खर्च कर दिया जाता है। मगर गाँवों श्रौर कारखानों की सोवियटों तथा 
आर सम्र सोवियटों की तरह प्रांतिक सोवियटों का शासन-कार्य दूसरे यूरोप के देशों 'ी 
तरह सरकारी नौकरों पर नहीं छोड़ दिया जाता है। जिस प्रकार गाँव में सोवियट का 
चुना हुआ प्रधान श्राजकल सब से बड़ा श्रधिकारी होता है उसी प्रकार 'प्रांतिक सोबिय्टों' 
भे कार्यकारिणी के सदस्यों ने जारशाही की पुरानी नौकरशाही का स्थान ले लिया है। 
बहुत-सी खास बातों के विशेषज्ञ जानकारों और दफ़्तरों में काम करने के लिए. क्कों 
इत्यादि को तो रक्‍्खा ही जाता है। मगर सोवियटों के चुने हुए सदस्य भी शासन का काम 
बड़ी मेहनत से करते हैं | चुनाव के समय इन प्रतिनिधियों को अपने काम का चिह्ठा 
मतदारों के सामने रखना होता है | रूस में सोवियटों के लिए व्याख्यानदाताओं, बुद्धि- 
मानों या बड़े आदमियों को चुनने की किसी को फ़िक नहीं होती है। जो रादस्य मेहनती 
होते हैं और अ्रच्छे-अच्छे और अधिक संख्या में सावंजनिक ह्वित के काम कर के दिखाते हैं 
उन को ही प्रजा चुनती है। 

सोवियर्टे बहुत-सी उप-समितियों में बाँठ दी जाती हैं और हर एक उप समिति को 
किसी न किसी विभाग के शासन का भार दे दिया जाता है। सोषियद के बाहर से भी कुछ 
सदस्य इन समितियों में लिए जा सकते हैं। हर एक सदस्य पर किसी न किसी काम का 
भार रहने से सब अपने को ज़िम्मेदार समझते हैं। किसी प्रतिनिधि को भ्स्पतालों को 
की देख-रेख, किसी को स्कूलों और किसी को भज़दूरी के घटों इत्यादि के नियमों के पालन 
की देखरेख का काम सौंप दिया जाता है| सोबियटठों की सभाएं, जल्दी-जल्दी या लगातार 
कई दिनों तक नहीं होती हैं। अ्रकसर मास्क्रो से कोई न कोई बढ़ा अधिकारी स्थानिक 
सोवियटों को राष्ट्रीय नीति समझाने के लिए आता-जाता रहता है | स्थानिक सोवियटों की 
बैठकों में मुख्तलिफ़ विभागों की रिपोर्टो' पर क्चार होता है और बजट पास किया जाता 
है। संगर सोवियट के हर सदत्य का मुख्य काम अपने शासन-कार्य को करना होता है। 
सोबियर्टे धारा-सभाओं की तरह सिर्फ़ ज़याँदारी का अखाड़ा नहीं होती है। वहां कुछ 
कर के दिखाना द्ोता है। अकसर श्रांतिक|सोवियटों की जगद पर बाहर के सदस्यों के लिए 
आकर ठहरने और जिस विभाग में उन्हें शौक्त हो उस में कुछ दिन कास कर के उस 
विभाग का सारा काम-काज समर लेने के लिए; प्रबंध रक्खा जाता है। दर जेत्र में 
बास्तबिक सत्ता उस क्षेत्र की 'सोवियट कांग्रेठ” को रहती है | साल में एक बार आम तौर पर 
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इस कप्रेंसों की लगभग दस दिन तक बैठकें होती हैं। कांग्रेसों में किसी प्रकार के क्वानूत 
पास नहीं होते हैं। कांग्रेसों का वातावरण सार्वजनिक सम्मेलनों का-सा होता है और बहां 
सिफ़े शासन-नीति पर आम चर्चा होती है, तथा शासन के उसूलों के संबंध में ही प्रस्ताव 
पास किए जाते हैं। सोवियर्टों को ऊपर से आनेवाले सरकारी आदेशों का पालन, श्रपने 
ज्षेत्रों की उन्नति के उपाय, स्थानिक शासन समस्याश्रों की पूर्ति, और अपने क्षेत्र की सारी 
सोवियटों के काम का ऐकीकरण करना होता है। रोवियट कांग्रेसों और उन की कार्य- 
कारिणी को अपने क्षेत्र की स्थानिक सोबियटों के काम-काज पर पूरा अषिकार होता है 
श्र्थात्‌ प्रादेशिक कांग्रेस क। प्रदेश के श्रंदर की सारी सोवियटों पर श्रषिकार द्वोता है, 
और ग्रांतिक कांग्रेंसों को प्रांत के अंदर की उन शहरी सोवियटों को छोड़ कर जो ज़िला 
सोबियट में नहीं जाती है श्रौर सारी सोवियटों पर अधिकार होता है। ख्रास मामलों में 
कुँद्रीय सरकार को खबर करने के बाद और आमतौर पर सब मामलों में अपने आरधीन 
सोबियटों के सारे निश्चयो को 'सोवियट कांग्रेस! नामंज़्र और रद्द कर सकती हैं। 

हर सोवियट का चुनाव वहां की स्थानिक सीवियट की निश्चित की हुई तारीख 
पर, एक चुनाव कमीशन” और स्थानिक सोवियट के प्रतिनिधियों के सामने किया जाता 
है | चुनाव के नियम और तरीके केंद्रीय कार्यक्रारिणी! के “आदेशानुसार स्थानिक 
सोबियट! तय करती है | चुनाव का अहवाल और मतो का फल एक काराज पर दर्ज 
कर के चुनाव कमीशन! और स्थानिक तोवियट के प्रतिनिधियों के इस्ताक्षरों के साथ और 
दूसरे चुनाव के काशज़ातों के साथ 'स्थानिक सोबियथ! के पास भेज दिया जाता है। 
फिर चुनाव के नतीजे की जाँच स्थानिक सोवियट की एक 'देखभाल-समिति”" कर के अपनी 
रिपोर्ट स्थानिक सोवियट को देती है। झगड़ा होने पर किसी प्रतिनिधि के चुनाव के 
बाक़ायदा होने न होने का फ़ैसला वही सोवियट करती है। किसी का चुनाव बाक़ायदा न 
ठहरने पर नया चुनाव कराती है। साथ चुनाव ही गैर-क्रायदा होने पर उस सोवियट के 
ऊपर की सोचियट उस चुनाब को खारिज छरगे का #ब्सम निकालती है। ज़रूरत पड़ने 
पर केंद्रीय कार्यकारिणी के धास तक चुनाव के रगड़ों की कपील जा सकती है। घुनने- 
बाएे मतदारों को एमेशा अपने चुने हुए सोवियटों पर प्रतिनिधियों को वापिस बुला लेने 
और नया चुनाव कराने का अषिकार भी दोता है | 

सोवियद-पद्धति की सरकार में विश्वास रखनेवालों का कहना है कि प्रतिनिधि 
पद्धति की सरकारों में सोवियट-पद्धति सब से भेष्ट है, क्‍योंकि सोवियट-पद्धति में शासकों 
को प्रजा के बहुत नज़दीक रहना पड़ता है। उन का यह दावा सिर्फ़ शहरों और 
गाँवों की सोवियटों के बारें में सच्चा हो तकता है, क्‍योंकि शहर की सोवियले 
लगमग कारखानों के जीवन का आईना होती हैं और गाँव की सोबियट में सीधा 
किसान राज चलता है। मगर शहर और थाँव की ;सोवियटों से ऊपर की सोबियटों 
के विषय में उन का यह दावा ठीक नहीं कद्ा जा सकता है। ऊपर की संस्थाओं 
को सोवियट कद भी नहीं सद्ते हैं। वे 'सोवियद कांग्रेस' द्ोती *ै। रूस जैसे 

१किदें शिया कमीशन ! 


के 
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लंबे चौड़े देश में, जहां भ्रभी तक सड़कों और रेलों का इतना सुभीता नहीं है-- 
इन कांग्रेसों की अक्सर बैठकें बुलाना, कांग्रेसों में आए हुए, प्रतिमिषियों को कई दिन 
तक लंबी बैठकों के लिए रोक रखना अशक्य द्ोता है। अस्तु, इन 'सोवियट कांग्रेसों! का 
मुख्य काम मुफ़स्तिल के ज़िलों को केंद्र की ख़बर देते रहना होता है। कांग्रेसों में आने- 
वाले प्रतिनिधि बड़े ध्यान से मुख्तलिफ़ रिपोर्टा को सुनते हैं और चर्चा में भाग लेते हैं । 
फिर विभिन्न विषयों पर श्रपनी राय क़ांयम कर के अपने स्थानों को चले जाते हैं। सोवियट 
कांग्रेसी को शासन पर लगातार कड़ी आँख रखने और शासन फी अ्रच्छी तरह न नुकता- 
चीनी करने का मौका नहीं होता है। सरकार का विरोधीदल्त रुस में कोई न होने से दूसरे 
देशों की तरद्द सरकारी काम की नुक्ताचीनी करने वाला विरोधीदल रु में नहीं होता है । 
अस्त, शासन, जाँच पड़ताल, नुक्‍्ताचीनी और नियंत्रण का सारा कम कार्यवाहक समितियाँ 
ही करती हैं। मगर उन के प्रजा के नउद 'क रहने का श्रेय सोतियट पद्धति को देना उचित 
न होगा। शासन से श्जजा के संतुष्ट रन के रो कारण कटे जा सकते हैं एक तो “कार्य- 
वाहक समितियों! में समश्विदी-दल के (५ (दस्य अधिक द्वते हैं. श्रौर 'समश्यिदी-दल' 
प्रजा के दिल और दिमाग के नज़दीक रदने का बहुत कोशिश करता है। दूसरे साधारण 
आदमियों को रास्ता खुला होने से जन-साधारण फे मन को पहचाननेवाले बहुत से लोग 
'कार्यवाहक समितियों” में आ जाते हैं | 

सोबियट-पद्धति के टेढ़े चुनावों के विषय में मी शंक्रा की जा सकती है कि पेशे- 
वार चुनावों से लोगों को अपने पेशों की गंग बातों का ही चुनावों पर श्रभिक खयाल 
रखने का लालच रहता है, सब पेशों के ,लोगों का मिल कर अन्य देशों गें अपने रहने के 
स्थानों के अनुसार मत देने से मतदारों की देश के सार्वजनिक हित का अधिक ख्याल 
रहता है। इस शंका में बहुत कुछ सत्य है। मगर रूस में जा कर जिन बाहर के बहुत से 
लोगों ने वहां की द्लत का अध्ययन किया है, उन का कद्दना है कि वहां चुनावों में तंग 
ख़याली का ज्ोर नहीं रहता है, इस के शायद दो कारण हो सकते हैं। एक तो पेशों की बातों 
के फ़ैसले के लिए मज़दूर-पेशा अपनी “उद्योग-संघों” पर निर्भर रहते हैं, जिन का सोवियट 
सरकार में काफ़ी असर दोता है। दूसरे चुनाव भें चर्चा के अश्नों को चुनने और उन का 
वातावरण बनाने का काम एक समष्टिवादी दल ही करता है, जिस पर उस के विरोधी तंग 
खथाली का इलज़ाम तो दूर, उल्टा दुनिया भर की फ़िक्र की खामखयाली का इलज़ाम 
शज्राम तौर पर लगाते हैं। हां, कुछ दृद तक यह ज़रूर ठीक है कि इन चुनावों में राष्ट्र के 
के बड़े-बड़े नीति के प्रश्नों का दूसरे देशों की तरह फ़रंसला नहीं होता है। उन का फ़ैसला 
समष्टिवादी-दल के भीतरी दायरों में होता है। सोवियट सरकार की अधिकतर समस्याएं 
शासन की समस्याएं होती हैं। गाँव और शदर की सोवियट से लेकर संघीय कार्यवाहक 
समिति! तक में इन्हीं समस्यायों पर विचार होता है, कि किस प्रकार अ्मुक मास तक 
चीज़ों की ग्राम क्लीमत घटाई जाए, किस प्रकार झमुक फारखानों की पैदावार बढ़ाई 
जाए, किस प्रकार भ्शिक्षित लोगों की संख्या कम्म की जाए, और स्कूलों की संख्या 
बढ़ाई जाए, किस प्रकार लोगों का स्वास्थ सुधारा जाए. और कृषि में उन्नति की जाए, 
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इत्यादि-इस्यादि । यह समस्‍यायें मतदारों के सामने समष्टियांदी दल रखता है और उन 
का शान इन बातों में दिन-दिन बढ़ाने का प्रयक्ष करता है| 


केंद्रीय सरकार 


'समाजशादी सोवियट प्रजातंत्रों की संध की सोवियटों की कांग्रेसः--सोबियट 
संघ की “सर्वोपरि सत्ताधारी संस्था 'संघ सोवियट” कांग्रेस होती है। उसी में राष्ट्र की सारी 
प्रमुता दोती है । उस की बैठकों के बीच के काल में उस की सारी रत्ता संघ की केंद्रीय 
कार्यवाहक समिति? में रहती है | “संघ सोबियट कांग्रेस” में शहरी सोवियटों से पश्चीस हज़ार 
मतदारों के लिए एक प्रतिनिधि और “प्रांतिक कांग्रेसों' से सवा लाख की आबादी के लिए 
एक प्रतिनिधि के हिसाब से प्रतिनिधि श्राते हैं। अतिनिधियों का चुनाव आम तौर पर 
प्रांतिक कांग्रेस करती हैं । मगर "संघ कांग्रेस” से पहले प्रादेशिक कांग्रेस” की बैठक होने 
पर प्रादेशिक कांग्रेस! भी 'संघ काग्रेस! के लिए प्रतिनिधि चुन सकती है। “संघ सोवियट 
कांग्रेस” की ग्राम बैठकें साल में एक थार “कार्यवाइहक समिति” बुलाती है। सालाना 
कांग्रेस में क़रीब डेढ़ इज़ार प्रतिनिधि आते हैं और उस की लगभग दस दिन तक भास्क्रो 
की नाव्यशाला” में दैठक चलती है| मंच पर विभिन्न विभागों के विभागपति और नेता 
बढ़ फर बैठते हैं। लंग्रे-लंबे व्याख्यान भी काड़े जाते हैं। 'कार्यवाहक समिति! 
आवश्यकता सममने पर अपनी इच्छा से, या अपनी दो शाखाओं--'संघ-सभा? और 
“जातियों की सभा'--में से किसी की माँग पर, या दो संयुक्त भ्रजातंत्रों की माँग पर 
धसंघ सोवियट कांग्रेस! की खास बैठक भी बुणछा सकती है। अगर कोई ऐसे कारण पैदा 
हो जाएं जिन से संघ कांग्रेस' समय पर न बुलाई जा सके तो “कार्यवादक समिति” को 
कांग्रेस की बैठक बुलाना स्थगित कर देने का हक़ भी होता है। दूसरी सोवियट कांग्रेसों 
की तरह संघ-कांग्रेल भी सिर्फ़ नीति के आराम प्रश्नों पर चर्चा कर के प्रस्ताव पास कर 
देती है। फ्रानून बनाने और शासन करने का मुख्य काम 'कार्यवाहक समिति! करती है| 

केंद्रीय कार्ययाइक समितिः--समाजवादी सोबियट प्रजातंत्रों की संघ की केंद्रीय 
कार्यवाइक समिति' क्वानून बनाने, शासन चलाने औ्रौर नियंत्रण का सारा काम-काज 
करती है। 'कार्यवाहक समिति” के दो भाग होते हैं | एक 'संघ सभा?" और दूसरी “जातियों 
की सभा? 3 | “संघ सोवियट कांग्रेस” प्रजातंत्रों के प्रतिनिषियों में से, हर एक प्रजातंत्र की 
झाबादी के लिहाज से लमभग ३७१ सदस्यों की एक “संघ सभा” चुनती है।। जातियों 
की समा! में सारे “संयुक्त प्रजातंत्रों ” से पाँच-पाँच प्रतिनिधि और स्वतंत्र क्षेत्रों" से एक-एक 
प्रतिनिधि चुन कर आते हैं। मगर 'जातियों की सभा? का चुनाव भी मंजूर सोवियट संघ 
कांग्रेस करती है | केंद्रीय कार्यकारिणी के परेसीडीयम, संघ कांग्रेस के “जन-संचालकों 
की समितिः", संघ के विभिन जन-संचालक के विभागों संयुक्त प्रजातंत्रों की काय- 

१कार्डलिक झाफ़ दि यूनियन । २कार्ड्सिल झाक़र नेशनेहटीज। 3”व्यमाजशाही 
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कारिणी के सारे प्रस्तावों, फ़रमानों और दस्तूरबल अमलों की जाँच और देख-माल “कार्य- 
वाइक समिति! की दोनों समाएं करती हैं । 'सथ सभा? और “जातियों की सभा? में पेश होने- 
वाले सारे प्रश्नों पर भी दोनों सभाएं विचार करती हैं। संघीय कार्यवादक समिति' ही 
सारे प्रस्तावों, दस्तूइल अमलों और फ़रमानों* को प्रकाशित करती, “संघ के क्वानूनी और 
शासन-कार्यो' का एकीकरण करती और प्रेसीडियम झौर जन-संचालकों का काम फाज 
निश्चित करती है। 

संघ्र के राजनैतिक और आर्थिक जीवन के सिद्धांतों को निश्चय करनेडःले सारे 
फ्रमान श्र प्रस्ताव तथा राष्ट्रीय संस्थाओं के चालू ज़ाब्ते में फेरफार करनेवाले 
प्रस्ताव और फ़रमान मंज़्री के लिए 'संप्रोय कार्यवाइक समिति” के सामने आते हैं । 
'संत्रीय कार्यवाइक समिति' के सारे प्रस्तावों और एलानों पर संघ के सारे क्षेत्र में फ़ौरन 
अमल होता है । 

संधीव का्यवाइक समिति” को प्रेंसीडीयम, संयुक्त प्रजातंत्रों की सोवियटड कांग्रेसों 
ओर उन की कार्यक्रारिणियों तथा सथ के क्षेत्र के अंदर की और सब संस्थाओ्रों के हुक्मों 
और प्रस्तावों को अमल में आने से रोक देने और रद्द करने का हक़ होता है। 'संघीव- 
कार्यवाहक समिति! की बेठके साल में तीन बार उस के 'प्रेंसीडीयम” की ओर से बुलाई” 
जाती हैं। संघ-समा के प्रेसीडीयम या जातियों की सभा के प्रेसीडीयम या किसी एक प्रजा- 
तत्र की कार्यकारिएं! की माँग पर, “संघीय कार्यवाहक ध्मिति' का प्रेध्लीडीयम एक प्रस्ताव 
पास कर के, 'सथीय कार्यवादक समिति! की खास बैठक भी बुला सकता है| 

पबोय कार्यवाहक समिति! के सामने जो मसविदे आते हैं वे 'संघसमा” और 
जातियों की सभा? दोनो में मज़र होने पर ही संघीय कार्यवादक समिति द्वारा मंज़्र समके 
जाते हैं । उन की मंजुरी का एलान “संघीय-कार्यवाहक-समिति' के नाम में किया जाता 
है। अगर किसी मसविदे पर दोनों सभाओं की राय नहीं मिलती है तो 'संघ सभा” और 
“जातियों की सभा? दोनों की एक सम्मिलित बैठक होती है, और उस में उस मसविदे पर 
विचार द्वोता है । फिर भी अ्रगर दोनों समाओं की बहुसंख्या एकमत नहीं होती है तो दोनों 
में से किसी एक सभा की साँग पर वह प्रश्न फ़ैसले के लिए 'संघ सोवियट कांग्रेस” की 
साधारण सभा या एक खास सभा के पास भी भेजा जा सकता है। “संघ-सभा' श्रौर 
जातियों की सभा, दोनों, साथ-साथ सदस्यों के भ्रपने अलग-अलग, "प्रेसीडीयम” चुन 
लेती है । यह प्रेसीडीयम दी इन सभाओं को बैठकों के लिए, कार्य-क्रम तैयार कर के रखते 
हैं और समाझ्रो का काम-काज चलाते हैं। इन दोनों प्रेसीडीयम के चौददइ सदस्यों और 
दोनों सभाओं की एक सम्मिलित बैठक में सात सदस्यों को और चुन कर इक्कीस सदस्यों 
का मिल कर “केंद्रीय कार्यवाहक समिति” का प्रेंसीडीयम होता है। कार्यवाहक समिति की 
बैठकों के बीच के काल में उस के 'प्रेसीडीयम” को संघ की सारी सत्ता दोती है। “कार्य- 
बाहक समिति” अपने प्रेसीडीयम के सदस्यों में से संयुक्त प्रजातंत्रों की संख्या के अनुसार 
त अबान चुन लेती है। “केंद्रीय कार्ययाइक समिति) अपने तमाम काम के लिए संघ 
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सोवियट कांग्रेस” को ही जबाबदार होती है | उस की बैठक क्रेमलिन के एक पुराने दीवाने 
में होती है, जहां ज्ञारशादी के ज़माने में बड़ी अदालत बैठती थी। दरशंक्ों के! आने का 
अधिकार होता है | दर सदस्य के एक भापे में मे बोलना होता है, इस लिए तकक़ारी के 
लुत्फ के लिए यह जगह नहीं होती है। सोवियट संघ कांग्रे! और उस की "कार्यबाहक 
समिति' को संत्र की राज-व्यवस्था के मज़ुर करने, बदलने, बढ़ाने, घटाने, संघ की घरेलू 
आर बाहरी नीति का संचालन करने, संघ की सीमा निश्चित करने श्र बदलने अथवा 
सध की किसी ज़मीन को अजग करने और उस पर से सघ का अधिकार उठा लेने, प्रादे- 
शिक सोजेयटों की सप्रों की सीमाश्रों को निश्चित करमे और 'उन के आपस के रूगड़ों का 
फ़ीसला करने, समाजशाही सोवियट प्रजातंत्रों की संत्र भें सए सदस्यों को मिलाने और संघ 
से अलग दो जाने बालो की जुदाई को मंज्ुर करने, शासन की सहुलियत के लिए, देश को 
हिल ते भे बॉटने और मिलाने तोल, माप ओर सुद्रा की पद्धतियों के! तय करने, परराष्ट्रों से 
संबंध और युद्ध की वापणा और संधि करने, दूसरे देशों से क्रज्षा लेने और व्यापारी चुंगी 
जगाने और व्यापारी शज़ीनाम करने, संघ के आशिक जीवन की एक आराम बुनियाद तय 
करने और उस की पिभिन्न शाखाओं की रूप-रेखा निश्चित करते, सघ का बजट मंजूर करने, 
सार्वजनिक कर लगाने, संघ की सना का संगठन और संचालन करने, क्रायून बनाने, न्याय 
शामन का प्रबंध करने, 'जन-मंचालफो! और उन की पूरी कॉँसिल को नियुक्त करने, हटाने 
और उन के प्रधान के चुनाव को मंजर करने, संघ के नागांरकों और परदेशियो के नाग- 
रिकता के अधिकारों की ज़ब्ती और मिलने के संबंध में नियम प्रकाशित करने, अपराधियों 
को क्षमा प्रदान करने शस्वादि के बड़े झषिकार हैं। इनके अलावा भी श्र जिन बातों 
के बह अपने अधिकार में समर, उन पर फ्रीसला करने का अधिकार भी संघ कांग्रेस 
और कार्यवाहक समिति! की होता है। मगर सोवियट राज-व्यवस्था के मूल तत्वों के 
पटाने-बढ़ाने और बदलने तथा दूसरे देशों ते सधियां मंजर करने का अधिकार खास तौर 
पर सिफ़ संघ सोवियट कांग्रेस ही के होता है। सोवियट संप की सीमाओं में फेरफार करने 
उस की ज़मीन कम करने, तथा परराष्ट्रों से सबंध और युद्ध और संधि के प्रश्नों का फ़ैसला 
मी केंद्रीय कार्यवाइक समिति! उसी हालत में कर सकती है जब कि “संघ सोवियट कांफ्रेंस? 
की बैठक बुलाना असंभव हो । 

केंद्रीय कार्ययाहक समिति का प्रेसीडियम--ऊेंद्रीय कार्यवादक समिति की 
बैठकों के बीच के काल में कार्यवाहक समिति के प्रेसीडियम को सोवियट संध की क्वाबूनी, 
कार्यका रिणी ओर शासन की सर्वोपर सस्ता होती है। सारे अधिकारियों और संस्थाओं के 
संघ की राजव्यवस्था पर श्रमल करवाने और संघ सोवियट कांग्रेस और केंद्रीय कार्यवाहक 
समिति के प्रस्तावों पर अमल करवाने का काम 'प्रेसीडियम” है| करता है । संध के 'जन- 
संचालकों की संभिति' और विभिन्न 'जन-संचालकों? तथा संयुक्त प्रजातंत्रों की केंद्रीय 
कार्यवाहक समितियों और जन-संचालकों की कॉमिल के प्रस्तावों को रोकने और रद करने 
का अधिकार केंद्रीय कार्यवादक समिति के प्रेसीडियम को भी होता है। “केंद्रीय प्रेंसीडियम' 
कपनी और से प्रस्ताव पास करता और फ़रमान और आडीनेंस निकालता है और संघीय 
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जन-संचालकों की कौंसिल और उन के विभिन्न विभागों तथा संयक्त प्रजातंओ की केंद्रीय 
का्यवाहक समितियों, प्रेसीडीयमों और दूसरी संस्थाओं के फ़रमानों और प्रस्तावों को 
देखता और मंजर करता है| संघ के तारे फ़रमान, एलान और प्रस्ताव संघ में प्रचलित 
सभी मुख्य भाषाओं ( रूसी, यूकरानी, ह्वाइट रूसी, जौजोयनम, अआर्मीनीयन, तुर्की 
तातारी इत्यादि ) में प्रकाशित द्वाते हैं। संघीय जन-संचालकों की कौंसिल और संघीय जन- 
संचालकों के संयुक्त प्र जातंत्रों की कार्यवराहक समितियों और उन के प्रेमीडीषमों से संबंध 
और व्यवहार फे प्रश्नों का फ़ैसला भी संघीय प्रेसीडीयम ही करता हैं। संघीय प्रसीडीयम 
अपने काम के लिए केंठ्रीय कार्यवाहक समिति को जवाबदार द्वोता है । 

जन-संचालकों की कॉंसिल' यूरोप के दूसरे प्र जा-सत्तात्मक देशों की मत्रियीं 
की कॉसिल या मंत्रि-मंडल के भुक्काबले की समाजशाही सोवियट संत्र में जन-संचालकों 
की कोंसिल कही जा सकती है। मत्रियों के मक्काबले के ग्रधिकारी जन-संचालकोंर को 
कह सकते हैं। मगर रूस जन-सचालकों की कौंसिल की दूसरे देशों के मंत्रि-मंडलों से 
कीं अधिक अधिकार होते हैं | ज़रूरत पड़ने पर जन-प्ंचालकों की कॉसिल को क्रानून 
बनागे और फ़रमान निकालने का अधिकार तक भी होता हैं जिन पर (सरे क़ाचूनों की 
तरह ही अ्रमन होता है। परत खास ज़रूरतों को छोड़ कर इन कानूनों को "केंद्रीय कार्य- 
बाहक समिति? के सामने सज॒री के लिए अवश्य पेश किया जाता है। यूरोप के श्रन्य देशों 
के मंत्रियों में सोबियट संघ के जन-संचालक और बातों में मी भिन्न दोते हैं। दूसरे देशो के 
मत्रियों की तरह जन सचालक विभिन्न शासन-विमागों के अ्रधिनायक माने जाते हैं। 
मगर सोवियट संघ में हर जन-संचालक वास्तव में अपने साथियों की एक छोटी-सी बोड 
या कमेटी का प्रधान होता है जिन की सलाद उस को शासन के दर मामले में लेनी द्ोती 
हैं | इन कमेटियों की बराबर --आ्रयः रोज-रोज़मर्ंह के काम काज पर विचार करने के 
लिए--बैठकें होती हैं। किसी विभाग के जन सचालक से उन की सलाहकार कमेटी के 
किसी सदस्य का सतमेद दोने पर सदस्य की जन-संचालको की कौतिल तक से उस जन- 
संचालक फे निश्चय के खिलाफ़ अपील करने का हक़ होता है । 

। शासन-विभाग 

सोवियद सरकार के शासन-ग्िभागों को तीन क्रिस्मों मे बाँठा जा सकता है। एक 
तो वे शासन-विमाय हैं जो सिर्फ तोवियद संघ में होते हैं। दूसरे वें जो सोवियट संध और 
संयुक्त प्रजातंत्रों दोनों में एक-से होते हैं । तीसरे वे जो सिर्फ़ संयुक्त प्रजातंत्रों म॑ होते हैं । 
परराष्ट-बिभाग, सेना-विभाग, परदेशी व्यापार विभागटे जल और यल मार्ग विभाग, 
डाक और तार विभाग, यह पाँच शासन-विभाग सिफ़ संघ में होते हैँ । इन के मुक्कातले के 
विभाग संयुक्त प्रशातंत्रों या स्थानिक सरकारों में नहीं होते हैं। मगर सारे संयुक्त प्रजातत्रों 
में केंद्रीय सरकार के इन विभागों के प्रतिनिधि रहते हैं। 
डद्योग-विभाग, अर्थ-बिभाग, मज़बुर और किसानों की जाँच का विभाग,” देशी 
3ेडि काउंसिज्ष आफ्र पीपुक्स कमीसेरीज। २पीपुक्स कमीसेरीज़। “क्ररेन ट्रेड ! 
अवर्क्स एंड पिज्ेंट्स इंस्पेकशल । 
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व्यापार-विभाग,* सावंजनिक श्रर्थ की सर्वोपरि समिति* का विभाग, यह पाँच विभाये 
संयुक्त कमसरियट० अर्थात्‌ संयुक्त विभाग कहलाते हैं क्‍योंकि वे संघ की सरकार और 
संयक्त प्रजातंत्रों की सरकारों दोनों में एक से दोते हैं । संधीय सरकार के यद विभाग श्रपने 
विभागों की शासन-नीति के आम उसूलों।को तय कर देते हैं और संयक्त प्रजातंत्रों के इसी 
नाम के विभाग उन उयूलों पर शासन चलाते हैं। संयक्त प्रजातंत्रों में भी संघ की तरह 
इन विभागों के अलग-श्रलग जन-संचा ज्ञक होते हैं | फिर भी संघ के विभागों का प्रजातंत्रों 
के विभागों ५र एक हृद तक नियंत्रण रहता है। 'मज़दूर और किसानों की जाँच” का 
विभाग सोवियट शासन की अ्रपनी अनोखी चीज़ है। नीचे से ऊपर तक सोबियट सरकार 
के शासन में इस विभाग का काम पग-पग पर मिलता है। इस विभाग का काम शासन की 
आम जाँच-पड़ताल होता है। सारे विभागों के हिसाब-किताब की जाँच और सावजनिक 
कामों का मुझआयना यह विभाग करता है। श्रकसर इस विभाग की तरफ़ से विभिन्न 
विभागों के कामकाज के बारे में सख्त नुक्‍्ताचीनी होती है; जिस से अश्रविकारियों की 
अक्ल ठिकाने थ्रा जाती है। इस विभाग को बेईमानी और लापरवाही का खोद-खोद कर 
पता लगाने फी फ़िक रहती है । 

मगर सब से ख़ास और सब से ज़रूरी सोबियट सरकार के विभार्गों में “साथ 
जनिक अर्थ सर्वोपरि-समिति' का विभाग होता है। सोवियट संघ में हर उद्योग का प्रवंध 
चलाने के लिए अलग-अलग संस्थाएं होती हैं जिन को ट्रस्ट!४ कहते हैं। विभिन्न उद्योगों 
के ट्स्टों के काम का एकीवरण और मिलान का काम सार्वजनिक अर्थ समिति! का 
बिभाग करता है| यद्द विभाग हर उद्योग की पैदावार की मिक़दार और वक़्त तय करता 
है। चीज़ों की क्रीमत तय करने का काम भी इसी विभाग का होता है। पेदावार करने- 
वाले मज़दूरों झौर खरीदारों के हितों का श्रंतिम निपटारा करना भी इसी बरिमाग के 
हाथ में होता है । जय खेती की पेदावार और कारखानों की पैदावार के पदार्थो' की 
क्रीमत में बहुत फ़क्न होता है और याँवों या क्रस्त्रों में ग्रसंतोष फेलने का डर होता है, तब 
इसी विभाग के फ़ंसले पर सारी परिस्थिति निर्मर हो जाती है | सोवियट संघ के सारे उद्योग 
की निर्माता और विधाता 'गोस्प्लान! नास की संस्था होती है जो 'सावंजनिक प्रर्थ 
विभाग” की सहकारिता में काम करती है। 'गोस्प्लान! हर उद्योग के अंकों का श्रध्ययन करने, 
उस उद्योग की पैदावार के संबंध में प्रजा की ज़रूरतों पर विचार करने, और उन ज़रूरतों 
के अनुसार उन उद्योगों की पैदावार की मिक्तदार और वक्ञत तय करने का काम करता 
है। वही एक उद्योग की पैदावार कम करने और दूसरे उद्योग की पैदावार बढ़ाने का 
निश्चय कर सकता है। कृषि, उद्योग, खानों इत्यादि के विषय में अंकों को अध्ययन कर के, 
हर साल दूसरे साल के लिए 'सोवियट संघ” की आर्थिक काररवाई का कार्य-क्रम गढ़ना 
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१हंटनेक् ट्रेड । व्सुभीम कॉसिल आफ़ पढिक्षक इकानसी । >कससरियट । 
'हूनष ट्रस्टों और पूँीशाही देशों के व्यापारो ट्र॒स्टों में क्दा फ्क़ होता हे। गास 
एक होने पर भी दोनों विश्कुक् मिश्र हैं । 
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इसी विभाग का काम दोता है | 'गोस्प्लानः संघीय सरकार की संस्था होती है। मगर 
उस की सद्दायता के लिए उसी तरह की स्वतंत्र संस्थाएं सारे संयुक्त प्रजातंत्रों में होती हैं । 
इसी संस्था के गढ़े हुए सोवियट संघ के आधिक जीवन के वृद्दत्‌ पाँच वर्ष के कार्य-क्रम”" 
को मंजर करके सोवियट सरकार ने जो काम कर के दिखाया है उस से दुनिया की आँखें 
चौषिया उठी हैं और पू जीशादही में विश्वास करनेवाले बहुत-से लोगों की मी रूस की 
तरफ़ राय बदलने लगी है | समाजवादी कहते हैं कि उद्योग धंधों और रूषि पर से व्यक्ति 
गत अधिकार हठा कर अगर उन को सार्व जनिक लाभ की दृष्टि मे चलाया जाय तो सब 
को उस से लाभ और सुस्त होगा | सोवियट संघ्र इस सिद्ठांत पर अमल करने और इस 
भिद्धांत की सचाई को साबित कर के दिखला देने की कोशिश कर रही है । 
तीमरी क्रिस्म के शासन-विभागों में ऋषि विभाग”, 'गह-विभाग?, न्याय-विमाग, 

'शिक्षा-विभाग), 'स्वास्थ्य-विमाग” और 'समाज-हितकारी?* विभाग यह छः विभाग होते हैं| 
यह विभाग सिर्फ़ संयुक्त प्रतातंत्रो में होते हैं और इन के मुकाबले के फोई विभाग संघीय 
सरकार में नहीं होते हैं | संध्रीय सरकार इन विभागों के मंचालन के तिद्धांतों को तय कर 
सकती है। मगर उन के संचालन की सारी जिम्मेदारी संयुक्त सरकारों की होती है । 
टडी साईबेरिया से यर्म तुरकिस्तान तक फेले हुएए रूस में हमारे देश की तरद्द ही तरइ-सरदइ 
की ज़मीन और आबोदवा मिलती है। अ्रस्तु, कृषि-बिभाग को संधीय सरकार की बजाय 
स्थानिक सरकार के विभागों में रखना उचित लगता है। उसी प्रकार शिक्षा-विभाग भी, 
क्योंकि समाजवादी सोवियट संघ के विभिन्न प्रजातत्रों में बहुत-सी जातियां रहती हैं और 
उन की संम्कृति को सुरक्षित रखना सोवियट नीति के मूल सिद्धांत का एक श्रंग है। गह- 
विभाग का पुलिस इन्यादि का काम, स्वास्थ्य-रक्षा का काम, न्याय को काम शऔ्रौर (समाज 
दितकारी! अर्थात्‌ बूढों और अ्राद्षिजों इत्यादि की देख-रेव का काम भी स्वभावतः 
स्थानिक सरकारे ही अधिक अ्रच्छी तरह कर सकती हैं। 

संयक्त राज्य राजनेतिक विभाग---नाम का एक विशेष विभाग सोवियट सर- 
कार को उलट देने के प्रयक्ों, संघ के खिलाफ़ जासूसी करने और संघ में लूट मार मचाने 
बादों का सर्वताश करने में सब संयुक्त सस्कारों का काम एक करने के लिए स्रोला गया 
है। यह विभाग मी समा जशाही सोवियट संघ के जन-संचालकों की कौंसिल के श्रतगंत 
होता है। मगर इस विभाग का अ्रधिपति संचालकों की कौंसिल में सिफ़ सलाहकार की 
तरद बैठता है। उसी प्रकार इस विभाग के प्रतिनिधि विभिन्न संयुक्त प्रजातंत्रों के जन- 
संचालकों की कौंसिलो से सिल कर काम करते हैं। केंद्रीय कार्यवाइक समिति के एक विपेश 
प्रस्ताव के भ्रनुसार इस विभाग की कारवाई के कानूनी या गैरकानूनी होने की देख-भाल 
बड़ी अदालत का एक अ्रधिकारी करता है। 

न्याय-विभाग--सोवियट संघ के "सर्वोच्च न्यायालय” का काम प्रजातंत्रों की 
श्रदालतों की रहबरी के लिए संधीय क्वानूनों की व्याख्या करना, प्रजातत्रों की थ्रदालतों के 
फ्रैसलों की संघीय कानूनों के अनुकूल न होने या किसी प्रजातंत्र के द्वित के विरुद्ध दोने 

/ "फ्लाइव इयर प्लान ! "सोशक वेज्फ्रेयर । 


तक 
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पर, संघीय न्यायालय के दारोग़ा" की सलाह से जाँच कर के केंद्रीय कार्यवाइक समिति को 
रिपोर्ट करना, कार्यवाहक समिति की माँग पर विभिन्न प्रजातंत्रों के प्रस्तावों के संदीय राज- 
व्यवस्था के अनुसार फ़ानूनी या गैरक्रानूनी होने के विषय में राय देना, ग्रजातंत्रों फे 
आपस फे कानूनी कगड़ों का फ़ैतला करना और संघ्र के सब बड़े अधिकारियों के जिलाफ़ 
उन के अधिकार के संबंव में इलज़ामों के मुक्तर्मों की जाँच करना होता है | 'संत्रीय 
न्यायालय! की कई ब्रदालते होतो हैं। एक तो सारे न्यायाधीशों की पूरी अदालत” होती 
है। दूसरी दीवानी! और फ़ौत़दारी!? की अ्रलग-अलग शथोड़े-थेड़े न्‍्यायधीशों की अदालतें 
होती हैं । तीतरी 'फौजी अदालते” द्वोनी हैं। पूरी अदालत” में ग्यारह न्यायाधीश होते हैं, 
जिन में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, चार संयुक्त प्रजातंत्रों की बड़ी अदालतों के अध्यक्ष 
झोौर एक संयुक्त राज्य राजनेतिक विभाग का प्रतिनिधि द्ोता है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 
शेष पाँच न्‍्यायाधीशा को केंद्रीय कार्यवाहक समिति का प्रसीद्षीयम नियुक्त करता है। 

संघ के न्यायालय के दारोशा झौर उस के नायब को भी केंद्रीय कार्यवाहक 
समिति नियुक्त करती है। साकार दारोगा की राय आराम तौर पर सारे कानूनी मामलों पर 
लेती है | मगर उस की गाय आर्विर मे न्यायालय के फ़ैसले पर निर्भर द्ोती है। मुक्दमों 
में दारोगा सरकार की तरफ से अपराधी के घिलाफ न्यायालय के सामने अपराध पेश 
करता है। न्यायालय की पूरी अदालतो” के किसी फ़ैसले से दारोगा की राय न मिलने 
पर दारोगा के केंद्रोय कार्यवाहक समिति के प्रेसीटीयम से शिकायत करने का इक्त होता 
है | न्यायालय की पूरी अदालत! की राय किसी अश्न पर मांगने का श्रधिकार सिर्फ़ केद्रीय 
कार्यवाहक समिति के उस के प्रेंसीडीयम को, सर्थाय अदालत के दारोग़ा की सयुक्त प्रजातंत्रों 
की अदालतों के दागेगों के, या संप के संयुक्त रसान्‍्य राजनैतिक विभाग केा होता है। 
दीवानी या फ़ौजदारी के ऐस जछूरी मुक़दमो की जान के लिए, निन से दो या दे स 
अधिक प्रमातत्रों पर असर पहुता दो और काययाइक समिति! के सदस्यों और संघीव जन- 
स्नालकों की वपक्तिगत क्वाननी ज़िम्मदारी के सकदमों को सुनने के लिए न्यायालय 
की पूरी अदालत' सात ग्रदालते' नियुक्त करती है | मगर यह मुक्तदम संघीय न्यायालय 
फे सामने सिफ केंद्रीय कार्यथारक रामिति या उस के प्रेसीडीयम के खास अस्तावों से 
ही झा सकते हैं । 

दूसरे सब्र विभागों की तरह न्याय का शासन भी सेाबियद सरकार में समाजशाही 
का अटल राज्य क्रायम करने के इरादे से बनाया गया है। अपने न्यायालयों के भी सेावि- 
यट सरकार खुल्लमखुल्ना वर्श-संघर्ष की संस्पाएं मानती है। समश्रिवादी कहते हैं कि इर देश 
उस देश फे लोगों की नीति, माल, सजा और मनुष्यों के एक-दूसरे से सबधों के बारे में 
जे! आम सामाजिक राय होती है, उस के अनुसार ही न्यायाधीश मुक्दद्मों भें फेसला करते 
हैं। अस्त, समाजशाही साबियट संघ? में भी न्‍्यायाघीशों को समाजवाद की दृष्टि से हीं 
फैसला करना चाहिए । श्रतएत्र सोवियट संघ की अदालतों के सिफ़ें समाज की रक्षा का 
ही खयाल नहीं होता है, बल्कि उन्हें समाजशाही की स्थापना करनेवाली कांति की रक्षा 
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का खयाल रखना पड़ता है | पेशावर न्यायधीशों के जहां तक हो सके कमर कर फे साधारण 
मजदूरपेशा लोगों के न्याय का काम सुपुर्द करने की भी सेबियट सरकार बहुत कोशिश 
करती है। आंतीय न्यायालयों के अध्यक्ष न्यायाधीश को वहां की कार्यवाइक सम्रिति एक 
साल के लिए नियुक्त करती है | एक साल खत्म होने पर उस की फिर नियुक्ति हो सकती है, 
या उस का किसी दूसरे जिले के तबादला किया जा सकता है। स्थानिक सेवियट की 
बनाई हुई सूची में से दो असेसर भी बारी-बारी से ए# हफ़्ते के लिए. चुन लिए जाने हैं | 
यह दोनों असेसर न्‍्यायधीश के साथ मिल कर मुक्त रमों का फ़ैसला करते हैं। दभारे देश 
के अमसरों की तरह वद्द सिफ् न्यायाधीश के ऐसी सलाद देने वाले नहीं द्ोते हैं, जिन की 
रय मानना ने मानना स्यायात्रीश की इच्छा पर दोता है। सायियड सब के अतेसरों के 
जूरी थे भी ग्रधिक श्रपिकार होता है। सोवियट शासन के मूल सिद्धात के अनुसार असेसर 
और न्यायाथीश तीनों सजदूरपेशा होते हैं। मगर न्यायाभीश बनने से पहले लेगे। के कुछ 
समय तक एक खास शिक्षा लेगी द्वोती है। अससर लेग भी रात्रिपाठशालाओं में इसी 
विपय का ज्ञान प्रात करने का प्रयत्न करते हैं। बढ़ी श्रपील की अदालतें गें खास शिक्षा 
और येग्यवा के विशेषज ही स्थायाथीश बना० जाते हैं । 

सोवियट सब में भी वक्कील-पेश। लोग द्वोने हैं । उन की एक वकील संप् भी है 
जिस में अधिकतर पुराने जमाने के वहील हैं। सगर सोवियट विश्यविद्यालयों म भी वकालत 
की शिक्षा दी ज'ती है। हर अपराधी का बचान के लिए सरकार की तरफ़ से एक मुफ़्त 
वकोल दिया जाता है। धनवान अपराधां अपने तकील खुद भी रख सकता द। मुक्कदमों 
में आराम तौर पर बहुत कम खर्च होता है और वे जल्द धत्म दो जाते हैं | सोवियट अदालतों 
में सिफ्र कानून की दृष्टि से अपराध! को राज़ा देन का खयाल नहीं रक्‍्खा जाता है, बल्कि 
उन को सुधारने का खयाल रक्‍्खा जाता है। पहली बार अ्पराव करने थाले को अगर उस 
के उसी प्रकार का अपराध दुह्राने का भय नई द्वोता है, सिफे लानत-मलामत कर के सज़ा 
को बमाय शर्म के जरिए से सुधारने का प्रयल्न किया जाता है। सोवियट सरकार के न्यायाधीश 
शानदार चुग़ा पहनकर शान-शौकत से कुर्सो पर जम कर नहीं गैठने हैं। वे मीठी मीठी बातें 
कर के अपराधी के दिल की बात जानने ओर कागूनी धाराओं पर हैं दृष्टि न रख कर अप- 
राधी मनुष्य को मनुष्य की तरद समझाने की कोशिश करने हैं; यबरावर अपराध करने बालों 
को दूसरे देशों की तरद जेल में रक्‍्खा जाता है। मगर सोवियट सरकार की जेलें में चक्की 
से काफ़ी आदा प्रिसा लेने, रामबाँस कुटाने और तरह-तरद की तक़लीफ़ें दे कर क़ैदी के 
कैदी होने का दुःखदायी ज्ञान कराने से अधिक क्रैदी के एक प्रकार का बीमार समक कर 
उस के साथ अ्रस्यताल का-सा व्यवद्वार दिया जाता है। जेलेां में हर एक अपराधी के 
केई न कोई एक खास उद्योग या धंधा सिखाया जाता दे और कारखानों की मजदूरी 
के हिसाब से, उस के घर का खर्च काट फर जे। वाक्ती बचता है, उस को झूटने के समय 
मज़दूरी के तौर पर दे दिया जाता है। 

“लालसेना'--सोवियट संघ में रूस के किसानो के प्रिय लाल रंग को क्रांति के 
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याद अरड़ी महत्ता मिल गई है। सोवियट संघ का भंडा लाल होता है और जिस वस्तु 
को ऋषिक से अधिक मान देता होता है, उस में 'लाल” शब्द जोड़ दिया जाता है। 
अरस्तु, सोवियट संघ की सेना (लाल सेना' कहलाती है । सन्‌ १६२० में सीवियट संघ के 
पास हर प्रकार की मिला कर ५३ लाख स्थायी सेना थी। मगर सन्‌ १६२६ ई० तक यह 
घटा कर सिफ़े ५ लाख ६२ हजार कर दी गई थी। स्थायी सेना के सिवाय रूस में “जन- 
सेना? भी होती है । सब मजदूरों भर किसानें के क्रानूनन हर साल कई हफ़्ते तक सैनिक- 
शिक्षा लेनी होती है । रूसी सेना की दूसरी भी एक विशेषता है । से।बियट संघ के कारखाने 
उद्योग-घंघे और दूसरी राजनैतिक संस्थाएं भी स्थायी सेना की पल्टनों में अपने-अपने दस्ते 
चुन लेती है जिन को वह हमेशा दर प्रकार की सहायता पहुँचाती रहती हैं । उसी प्रकार 
पह्थनो के दस्ते अपने अपने गायों के चुन लेवे हैं जिन के वे मदद पहुँचाते रदते हें । 
इस सरकार की पद्धति से प्रजा और सेना में स्नेह रहता है और सेना प्रजा की रहती है । 
प्रजा के हितों के ख्िनाफ़ सेना का उपयोग दुलंभ हो जाने के साथ ही इस पद्धति से 
सेना उपयेगी रचनात्मक काम में लगी रहती है और सैनिक भी अशान और मूढ़ नहीं बन 
जाते हैं। 


रू 


राजनैतिक दल 


समाजशाही सेवियट संघ में बस एक मज़दूर पेशाशाही में मानने वाले 'समष्टि- 
बादी-दल” का राज है । इटली की तरह एक राजनैतिक दल ने सरकार पर अ्रपना क़ब्ज्ञा 
जमा कर दुसरे सारे दलों के तहस नहस कर दिया दे । इस दल की सावियट सरकार पर 
इतनी छाप है कि जिस प्रकार समष्टवादी सिद्धांतों के बिना समझे सेवियट राज-व्यवस्था 
के मूल सिद्धांतों के समझना मुश्किल है। उसी प्रकार इस दल के काम केा बिना समझे 
सेबियट शासन के श्रच्छी तरद सममना श्रसंभव है। सेवियट राज-व्यवस्था सिर्फ़ इस 
दल की उद्देश्य-पूर्वि का एक हथियार है | से।वियट राज-व्यवस्था में बराबर की सत्ता रसने 
वाले बहुत-से भ्रधिकारियों की योजना की गई दै। ऐसी राज-व्यवस्था के चलाने का 
भार श्रगर एक ही समरष्टिवादी दल की तरह सुसंगांठत और मजबूत दल पर न होता तो 
उस का चलना असंभत्र हो गया होता, रूस का समष्टिवरादी! दल भी अपने ढंग का 
अनूठा राजनैतिक दल है। इस दल ने रूस में विचार और ज्यवद्दार की क्रांति कर के 
सोबियट संघ में आज अपना अखंड राज अवश्य जमा लिया है। मगर रूस फी राजक्रांति 
का अशुआ यह दल नहीं था। सब से पहला समाजवादी दल रूस में एक और ही दल 
था जिस का नाम 'नरोडनिकी! श्रर्थात्‌ प्रजा-इच्छा दल” था इस दल का ज़ोर उन्नीतवीं 
सदी के तीसरे भाग में था और उस में अधिकतर विश्वविद्यालयों के शिक्षित लोग ये 
जिन में गहुत-ते जनवान भी ये। यह लोग समाजवादी सिद्धांतों को माननेवाले थे और 
रूस में अपने गावों की 'मीर! यानी पंचायते| की बुनियाद पर समाजशाई का अ्रद्धितीय 
महल बनाने का ख्याब देखते थे । यह लोग किसाने| को अपना आराध्यदेव समझते और 
उन की गिरी दुई दशा पर तरस खा कर उन की इालत सुधारने और उसी उद्देश्य से उन 
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को क्रांति के लिए उभाड़ने का प्रयक्ष करते ये। इस दल के बहुत-से स्त्री-पुरुष 
दाइयां और शिक्षक बन कर गाँवों में किसानों को क्रांति के लिए उभाड़ने के इरादे से 
जाते थे। यह लोग बम और पिस्तौल में भी विश्वास रखते थे और अक्सर जुल्म करनेवाले 
सरकारी अफसरों का ,खून कर डालते थे। मगर ज़ार ऐलेक्जेंडर वूसरे की इत्या कर फे इस 
दल ने अपने .ऊपर सरकारी जुल्म की घटाटोप श्राँधी बुला ली थी और इस दल के अपने 
उद्देश्यों में सफलता प्राप्त करने में नाकामयाबी रही थी। इस के बाद एक दूसरे 
पमाजी क्रांतिकारी!” नाम के दल की रूस में हवा बँधी थी, जे! बढ़ता-बद़्ता आखिरकार 
लड़ाई के जमाने मे होनेवाली मा श्रौर नवंबर की रूस की क्रांतियों के बीच फे काल में 
रूस का सब से बड़ा राजनैतिक दल बन गया था | यह दल भी हमेशा से रूस में फ़ौरन 
सभाजशाही क्रायम कर देने का पक्षपाती था। समाजी क्रांतिकारी शुरू से मानते थे 
कि रूस मे किसान भूख से ऊब कर क्रांति कर डालेंगे। मगर समाजशाही भें विश्वास 
ग्खने के साथ ही इस दल के लोग निरे 'अतरराष्ट्रीयवादी'* ही नहीं थे। वें देश- 
भक्ति में भी विश्वास रखते थे | श्रस्ठु, पिछली यूरोपीय लड़ाई शुरू होने पर उन्हों ने अपने 
देश की सरकार का साथ दिया था| इस दल मे भी पहले अधिकतर शिक्षित लेाग दी होते 
थे । मगर पीछे से बहुत-से मध्यम वर्ग के लोग और सममदार किसान भी इस दल में 
शामिल है गए. थे। मशहूर केरेंसकी इसी दल का नेता था | 

तोक्षरा दल 'समाजी प्रजामचात्मक दल? 5 था। यह दल माक्सं की वाणी और 
“इतिहास की आर्थिक व्याख्या" में अटल यक्नीन रखता था | माक्स की भविष्यवाणी के 
अनुसार --जिस को वह और उस के चेले विज्ञान पर निर्धारित मानते हैं--“संसार में 
बगं-सघर्य * पैदावार की प्रगति के ज़रियों की उन्नति पर सुनहसिर है | जिस प्रकार पैदावार 
के जरियों की उन्नति होने ओर उद्योग-युग का प्रारम होने पर यूरोप में पुरानी नवाबशाही 
के मुकाबले में मध्यसवर्ग के पूँ जीततियों और व्यापारियों की जीत हुईं श्रीर प्रजासत्तात्मक 
दल का विकास हुआ, उसी प्रकार उद्योगन्युग के अंतिमकाल में मज़दूरपेशा लोगों की 
संख्या बढ़वाने और उन का शान बढ़ जाने से मजदूरों की क्रांति होगी और समाजशाही 
की हुकूमत क्रायम द्वोगी ।? 'समाजी और प्रजासत्तात्मक दल? मार्क्स की इस भविष्यवाणी 
में बैसों ही कट्टर विश्वास रखता था, जैसा कि इमारे आर्यतमाजी “वेदों के सब्र विद्याओ्रं 
फे भंडार! होने में विश्वास रखते हैं। मगर इस प्रकार का कट्टर विश्वास रखनेवाले 
व्यवहार में भी कहर हो जाते हैं, जिस से अक्सर, जहां बहुत करनेवाले सोचते ही रह 
जाते हैं, वे सफल हो जाते हैं | 'समाजी प्र जासत्तात्मक दल” अपने अ्रक्कीदे के अनुसार 
मानता था कि रूस में समाजशाही स्थापित होने से पहले रूस को उद्योग-युग के घुएं के 
बादलों और मशीने की खड़खड़ में से हो कर गुजरना ही होगा । उन की नज़र में और 
कोई छोटा रास्ता नहीं था। वे बमबाज क्रांतिकारियों की, सरकारी अफ़सरों की व्यक्तिगत 


है सोशल रिधोल्‍्यूशनरी ॥ <हंटरनेशनक्िस्ट । 
3स्लोशल देमोक्रेटिक पार्टी । असाक्से । 
०एुकाबमिक इंटरप्रेटेशन आफ़ हिस्टरी । “कस स्ट्रगल । 
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हत्याश्रो' को लाभदायक नहीं समझते थे। क्‍योंकि वे जनता के सामूहिक विद्रोह में 
बिश्वास रखते ये। यह लोग कांतिकारी विचारो में किसानों को पिछड़ा हुआ मानते मे 
और उन को क्रांति के अ्रयोग्य मान कर शहरों के मज़दूरपेशा लोगों को द्वी क्रांति के लिए 
तैयार करने की कोशिश करते थे | यूरोपीय लड़ाई से पहले रूस में उद्योग-धंधों की उन्नति 
के कारण मज़दूरपेशा लोगों की दिन-दिन बढ़ रदह्दी थी। समाजी अ्जासत्तात्मक दल 
इन मज़दूरपेशा लोगों से ही रूस में क्रांति कया कर रूस को ज़ारशाही के पंजे से छुड़ाना 
और ज़ारशाही के स्थान में समाजशाही की स्थापना करना चाइता था । 

ध्माजी क्रांतिकारी! और “समाजी प्रजासत्तात्मक” दलों के सदस्यों को रू में 
ज्ञारशादी के ज़माने में, भारतवर्ष के षडयंत्रकारियों की तरह छिप-छिप कर रहना और 
काम करना होता था। एक दी दल के सदस्यों को एक दूसरे का नाम तक नहीं मालूम 
होता था, क्योंकि यह लोग अक्सर भूठे नाम रख लिया करते थे अ्रथवा एक दूसरे को 
किसी सख्या से पुकारते थे | यह लोग अक्सर छिपी जगद्ढे में मिला करते थे और पुलीस 
से ऑँखमिचौनीसी खेलते हुए, हमेशा अपनी जान बचाने के लिए एक घर में आज 
तो कल दूसरे घर में भागे-भागे रद्दा करते थे । जो काम करते-करते पुलिस के द्वाथों में 
पड़ जाते थे, उन को जेल की इया खानी पड़ती थी। एक दो बार जेल काट श्ाने पर 
फिर पकड़े जाने पर यह लोग रूस के काले पानी साईबेरिया को निर्वातित कर दिए. जाते 
थे। इन दोनों दलों के लगभग सभी अच्छे -अच्छे काम करने वाले सदस्यों के जेल की 
यातनाओं ने तपा कर पक्का वना दिया था। कच्चे और आरामतलब आदमियों के 
लिए. इन दलों में जगह नहीं होती थी । ऐसे आरादमियों की खुद ही इन दलों में शरीक 
होने की हिम्मत नहीं दोती थी। जो लोग जेशश में श्रा कर घोले या ग़लती से सदस्य बन 
जाते थे, वे एक-आध बार पुलिस के चक्कर में आते हो इन दलों को छोड़ कर भाग 
जाते थे | इन दलों के सदस्यों को मिल कर और सगठन के नियमों के अनुसार काम 
करना होता था। एक बार जिस बात का निश्चय हो जाता था उस पर दल के सदस्य 
सैनिक को तरह श्रमल करते थे, क्योंकि सिर्फ़ बातूनी लोगों को इन दलों में जगह न होने 
से सारे सदस्य छेैंटे-मैंजे मनुष्य होते थे। सदस्य अपने दल के ऊपरी अधिकारियों के 
हुक्‍्मों का मिलते ही पालन फरते थे। कमी-कभी स्त्री के एक हज़ार मील पश्चिम और 
पति को एक हज़ार मील पू्॑ के किसी स्थान में काम के लिए. चौबीस घंटे में एक 
दूधरे से विदा हो कर चले जाने का हुक्म मिलता था-ऐसे स्थानों में जाने का जड्ां से 
फिर लौट कर आने की ज़रा भी आशा नहीं होती थी। मगर स्री और पुरुष दोनों एक 
दुसरे को आखिरी सलाम कर के निश्चित समय के भीतर ही अपने-अपने लक्चित स्थानों 
को चले जाते थे। कम से कम बाद में कम्यूनिस्ट या समष्टिवादी दल के नाम से 
प्रस्यात हेनेषाले समूह में ऐसी फ़ौलादी नियम-बद्धता अवश्य थी। 

इस सुसंगठित और अपने विश्वासों के लिए मर मिटनेवाले लोगों के 'समाजी 
प्रजाससात्मक दल” में से लेनिन ने उन लोगों को बाद में निकाल दिया था। 
जो ज़ारशाही के ख़िलाफ़ गैरतमाजबादी दलों से भी मिल कर कांति के ज़माने में 
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काम करना चाहते ये । क्योंकि लेनिन सिफ़े एक वर्ग-युद्ध में विश्वास करने याले लोगों 
के नेतृत्व में ही कांति चादता था| सारे दल में एक्र लेनिन ही ऐवा मनुष्य था जो रूस 
में फ़ौरन सामाजिक क्रांति कर डालने की संभावना सें विश्वास रखता था। दूसरे 
सदस्य सामाजिक क्रांति चाहते ज़रूर थे, मगर उस की फ़ौरन संमावना में विश्वास नहीं 
रखते ये । मधार लेनिन की रग-रग इस विश्वास से फड़क रही थी; अस्त, उस ने जान- 
बूक कर दल में फूट ड/ल कर फ़ौरन क्रांति में विश्वास न रखनेवालों को दल से निकाल 
दिया था और खुशी से अने साथियों की संख्या कम कर लो धी। उस का यक्कीन था 
कि कांति में थोड़ से अद्धावान अटल विश्वात्ियों के दल से जितना काम बन सकेगा, 
उतना दिलमिल यक्रीनवालों के एक लबे-चौड़े दल की सेना से नहीं बनेगा। मगर 
लेनिन को भी शायद इस बात का पूरा यक्रीन नहीं था कि पिछली यूरोप की लड़ाई के 
ज़माने में होनेवाली क्रांति में रूस में समाजशाही क्रायम हो कर यहुत काल तक टिक 
सकेगी | रूस में समाजशाही क़ायम कर के दुनिया के मज़दूरपेशा लोगों को इस मिसाल 
से ससार-व्यापी समाजशाही क्रांति का मार्ग दिखा देना ही लेनिन का उद्देश्य अधिक 
मालूम होता था । उस का खयाल था कि रूस की मज़दूरशाह्दी का अनुकरण पहले 
जर्मनी के मजदूर करेंगे और उस के बाद सारे यूरोप में मजदूरों की क्राति फैल जावेगी। 
कुछ भी हो, लेनिन में वह भरद्धा और दृढ़ता थी, जो क्रांति का जीवन और सफलता 
की कुंजी होती है। उस ने श्रद्धा स 'समाजी प्रजासत्तात्मक दल” पर अपना क़ब्ज़ा जमा 
कर के उस को बाद में अपनी दृदता से छ॒टे हुए सतवालों का समष्टिवादी बोल्शेविर 


दल बना दिया था। दे ह 
समष्िवादी-दल के द्वाथ मे रूस की लगाम आ जाने पर इस दल ने बड़ी श्रद्धा 


और हृढ़ता से काम लिया | लेनिन के द्वाथ में सत्ता आते द्वी उस ने मज़दूरपेशा लोगों को 
अपने साथ लेने के लिए. एलान कर दिया था कि 'समश्वादी-दल राष्ट्र की सारी मिलकियत 
पर मजूदूरपेशा का श्रधिकार स्थापित करना चाहता है। मजदूरपेशा लोगों को विफ़ 
एक समशिवादी-दल का साथ” देना चाहिए.। "क्योंकि समष्टिवादी-दल की हुकूमत में सब 
कुछ मजदूरपेशा ही का होगा । उन के डरने की कोई वजह नहीं है! क्योंकि “हार जाने 
पर भज़दूरपेश। लोगों? के (पास खोने के सिर्फ़ ज़ंजीरें हैं, और जीत जाने पर राष्ट्र की 
सारी मिलकियत पर उन का अश्रधिकार होगा ।! सत्ता द्वाथ में आते ही समष्ववादी-दल ने 
ज़मीदारों और ताल्लुफ्रेदारों से जमीन भी छीन कर किसानों के सौंप दी थी | 'समशिवादी- 
दल? के मन के लुभाने वाले इन एलानों के सुन कर श्रौर किसानों का ज़मीन पर क़ब्ज़ा 
उस का प्रत्यक्ष प्रमाण देख कर रूस के किसान और दूसरे मज़दूरपेशा लेग स्वभावतः 
समष्टिवादी-दल” के साथ हो गए थे। क्रांति के बाद दूसरे देशें के रूस में इस्तस्षेप करने 
से और ज़ारशाही के पुजारियों, पुराने पूँजीपतियां और ज़मीदारों के बोल्शेविक सरकार 
पर इमलों से मज़दूरपेशा लोगों और समष्तिवादी-दल का संबंध और भी दृढ़ हो गया था । 
क्रांति सफल हो जाने के बाद अटल समाजशाददी क्रायम करने के इरादे से समषश्िवादी-दल 
ने पुरानी नौकरशादी को मानने वाले लोगों फो चुन-चुन कर शासन-विभागों, सेना और 


२७६ ] यूरोप की सरकारें 


अदालतों से मिकालमा और उन की जगहों पर अपने दल के मज़दूरपेशा वर्ग के सदस्यों 
को भरना शुरू किया था। बहुत-से इन सदस्यों में श्रच्छी तरह पढ़ना-लिखना भी नहीं 
जानते ये। सब तरद्द के शासन-कार्य के लिए हजारों अधिकारियों की ज़रूरत थी। समष्टि- 
घादी दल सारे अधिकारी अपने दल के सदस्यों में से ही बनाना चाहता था। दल के 
सदस्ये| की संख्या भी बहुत नहीं थी। अस्त, बड़ी कठिनाइयां पड़ती थीं। फिर भी 'समष्टि- 
वादी-दल? दूसरे दिलमिल यक्कीन वालों के हाथ में किसी प्रकार का काई श्रधिकार या सत्ता 
देना पसंद नहीं करता था | 


रूस की क्रांति का हुए अ्रव पंद्रह वर्ष हो चुके हैं | समश्ियादी-दल की सेवियद- 
संघ में अखंड उत्ता भी क्रायम हो चुकी है। मगर अ्रभी तक रूस में समध्वादी-दल मे 
शरीक होनेवाले के पहले एक उम्मीदवारी का समय काटना पड़ता है। इस उम्मीदवारी के 
समय में उस पर बड़ी कड़ी दृष्टि रक्खी जाती है। उस के चरित्र और बुद्धि की परीक्षा ली 
जाती है | उस का माक्स के आर्थिक सिद्धांतों का श्रध्ययन और दल के लिए काम करने 
के तरीक्वों की शिक्ता लेनी होती है | उम्मीदवारी का समय खत्म होने पर, उस का इन बातों 
में इम्तहान मी होता है, जिस में बहुत-से उम्मीदवार नाकामयांब हो जाते है। किसी श्रादमी 
का उम्मीदवार बनाने या पूरा सदस्य बनाने से पहले दल की केाई शाखा उस के पूर्व 
इतिहास, उस के विचारों, उस के चरित्र और दल के काम में उस के उत्साइ आदि की 
अच्छी तरह जाँच कर लेती है| पूरा सदस्य बन जाने पर भी नए. सदस्य पर काफी समय 
तक कड़ी हृष्टि रक्‍्खी जाती है । “मध्यवर्गी बुद्धि! या “मध्यवर्गी तक की बीमारी का ज़रा 
भी लक्षण दीखते ही सदस्यों के समष्टिवादी-दल से निकाल दिया जाता है। बुद्धि पेशा- 
बालों के समश्विदी दल का विश्वासपात्र सदस्य बनना बड़ा कठिन द्वाता है। मज़दूर- 
पेशा लोगे| के आ्रासान द्ोता है! मुमकिन है इस की वजह यह दो कि सेवियट सरकार के 
एक ही समशिवादी सिद्धांत के कार्य में परिणत करने के लिए. बुद्धिमान तकशाख्ियों के 
शिक्षित बर्ग के मुक्ताबले में सीचे-सादे साधारण और श्रसली मज़दूरपेशा वर्ग के लोग ही 
बेहतर साबित होते हैं | दल के श्रादेशों पर अ्क्षरशः श्रमल करने और सादा, एक प्रकार 
का ग़रीबी का, जीवन बिताना समश्वादी-दल के सदस्यो का फ़र्ज़ दोता है। बड़े से बढ़े 
नेता फे दल की राय के खिलाफ़ जाने पर दल से निकाल देने में समश्िवादी दल सकेाच 
नहीं करता है । लेनिन की दादिनी भुजा ट्रादस्की और बोल्शेविक रूस के प्रचंड प्रचारक 
ज्िनोबोफ तक के कुछ वर्ष हुए दल की नीति का विरोध करने पर समश्टिवादी दल से 
निकाल कर फेंक दिया गया था । अब समश्वादी दल तो दूर, रूस और उस के अड्जोस- 
पड़ोस के देशों तक में इन नेताओं का घुसना दुलभ है। जब सेावियट-संघ के अल्याश्रों 
की यह दशा की जा सकती है तो साधारण सदस्यें का तो पूछना ही क्या ? उन को दल 
की नीति के बिझद्ध जाने पर दल से निकाला ही नहीं, बल्कि साईबेरिया के किसी दूरवर्ती 
उजाड़ ग्राम में निर्वासित तक किया जा सकता है। 


समश्वादी दल के सभी सदस्यों को साधारण जीवन निभाना द्ोता है ओर दल के 


सोवियट सरकार [ २७७ 


कोई सदस्य किसी सरकारी पद पर भी नियुक्त हो जाने पर श्रधिक से अधिक २२४ रूबलस" 
में ज़्यादा वेतन नहीं ले सकता है। समश्विदी दल” का सदस्य संघीय सरकार-मंत्री, बैंक 
या कारखाने का मैनेजर, कोई भी हो, इस से अधिक वेतन नहीं ले सकता है। दल के 
बाहर के विशेषज्ञों को बड़ी-बड़ी तनख्वाहँ भी दी जाती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि 
कारखाने के समष्टिवार्दी दल के सदम्य मैनेजर का वेतन कम द्वोता है और उस के नीचे 
काम करनेयाले विशेष का जो समष्टिबादी नही होता, वेतन अधिक होता हैं। अस्ठ, कोई 
योग्य श्रीर ईमानदार आ्रादमी समप्टिवादी दल में अमीर बनने के विचार से शामिल नहीं 
होता है | बेईमानी के उद्देश से जो दल में शरीक दो कर और कोई पद प्रास कर के छिपे- 
छिपे जेब गरम करते हैं, उन को पकड़े जाने पर बढ़ी सख्त सजाएं दी जाती हैं | यहां तक 
कि गोली से मार दिया जाता है | फिर भी साधारण योग्यता के मनुष्यों को समष्टियादी दल 
में शरीक दो जाने के अक्सर लाभ की संभावना रहती है, क्‍योंकि दल के सदस्यों को 
रस कर मजदूरों को हर सरकारी विभाग में तरजीह दी जाती है। बहुत-से साधारण 
योग्यता के लोग अब दल में नार सदस्यों वो लेने के लिए बहुत कठिनाइयां न रक्‍्खी 
जाने के कारण अपनी तरक्की के झयाल मे भी समणियादी दल में शरीक्न हो जाते हैं। 
दल के सदस्थों से सरकारी काम के अलावा दल का इतना काम लिया जाता है कि 
उन को अक्सर दम मारने तक की फ़ुरसत नहीं रहती है। शाम श्रौर सुबद तक उन बेचारों 
को अपनी बीबी-बच्नों के साथ गुजारना मुश्किल हे जात, है। अस्त, श्राराम पसंद सेवा- 
माय से हीन और दीले-दाल लोगों को समशिवादी दल म॑ शरीक होना बड़ा कठिन होता 
है। बेईमानी के ख्याल से जो समशिवादी दल में शरीक होते हैं बे सचमृच हथेली पर 
जान रख कर चमऊीले ठीकरों से खेलने आते हैं। उन्हें हर दुर्भाग्य के लिए तैयार 
रखना चाढिए । 

समष्टिवादी दल का रूस मे अधिकार हो जाने के समय से यह दज्ञ एक नई 
संतान रचने का प्रयत्व भी कर रहा है। शालाओ ओर विद्यार्पीठों गम नो संतान को 
समष्टिवादी सिद्धांतों और विचारों में रमने के साथ-साथ “अगुश्रा'* और “युवक सधो?3 के 
दा आंदोलनों के दाता भी नौजवानों को तैयार किया जाता है। अ्गुआ' आदोलन मे 
स्काउटो' की तरह सोलह वर्ष तक के बच्चे होते हैं। युवक संबों म॑ तेश्स बर्ष तक के 
नीजबान और युवनिया द्वोती हैं। उन लोगों के ऋुइ गर्मियों की छुट्टियों में सिल कर 
पर्यटन करने निकलते हैं, रात को खुले खेतो में सोत हैं, साथ-साथ गाते - श्र नाचते हैं, 
क्लिसानो को नई-नई बातें बताते हैं, गाववालो को जा कर तरह-तरद् की मसद्दायता देते हैं 
और स्वय माक्‍स॑ के तिद्धातों का अध्ययन और मनन करते हैं। इन दोनों आंदोलनों के 
द्वारा नौजबानों में खास कर सामाजिक बुद्धि यैदा करने की कोशिश को जाती है। इन में 
ह्टी से बहुत-से नौजवान बाद में समश्िवादी दल के सदस्य हो जाते हैं । 

लेनिन के मज़बूत द्वाथां में रह कर, समप्थिवादो दल के तीन लक्षण बन गए थे | एक तो 
चुन-चुन कर इस दल में सदस्य लिए जाते थे और दिलमिल यक्कोन वालों या अ्रयोग्य आदमियों 


. +झूसी सिक्का ।. पायनियसं ! व्यूथ क्ीग । 
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को दक्ष में भर कर संख्या बढ़ाने की कभी फ़िक नहीं की जाती थी । दूसरे नियमचद्धता पर 
सख्ती से अमल किया जाता था और सारे खास फ़ेसले दल के मुख्य केंद्र पर ही होते थे 
तीसरे केंद्रीकरश के साथ-साथ दल के हर सदस्य से हमेशा अधिक से अ्रधिक काम 
लिया जाता था | लेनिन के बाद भी दल की आज तक यही नीति है | मगर लेनिन के 
मरने पर कुछ दिन तक लेनिन-पंथी और केंद्रीय दल के देवताओं की इतनी पूजा होने 
लगी थी कि ट्राटस्की इत्यादि कई ग्रख्यात नेताओं को उस का खुल्लमखुल्ला विरोध 
करना पड़ा | उस विसेध के लिए ट्रादम्की और उद् के कुछ साथियों को तो जलाबतनी 
हो गई, मगर तब से लेनिन-पंथी नाम दल की सभाओं में विविध प्रश्नों पर चर्चा नहीं 
रोकी जाती है। श्रत्धु, श्रव समष्टिवादी दल के मीतर एक छोटा-सा विरोधी दल भी 
है जो समष्टिवादी दल के भाग्य-विधाता देवताश्ं के प्रस्तावा के जैसा का तैसा निगल 
जाने से पहले उन पर दल में अच्छी तरह चर्चा और विचार होने पर दल फे मजबूर 
कर देता है। मगर एक बार दल में निश्चय हो जाने पर यह विरोधी समूह भी उन बातों 
पर ईमानदारी से अमल करता है, जिस का वह विरोधी था | अगर विरोधियें में हतनी 
ईमानदारी ओर नियमबद्धता न हा, तो किसी दल का काम भह्टी चल सकता है। समष्टि- 
वादी सोवियद-संघ में तो ऐस विरोधियों को टिकने को जगह नहीं मिल सकती है। बोल्शे- 
विक क्रांति के प्रारंम काल मे समष्टिवादी दल में क़रीब दो लाख सदस्य थे। बाद में उन 
की संख्या बढ़ते-बढ़ते क्वरीत्र सात लाख है गई थी | इस संख्या पर पहुंचने के बाद दल 
में काट-छाँठ की गई | सन १६२६ इ० की मदुमशुमारी के अनुसार सावियट-संघ में करीब 
सात लाग्ब समष्टिवादी दल के पूरे सदस्य थे, जिन में लगभग ७५४ इजार ब्रियां थीं। 
उम्मीदवारों इत्यादि को मिला कर कुल दस लाख के लगमग सदस्य थे। दल की 
३२,११६ शालाएं औ्रौर ३,०३३ समू£ सदस्यों की शिक्षा के लिए खुले हुए. थे । दल के 
४६,६६२ पूरे सदस्य और ३४,२२२ उम्मीदवार सिर्फ़ लाल सेना में थे। सदस्यों में 
आधिकतर कारखाने के मज़दूर, किसान, क्लक इत्यादि और युवक-सघों के लोग थे । 
जनवरो सन्‌ १६६४८ में फिर बढ कर समष्टिवादी दल में १,३०२,८४४ सदस्य हा गए थे 
ओर जन प्री सन्‌ १६३० में उन की संख्या ओ: थ' बढ़ कर १८,४५२,०६० है गई थी । 
इस प्रकार कहा जा सकता है कि एक साल £ 5 '« डेढ लाख नए सदस्य को औसत 
से समष्यिवादी दल की संख्ब्द" तढ़ती है; मगर ।। के तरफ़ सदत््यों की बढती होती है 
दैसी ही दूसरी तरफ़ से काट-छाट के द्वारा :5-'भा होती रहती है । सन्‌ १६२६ के 
जाड़े और सन्‌ १६३० की गर्मी के बीच के ही एक काल में १,३१,४८६ सदस्य समष्टि- 
बादी दल से किसी न किसी वजह ये निकाल दिए ग” थे । दल की केंद्रीय कार्यकारिणी 
की नियुक्ति की हुई एक कमेटी के सामने उन सदस्यों को जिन के निकालने का प्रस्ताव 
होता था, हाज़िर हो कर जवाब देना होता था कि उन को दल में से क्‍यों न निकाल 
दिया जाए। क़रीब १७२ फ़ीसदी सदस्यों को मध्यमवर्ग-बुद्धि रखने या उस बुद्धि के 
लोगों से सड्ञानुभूति रखने के लिए. निकाल दिया गया था। चार हजार को जारशाडदी 
को खुफ़िया और पुलीस में नौकरी करने की यात छिपाने के लिए निकाल दिया गया 
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था| लापरवाही और नौकरशाही का व्यवहार करने के लिए १६'४ फ़ी सदी को निकाला 
गया था। क़रीब बारह इज़ार को रिश्वत जालसाज़ी ग़बन इत्यादि के श्लज्ञामों के लिए 
निकाला गया था। नियम-बद्धता को कमी के लिए २१फ़ी सदी को निकाला गया था, जिन 
में समुदायी खेतों पर काम ने करने के लिए पाँच हजार, अनाज न देने के लिए, तीन हजार, 
झोौर दल फे भीतर दलबंदी करने के लिए डेढ़ हजार को निकाला गया था। दल का काम 
न करने, उदाहरणार्थ चदा न देने और सभाओ्रों में न आने के लिए, ३६ हजार सदःयें को 
निकाला गया था । शराबी द्वोने और ज्ियां थ्रोर कुटुबरियों से गैर -समषिवादी संबंध इत्यादि 
रखने के दूसरे कारणों के लिए. २२६ फ़ी सदी को निकाला गया था| नियम-बद्धता और 
सनुदायी तबियव के अमल पर समष्टवादों दल कितना अधिक ज़ोर देता है दह एक 
उदाहरण से साफ़ ही जायगा | एक बार सोवियट सरकार के एक प्रख्यात मंत्री की स्त्री को 
एक स्टेशन पर पहुँचने में जरा देर ६! जाने से रेलगाड़ी पांच-छः मिनट के लिए रोक 
ली गई थी | इस बात के लिए उस रात्री के बढ़प्पन का कुछ खाल न कर के, उस से 
दल फी भरी सभा में जवाब मागा गया पर | 


समध्टिवादी दल की केंद्रीय क,+ /रिणी का चुनाव साल्लाना कांग्रेस में दोता है । 
/स में ७१ सदस्य और ६७ उम्मीदवार ?३ हैं| यूरोप के दूसरे दे शो के राजनीतिक दलों 
की तरह इस दल का लेनिन की मृत्यु के बाद से कोई बाक़ायदा नेता या अ्रध्यक्ष नहीं 
होता है । केंद्रीय कार्यकारिणी कमेटी की चुनी हुई नौ सदस्यों की एक समिति में नेतृत्व की 
सारी सत्ता रक्खी जाती है। दल की एक 'संगठन-समित” भी द्वोती है जो दल के 
अधिकारियों की नियुक्ति की सेंभाल रखती है। दूसरी एक केंद्रीय नियंत्रण र.मिति! 
सरकारी मज़दूर और किसानों की जाँच” के विभाग से सहकार कर फे सोवियट संघ में 
नोकरशाही को रोकने श्रौर दल के अंदर नियम-बद्धता क्रायम रखने का प्रयत्न करती है । 
तीसरी एक समष्टिवादी युवक-संघों की केंद्रीय कार्यया रिणी समिति भी समष्टिवादी दल के 
सगठन का ही श्रंग होती है | साल में हजारो साव॑जनिक सभाएं दल की श्रोर से की जाती 
हैं, जिन में लाखों मजदूर और किसान शरीक द्वोत हैं । 


मगर रूस के लोग अधिकतर किसान होने और सदियां तक भारतवर्ष की तरदद 
दबे और कुचले रहने से बड़े दब्बू बन गए हैं। ज़ारशादी के जुल्मों श्रौर उस काल की 
नौकरशादी के तरीकों, जिन में सहानुभूति, कल्मना और आम अ्रक़्ल को ताक़ पर रख कर 
सिर्फ़ नियमें के बुद्धिहीन पालन ही का खयाल रक्‍्खा जाता था, वे इतने श्रादी हो गए हैं 
कि सरकार फे छोटे-सोटे जुल्मों के विदद्ध आरवाज्ञ उठाने या सरकारी अधिकारियों की 
ज़िम्मेदारी, सहानुभूति और पाबंदी से काम न करने की वह शिकायत करते शिचिकते हैं 
ओर प्रायः भारतीयों की तरह अपने भाग्य ही को दोष देने लगते हैं। रूसी लोगों का 
दब्बूपना पाठकों को एक उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा, समष्टिवादी दत का कब्जा 
मास्को में दो जाने पर लेनिन ने ज्ञार के महलों और अगीरों के रातमवनों को खाली कर के 
उन में मजदूरों को जा कर रहने का हुस्म निकाला था। मगर मज़दूरों की उन राजभवनों 


रष्र॑] यूरोप की सरकार 


के राज्य में प्रजा की आवाज़ शासन में होती थी, मयर समाजशाही सोवियट-संध और 
समष्टिवादी दल दोनों ही राजनीति संसार को एक नई चीज़ हैं श्रौर उन का किसी से 
मुकाबला करना बहा कठिन है | दुनिया में समाजशाही सोवियट-संघ ही एक श्रमजीवियों 
का प्रजातंत्र है | 


फिनलेंड की सरकार 


बिजिडल-ओ, 





राज-व्यवस्था 


सन्‌ १८०६ ई० में फ़िनलेंड के स्वीडन से अलग हो कर रूस साम्राज्य में 
मिल जाने पर रूस के शहंशादह ज़ार ने फ़िनलेंड को एक राज-व्यवस्था दी थी। इस 
राज व्यवस्था के अनुसार क़िनलेंड को भीतरी शासन में पूरी स्वाधीनता दी गई थी। 
सिर्फ़ बादरी देशों के लिए वह एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं था। सन्‌ १८६६ ई० के एक 
क्वानून के अनुसार फ़िनलेंड की व्यवस्थापक-सभाश्रों की बैठकों का समय निश्चित किया 
गया था और सन्‌ १६०६ ई० के एक दूसरे क्वानून के अनुसार सरकार की सारी सत्ता 
एक व्यवस्थापक-सभा को दे दी गई थी, जिस की बैठके सालाना होतीं थीं। बाद में 
रूस ने फ़िमलेंड की सारी स्वाघीनता नष्ट कर के, उस को अपना निरा गुलाम बना कर 
रखने की नीति श्रख्तियार की, और फ़िनलैंड' के लोगों ने अपनी स्वाधीनता की रक्षा के 
लिए लड़ना शुरू किया। पिछले यूरोपीय युद्ध तक यही परिस्थिति क़ायम रही। रूस में 
क्रांति होते हो फ़िनलेंड को अपनी स्ततंत्रता की घोषणा कर देने का मौका मिल गया 
आर जातीय स्व्राधीनता की दुह्ई देने वाले बोल्शेबिक रूस ने सन्‌ १६१८ ई० में 
फ़िनलेड को एक स्वाधीन राष्ट्र मान लिया । फ़िनलेंड की व्यवस्थापक-सभा ने अ्रस्थायी 
तौर पर राजा के सारे अधिकारों पर अपना क़ब्ज़ा मान कर सिनेट के अध्यक्ष को प्रभुता 
चलाने का अधिकार दे दिया था। १२ दिसंबर, सन्‌ १६१८ ६० को मेनरहीम को 
फ़िनलैंड का राज्याधिकारी भी चुन लिया गया था। माच, सन्‌ १६१६ ई० के चुनाव के 
बाद फ़िनलेंड को प्रजातंत्र घोषित कर के जून में प्रोफ़ेसर स्टालवर्ग को फ़िनलैंड प्रजातंत 
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का प्रमुख चुन लिया गया | इस राज-व्यवस्था में फ़िनलैंड के नागरिकों को क़ानून के 
सामने बराबर माना गया है और उन की ज़िंदगी, उन की आबरू, उन की व्यक्तिगत 
आज़ादी, उन की माल और मिलकियत, उन के धार्मिक विश्वासों, श्रखवारी आज़ादी 
और मिलने-जुलने की आज़ादी को सुरक्षित माना गया है। फ़िनिश और स्वीडिश 
भाषाएं प्रजातंत्र की राष्ट्रीय भाषाएं मानी गई हैं । 


प्रजातंत्र का प्रमुख-फ़िनलेंड प्रजातंत्र के प्रमुख को तीन सौ चुने हुए 
मतदार चुनते हैं, जिन को प्रजा उसी तरह चुनती है; जिस तरह व्यवस्थापक-सभा के सदस्यों 
को | प्रजातंत्र का प्रमुख राजनैतिक अर्थ में व्यवस्थापक-सभा को जवाबदार नहीं होता है। 
मगर उस को कार्यकारिणी का सारा अधिकार माना गया है। क्वानून बनाने की सत्ता 
व्यवस्थापक-सभा और प्रमुख दोनों में मानी गई है। दोनों को क्लानूनों का प्रस्ताव करने 
का हक्त होता है। व्यवस्थापक-सभा में मंज़्र हो जाने के बाद क्लानृन प्रमुख की मंज़्री के 
लिए रकक्‍खे जाते हैं और उसे उन को नामंज़ुर कर देने का दृक़ होता है। अगर तीन 
महीने के अंदर प्रमुख किसी क़ानून को मंजर नहीं करता है तो उस क़ानून को नामंज़ुर 
समम्ा जाता है। परंतु व्यवस्थापक-सभा का नशा चुनाव दो जाने के बाद भी अगर समा 
उसी क्रानूज़ को फिर जैसा का तैसा पास करती है तो प्रमुख की नामेज़रो दोने पर भी वह 
क़ानून श्रमल में आ जाता है। 
प्रमुख को ख़ास मौक्तों पर फ़रमानी क्रानून जारी करने, व्यवस्थापक-सभा की 
खास बैठके बुलाने, व्यवस्थापक-समभा को भंग कर के नया चुनाव कराने, अपराधियों को 
क्षमा करने, ओर विदेशियों को फिनलेंड का नागरिक बनाने के अधिकार भी ह्वोते हैं । 
प्रमुख ही फ्िनलेंड की तरफ़ से दूसरे राष्ट्री स व्यवह्र करता है औ्ौर वह्दी राष्ट्र की सारी 
सेनाओं का सेनाधिपति होता है | सेना-संबंधी बातों को छोड़ कर और सारे निश्चय प्रमुख 
कौंसिल श्रॉव्‌ स्टेट की सलाह से करता है | 
कोंसिल श्रोंव स्टेट-सरकार का काम चलाने के लिए प्रधान मत्री की 
अध्यक्षता में दस मत्रियों की एक कोंसिल अब स्टेट होती है, जिस को प्रम॒ग्ब नियुक्त करता 
है । यह मंत्री सम्मिलित रूप से मंत्रि-मंडल की आम नीति के लिए और अलग-अलग 
अपने विभागों के काम के लिए व्यवस्थापक-सभा को जवाबदार होते हैं। उन का जीवन 
सभा के उन में विश्वास पर निर्मर होता है। प्रजातंत्र का प्रमुख, बिना विभाग के दो 
मंत्रियों को भी कौंसिल में रख सकता है। कौंसिल पर देख-रेख रखने के लिए व्वस्थापक- 
सभा चांसलर आऑब जस्टिस! नाम के एक अश्रधिकारी को नियुक्त करती है, जिस का काम 
यह देखना द्ोता है कि देश के क्वानूनों के अनुसार अमल होता है या नहीं। कौंसिल या 
किसी मंत्री का कोई काम उस की राय से रौरक्राननी होने पर वह उस की शिकायत फ़ौरन 
प्रमुख और व्यवस्थापक-सभा से करता है। इस दंग से मंत्रियों की राजनेतिक और क्राननी 
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है | उस में दो सो सदस्य होते हैं, जिन को अनुपात निर्वाचन की पद्धति से चौदीत वर्ष के 
ऊपर के सब मताधिकार प्रास ञ्नी और पुरुष नागरिक तीन साल के लिए चुनते हैं। बिना 
किसी बुलावे के अपने निश्चित समय पर हर साल सभा की बैठक जुड़ती है। श्राम तौर 
पर उस की बैठक १२० दिन तक होती हैं। मगर सभा अपनी बैठकों के दिनों की संख्या 
अपनी मर्जी से घठा-बढ़ा भी सकती है। सभा के एक तिहाई सदस्यों का विरोध होने पर 
साधारण मसविदों का विचार मभा के दूसरे चुनाव के **द तक के लिए स्थग्रित कर 
दिया जा सकता है। राज-व्यवस्था से संबंध रखनेवाले मसविदों पर विचार भी व्यवस्थापक 
सभा ही करती है। मगर उन के पास होने के लिए मतो की खास संख्याश्रों की ज़रूरत 
होती है। आय-व्यय संबंधी मसविदों का फ़ैसला भी व्यवस्थापक-सभा करती है । 

सरकारी शासन की बहुत हृद तक देख-रेख करने का काम सभा का होता है और 
सरकार अपने शामन-कार्य का सालाना चिद्धा और ज़रूरत पड़ने पर खास कामों का चिद्धा 
व्यवस्थापक-सभा के सामने पेश करती है। “चांसलर श्रॉव्‌ जस्टिस” भी सभा के सामने 
फौंसिल आवबू्‌ स्टेट की कारंवाई पर एक सालाना चिट्ठा पेश करता है। सभा के चुने हुए 
पाँच 'हिसाव-परीक्षक' सरकार के आय-व्यय का सालाना चिद्ठ! सभा के सामने रखते हैं। 
व्यवस्थापक-सभा सालाना एक वकील को भी नियुक्त करती है, जो साधारण क्रानूनों के 
पालन पर नजर रखता है और सालाना रिपोर्ट सभा के स्प््मने रखता दै। व्यवस्थापक- 
सभा को सरकार से उस के कामो के बारे में पूछ-ताँछ करने का हफ़ होता है और वह 
“कॉसिल आँव्‌ स्टेट! के किसी सदस्य और 'चांसलर श्राव्‌ जस्टिस! पर क्वानूनों के अनुसार 
कर्वव्य न करने के लिए अ्रभियोग तक चला सकती है। इस प्रकार के अभियोग बारह 
सदस्यों की शक (राष्ट्रीय अदालत” के मामने आते हैं, जिस के आधे सदस्यों को तीन ताल 
के लिए व्यवस्थापक-सभा चुनती है । 

राजनंतिक दल--फिनलेंड के राजनैतिक दलों में एक 'कृषि और किसान 
दल” हैं जो फ़िनलेड के कृषि और राष्ट्रीय हितों का दल है। दूसरा एक अन्य यूरोपीय 
देशों की तरद समाजी प्रजासतात्मक दल” है। तीसरा एक संयुक्त दल” नाम का दल है 
जिस में तग और नरम विचारों के लोग हैं। चौथा 'स्वीडिश लोकदल' है जो फ़िनलेंड 
की दस फी सदी आबादी वाले स्वीडिश भाषा-भाषियों का दल है। पाँचवा उदार विचार 
के लोगो का एक प्रगतिशील दल? है। छठा एक 'समष्टिवादी दल' है जिस को ग़ेर कानूनी 
करार दे दिया गया है। इन दलों की फ़िनलेंड की व्यवस्थापक-सभा में सन्‌ १६३० ई० 
में इस प्रकार शक्ति थी :-- 


द््ल सदस्यों की संख्या द्ल सदस्यों की संख्या 
कृषि और किसान दल च््ह स्वीडिश लोकदल श्१ 
समाजी प्रजाससात्मक दल ६६ प्रगतिशील दल श्र्‌ 


सयुक्त दल डरे समष्टिवादी दल ० 





२७. ध्र्त््‌ 0 
ऐस्थरॉकिया की सरकार 





फ़िनलेंड के लोगो से मिलते-जुलते ही ऐस्थोनिया के लोग हैं और फ़िनलेंड की 
तरह ही ऐस्योनिया भी रूस की क्रांति होने तक रूस के श्राधीन था। तेरहवीं सदी में 
टियूटौनिक जाति के 'तिश़ बहाहुर सरदारों के समाज?" का आधा ऐस्थोनिया पर अधिकार 
था और शेष आधे देश पर, डेन लोगों का श्रधिकार था। क़रीब सौ वर्ष के बाद डेन 
लोगों से ऐस्थोनिया का आधा उत्तरी भाग जमनों ने ख़़रीद लिया था और उस को लिबो- 
निया अर्थात्‌ आज कल के लेटविया से मिला दिया था। तिग़ बहादुर सरदार समाज! 
नष्ट हो जाने पर शेष आधा भाग भी स्वीडन ओर पोलेंड में बट गया था। बाद में सन्‌ 
१६३६ ई० में स्वीडन का आ्राज कल के ऐस्थोीनिया के सारे भाग पर अधिकार हो गया 
था | फिर सन्‌ १७२१ ई० मे स्वीडन ने ऐस्थोनिया रूस को इस शर्त पर दे दिया था 
कि रूस ऐस्थोनिया में एक अलग राज-व्यवस्था कायम करेगा | तब से रूस की राज-क्रांति 
तक ऐस्थोनिया रूस के अधिकार में था| 

ऐस्थोनिया रूस का जल-मार्ग होने से रूस के व्यापार के लिए बड़ा ज़रूरी था । 
जर्मनी और रूस के व्यापार का मार्ग ऐस्थोनिया ही था। दो सौ वर्ष तक, जब तक 
ऐस्थोनिया रूस साम्राज्य का प्रांत रहा, ऐस्थोनिया में एक स्थानिक धारासमा रहने पर 
भी अ्रधिकार और सत्ता रूसी अधिकारियों और पुराने ट्यूटानिक सरदारों के वंशज 
ज़मींदारों के हाथ में ही रही । देश के ६५ फ़ी सदी लोग ऐस्थोनियन होने पर भी लोगों 
को शिक्षा रूसी और जर्मन भाषाओं में ही लेनी पड़ती थी | सन १६०५ में रूसी ह्ूमा के 
लिए ऐस्थोनिया के लोगों ने सिर्फ़ अपनी जाति के लोगों को ही चुन कर पहले-पदल 


१उपूटालिक आर्डर आफ़ दी नाइट्स भाफ़ दी सोर्ड । 
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अपनी हस्ती पर ज़ोर दिया था | ऐस्थोनिया के इन प्रतिनिधियों ने उस समय सिफ्त रूसी 
साम्राज्य के अंतर्गत ऐस्थोनिया के लिए स्थानिक स्वाधीनता की ही ड्ूमा में माँग रक्खी 
थी। मगर बाद में रूस में राज्यक्राति हो जाने पर जुलाई सन्‌ १६१७ में ऐस्थोनिया के 
नेताओं ने ऐस्थोनिया में एक राष्ट्रीय सरकार क्रायम हो जाने का एलान कर दिया था | 

ऐसोनिया के नए राष्ट्र की राज-व्यवस्था गढ़ने के लिए व्यवस्थापक-सम्मेलन 
क्रायम होने तक एक काम-चलाऊ सरकार क्रायम कर ली गई थी। इस काम-चलाऊ 
सरकार को बड़े भयंकर सकटों का सामना करना पड़ा । पहले तो बोलशेविक रूस की 
सेनाओं ने ऐसोनिया को धर दबाया श्रौर फिर श्र स्ट-लियेक् की संधि के अनुसार ऐस्थो: 
निया में जमंनी की सेनाश्रों ने जा कर अड्डा जमा लिया था जिस से मिटते हुए जमन 
ज्ञमादागे का राज्य फिर से क्रायम हो गया था | मगर जम॑नी की द्वार द्वोते दी ऐस्थोनिया 
के बंधन दूट गए। अग्रेल सन्‌ १६१६ ई० में १२६ सदस्यों के एक 'राष्ट्रीय व्यवस्थापक 
सम्मेलन” का सारे नागरिकों के मतों स चुनाव हुआ । इस सम्मेलन ने ऐट्परॉनिया को 
१६ मई को बाक़ायदा एक स्वाधीन प्रनातत्र राष्ट्र एलान कर के; स्थायी राज-व्यवस्था 
बनने तक ऐम्थोनिया में एक काम-चलाऊ राज-व्यवस्था जारी कर दो। एक तरफ तो यह 
नई सरकार जर्मनी और रूस का मुकाबला करने, पड़ोसी राष्ट्री को मदद करने, और 
उन से सचिया करने, तथा देश में सत्र प्रकार से सुब्यवस्था स्थापित करने का प्रयक्ञ करती 
रही और दूमरी तरफ़ नए राष्ट्र की नई राज-व्यवस्था रचती रही। आखिरकार नई राज- 
व्यवस्था बन कर १४ जून सन्‌ १६२० ६० को सम्मेलन में मंज़ुर हुई और दिसंबर में 
सम्मेलन अपना काम पूरा कर के भंग भी हो गया । बाद में ऐस्थोनिया की पहली राष्ट्रीय 
व्यवस्थापक सभा का नवंवर १६२० भें चुनाव हुआ और ४ जनवरी सन्‌ १६२१ को 
उस की ब्रैठक हुई । 

ऐस्थोनिया प्रजातंत्र की राज-व्यवस्था बड़ी सीषी-सादी और छोटी-ती है। एक 
सभा की एक छोटी-सी व्यवस्थापक-सभा में क्रानून बनाने की सत्ता रक्‍्खी गई है। 
व्यवस्थापक-सभा ही कार्यकारिणी और राष्ट्रीय श्रदालत के न्यायधीशों को चुनती है। 
प्रजा को प्रस्तावना और हवाले का अधिकार दे कर व्यवस्थापक-सभा पर प्रजा का अकुश 
और व्यवस्थापक-सभा के द्वारा कार्यकारिणी और न्यायसत्ता पर प्रजा की हुकूमत रखने 
का साफ़ तौर पर इस राज-व्यवस्था में प्रबथ रक्खा गया है। सारे नागरिकों के लिए राष्ट्र 
की रक्षा में भाग लेना भी इस राज-व्यवस्था में अनिवाये रक्‍्खा गया है । 


व्यवस्थापक-सभा--ऐस्थोनिया की एक सभा की व्यवस्थापक-सभा को 


'रिज्ञीकोगू! कहते हैं। इस में सो सदस्य होते हैं, जिन को तीन साल के लिए अनुपात 
निवचिन की पद्धति से ऐस्थोनिया के २१ वर्ष से ऊपर के सारे मताधिकारी नागरिक 
चनते हैं। यह सभा अपने अध्यक्ष और अधिकारियों का खद चनाव करती, क़ानून 
बनाती, राष्ट्र की ध्राय-ब्यय तय करती और राष्ट्रीय शासन की देख-रेंख करती है। सभा 
का काम चलाने के लिए कम से-कम ४० सदस्यों की द्ाज़िरी की ज़रूरत होती है। सभा 
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के एक तिद्दाई सदस्यों की माँग पर किसी भी मंजर हो जानेवाले क़ानून पर दो मास के 
लिए अ्रमल स्थगित किया जा सकता है। इस दो मास के भीतर पद्चीस हज़ार मता- 
घिकारी नागरिकों की माँग पर, उस क़ानून पर, प्रजा का हवाला लिया जा सकता है 
और फिर उस क़ानून का मज़्र होना या नामंजूर होना प्रजा के मत पर निर्भर हो 
जाता है। 

कार्यकारिणी--रष्ट्रीय ब्यवस्थापक-सभा कार्यकारिणी को नियुक्त करती 
है और कार्यकारिशी व्यवस्थापक-सभा को जवाबदार होती है | कार्यकारिणी के सदस्यों 
में एक राष्ट्रपति और सात मंत्री होते हैं | कार्यकारिणी राष्ट्रीय बजट तैयार कर के व्यब- 
स्थापक-सभा के सामने पेश करती, विदेशों से संधियां करती और उन को आखिरी 
मंजूरी के लिए. समा के सामने रखती और समा के निश्चय के अ्रनसार युद्ध और संधि 
की घोषणा करती है। राष्ट्रपति को प्रजातंत्र का प्रतिनिषि-स्वरूप माना जाता है और उस 
में व्यवस्थापक-सभा का विश्वास क्रायम रहने की ज़रूरत होती है । 

राजनैतिक दलबंदी--ऐस्थोनिया के मुरुय राजनैतिक दलों में एक “कषि- 
संघ दल” नाम का किसानों का दल है। दूसरा “ईसाई लोकदल” है, जो स्कृर्णों में धार्मिक 
शिक्षा देने का पक्षपाती है। तीसरा ऐस्थोनिया में श्रा कर बस जानेवालों का एक 
प्रवासी और पड़ेदारों का दल' है | चौथा नरम प्रजासत्तात्मक विचार के लोगो का एक 
“लोकदल?” है। पाँचवा गरम समाजी विचारों का एक “गरम दल' है | छठा इगलेड के 
मज़दूर दल से मिलता-जुलता एक 'समाजी मज़दूर दल” है | इन दलों की १६२६-३१ 
की व्यवस्थापक-सभा में इस प्रकार ताक़त थी :--- 


दल सदस्यों की सख्या दल सदस्यों की संख्या 
समाजी दल २४ मज़दूर दल ६ 
कृषि-संघ दल २४. ईसाई लोकदल ४ 
प्रवासी और पह्ेदारों का दल १४. रूसी राष्ट्रीय दल २ 
गरम दल १० जर्मन बाल्टिक दल ३ 
लोकदल ६ मकान मालिकान-संघ ३ 


लियूनिया की सरकार 


राज-व्यवस्था--ऐस्थोनिया की तरद लिथुनिया भी रूस श्र जर्मनी की 
श्रधीनता मे रह कर, बहुत दिनों तक गुलाम और बंटा रहने के बाद, आखिरकार रूस 
की राज्य-कांति के बाद फ़रवरी सन्‌ १६१८ ई० में स्वतंत्र राष्ट्र बना था। लिथूनिया के 
राजनतिक नेताओं की एक सभा के लिथूनिया को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देने के बाद 
एक राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सम्मेलग की रचना की २६ थी, जिस की रची हुई राज-व्यवस्था 
पर पहली अगस्त सन्‌ १६२२ ६० से अमल शुरू हुआ था और जिस में बाद में सन्‌ 
१६२८ ई० में संशोधन किया गया था। इस राज-व्यवस्था के अनुसार लिथूनिया एक स्वतंत्र 
प्रजासत्तात्मक प्रजातंत्र है, जिस में प्रभुता प्रजा की मानी गई है। प्रजा को अपने प्रति- 
निधियों की व्यवस्थापक-सभा के द्वारा हुकुमत करने के अतिरिक्त, पत्चीस इज़ार मतदारों 
के हस्ताछ्षरों से व्यवस्थापक-सभा के विचार के लिए मसविदे पेश करने का अधिकार भी 
दिया गया है | राज व्यवस्था के संशोधन के प्रस्ताव 'सीमास? या सरकार या पचास इज़ार 
नागरिकों की तरफ़ से पेश किए. जा सकते हैं। उन की मज़्री के लिए सीमास के ८ सदस्यों 
की संख्या के मतों की ज़रूरत होती है और इस मंज़्री के तीन मास के मीतर, प्रजातंत्र के 
प्रमुख या पचास हज़ार नागरिकों की माँग आने पर, उस सशोधन पर प्रजा का हवाला 
लिया जाता है । हवाले की माँग न आने पर तीन मास ख़त्म दो जाने पर संशोधन क़ानून 

बन जाता है। 
व्यवस्थापक-स भा--इस देश को व्यवस्थापक-सभा के 'सीमास” कहते हैं 
जिस की सिर्फ़ एक ही सभा होती है। इस सभा में क़रीब ५० सदस्य द्ोते हैं, जिन को 
अनुपात-निर्वाचन की पद्धति से पाँच साल के लिए, पत्नीस वर्ष के ऊपर के लिथूनिया के 
[ रष्६ 
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सारे स्त्री और पुरुष नागरिक चुनते हैं। सभा के लिए. उम्मीदवारों की उम्र कम से कम 
तीस वर्ष द्वोीनी चाहिए और एक सभा का काल पूरा होने से पहले द्वी दूसरी सभा का 
चुनाव हो जाना चाहिए । 'सीमास” को लिथूनिया की लिखित राज-व्यवस्था के विरुद्ध कोई 
कानून पास करने का अश्रधिकार नहीं है श्रोर उस के मंज़्र या नामंज़ुर किए हुए क़ानून के 
खिलाफ़ प्रजा से हवाले द्वारा, अपील भी की जा सकती है। सीमांस' और प्रजासत्तात्मक 
देशों की व्यवस्थापक-सभाओ की तरह क़ानून बनाती, राष्ट्रीय बजट मंज़र करती और देश 
के शासन की देख-भाल करती है | सीमास की मज़्री के बाद ही लिथूनिया प्रजातंत्र का 
प्रमुख दूसरे राष्ट्रों स संधिया कर सकता है। युद्ध और सधि की घोषणा भी रीमास 
खुद करती है, मगर एकदम संकट खड़ा हो जाने पर प्रमुख और मंत्रिमंडल को आवश्य- 
कतानुसार कार्रवाई करने का अधिकार होता है। सीमास की आमतौर पर साल मर में 
दो बार बैठक होती हैं और प्रमुख या सदस्यों की है संख्या की माँग पर उस की ख़ास 
ब्रैठकें भी बुलाई जा सकती है। नए कानूनों को देखने और उन के मसविदे तैयार 
करने तथा प्रचलित क्रानूनो को ऋ्रमवद्ध करने के लिए एक स्टेट कॉमिल भी है। 


कार्यकारिणी--प्रजातंत्र के प्रमुब और मंत्रिमडल के द्वाथ मे राष्ट्र की 
कार्यकारिणी सत्ता होती है । सीमास के बनाए हुए क़ानून के तरीके के अनुसार प्रजा के 
खास तौर पर चुने हुए प्रतिनिधि, प्रजातंत्र के प्रमुख्य को सात वर्ष के लिए चुनने हैं। 
प्रमुख पद के लिए उम्मीदवार चालीस वर्ष से कम उम्र के नहीं हो सकते हैं और न उन 
का दो बार से अधिक इस पद के लिए चुनाव हो सकता है। प्रमुख राष्ट्रीय नियंत्रकों?* 
और प्रधान मंत्री को नियुक्त करता है और प्रधान मंत्री के चुने दुए मत्रिमंडल को मंजर 
करता है। 'राष्ट्रीय नियत्रको' का लिथूनिया की सरकार मे क़रीब-क़रीब वही काम द्वोता 
है जो इंगलंड की सरकार में कंट्रोलर जनरल और आऑटडीटर जनरल का होता है। 
राष्ट्रीय नियंत्रक और मंत्रि-मंडल तभी तक पद पर रह सकते हैं, जब तक सीमास का 
उन पर विश्वास रहता है | राष्ट्रीय नियंत्रकों को मंत्रिमंडल की वैठकों में बैठने और 
उन की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार द्वोता है। सीमास में मंज़्र हा जाने के 
बाद क़ानूनों को प्रमुख एक महीने के अदर जारी कर देता है, मगर इस समय के 
भीतर ही, अपनी राय के साथ किसी क़ानून को सीमास के पास पुनः विचार के लिए 
लौटा देने का भी उस को इक होता है| इस प्रकार पुनः विचार के लिए लौढाए क्लानून 
को सीमास के दो तिहाई मतों से फिर मंज़र करने पर प्रमुख उस क़ानून को जारी करने 
के लिए मज़बूर हो जाता है। प्रजातंत्र के प्रमुख को सीमास भंग करने और सीमास 
की बैठके न होने के समय में क्रानून जारी करने का भी श्रघिकार होता है और यह 
क़ानून सीमास द्वारा न बदले जाने तक बाक्तायदा माने जाते हैं| पग्रजातंत्र का प्रमुख 
मंत्रिमंडल के अध्यक्ष॒स्थान पर बैठ कर मंत्रिमंडल की कारंबाई में भाग ले सकता है, 
और उस के माँगने पर हर एक मंत्री को उस के सामने रिपोर्ट रखनी होती है। प्रजातंत्र 


स्टेट कंद्रोलर्स । 
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का प्रमुख ही प्रजातंत्र की सारी सेना का सेनापति द्ोता है। मंत्रिमंडल के सदस्य 
सम्मिलित तौर से और श्रलग-श्रलग सरकार की सारी कारवाई के लिए व्यवस्थापक सभा 
को जवाबदार होते हैं । 


शजनेतिक दलबंदी--इस नए राष्ट्र के क्रायम दोने से आज तक इस देश 
की राजनैतिक हालत बराबर डॉवाडोल रही है। मज़बूत राजनैतिक.दल न होने से सर- 
कारें जल्दी-जल्दी बनती और बिगड़ती रहती रहती हैं। सन्‌ <८२६ ई० में कर्नल 
ग्लोवास्टकी ने सेना की सहायता से उस समय में मत्रिमइल को उलट दिया था। उस 
के बाद भी एक प्रधान मंत्री को फिर क्त्न करने का प्रयत्न किया गया था । हि 

लिथूनिया के मुख्य राजनैतिक दलों में 'ईसाई पग्रजा-सत्तात्मक संघ! नामक 
एक नरम दल है। दूसरा एक “उदार दल' है, जिस के सन्‌ १६३१ ई० की सीमास में 
श२ सदस्य थे । इस दल्व भें ईसाई प्रजासत्तात्मक, कृषि सघ और भज़दूर-संघ तीन छोटे- 
छोटे दल शरीक हैं और सन्‌ १६३१ की सीमास में कुल मिला कर इस दल के तीस 
सदस्य थे । दूसरें दो 'राप्ट्रीय दल” और 'पौपुलिस्ट” नाम के छोटे-छोटे दल हैं। यूरोप के 
अन्य देशो की तरह एक समाज प्रजासत्तात्मक दल” भी है, जिस के सीमास में १४ 
सदस्य थे | एक 'अल्य सख्याओं का दल” भी है, जिस के कुल मिला कर १३ सदस्य 
व्यवस्थापक सभा में थे 


लटाकियए की सरकार 


2 वीजक 





सन्‌ १७७२ ई० में लटविया का एक भाग पहले-पहल रूस को मिला था और 
सन्‌ १७६५, ई० में शेष भाग पर भी उस का अधिकार हो गया था। इस समय से रूस 
की राज्यक्रांति होने तक इस देश पर ऐस्थोनिया और लिथूनिया की तरद्द रूस का अ्रधिकार 
था। सन्‌ १६१७ ६० में पहले-पहल लटबविया के जनमत ने लटबिया को एक स्वाधीन 
राष्ट्र बनाने की आवाज़ उठाई थी और बाद में जनवरी, सन १६१८ ई० में रूस के 
व्यवस्थापक-सम्मेलन के सामने यह माँग रकबी गई थी। लटबिया को एक स्वाधीन राष्ट्र 
बनाने के लिए एक संगठन क़ायम कर लिया गया था जिस ने १८ नवंबर, सन, शृ६ १८ 
ई० में रीगा में लटविया के स्वाघीन राष्ट्र बन जाने का श्राखिर्कार एलान कर दिया 
था। नए राष्ट्र की राज-व्यवस्था गढ़ने के लिए एक व्यवस्थापक-सम्मेलन बना लिया 
गया था, जिस ने १५ फ़रवरी, सन्‌ १६२२ ई० को आखिरी सूरत में राज-व्यवस्था को 
मंजर किया था। इस राज-ब्यवस्था के अनुसार लटविया एक स्व्राधीन और प्रजासत्ता- 
त्मक प्रजातंत्र है। जिस में पभुता प्रजा को है। सब नागरिकों को क्रानून की नजर में 
बराबर अधिकार है और अल्प संख्यक जातियों के जातीय श्रौर घामिक अधिकारों को 
राज-व्यवस्था में सरक्षित माना है। 

व्यवस्थापकसभा---लटविया की व्यवस्थापक-सभा को 'साइमा” कहते हैं। 

इस में सौ सदस्य होते हैं, जिन को अ्रतुपात-निर्वाचन की पद्धति से तीन साल के लिए, 
इक्कीस वर्ष के ऊपर के सब ख्त्री-पुरुष नागरिक चुनते हैं। 'साइमा' राष्ट्र के क्रानून बनाने 
और शासन की देख-रेख का सारा काम करती है । वही सारे सदस्यों के बहुमत से प्रजातंत्र 
के प्रमुख को भी चुनती है । 
रघर ]. 
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कार्यकारिशी---प्रजातंत्र का प्रमुख तीन साल के लिए चुना जाता है। उस 
की उम्र कम से कम चालीस वर्ष की होनी चाहिए और छः साल से श्रधिक लगातार कोई 
प्रमुख नहों रह सकता है। प्रमुख प्रजातंत्र की सारी सेनाओं का सेनाथिपति भी होता है। 
परतु युद्ध छिड़ने पर वह एक सनापति की नियुक्ति कर देता है । वही प्रधान मंत्री को 
नियुक्त करता है और प्रधान मंत्री नौ सदस्यों का एक ऐसा मंत्रि-मंडल नियुक्त करता है 
जिस पर 'साइमा? का विश्वास होता है | 'साइमा! की मंजूरी से प्रमुख युद्ध की घोषणा 
कर सकता है। प्रमुख, ाइमा? और मंत्रि मंडल में सत्रष हो जाने पर प्रमुख को 'साइमा? 
को भग करने का प्रस्ताव करने का इक्त होता है| सगर इस अ्स्ताव की मंज़्री के लिए, 
प्रजा के गत लिए गाते हैं और प्रजा का मत प्रमुस के प्रत्ताव के विरुद्ध होने पर प्रमुख को 
इंस्तीफ़ा रख देना होता है। प्रषुख के इस प्रकार इस्तीफा देने पर 'साइमा” फ़ौरन द्वी बैंठ 
कर नए प्रमृस का चुनाव दार लेती है । प्रजा का मन प्रमुख के प्रस्ताव के पक्ष में होने 
पर 'साइगा? भग कर दी जाती है और नया चुनाव किया जाता है | 

राजनंतिक दलबंदी--'समाजवाद। दल' लटनिया का सब से बड़ा राज- 
गैतिक दल है। सन १६३१ ई० भे साइसा मे क़रीब एक तिद्दाई सदस्य इसी दक्ष के थे। 
फिर भी बाकी सदस्य कई छोटे-छोटे दलों के होगे से मज्ि-मंडलों को बनाने में बराबर 
कठिनाई रहती है | 

लटबिया के दूसरे राजनेंतिक दलों की “संघ! में मुख्य एक गरम मध्य-संघ! है 
जिस के कुल ११ रादरय व्यवस्थापकलसमभा में थ। एक 'क्रिसान सघ! हैं जिस के कुल 
२६ सदस्य थे | एक राष्ट्रीय राघ! है जिस के कुल ८ सदस्य थे | एक “अ्रल्प-संख्या 
जातियो की सत्र! है जिस के नाल श्८ सदस्य थे | इन दल-सपो भें निम्न प्रकार दल और 
सदस्य सन १६३१ :० की साहमा में थे :-- 

समाजी प्रजासत्तात्मक दलसंघ' : कुल २६ सदस्य 


समाजी प्रजासत्तात्मक दल २६ सदस्य 
स्वतंत्र समाजवादी दल है 
लट्गालियन ससाजी किभान-द ने 2 35 
गरम मज़दूस-संघ दत्त दे ,, 
समाणी प्रजासत्तात्मक मशेयकी दल रथ 


गरम मध्य-दलसंध' ; कुल ११ संदरय 


ग्रजा सत्तात्मक मध्य-दल ३ सदस्य 
लटगालियन प्रगतिशील दल है... 
मज़दूर संघदल ३ %ऋ 
अन्य ह 99 


“क्िसान-दलसंघ' ; कुल २६ सदस्य 
किसान संघदल १६ सदस्य 
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नए किसान और छोटे किसानों का संघदल ४ 9) 
लटग्गालियन प्रजासत्तात्मक किसान दल ३, 
लटगालियन ईसाई किसान दल ३) 

( नरम ) 'राष्ट्रीय दल संघ' : १ैल ८ सदस्य 
राष्ट्रीय मध्य दल ३ सदस्य 
इंसाई राष्ट्रीय दल आग] 
मकान-मालिक दल १ ॥ 

अल्प संख्या दलसंघ : कुल १८ सदस्य 
जमंन दल ६ सदस्य 
सनातनी रूसी दल २ ५, 
पुराने विश्वासियों का दल २ 9 
नरम प्रगतिशील रूसी दल पु रे 
आ्रगडास इ्सराईल यहूदी दल २ फ 
मिसराखी यहूदी दल १ 
पोलिश दल २ 
श्र्न्य रू 


इन दलों के अतिरिक्त स्रियों की एक 'राष्ट्रीय ल्ली-संघ' भी है । 


आास्टिया आर हंंचरी की सरकार 


पुरानी द्वराजाशाही 


दूसरा एक साम्राज्य जिस के पिछली यूरोप की लड़ाई में अंग-मंग हो गए, रूस 
के दक्षिण का आस्ट्रिया-हगरी का साम्राज्य था। इस साम्राज्य में जर्मन, हंगारियन, क्रोटस, 
सलोवेसू और इटेलियन जातियो के लोग रहते थे, जे एक दूसरे से बिल्कुल मिन्न ये और 
अपनी-अपनी स्ववंत्रता चाहते थ। साम्राज्य की राज-व्यवस्था भी, जैसा एक लेखक ने 
लिखा है--दुनिया के राजनैतिक अजायबधर की एक अजीब चीज़ थी। श्रास्ट्रिया और 
हृगरी दो देशों क्री राजशाही की मिल कर थास्ट्रिया-ईंगरी में हरा जाशाहदी थी। दोनों देश 
आपस के एक समझौते के अनुसार स्वतंत्र थे। हर एक की अलग-श्रलग राज-व्यवस्था, 
अलग-अलग व्यवस्थापक्र-सभाए, मंत्री और अदालते थीं। भीनरी शासन में दोनों देशों 
के पूरी स्वतंत्रता थी। एक को दूसरे के भीतरों काम-काज में दखल देने का हक़ नहीं 
था। मगर साम्राश्य का शासन दोनों देश मिल कर करते ये । दोनों का एक ही राजा था 
एक मंडा था, एक नागरिकता थी और दोनों के प्रतिनिधियों के मिल कर साम्राज्य का 
शासन चलाने के लिए एक ही संस्था थी। इस प्रबंध के दो देशों की संघ भी मामूली श्र 
में नहीं कह सकते हैं। आस्ट्रिया-ईंगरी की इस द्वराजाशाही की राज-व्यवस्था के सन्‌ १६१८ 
ई० तक तीन अंग थे । एक आस्ट्रिया की राज-व्यवस्था, दूसरा इंगरी की राज-व्यवस्था 
और तीवरा दोनों देशों के साममीदारी की शर्तों के क्रानून थे | 
आस्ट्रिया की राज-व्यवस्था में शहंशाह को मौरूसी तौर' पर कार्यकारिणी का 
मुख्य माना गया था। शहंशाह के द्वारा एक मंत्रिमंडल के नियुक्त किए जाने की भी 
योजना थी। सन्‌ १८६७ ई० के व्यवस्थापक कानूनों के अनुसार शहंशादह्र के दर हुक्म 
[ २६४ 
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पर किसी न किसी मंत्री के दस्तखत की क़ैद भी रक्खी गई थी। मगर मंत्री व्यवस्थापक-सभा 
को जवाबदार नहीं होते थे। धीरे-धीरे मंत्रियों की व्यवस्थापक-सभा को जवाबदारी की प्रथा 
भी बढ़ी । मगर फिर भी आस्ट्रिया की व्यवस्थापक-समा के राजनेतिक-दलों के शापस के 
भंगड़ों के कारण शहंशाद्व के अपने हाथ में ताकत रखने का हमेशा मौका रहता था और 
वही अ्रपनी इच्छा के अनुसार मत्रियों के नियुक्त करता था। इन मंत्रियों के आधीन एक 
ज़बरदस्त नौफरशाही होती थी और इम लिए उन की पुरानी आस्ट्रिया में बड़ी ताक़त होती 
थी। सन्‌ श्यू६७ ई० के व्यवस्थापक्र क़ानूनों के अनुसार आस्ट्रिया में दो सभाओ्रों की 
एक व्यवस्थापक-सभा भी क्रायम की गई थी । इगलेंड की तरह एक सभा 'हाउस आऑब 
पीयर्स! कहलाती थी जिस में मौरूसी ला्स, बड़े पादरी," और कुछ शहंशादह के नियुक्त 
किए हुए सदस्य द्वोते थे। नियुक्त क्रिए हुए सदस्यों की बाद में संख्या बढ़ती गई और 

उन का हाउस ऑब्‌ पीयस! में सब से बड़ा झुद्ध बन गया था। दूसरी सभा में जिस के 
प्रतिनिधि-सभा? कहते थ्रे--पदले ग्रातिक घारा-समाओ्रों से चुन कर सदस्य आते थे। बाद 

में प्रतिनिधि-सभा के सदस्यों को चुनने का अधिकार प्रज्ञा का दे दिया गया था। मगर 
सन्‌ १६०७ ई० तक इन सदस्पों के चनने का अधिकार, कर देन के अनुसार विभाजित, 
प्रजा के पाँच भागों के या । प्रत्येक भाग के प्रतिनिधियों की एक खास संख्या चुनने का 
अधिकार था। सन्‌ १६०७ ई० में इस अटपटी व्यवस्था को तोट़ कर सब मर्दों के मता- 
घिकार दे दिया गया और सदस्यों की संख्या मे मी फेरन्‍्फार किया गया व्यवस्थापक-समा 
की दोनों समाओं के लगभग एक से दी अधिकार थे। मिर्फ़ दपए पैसे ओर अनियार्थ सैनिक 
सेवा से सबंध रखनेवाले मसविदों की पहले प्रतिनिषि-समा में शुरू होने की क्रेद अऋरुर 

थी | हर एक क़ानून को पास होने के शिए; दानो रामाओ की स्वीकृति आवश्यक होती थी। 

मगर रुपए-पैसे से संवंत रखनेवाले ससतिदों पर दोनों सभाओं में मतभेद दोने पर जिस 
सभा से कम संख्या का प्रस्ताव आता था, उसी को स्वीकार मान लिया जाता था | व्यत- 
स्थापक-सभा की बैठकें न होने के समय में शहंशाह को मत्रियों की सलाह से हर प्रकार के 

आवश्यक क़ानून बनाने का अधिकार था। मगर व्यवस्थापक-सभा के दूसरी बार बैठत ही 

उन क़ानूनो को समा की मंज़्री के लिए सभा के सामने रकले जाने की कैद थी। मंत्रियों 

से व्यवस्थापक-सभा में उन के काम के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते थ। परंतु व्यवस्थापक- 
सभा के उन में अ्रविश्वात दिखाने पर भी मंत्री क्ॉन इत्यादि देशों की तरह पद त्याग 
करने के लिए मजबूर नहीं होते थे, क्‍योंकि वे उन देशों की तरह व्यवस्थापक-सभा को 
जवाबदार नहीं होते थे | अस्त, प्रजासत्तात्मक राज्य का दिखावा तो था मगर प्रजासत्तात्मक 
राज्य नहीं था | जर्मनी की तरह आस्ट्रिया में भी पिछली लड़ाई से पहले शहंशाह की मर्जा 
के अ्रनुसार चलने के लिए व्यवस्थापक-सभा के तैयार न होने पर भी मत्री किसी न किसी 
तरइ अपने नोकरशाही के बड़े कुंड की सहायता से शइंशाह की भर्ज्ी का पालन करा ही 
लिया करते थे । नौकरशादहदी का बड़ा ज़ोर था और उस को बड़े लंबे-चौड़े अधिकार थे, 

जिन का वह प्रजा की इच्छा या हित का खयाल न कर के निरंकुशता से उपयोग 
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आएिट्रिया और हंगरी की सरकार [ २६७ 


करती थी। समाश्रों, व्याख्यानों, लेखों पर नौकरशाही की तरफ़ से कड़ी दृष्टि रक्खी जाती 
थी। रिश्वतख्ोरी का भी बाज़ार गर्म रहता था। इसी प्रकार हंगरी की राज-व्यवस्था भी 
अलग थी। आए्ट्रिया का शहशाह दहृगरी का भी राजा श्रौर हंगरी राष्ट्र का सिरताज होता 
था | हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में बैठ कर, राजा का चुना हुआ्रा एक मंत्रि-मंडल हंगरी 
का ,शासन चलाता था। मगर हंगरी में मंत्रि-मंडल श्रास्ट्रिया की भाँति राजा को 
जवाबदार होने के बजाय दृगरी की व्यवस्थापक-सभा को जवाबदार द्वीता था। हृगरी की 
व्यवस्थापक-समा की भी दो सभाएं थी। एक 'हाउस आ्ॉबू मेगनेद्स' अर्थात्‌ बड़े 
लोगों की सभा” और दूसरी 'प्रतिनधि-समा” कहलाती थी “बड़े लोगों की सभा में 
मीरूसी और कुछ अधिकारी अपने पदो के कारण रादस्य होते थ। प्रतिनिधि सभा में 
प्रजा की तरफ़ से चुन कर प्रतिनिधि आते थे। सर्वसाधारण को प्रतिनिधि समा? 
के सदस्थ चुनने का अधिकार नहीं था । मताधिकार पाने के लिए थोड़े-से कर देने 
का शर्म रक़्ली गे थी, मगर आस्ट्रिया से हंगरी की सरकार फिर भी अधिक प्रजा- 
सत्ताक्ाक, थी | 

आप्ट्रिय औ्रर हंगरी की इन ग्रतग-अलग राज-व्यवसाओं फे अतिरिक्त 
आउ्ट्रिया हगरी साम्राप्य या इंगजाशाही को एक तीसरी राज-व्यवस्था थी। इस 
दरा जाशाही की व्यवस्था मे भी शदशाह सिरताज होता था और वह ख्यं अपने चुने 
हुए परगष्ट, युद्ध और अर्थ वीन सावियों ओर एक दिसाब किताब की 'जॉच-अदालत' 
की क्षद्यायता स आध्रिया और हृगरी दोनो राष्ट्र का आम शासन चलाता था, जो 
दोना भागों को मर्जी रा आम मान कर इस प्रबंध का सांप दिया जाता था। द्वराजाशाही 
की कोई व्यवस्थापक-सभा नहीं थी। साठ-चाठ प्रतिनिधि दोनों राष्ट्री की व्यवस्थापक- 
सभाए हर साल चुन कर भेजतीं हैं ; इन प्रतिनिधियों की सभा बारी-बारी स दोनो देशा 
की राजधानियों, वियना और बुडापेस्ट से दोनो देशों के सम्मिलित काम काज के लिए. 
घन मंजर करने ओर उस काम-काज की थ्राम नीति पर विचार और निश्चय करने के 
लिए द्वोती थी। दोनों देशों के प्रतिनिधियों की अलग-अलग ब्रेठके होती थी। किसी प्रश्न 
पर मतभेद होने पर दोनो में से कोई एक प्रतिनिधि-मंडल दोनों प्रतिनिधि-मडलों की 
एक सम्मिलित-सभा को माँग कर सकता था । सम्मिलित-सभा में दर प्रश्न पर बहुमत से 
निश्चय द्वोता था | इस द्वराजाशाही का प्रवध का क्षेत्र बहुत लंबा-चौड़ा नहीं था, फिर भी 
प्रराष्ट्र और सेना जैसे ज़रूरी विभागो का शासन इस प्रबंध के हाथ मे था। दइराजाशाही 
प्रबंध का अर्थलचिव एक सम्मिलित बजट भी तैयार करता था, जिस पर दोनों प्रातिनिधि- 
मंडलों के मत लिए जाते थे । द्वराजाशाही की तरफ़ से किसी प्रकार के सीधे कर नहीं 
लगाए जाते थे। व्यापारी चुंगी, करों ओर दोनों देशों के खज़ानों से इमदाद ले कर 
दराजाशादी शासन का खर्च चलाया जाता था । मुद्रा, रेल और तार इत्यादि जैसी और भी 
बहुत-सी बातों के संबंध में दोनो देशों में एक से कानून पास करा के एक आम नीति बना 
ली जाती थी, मगर उन का निश्चय दोनों देशों की ब्यवस्थापक-समाएं, करती थीं,परतिनिधि 
मंडल नहीं । 


डेप 


शहर ] यूरोप की सरकारें 


इस विचित्र द्वराजाशाही से किसी देश को अधिक लाभ नहीं था, बल्कि उल्दी 
बह एक सरकार की कमज़ोरी का वायस थी । हां, इस प्रबंध से आस्ट्रिया में बसी हुई 
जर्मन-जाति और हंगरी में बसी हुई मेग्यार जाति के धुथले घ॒र्मड की पूर्ति अवश्य 
होती थी, मगर आराष्ट्रिया हंगरी के राज्य में बसी हुई दूसरी जातियों को यह ग्रबंध बिल्कुल 
पसंद नहीं था। वे द्वराजाशाही के बजाय जर्मनी की तरह एक संघ-साम्राज्य चाहती थीं, 
जिस में उन की हस्ती को भी जगह हो | दूसरे देशों से संबंध रखने में भी द्वराजा- 
शाही कमज़ोरी दिखाती थी, क्योंकि परराष्ट्रों से सबंध रखनेवाले हर प्रश्न पर दो 
प्रतिनिधि-मंडलों की राय एक करनी होती थी। इस दवराजाशाही की मूर्ख परराष्ट्र-नीति 
का दी यद नतीजा था कि सरबिया से युद्ध छेड़ कर पिछली यूरोप की लड़ाई की 
महामारी दुनिया में फैला दी गई थी। यूरोप के राजनतिक काँटे का वज़न बराबर रखने 
के लिए, इस दराजाशाही की रचना की गई थी। वरना राजनैतिक संगठन और व्यवस्था 
की दृष्टि से वह एक बिल्कुल निकम्मी चीज़ थी। लड़ाई के शुरूशुरू में तो आस्ट्रिया- 
हंगरी में बसनेवाली सभी जातियों ने मिल कर लड़ने का निश्चय किया था। मगर बाद 
में दृराजाशाह्दी को दलदल में फंसा देख कर पोल, ज़ेंक, स्लेयाक, जुग़ोस्लाव इत्यादि 
सारी जातियों ने अपने-अपने लिए स्वराज्य की साँग शुरू कर दी थी। आस्ट्रिया की 
सेनाएं भी जर्मनी की तरह लड़ाई के मैदान से, भोला-बारूद और रसद न मिलने के 
कारण, भाग उर्ठा थीं। अस्त, शहशाह ने नैया डूबती हुई देख कर आखिरकार एक 
एलान निकाला कि, “श्रास्ट्रिया की सरकार को संघीय राज-व्यवस्था कबूल है, जिस में 
साम्राज्य की सभी जातियों को स्व॒राज्य होगा और सारी जातियां बराबर की हैसियत से संघ 
की सदस्य द्वोंगी ।! मगर इस प्रकार के एलानों का समय बीत चुका था| दृगरी ने इशजा- 
शाही का प्रबंध खत्म हो जाने और अपने उस प्रबंध से अलग हो कर खतंत्र हो जाने का 
एलान कर दिया। श्राष्ट्रिया-हंगरी की &राजाशाही की, लड़ाई के धक्के से, कमर टूटते ही 
दूसरी जातियों ने भी अपनी-अपनी खतंत्रता का एलान कर दिया और अस्थायी संधि का 
एलान होते ही उन की ख्तत्रता दूसरे देशों मे मजुर कर ली। अस्व॒, लड़ाई के बाद 
आ्ट्रिया-हंगरी की सरकार हूट कर आस्ट्रिया, हंगरी, पोलेंड, ज्ेकोस्लोवाकिया, जूगोस्ला 
विया और रूमानिया की छः स्वतंत्र सरकारों में बेंट गई | 


नई आरिट्रया 


राज-व्यवस्था---श्रास्टरया को नई सरकार का अधिकार आस्ट्रिया में बसनेघाले 
सिर्फ़ ६५ लाख जर्मनों पर रह गया है। इस नए राष्ट्र में वियना, ऊपरी आ्ट्रिया, 
निचली आस्ट्रिया, सेल्जबर्ग, स्टीरिया, बरजेंलेंड, कैरेंथिया, वोरेल्बेग श्रोर टाइरोल के 
माग शामिल हैं। ११ नवंबर सन्‌ १६१८ को दी, जिस दिन जर्मनी और मित्र-राष्ट्रों में 
अस्थायी संधि हुई थी, आस्ट्रिया के शहंशाह ने अपनी कद्दानी ख़त्म समझ कर राजनीति के 
झगढ़ों से अपना हाथ खींच लिया था और आस्ट्रिया के तीनों मुख्य राजनैतिक दलों-- 
राष्ट्रीय जर्मन दल, ईसाई समाजवादी दल, समाजी प्रजासत्तात्मक दल--की एक श्रस्थायी 


आत्ट्रिया श्रौर हंगरी की सरकार [ र6६ 


राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सभा ने क्वाबून बना कर आात्ट्रिया के एक 'प्रजासतात्मक प्रजातंत्र! होने 
और उस में सारे अधिकार और सत्ता की जड़ प्रजा के होने का एलान कर दिया था। 
अ्रत्थायी राजव्यवस्था में आस्ट्रिया--जो कि अब मिर्फ़ जर्मन आस्ट्रिया थी--को नए. जर्मन 
प्रजातंत्र का एक अग भी माना गया था। जर्मन अजातंत्र की राजव्यवस्था की ६४१ ब्रीं 
धारा में भी जर्मन आस्ट्रिया के जर्मन प्रजातंत्र में शरीक होने की योजना रक्ली गई थी । 
मगर मित्र राष्ट्री ने जर्मनी और श्रास्ट्रिया का यह सम्मिलन नहीं होने दिया | वारसेल्स की 
मुलह की ८० वीं धारा में जर्मनी को श्रास्ट्रिया की स्वाधीनता स्वीकार करने श्र आस्ट्रिया 
और मित्र-राष्ट्रो में तय हो जानेवाली आस्ट्रिया की सीमा स्वीकार करने तथा श्रास्ट्रिया की 
इस स्वाधीनता से बिना लीग आ्रॉव नेशंस की मर्जी के श्रभंग मानने! के लिए मजबूर कर 
दिया गया था। “अस्थायी राष्ट्रीय ब्यवस्थापक-सभा ने जनवरी १६१६ में एक 
त्पवस्थापक-सम्मेलन के चुनाव की भी योजना की थी। इस “व्यवस्थापक-सम्मेलन को 
दो साल के लिए चुनने और सारे जर्मन जिलों स २४० प्रतिनिधि चुनने का निश्चय किया 
गया था। बीस वर्ष के ऊपर के सब मर्द ओर खियों को अनुपात-निर्वा वन की सूची-पद्धति 
के; अनुसार “व्यवस्थापक सम्मेलन! के चुनाव में भाग लेने का अ्रधिकार दे दिया गया था, 
फच फरवरी को चुनाव हुआ जिस में चालीस लाख मतदारों ने भाग लिया और ४ मार्च 
सन १८१६ को “व्यवस्थापक-सम्मेलन!! की बैठक शुरू हुई । अस्थायी राष्ट्रीय व्यवस्थापक- 
सभा मे बहुत-से अस्थायी क़ानून पास कर के सरकार के विभिन्न विभागों का संगठन कर 
लिया था ! व्यवस्थायक-सम्मेलन! के बैठने द्वी अस्थायी राध्ट्रीय सभा ने सरकार का भार 
उस को सीप दियर और वह भंग हो गई। १२ माने को “व्यवस्थापक-सम्मेलन! ने 
आस्ट्रिया के एक प्रजासत्तात्मक प्रजातंत्र दोने और जर्मन प्रजातंत्र का अग दोने का फिर 
बाकायदा एलान किया और अपने द्वाथ म॑ सारी राष्ट्रीय सत्ता होने की घोषणा की । 

व्यवस्थापक सम्मेलन के सामने नए आरिट्रिया के राष्ट्र की राज व्यवस्था तैयार 
करने के साथ-साथ मित्र-राष्टों स मुलद् करने, युद्व के परिणाम-स्वरूप देश में फेली हुई 
बेकारी, श्रकाल, बीमारी और गिरती हुई भुद्रा को क्रोमव ठीक रखने की बहुत-सी जटिल 
समस्याएं थीं। इन सारी समस्याओं को सुलकाते हुए और मित्र राष्ट्रों से सितंबर सन्‌ 
१६१६ मे मुलद्द कर के, अक्टूबर सन्‌ १६२० ६० में व्यवस्थापक-सम्मेलन ने आस्ट्रिया के 
नए राष्ट्र के लिए एक संघीय प्रणासत्तात्मक प्रजातंत्र! की राज व्यवस्था भंजुर की | यह 
राज-व्यवस्था स्विदजरलेड की संवीय और सीधे चुनाववाली राज-व्यवस्था तथा जर्मन 
प्रजातंत्र की राज-व्यवस्था के आर्थिक और सामाजिक अधिकारों फे नमूने पर ढाली गई 
थी । उस पर नवंबर सन्‌ १६२० ई० से श्रमल शुरू हुआ था और सन्‌ १६२६ तक उस में 
प्रगावत्र के प्रमुख के अधिकार बढ़ाने के लिए कई संशोधन भी हुए थे | 

इस राज-व्यवस्था के अनुसार आस्ट्रिया नौ प्रांतो का एक संघीय राष्ट्र बना दिया 
गया है। विमिन्न प्रांत अपनी रक्षा, आर्थिक प्रबंध और व्यापारी चुंगीकरों के प्रबंध के 
लिए एक संघ में मिल गए हैं। सघ को बहुत-सी सत्ता है । परराष्ट्र विषय, पासपोढ़े 


१नेशबक्त कौंसिल ! 
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नियम, संघीय आ्राय-व्यय ओर देश का श्राम शासन संघ के हाथ में होता है। नागरिकता, 
घंधों के प्रतिनिधित्व, व्यापार, दुहरे करों को और आर्थिक चलन में अड़चनों को रोकने, 
अख्न-शसख््र शऔर गोला-बारूद, मकानों और ज़ाब्ता फ़ौजदारी तथा शासन के संबंध में 
क्ानून-संघ बनाती है। मगर उन को अमल में प्रांत लाते हैं। प्रांतीय शासन, स्थानिक 
सरकार के काम-काज, पंचायती श्रदालतों, स्थानिक पुलिस, जंगलात, ज़मीन के सुधार 
के संबंध में सिद्धांत निश्वय करने की सत्ता संघ को है, मगर तफ़्सीली हुक्म प्रात निकालते 
हैं। सब प्रकार के करों को लगाने और उन की आमदनी को संघीय और प्रांतीय खजानों 
में बॉटने की भी पूरी सत्ता सघ के हाथ में होती है। कार्यकारिणी की जो सत्ता संघ को 
नहीं दी गई है, वह प्रांतों की स्वाधीन सत्ता में समाविष्ठ मानी गई है | संघ और प्रातों की 
सरकार का काम प्रजा के चुने हुए 'जन-संचालक” चलाते हैं | संध और प्रांतों को अपने- 
श्रपने सेवकों पर पूरा अधिकार होता है | 
व्यवस्थापक-सभा -उधीय व्यवत्थापक-सभा की रराष्ट्रीय-सभा) और “सघीय 
सभा?" दो सभाएं हैं । राष्ट्रीय समा? के चुनाव में २१ वर्ष के ऊपर सब मर्द और स्त्री 
नागरिक अनुपात-निर्वाचन के श्रनुसार भाग लेते हैं और २४ वर्ष के ऊपर वे उम्मीदवार 
हो सकते हैं। किसी नागरिक का सताधिकार बिना अदालत के फ़ेसले के नहीं जब्त 
किया जा सकता है। 'सघ-समा? का चुनाव प्रांतिक धारा-सभाएं करती हैं। “राष्ट्र-सभा? 
चार वर्ष के लिए चुनी जाती है | प्रजातत्र का प्रमुख बसत और पतमइ में साल में 
दो बार उस की बैठक बुलाता है। राष्ट्रसभा के एक तिद्ाई सदस्यं। की या 
संघीय सरकार की माँग होने पर भी राष्ट्रसमा फ़ोरन बुलाई जाती है। सघ-सभा में 
हर प्रांत से आबादी के अनुसार इस प्रकार प्रतिनिधि चुन कर श्ाते हैं कि सब से बड़ी 
श्ाबादी के प्रांत से १९ सदस्य और दूसरे ग्रांती से उन की आबादी ओर सब से बढ़े 
प्रात की आबादी में जो निस्त होती है, उतने | मगर हर प्रात से कम से कम तीन 
प्रतिनिधि श्रवश्य आते ६। वियना और आरिट्रिया के प्रांतो की खास हैसियत मानी 
गई है। इन प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतिक धारा-सभाए प्रात की घारा-सभा की ज़िदगी 
भर के लिए करती हैं । 


कानूनी मसविदे राष्ट्रसभा के सदस्यों, संघीय सरकार और संघ-सभा की ओर 
से संघीय सरकार के द्वारा अथवा दो लाख मतदारो या तीन प्रातों के श्राधे मतदारों की 
प्रस्तावना पर सरकार के द्वारा राष्ट्रतसभा में पेश किए. जा सकते हैं। राष्ट्र-सभा में 
मंजर दो जानेवाले मसविदों को प्रधान मंत्री या 'फ़ेडरल चांसलर' सघ-सभा के पास 
भेज देता है। अगर 'संघ-सभा” उस को जैसा का तैसा मज़्र कर लेतो है, तो उस को 
अमल के लिए. एलान कर दिया जाता है। अगर सघ सभा और राष्ट्रलभा की राय 
नहीं मिलती है, तो वह मसबिदा फिर राष्ट्रससभा के पास पुनः विचार के लिए भेजा 
जाता है और राष्ट्रसभमा उस को जैसा चाहे वेसा अपनी सभा में बहुमत से पास कर 


॥ फ़ेडरस दोसिल । 
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सकती है, वशते कि सभा में कम से कम आधे सदस्य हाज़िर हो। मगर संघ के आय- 
व्यय-सबंधी तखमीनों या राष्ट्रसमा के काम काज और भंग होने के सबंध के प्रस्तावों 
में फेरफार करने का अधिकार 'संब-सभा? को नहीं है। “रष्ट्-सभा” अपने पास किए हुए 
क़ानून पर श्रमल के लिए एलान द्वोने से पदले हवाले के ज़रिए से प्रजा की राय भी 
ले सकती है । किसी एक क़ानून के द्वारा राज-व्यवस्था में ऊरिसी प्रकार का सशोधन 
करने के लिए व्यवस्थापक-सभा के आधे सदस्यों की दाज़िरी और सदस्यों की दो- 
तिहाई सख्या की म॑ज्री की जरूरत होती है | राज व्यवश्था फे आम सशोधनों पर व्यवस्था- 
पक-सभा की मजुरी के बाद हवाले के द्वारा प्रजा की राय लेनी पड़ती है। श्गर राज- 
ब्यवस्था के सिर्फ़ किसी अग का सशोधन होता है तो “राष्ट्र तमा! या 'सघ-रभा” के एक 
तिद्वाई सदस्यों की प्रार्थना पर हवाला लिया जाता है । आम तौर पर सारे प्रश्न दोनों 
समाओं में बहुसख्या से मजर हाते हैं । राष्ट्रीय सधियों और उन संधियों की खीकृति के 
लिए, जिन से देश के कानून भें फेग्फार होता हैं, “गष्ट्र-सभा' की मजरी आवश्यक दोती 
है | 'राष्ट्-सभा' ओर 'सघ-सभा! दोनों को सरकार की नीति और काम-काज में हस्तक्षेप 
करने का बहुत रा अधिकार होता है। पदार्था की क्रीमते तय करने, मजदूरी तय करने 
इत्यादि का काम और दूसरा ग्राथिक काम क्राज 'राष्ट्र-सभा' अपनी एक खास कमेटी के 
जरिए करती है । 

राष्ट्रढनभा? की बैठक सिर्फ़ 'राष्ट्र ममा? के दी प्रस्ताय से स्थगित की जा सकती 
है और उस को फिर मिलने के लिए घुलाबा, सभा के अध्यक्ष की तरक से भेजा जाता है । 
अपना चार यप का समय प्रग होने से पहले भी, क्रानून पास कर के, राष्ट्रगसभा अपने 
आप को मंग कर सकती है| “शब्ट्ररसभा” अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष 
ओर एक नायब उपाध्यक्ष चुनती हैं। सभा का काम काज समा के ही सुद बनाए हुए 
एक कानून के नियमों के अनुसार चलाया जाता है। इस क़ानून को पास करन के लिए 
मभा के आधे सदस्पो की द्वादिरी और दिए गए मतों की दो तिहाई सख्या की श्रावश्यकता 
होती है। एक तिहाई सदस्प आम तौर पर समा में द्वाज्ञिर न होने पर कोई भी सभा का 
फ्रसला बाक्ायदा नही होता हैं। सभा की ब्रेठर्क श्रजा के लिए. खुजली होती हैं। मगर 
अध्यक्ष या सदस्यों के पांचये भाग की प्रार्थना पर बंद बैठके भी हो सकती हैँ, बशर्ते कि 
दर्शकों के हट जाने के बाद समा बहुमत से बंद बैठक करना स्वीकार कर ले । 

संघ-समा? के सदस्यों का चुनाव तो अ्रनुपात-निर्वाचन के अनुसार प्रातीय धारा- 
सभाएं करती हैं; ममर कम से कम एक सदस्थ उस दल का अवश्य चुने जाने की क्रीद रक्‍्खी 
गई है, जिस दल की प्रांतीव धाय-सभा में सब से बड़े दल के बाद सब से अधिक संख्या 
हो, या कई दलों को बराबर संख्या द्वोने पर, जिस को पिछले चुनाव में सब से अधिक मत 
मिले हो । कई दलों का एक-सा दक्त होने पर चि्ी डाल कर फ़ेसला कर लिया जाता है। 
'संघ-सभा”? के सदस्य किसी प्रांतिक घारा-सभा के सदस्य नहीं हो सकते हैं। मगर प्रातिक 
घारा-तभा के लिए चुन जाने का उन को अधिकार अवश्य होना चाहिए । प्रांतीय धारा- 
सभाओं का काल पूरा हो जाने या उन के भंग्र दो! जाने पर भी उन के चुने हुए “संघ- 


ज्र 
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सभा? के सदस्य उस समय तक काम करते रहते हैं जब ॒तक कि प्रांतीय धारया-तभाएं नए 
सदस्य 'संत्र-सभा? के लिए न चुन लें । 'संघ-सभा? का श्रध्यक्ञ हर छठे महीने बदल दिया 
जाता है | बारी-बारी से वर्णुमालाक्रम से हर प्रांत के सब से अधिक मतों से चुने जाने वाले 
प्रतिनिधि के “संघनसभा? का अध्यक्ष बनाया जाता है। संघ-सभा की बैठकें भी सभा का 
अध्यक्ष उसी स्थान पर बुलाता है, जहां 'राष्ट्रससभा” की बैठक होती हैं । “राष्ट्ररसभा की 
तरद 'संघ-सतमा” का भी कोई निश्चय बिना एक तिहाई सदस्यों की हाज़िरी और बहुसंख्या 
की मर्ज़ी के बाक़ायदा नहीं होता है। काम-काज के नियम का प्रस्ताव भी संघ-सभा राष्ट्र 
सभा की तरह ही आधे सदस्यों की हाज़िरी और उन की दो तिहाई सख्या की मज़री से 
करती है| संघ-तभा की खुली बैठकों के संबंध में भी वही शर्त रकबी गई हें, जो राष्ट्रसभा के 
संबंध में । आस्ट्रिया की व्यवस्थापक-सभा के सदस्यों को भी वही सारे श्रधिकार ओर रियायने 
होती हैं जो आम तौर पर प्रजासत्तात्मक देशों में व्यवस्थापक्-सभा के सदस्यों को होती हैं 
अर्थात्‌ बोलने और मत देने की स्वतंत्रता तथा सभा की बैठकों के समय में गिरफ़ारी से 
आज़ादी इत्यादि | कोई सदस्य 'राष्ट्रसमा' और “सघ-समभा? दोनों का सदस्य एक साथ नहीं 
हो सकता है, मगर आस्ट्रिया में कोई भी सेना या सरकार का नौकर व्यवस्थापक सभा का 
उम्मीदवार हो सकता है। सदस्य हो जाने पर सभा की बैठकों में जाने के लिए उसे बराबर 
छुट्टी दी जाती है। 'राष्ट्रसभा? को “जाँच कमेटियां' नियुक्त कर के अधिकारियों और सर- 
कार विभागों के काम-काज की जाँच करने का अधिकार होता है और इस प्रकार की 
जाँच-कमेटियों के आगे, माँगने पर, अधिकारियों ओर अदालतो को हर प्रकार के कांग्र- 
ज़ात रखने होते हैं। “राष्ट्रसभा? की एक स्थायी “मुख्य-कमेटी” भी होती है जो “राष्ट्रसभा? 
की बैठक ने होने पर, ज़रूरत पड़ने पर, संघ्रीय सरकार के सदस्यों की, सभा की ब्रैठक में 
बाक्रायदा उन का चुनाव होने तक, अस्थायी नियुक्ति कर सकती है। राष्ट्स्‍रसभा और संघ- 
सभा की मिल कर राष्ट्रसभा के स्थान पर 'संघीय-सम्मेलन! की बैठक अस्ट्रिया प्रजातंत्र के 
प्रमुख का चुनाव करने ओर उस से प्रजातंत्र के प्रति राजभक्ति की शपथ लेने के लिए भी 
संघीय सम्मेलन! की बैठक बुलाई जाती है । राष्ट्रसमा के प्रजातत्न के प्रमुख पर अमियोग 
चलाने का निश्चय कर लेने पर या प्रमुख का स्थान किसी कारण से स्थायी रूप से खाली 
दो जाने पर, नए प्रमुख का चुनाव करने के लिए या ग्रजातंत्र के अमुख से रराष्ट्र-लभा” 
की माँग पर उस के कामो के लिए जवाब तलब करने के लिए, संघीय-सम्मेलन” की बैठक 
संघीय चांसलर बुलाता है। श्रन्यथा सम्मेलन की बैठकें प्रजातंत्र का प्रमुख ही बुलाता है। 
सम्मेलन की श्रध्यक्षुता का स्थान पहले 'राष्ट्रससभा? का श्रध्यक्ष लेता है और फिर 'संघ- 
सभा का अ्रध्यक्ष | बाद में बारी-बारी से दोनों सम्मेलन के अध्यक्ष होते हैं | राष्ट्र सभा के 
काम काज के नियमों के श्रनुसार सम्मेलन का काम-काज चलाया जाता है | 


कार्यकारिणी 
प्रजातंत्र का प्रसुख-प्रजातत्र के प्रमुख का संघ के सारे मतदार सीधा छः 
बर्ष के लिए चुनाव करते हैं। छः वर्ष का समय पूरा होने पर बह सिर्फ़ एक बार और 


तल 
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फौरन ही दूसर छः वर्ष के समय के लिए. चुना जा सकता है। प्रभुख पद के लिए चुनाव 
में ३५ वर्ष की उम्र से अधिक का कोई भी मतदार खड़ा हो सकता है। आस्ट्रिया के प्रभुल 
को फ्रांस के प्रजातत्र के प्रभुस्म की तरह ही अधिकार होते हैं | मगर आस्ट्रिया के प्रमुख को 
राष्ट्रीय संकट” के समय में जरूरी क्रानून पास करने का अधिकार भी होता है । “राष्ट्रीय 
संकट! की राज-व्यवस्था में, प्रमुख के इस अधिकार का उपयोग करने के लिए, हस प्रकार 
व्याख्या की गई है कि, अगर समाज को हानिकारक कोई ज़ाहिर खतरा पैदा हो जाय 
श्रीर उस समय राष्ट्र समा की बैठक न॒है! रही हो, या उस की बैठक करना असंभव द्वो 
या उस की बैठक ज़बरदस्ती रोक दी गई हो तो प्रमुख को ऐसी दवालत में मौक्के के अनुसार 
आवश्यक क्रानूनों को एलान और जारी करने का अधिकार है। यह श्रावश्यक क्रानून! 
संघीय सरकार की तरफ़ से 'राष्ट्रसभा? की स्थायी कमेटी की राय से प्रमुख के तामने जारी 
करने के लिए पेश होने साहिए। ऐसे आवश्यक क़ानून' राज-व्यवस्था, उद्योगी संगठन, " 
आशिक विपय्र और केस;नों की रक्षा फे संबंध में जारी नहीं हो सकते हैं, और उन को 
जल्दी से जल्दी राष्ट्र समा? की बैठक के सामने, एक हफ़्ते के अंदर, मज़्री के लिए पेश 
करने की मी शर्त रक्खी गई है। “राष्ट्रसभा” इन 'आवश्यक क्रानूनों! में श्रपनी मर्ज़ी के 
अनुसार सशोधन या जरूरत न रदने पर उन को सिर्फ़ बहुमत से रद कर सकती हे। हर 
हालत में आरवश्यक क़ानून! के जारी होने की तारीग्य से चार हफ़्ते के भीतर 'राष्ट्र-सभा 
को उन के विपय में अपना फ़ेसला ज़ाहिर करना जरूरी साना गया है । 

राज करने वाले राजबरानों या उन राजबरानो के लोग, जो पहले राज कर 
चुके हैं, प्रजातत्र के प्रमुख पद के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं। जितने मत चुनाव 
में पड़ , उन के आधे से अधिक जित उम्मीदवार को मिलते हैं, वद्दी प्रमुख चुना जाता 
है | जब तक किसी को आधे से अधिक मत नहीं मिलते हैं, तब तक बार-बार मत्त लिए. 
जाते ई। प्रजातंत्र का प्रमुख, प्रमब-पद पर रहते हुए. किसी सार्वजनिक संस्था का 
सदस्य नहीं हो सकता है और न वह झौर कोई धंधा कर सकता दै। संघीय सम्मेलन 
प्रजातत्र के प्रमल पर अ्रभियोग चला सकता है। प्रमख के काम करने के अयोग्य हो 
जाने या उस का जगह कुछ काल के लिए खाली हो जाने पर प्रमुख का काम संघीय 
चांसलर करता है | फ्रांस के प्रमुख को तरह आस्ट्रिया का प्रमुम्य बाइरी देशो के लिए 
प्रजातंत्र का प्रतिनिधि होता है, वही उन से संघ्रियां करता है और उस को एलची 
भेजने ओर लेने, सेना और सरकारी अधिकारियों को नियुक्त करने, उन को खिताब देने 
अपराधियों की क्षमा करने के श्रतिरिक्त नाजायज्ञ बच्चों के माता-पिता की श्रज्ञी पर 
जायज्ञ क़रार देने का भ्रधिकार होता है। प्रमुख श्रपना सरकारी अधिकारियों को नियुक्त 
करने का अधिकार ख़ास क्लिस्म के अधिकारियों के लिए संवीय सरकार के उचित 
सदस्यों को भी सौंप सकता है। उसी तरद खास क्लिंस्म की संघियां करने का अ्रधिकार 
भी वह संघीय सरकार को सौंप सकता है। प्रमुख के सारे काम--सिवराय उन कामों के 


*मज़ाबूर-संघों इत्यादि । 
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जो कि राज-व्यवस्था में उसी के लिए रकखे गए हँ--आम तौर पर संघीय सरकार या 
संघीय सरकार से अधिकार प्राप्त मंत्रियों के प्रस्ताव पर होते हैं। उस का कोई काम 
संघीय चांसलर या किसी अधिकार-प्राप्त मंत्री की सही के बिना बाक़ायदा नहीं होता है। 
प्रमख अपने कामो के लिए संत्रीय सम्मेलन को जवाबदार द्वोता है । 

मंत्रि-मंडल--सरकार के सारे काम की ज़िम्मेदारी संत्र के मत्रियों पर होती 
है | मंत्रिमंडल में एक चांसलर", एक नायब चांसलर ग्रह, न्याय, शर्थ, समाज-हितकारी, 
व्यापार, खेती और जंगलात, युद्ध तथा शिक्षा इन आठ विभागों के आठ मंत्री होते हैं। 
राष्ट्रसभा की 'मुख्य कमेटी! के प्रस्ताव पर राष्ट्रसभा उन को इकंठ्धा चुनती है और 
प्रजातंत्र का प्रमुख उन को नियुक्त कर के उन से राज-भक्ति की शपथ लेती है। सर- 
कार का जो काम राज-व्यवस्था में प्रमस को सौपा गया है, उस के अतिरिक्त सारा काम 
मंत्रिमंडल करता है । 'सघीय चांसलर” की प्रधानता में सम्मिलित रूप से सारे मन्री 
आस्ट्रिया प्रैजातंत्र की सघीय मरकार होते हैं। चांसलर की गैरहाज्िरी मे नायब चासलर 
उस का काम करता है। शप्ट्र समा के सदस्य के होने के अभिकारी द्वी मंत्रि मंडल में 
चुने जा सकते हैं, मगर रष्ट्रटसभा के सदरुव, संत्रि-मंडल के सदस्य गही बन राकते हैं। 
राष्ट्रत्नभा की बैठक न होने पर रा्ट्रससमा की 'मुख्य समिति सभा की तैठक होने तक 
अस्थायी रुप से मंत्रियों को नियुक्त कर देवी है ओर फिर राष्ट्रगसभा की व्रेठक होने पर 
राष्ट्रततभा उन को बाक़ायदा चुन लेती है। एक मत्रि मंडल फे निकल जाने पर, दूसरे 
के चुनाव तक, प्रजातत्न का प्रमुख सरकार का काम जानने वाले भत्रियों या विभागों के 
बड़े श्रधिकारियों को सौंप देता है और उन में से ही एक को अ्रस्थायी मत्रि-मंडल का 
प्रधान नियुक्त कर देता है। उसी तरद्द किसी एक-दो मंत्रियों के जाने पर वह उन की 
जगह भर या उन के किसी कारण से काम के अयोग्य हो जाने पर एबज़ी मंत्री रख 
सकता है। राष्ट्रसमभा के श्राघे सदस्यों की हाज़िरी में सभा में मंत्रि-मंडल या किसी 
एक-दो मंत्री म अविश्वास का प्रस्ताव पास होने पर ग्रजातंत्र का प्रमख मंत्रि-मंडल से 
या जिस मंत्री में अविश्वास दिखाया जाता है, उस से इस्तीफा ले लेता है | मंत्रिमंडल 
श्रपनी इच्छा से भी प्रमख को इस्तीफ़ा दे सकता है। अविश्वास का प्रस्ताव पास करने के 
लिए राष्ट्रसभा में कम से कम आधे सदस्यों की द्ाज़िरो की जरूरत द्वोती | मगर हाज़िर 
सदस्यों के पाँचवे भाग की माँग पर उस प्रस्ताव पर मत लेना तीसरें दिन के लिए 
स्थगित किया जा सकता है। बाद में भी बहुमत से मत लेना बंद किया जा सकता 
है। मंत्रि-मंडल के सदस्यों को राष्ट्रसमा, संघ-सभा, संघीय सम्मेलन और इन 
सारी संस्थाओं की कमेटियों में भाग लेने तथा निमंत्रण मिलने पर, राष्ट्रसभा की “मुख्य 
कमेटी! कारवाई में भी भाग लेने श्ौर बोलने का अधिकार द्वोता है | इन संस्थाओं और 
कमेटियों को भी अपनी बैठकों में मंत्रिमंडल के सदस्यों को हाज़िर रखने का अधिकार 
होता है । मंत्रिमंडल अपने काम के लिए 'राष्ट्रसमा' को जवाबदार होता है। 
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प्रधान मंत्री । 
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स्थानिक-शासन ओर न्याय 


स्थानिक-शासन--६र मात में सब नागरिकों के मत से अ्रनुपात-निर्वाचन के 
अनुसार चुनी हुई, प्रातीय घारा-समाएं होती हैं | प्रांतीय घारा-सभा के मज़ूर किए हुए इर 
क़ानून को प्रांतीय गवंनर एलान करने से पहले संघीय सरकार की मंज्ज्री के लिए भेजता 
है श्रोर संघ के हितो के विरुद्ध समभने पर संघीय सरकार उस क्रानून का विरोध कर 
सकती है । सप्रीय सरकार के उम्र को प्रांतीय धारा-सभा अपने सदस्यों के बहुमत से बहर्ते 
कि उस बैठक भें कम से कम श्राघे सदस्य द्वाजिर हों, रद्द कर सकती दै। प्रजातत्र का 
प्रमख संघीय सरकार के प्रस्ताव और संघ सभा की कम से कस आधे सदस्यों की हाज़िरी 
में बहुमत से मजरी मिलने पर किमी भी प्रातीय धारा-समा को भंग कर सकता दै। धारा- 
सभा भंग द्वाने पर तोन हफ़्त के अंदर नया चुनाव होता है। प्रात के गर्बनर और प्रांतिक 
धारा-सभा द्वारा चुने हुए उस के साथी मत्री स्थानिक शासन के लिए. प्रातीय धारा- 
सभाओं को और सबीय शासन की करवाई के लिए समीय अधिकारियों को जवाबदार 
देते हैं। प्रात-शासन के कार्य के लिए, जिलों में बाँटे गए हैं और जिले कम्यूनों में । 
प्रातीय शासन का सारा काम प्रांतीय थारा-सभा की चुनी हुई सरकार चलाती है। मधीय 
सरकार राज व्यवस्था में सौपे हुए अपने खास कामों को करने के लिए अपने अधिकारी 
प्रातो में रख सकती हैं श्रथवा उन कामों को प्रातीय सरकार को सौंप सकती है। प्रातीय 
धारा-मभाओं के सदस्यों को भी वही अधिकार और रियायते होती हैं जो संधीय व्यवस्थापक- 
सभा के सदस्यों को होगी हैं | प्रांतीय सरकार के सदस्य मी प्रांतीय धारा-सभा के सदस्यों में 
से नई चुने जा सकते हैं। सिर्फ़ एक “लोश्रर श्रास्ट्रिया के प्रात की घारा-सभा की दो शाखाएं, 
होती हैं | एक “प्रांत सभा? होती 2, जिस में प्रात के प्रतिनिधि होते है और दूसरी आश्ट्रिया 
की राजघानी वियना की 'नगर-सभा? होती है जिस में सिरफ़ बियना शहर के प्रतिनिधि 
होते हैं । दोनो सभाओं के प्रतिनिधियों की सख्या दोनों की झाबादी के लिद्वाज़ से तय की 
' जाती है। दोनों सभाश्रों को मिला कर लोश्रर आट्रिया की 'प्रातीय धारा-सभा! द्वोती है 
और बह प्रात के सारे आम प्रश्नों का फैसला करती है। जो विषय श्राम नहीं होते ईं 
उन में दोनों समाएं अलग-अलग बियना प्रांत) और लोआर आ्ट्रिया प्रात की प्रातीय 
घारा-सभाओ की हैसियत से काम करत! हैं। दोनों शाखाओं के सगठन की व्यवस्था और 
संघ-सभा के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव दोनों भागों के लिए आम प्रश्न नहीं माने गए 
हैं । प्रांतीय करो को भी शहर के लिए वियना को 'नगर-सभा' और प्रांत के लिए दूसरी 
'प्रांत-समभा” लगाती है। वियना की 'शहर-समा? अर्थात्‌ चुंगी का चुना हुआ प्रधान 
बियना प्रात का गर्वनर होता है और एक चुनी हुई समिति को उस के साथ मिला कर 
वियना प्रांत की सरकार बनती है। प्रांत का गवंनर अलग द्ोता है। आम शासन का 
कार्य प्रांतीय धारा-सभा का चुना हुआ एक शासन कमीशन! चलाता है जिस के वियना 
का गवनर और प्रात का गबेनर दोनों सदस्य होते हैं । 
..._ १बियमा शहर को प्रांत माना गया ई । *बर्गोमास्टर | 
३६ 
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ज़िलों पर प्रांत का अधिकार और कम्यूनों पर ज्ञिलों का अधिकार होता है| 
मगर ज़िकों ओर कम्यूनों की अलग-अलग सभाए और शामन-समितियां द्वोती हैं । 
(ज़िला सभाओं” और “कम्यून समाओं' को संध्रीय राज-व्यवस्था की शर्तों के अनुसार 
अपने क्षेत्रों के श्राथिक जीवन का नियंत्रण आय-यय का प्रबंध करने और कर लगाने 
का अधिकार होता है। कम्यूनों का मुख्य काम अपने ज्षेत्र में बसनेवालों की जान-माल की 
रक्ा के लिए पुलिस का प्रबंध करना, सकटों में प्रजा की जान बचाने और उन को आराम 
पहुँचाने का काम करना, और सड़को, सार्वजनिक स्थानों और पुलो को ठीक रखना और 
क़स्मरों की सड़क पुलिस' गाँवों की पुलिस बाज्ञार और खाद्य पदार्थों का प्रबंध 
करनेबाली पुलिस स्पास्थ्य-रक्षा पुलिस इमारतों और आग की पुलिस का प्रबंध करना 
होता है। 
न्याय--दीवानी और फ़ौजदारी की अदालत आ्ट्रिया में दूसरी प्रजासत्तात्मक 
देशों की तरद दोती हैं। लबी सज्ञाओं और राजगैविकु अपराधों के फ़ैसले करने के लिए. 
जज के साथ जरी भी ब्रेठती है | कुछ साल से झधिक सजा के अपराधों के न्याय के लिए. 
जज के साथ असेमर बैठते हैं। फाँसी की सजा आस्ट्रिया में क्रिसी को नहीं होती हैं, 
आस्ट्रिया की सब से बड़ी राष्ट्रीय अदालत, जिस में देश भर से अपील आती है बियना भे 
बैठती है। दूसरी एक 'शासकी अदालत” भी बियना में बैठती है, गिस के सामने शाभन 
अधिकारियों के खिलाफ नागरिकों की शिकायतों के मकदमे पेश द्ोत हैं। तीमरी एक 
यवस्थापक्री श्रदालत! वियना में ब्रैठती है जो संघ और प्रातों के झंगड़ों, प्रांतो के 
आपस के रगड़ो, अदालतों और अधिकारियों के कगड़ों, मामूली अदालतो ओर शासकी 
अदालत के कगढड़ों, शासकी अदालतो से अपे मगड़ो, चुनायों के कंगड़ो और धारा- 
समाश्रों द्वारा लगाए हुए. अधिकारियों पर अभियोगों का न्याय करती है। चौथी एक 
हिलाब-किताब की 'जाँच-अदालत? होती है, जिस को साधारण अर्थ में श्रदालत कहना 
उचित नहीं है, क्योंकि उस का काम इगलट के आडीटर-जनरल की तरह राष्ट्र का दिसाब- 
किताब तैयार कर के और उस की अच्छी तरह जाँच कर के राष्ट्रसभा फे सामने रखना 
होता है | यह श्रदालत राष्ट्र-तभा के अधीन होती है । 
राजनंतिक दल--आसिट्रिया का सब्र से बड़ा राजनैतिक दल 'समाजी प्रजा- 
सत्तात्मक दल' है। इस दल के सन्‌ १६३१ ई० की राष्ट्रसमा में ७२ सदस्य ओर संघसभा 
में २० सदस्य थे। फिर भी यह दल व्यवस्थापक सभा में सरकार का विरोधी दल ही 
था, क्योंकि सरकार कई दलों की मिल कर बनी थी। यह दल आरस्ट्रिया को जर्मनी से 
मिलाने का पक्षपाती है। मगर साथ ही साथ पद द्वितीय अंतरराष्ट्रीय” के अनुसार समाज- 
शाही का मानने वाला है | इस दल का ज़ोर अधिकतर उद्योगों स्थानों में और शहरों में 
है। वियना में तो इस दल की बिल्कुल तूती ही बोलती है। वहां की चंगी पर उस का 
पूरा क़ब्ज़ा है और इस चुंगी के द्वारा उस ने अपनी रचनात्मक शक्ति का दुनिया के सामने 


'लेकंड हंटरमेशनक नरस विचारों के समाजवादियों का अंतरराष्ट्रीय सम्मेज्ञग । 
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रूस की समाजशाही की तरह बड़ा अच्छा नमूना रक्‍्ला है। इस दल के हाथ-पाँव 
आस्ट्रिया के नगरों में फैली हुई मज़दूर-संभें हैं। दल का एक भाग दूसरे दलों से मिल 
कर काम करने को राज़ी मालम होता है, मगर डाक्टर ओऔठो बोआर के नेतृत्व में बहु- 
संख्या ब्रोल्शेविक विचारों की है। यह दल धर्म और सरकार के प्ृथक्‍्करण, प्रत्यक्ष करों 
खास कर श्रामदनी और मौज-मजे के करों और मुद्रानीति में सुधार, जेकारी कम करने 
के लिए सार्वजनिक कार्य, बड़ी जिम्मेदारियों का का छोटो में बटबारा, ऋषि की उन्नति, 
ज़मीदारों से किसानों की रक्षा के क्वानूनो, समाजी क्वानूनों, खास कर बुढ़ापे के लिए 
थीमा, धार्मिक बातों से सबध न रखनेवाली शिक्षा, उद्योगों, खानो, बेकों और व्यापार 
में समाजशाही नियंत्रण का पक्तपाती है । 

इस से छोटा दूसरा दल “ईसाई समाजी दल' है, जिस के १६३० ई० के चुनाव 
में ६६ सदस्य राष्ट्रसमा भें चुन कर आए थे। यह दल इंगलेंड के अनुदार या दक्तिया- 
नूसी दल के विचार रखता है और इस के राजनीति और शिक्षा-सबंधी विचारों में रोमन 
कैथोलिक सथदाय के घार्मिक विचारा की बहुत कुछ छाप है। इस दल का एक अग 
आम्ट्रिया मे राजाशादही का पक्ताती और दूसरा जर्मनी से एकीकरण का माननेवाला है| 
इस दल में अधिकतर मालदार लोग होते हैं। आर्थिक सुधारों की माँग यह दल सिर्फ़ 
मज़दूरपेशा लोगो को समाजवादियों की नास्तिकता से दूर रखने के लिए करता है| मगर 
यह दल सरकार के सघीय सगठन का पतक्षपाती है और अ्रपने दल का संगठन भी उस ने 
सपीय सिद्धातों पर किया है। 

दूसरे दलों में पैन, तर्मन दल' ओर 'कृषि-दल! का सन्‌ १६३० से मिल कर 
राष्ट्रीय आर्थिक समूह! और 'फृपि-सब”'" नाम का एक दल बन गया है| यह दल कदर 
देशभक्ति, जर्मनी से एकीकरग और देश को आर्थिक उन्नति को माननेवाला है। इस 
दल के राष्ट्ररभा मे सन्‌ १६३० ६० के चुनाव में १६ सदस्य चुने गए थे। इटली के 
फ़ेसिस्टों से मिलता-जुलता एक और “द्रीमाट ब्लाक नाम का दल है, जो कंबल 
शांतिमय उपायों से सरकार पर दबाव डालने म॑ विश्वास नहीं रखता है। इस दल के 
विछले चुनाव में सिफ आट सदस्य >यव्रस्थापक-समा में चुन कर श्राएं ये। मगर प्रांतों 
की घारा सभाओं में से इस दल के सदस्य काफ़ी संख्या में हैं| 

हंगरी की नई सरकार 

राज-व्यवस्था--आस्ट्रिया-द गरी की दराजाशादी की बेवकूफियों और पराजय से 
हंगरी में मी सन्‌ १६१८ ई० के श्रक्‍्ट्ूबर मास में जो क्राति हो गई थी, जिस में आस्ट्रिया 
की तरह हगरी को मी “हंगरी की प्रजा का प्रजातंत्र! एलान कर दिया गया था। तेरइ 
नवंबर को हंगरी के राजा चाल्म राज्य-त्याग की घोषणा कर देने के बाद काउंट माइकेल 
करोल्यी दंगरी की 'काम चलाऊ सरकार का प्रमल बना था। माचे म॑ समष्टिवादी 


.____ १जेशनल्न एकानमिक ध्लाक ऐंड ऐसे रियन क्यीग । 
+प्रोविज़नल गवममेंट । 
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बोल्शेबिक दल ने सरकार पर ज़बंदस्ती अपना क्रब्ज़ा जमा लिया था, और उन का नेता 
बेलाकुन सरकार का प्रमुख बन बैठा था | मगर शीघ्र ही समष्टिवादी दल के खिलाफ एक 
दूसरी क्रांति हुईं, जिस में उस के हाथों से सत्ता छीन ली गई | जनवरी सन्‌ १६२० ई० में 
सर्वंसाधारण के मत से एक राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सभा? चुनी गई श्रौर ऐडमिरल निकल- 
सहौथीं को हंगरी राज्य का उत्तराधिकारी राज्य-प्रतिनिधि चुन लिया गया। हगरी को 
प्रजातंत्र एलान कर के भो अभी राज-व्यवस्था के अनुसार राजाशाही ही गिना जाता है, 
गोकि अमी तक हंगरी का ताज किसी राजा के सिर पर रखना तय नहीं हुआ है। उत्तरा- 
घिकारी के अधिकार क़ानून बना कर निश्चय कर दिए गए हैं। उस को लगभग राजा के 
बराबर ही अधिकार हैं! मगर वह युद्ध श्रोर सधि की घोषणा नहीं कर सकता है और न 
किसी को 'पीयर' बना सकता है। वही हंगरी की व्यवस्थापक-समा में मंज़र हो जाने वाले 
क़रानूनों को अपनी सही से जारी करता है। फिर भी माना जाता है कि शाही मंजरी वह 
उन फ़ानूनों के लिए नही दे सकता है। उत्तराघिकारी को कब्र तक रक्खा जायगा., यह भी 
अभी तक निश्चय नहीं हुआ है । 

कार्यकारिणी सरकार की कार्यकारिणी सत्ता प्रधानमंत्री और दूसरे ग्राठ 
मत्रियों के एक मंत्रि-मंडल में होती है जो अपने काम के लिए व्यवस्थापक-सभा को जयाब- 
दार होते हैं | इन मत्रियों को राज्य-प्रतिनिधि मुख्य राजनैतिक दलों के नेताओं में से चुनता 
है। पुरानी स्थानिक संस्थाओ्रों की सत्ता घटा कर नई राज-ब्यवस्था में केंद्रीय सरकार की 
सत्ता बढ़ा दी है | 

व्यवस्थापक-सभा--हृगरी की व्यवस्थापक-सभा की भी दो समाए होती हैँ ---एक 
अतिनिधि-सभा”? और दूसरी बड़ी समा! | प्रतिनिधि-सभा में २४३४ सदस्य होते हैं, जिन को 
सार्वजनिक मताधिकार से पाँच वर्ष के लिए चुना जाता है। 'प्रतिनिधि-सभा” और “बड़ी 
सभा? को मिल कर हंगरी में सारी प्रभुता मानी गई है। मगर रुपया-पैसा इकद्धा करने और 
खर्च मज़र करने की यानी राष्ट्रीय 'थेली की सत्ता? 'प्रतिनिधि-सभा? को ही द्वोवी है । श्रस्तु, 
उसी के द्वाथ में सरकार की लगाम रहती है। 'प्रतिनिधि-सभा? की बहुत-सी स्थायी कमेटिया 
होती हैं जो क़ानून बनाने का बहुत-सा कास करती हैं, क्योंकि सब प्रकार के मसविदों पर 
पहले इन कमेटियों में विचार होता है और फिर वद सभा के सामने लाए, जाते हैं। हर 
एक २४ वर्ष की उम्र के ऊपर के मर्द को, जो दस वर्ष तक कम से कम हैँ गरी का नागरिक 
और दो वर्ष तक एक ही कम्यून में रह चुका है और जो चार वर्ष तक प्राथमिक-शिक्षा पा 
चुका है या जो उस शिक्षा फे बराबर शिक्षा पाए होने का सबूत दे सकता है, हंगरी में मता- 
घिकार होता है। हर एक तीस वर्ष के ऊपर की उस स्त्री को भी मताधिकार होता है, जो 
छुः यर्ष तक प्राथमिक शिक्षा पा चुकी है या जिस ने चार वर्ष तक ही शिक्षा पाई है, और 
अपनी रोटी खुद कमाती है या जिस के तीन बच्चे हो गए हैं। विश्वविद्यालयों में शिक्षा 
प्राप्त कर चुके वाले हर मर्द और स्त्री को उम्र इत्यादि की बिना किसी क्रैद के मताधिकार 
होता है | प्रतिनिधि-सभा के लिए खड़े होनेवाले उम्मीदवार के लिए, मताधिकार प्रास होने 
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के सिवाय, स्री और मर्द दोनों के लिए तीस वर्ष की उम्र की क़ैद रक्खी गई है | 
धड़ी-समा' में २४२ सदस्य होते हैं | यह सभा पुरानी “बड़ों की सभा! फे स्थान में 
आधुनिक प्रजामत्तात्मक सिद्धांतों पर बनाई गई है। इस में कुछ अधिकारी श्रपने पदो के 
कारण कुछ लोग अपनी हैसियत के कारण, कुछ चुने हुए और कुछ नियुक्त किए हुए 
सदस्य होते हैं | देश की सब से बड़ी श्रदालत का अध्यक्ष और उपान्यक्ष, राष्ट्रीय सेना 
का सेनापति, राष्ट्रीय बैंक का प्रधान इत्यादि क़रीब दस अधिकारी बड़ी सभा' के सदस्य 
अपने पढ के कारण होते हैं। इृगरी पर राज करने वाले पुराने हेप्सबर्ग राजवंश के '२४ 
वर्ष की उम्र से ऊपर के एंगरी के नागरिक और हगरी से बसने वाले तीन सदस्य, पादरी, 
विभिन्न धर्मो के प्रधान और शाही अ्रदालतों के कुछ श्रधिकारी मिला कर ४० सदस्य, 
अपनी हैसियत की वजद़ से होते हैं। पुगनी बड़ों की समा' के मौरूसी सदस्यों के वंशों के 
ह८ सदस्य, विभिन्न नगरों को चुगियों से छछ सदस्य और विश्व-विद्यालयों, वैशनिक 
संस्थाओं, उद्योग, व्यापार, कप संस्थाओं से और बकीलों इत्यादि के लगभग तीस प्रति- 
निरमि, उन तंस्थाओं से चुन कर आते हैं। चालीस सदस्यों को ज़िदगी मर के लिए, राष्ट्र 
पति नियुक्त करता है | 
राजनेतिक दल -हगरी की सरकार आजकल जिस दल के हाथ में है उस का 
नाम 'राष्ट्रीप एक्स दल? है | यह दल सन १६२१ ई० में हगरी के पुराने 'कृषि-दल' 
और साई राष्ट्र दत' दो दलों के मल से बना था । सन्‌ १६३११ ई० में इस दल फे 
प्रतिनिधि-सभा गे १५६ सदस्य थे | इस दल में छोटे ज़मींदार, सरकारी नौकर-पेशा लोग, 
कुछ कैथौलिक पादरी, ग्रोटेस्टेट लोग और मालदार किसान अ्रधिकतर द्ोोते हैं। श्रस्तु 
यह दल इन्ही बगो के हिलो का अधिक खयाल रखता है । इस दल के सदस्यों की बहुत 
बड़ी संख्ण पुराने हरेप्सयर्ग राजबश को हंगरी की गद्दी पर बैठाने की पत्षणती है। मगर 
दल ने इस विषय में अमी तक कोई पक्का निश्चय नहीं किया है श्रौर इस ग्रश्न को 
, बुला गकखा गया है। इसी दल के प्रयज्ष से हंगरी की नई व्यवस्थापक-सभा की ऊपरी 
सभा क्रायम की गई थी, जिस में घनिकों को खास स्थान दिया गया है। यह दल कृषि श्रौर 
सामाजिक सुधारों, किसानों के सहकारी आदोलन को सहायता देने, कृषि और शिक्षा की 
उन्नति करने और माल दोने की सहूलियते बढ़ाने का पक्तपाती है| 
इस के बाद दूसरा खास गजनतिक दल “ईसाई राष्ट्रवादी आराधिक दल! है। 
जिस को 'जिकी दल! भी कटदत हैं। यह दल सन्‌ १६२३ ई० में पुराने 'लोकदल” 
'ऐक्यद्ल” और 'ईसाई समाजवादी दल? के सदस्यों ने मिल कर बनाया था। सन्‌ १६३ १ 
ई० में इस दल के प्रतिनिधि-सभा मे २२ सदस्य थ। इस दल के कार्य-क्रम और "ऐक्य- 
दल? के कार्य-क्रम में अधिक फ़क्न नहीं है । परतु इस दल में दक़ियानूसी लोगों की दी 
संख्या भ्रधिक है | खास तौर पर यह दल “सामाजिक सुधारो”' और “इंसाई प्रजा के 
आर्थिक संगठन का? पक्त॒पाती है | यह दल सरकार का सहायक है। 


तीसरा 'समाजी प्रजासत्तात्मक दल” है | यद्ट दल पुराना है। इस का जन्म सन्‌ 
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१८६४ ई० में हुआ था औ्रोर इस की पुनंघटना सन्‌ १६१६ में हुईं थी। मगर सन्‌ १६२१ 
ई० भें इस दल के 'प्रतिनिधि-सभा” में सिफ़़् १४ सदस्य ये | यह दल आजकल की 
सरकार का कट्टर विरोधी दल है । इस दल में अधिकतर उद्योगी मज़दूर वर्ग और मध्यम 
बर्ग के लोग होते हैं| इस दल का कार्यक्रम एक प्रकार की नरम वैध समाजशाईी है और 
वह पज़ेस के नए. राष्ट्रों से मित्रता के व्यवहार का पत्तपाती है। दूसरें छोटे दलों में मध्यम 
बर्य के उदार यहूदियों का एक 'राष्ट्रीय प्रजासत्तात्मक दल”, दूसरा एक 'राष्ट्रीय स्वाधीनता 
दल” है जिस को “जाति-रक्षक' और “जागत मेग्यास' के नामों से भी पुकारा जाता है। 
यह दल कुछ -कुछ फ़ेसिस्टी दल से मिलता-जुलता है और वह हगरी की पुरानी सीमाश्रों 
को प्रात्त करने और हेप्सबर्ग राजवंश को गद्दी पर ब्ैठाने का पक्तपाती है। तीसरा एक 
'शेजिटिमिस्ट दल” ई जो फ़ौरन हेप्सवर्ग राजवंश को गद्दी पर ब्रिठाना चाहता हैं। खास 
प्रश्नों पर समाजी प्रजासत्तात्मक दल ओर पंद्रह या बीस दूसरे दलों के सदस्य हमेशा 
ब्यवस्थापक-सभा में सरकार के विरुद्ध मत देते हैं । 


फोलेंड की सरकार 





राज-व्यवस्था 


थाजकल का पोलैंड राष्ट्र लड़ाई से पहले के श्रास्ट्रिया, जर्मनी और रूसी 

साम्रा्यो से लिए हुए. भागों से बना है। श्रठारहर्वी सदी तक पोलैंड एक स्वाधीन राजा- 
शाही राष्ट्र था | सब से विचित्र बात इम राजाशाही की यह थी कि राजा श्रपने खांदानो 
मौरुसी इक्त से पोलेड की राजगही पर नहीं बैठता था | उस का चुनाव द्वोता था| पोरलेंड 
को पुरानी व्यवस्थापक-समा में भी एक बड़ा विचित्र नियम यह था कि हर क़ानून की 
मंजरी और कर की स्वीकृति के लिए सदस्यों की बहुसंख्या की मज़्री काफ़ी नहीं दोती 
थी, सवसम्मति की आवश्यकता होती थी | किसी एक सदस्य के विरोध करने पर दी हर 
मसविदा रद्द हो सकता था| सिर्फ़ एक सदस्य व्यवस्थापक-सभा की बैठकों में बराबर 
हाज़िर न हो कर व्यवस्थापक-सभा को भंग होने के लिए. भी बाध्य कर सकता था। इस 
वाहियात राजनैतिक योजना के कारण पोलेंड की राजनैतिक उन्नति नहीं होती थी। राजा 
के चुनावों के कगड़ों से देश में कलह और फ़िसाद फैला रहता था और दूसरे लालची 
राजाओं को पोलैंड में दखल जमाने का लालच रहता था | श्राखिरकार पोलेंड के लाली 
पड़ोसी श्रास्ट्रिया, रूस और जमंनी तीनों ने मिल कर सन्‌ १७७२ ई० में पोलेंड फे भाग 
का श्रापस में बटवारा कर लिया | पोर्लेंड की सीमा घटा दी गई, राजा को चुनने की 
प्रथा बंद करके मौरूसी राजाशाही स्थापित कर दी गई और व्यवस्थापक-सभा के एक 
सदस्य के विरोध से कार्रवाई बंद द्वो जाने की प्रथा भी खत्म कर दी गई। सन्‌ १७६३ ई० 
में एक दूसरा बटवारा किया गया जिस में पुराने पोलेंड राष्ट्र का रहा-सद्ा माग भी बाँट 
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लिया गया और पोलैंड का राष्ट्र ही यूरोप के नक़शे से लुस हो गया । इस के बाद एक 
शताब्दी तक पोलेंड के लोग अपनी स्वराधीनता प्राप्त करने के लिए लड़ते रहें। कई बार 
क्रांतियां भी हुई । मगर उन को कुचल दिया गया ओर पिछली यूरोप की लड़ाई के प्रारंभ 
तक पोलैंड पर इन्हीं तीन राष्ट्रों का अधिकार क्रायम था। 

पिछली यूरोप की लड़ाई में सभी लड़नेवाले गष्ट्र दबी हुई कौमों को आज़ाद 
करने के लिए लड़ने का दावा करते थे । जिन राष्ट्रों का जिन देशों की दृदबंदी में द्वित 
था, वे उन देशों की स्वाधीनता का अपने आप को पत्षपाती एलान करने लगे थे । श्रस्तु, 
आरस्ट्रिया, जर्मनी और रूस भी अपने आप को पोनेंड की स्वाघीनता का पक्षपाती एलान 
करने लगे थे। श्रगस्त सन्‌ १६१५ ई० में पोलेंड पर जर्मनी का क़ब्ज़ा हो जाने के बाद, 
जर्मनी ने नवंत्रर में पोलेंड फे एक स्वाधीन राष्ट्र हो जाने की घोषणा कर दी थी और 
घोषणा के बाद ही पोलेड से सेना भर्ती करने का प्रयत्त शुरू कर दिया था | परंवु पोलड 
के लोगो ने सिफ़ धोपणा से संतुष्ट न हो कर स्वाधीन प्लेट की राज-व्यवस्था क्लायम द्वोंने 
से पहले जर्मनी को सेनाए देने से साफ़ इन्कार कर दिया | अस्तु, भ गबर हो कर जमनी को 
पोलेंड के लिए एक राज-व्यवस्था का फ़ौरन एलान करना पड़ा था. जिस में पोलैंड के उस 
भाग में जिस पर जर्मनी का क़ब्ज़ा था, एक ७० सदस्यों की धारा-सभा स्थापित किए जाने, 
घारा-सभा के सदस्यों को वारसा और लोइज नगरों की चुंगियों के द्वारा नियुक्त किए जाने, 
घारा-सभा द्वारा 'कौंसिल श्रॉव स्टेट' के आठ सदस्य और वारसा के गर्वनर-जनरल द्वारा 
कौंसिल के चार सदस्यों और प्रधान के नियुक्त किए. जाने, पोलिश-भाषा राष्ट्रीय- भाषा 
होने, गवर्नर-जनरल के पास से आनेवालों प्रश्नो पर 'कौंसिल श्रॉव स्टेट के विचार करने 
और उस को धारा-सभा में मसविदे पेश करने का अ्रभिकार होने तथा धाया-सभा को 
गबनर-जनरल के भेजे हुए. प्रश्नों पर विचार करने और कर लगाने का अधिकार 
होने की योजनाएं की गई थीं। पोलेड के लोगों ने इस राज-व्यवस्था को मज़ुर 
नहीं किया | जनों की स्थापित की हुई घारा-सभा की तरफ से मुख मोड़ कर उन्हों ने 
अपनी एक 'पोलिश राष्ट्रीय समा! स्थाप्रित कर ली। यह राष्ट्रीय सभा चाहती थीं 
कि 'कौंसिल श्रॉव स्टेट! इस के मत से बने, 'कौंसिल व स्टेट”! को कानून बनाने 
और सेना के प्रबंध में भाग लेने फे अधिकार हों, एक मित्र कैथौलिक राजवंश से 
पोक्षेंड के लिए. एक राज्य-प्रतिनिधि नियुक्त किया जाय, और 'कौंसिल आँव स्टेट! 
में बीस सदस्य हों जिन में से श्राठ उस भाग से हों, जिस पर जर्मनी का अश्रधिकार था 
और चार उस भाग से जिस पर आस्ट्रिया का अधिकार था और सिर्फ़ एक सदस्य को 
गवर्नर-जनरल नियुक्त करे । आखिरकार जर्मनी और आस्ट्रिया की ओर से एक “अ्रस्थायी 
स्टेड कॉसिल! स्थापित की गई और उस में कुछ दिनों तक पोलैंड के लोगों ने हिस्सा 
लिया । इस कॉसतिल की तरफ़ से १७ जनवरी १६१७ ई० को ३११ सदस्यों की एक कमेंटी 
पोलेंड के लिए. राज-व्यवस्था तैयार करने के लिए बनाई गई | उस की तैयार की हुई 
राज-व्यवस्था"छुः महीने बाद 'स्टेट कौसिल' में मंज़र भी हुई । मगर इसी बीच में पोलेड में 
राष्ट्रीय ल्वाधीनता का आ्रांदोलन बहुत बढ़ गया । विद्यार्थियों ने दृड़तालें कर दीं और मई 
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मास में समाजवादी दल ने टेट कौंसिल' से अपना संबंध तोड़ लिया। बुलाई में 
'प्रजासचात्मक दल' के नेता पिल्यूडसकी के साथ और भी बहुत-से सदस्य स्टेट श्रॉसिल से 
अतग दो गए। स्टेट कॉसिल के बाकी सदस्यों ने पोलेंड की सेना से राजमक्ति की शप्रथ 
लेने का प्रयत्त किया । मगर उन को उस में सफलता नहीं मिली । जुलाई के अभ्ंत में ही 
जमनों ने पिल्यूडल्की को एक किले में कैद कर दिया; अस्द, दूसरे मास ते स्टेट कौंसिल, 
के शेष सदस्यो ने भी काम करना बंद कर दिया | 


मजबूर हो कर जर्मनों को पोलेंड के लिए एक नई राज-ब्यवस्था का सितंबर सन्‌ 

१६१७ में एलान करना पढ़ा । इस नई राज-ध्यवस्था के अनुसार पोलैंड' के सिरभौर, 
जर्मनी और आस्ट्रिया के शहंशाहों की नियुक्त की हुई । तीन सदस्यों की एक 'राज्य-प्रतिनिषि 
समिति"! मानी गई थी, और इस समिति के द्वारा नियुक्त किए, हुए प्रधान मंत्री की 
अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडल तथा प्रजा की चुनी हुईं एक ज्यवस्थावक-सभा की भी 
योजना की गई थी। 'राज्य प्रतिनिधि समिति' को पोलैंड में सब कुछ सत्ता दी गई थी 
और उस ने शीघ्र ही 'राडास्टानू! नाम की पोलेंड के लिए एक धारानसमा बना दी, 
मगर यहद्द राज-व्यवस्था भी श्रधिक दिन न चली और जर्मनी के हाथ से लड़ाई का मैदान 
निकल जाने पर “अस्थायी संधि' होते दी 'राज्य प्रतिनिधि समिति” पोलेंड का झषिकार 
पिल्पडस्की को सौंप कर रफ़्चकर दो गई । पिल्यूइस्क्री के द्वाथ में सत्ता आते ही उस ने 
एक “व्यवस्थापकसम्मेलन! बुलाने का एलान निकाल दिया और २६ जनवरी सन्‌ १६१६ 
की तारीख उस सम्मेलन के चुनाव के लिए तब कर दी। सेना के आादमियों को छोड़ कर 
पोलैंड के और सब २१ बर्ष के ऊपर के ख्री और पुरुषों को चुनाव में मत देने का अषिकार 
दे दिया गया था। इस व्यवस्थापक-सम्मेलन! की बैठक ६ फ़रवरी सन्‌ १६१६ को हुई 
और २० फ़रपरी को सम्मेलन ने पोलेंड की राज-व्यवस्था के श्रस्थायोी मूल क्रानून पास 
किए। पिल्यूडस्की ने अधिकार त्याग कर के सारा अधिकार सम्मेलन को सौंप दिया । 
( मगर सम्मेलन ने फ़ौरन दी उस को फिर राष्ट्रपति चुन लिया। व्यवस्थापक-सम्मेलन को 
पोलैंड की सारी प्रभुता और क्रानून बनाने की सत्ता होने का भी एलान किया गया । 
व्यवस्थापक सम्मेलन के श्रध्यक्ष को सभा में मंज़र हुए क्रानूनों को राष्ट्रपति श्रौर एक 
मंत्री की सही से जारी करने का अधिकार दिया गया। राष्ट्रपति को राष्ट्र का प्रतिनिर्धि 
आर व्यवस्थापफ-सम्मेलन के सब प्रकार के फैसलों को अमल में लाने का अधिकार 
माना गया। राष्ट्रपति को मंत्रि-मंडल नियुक्त करने की सत्ता भी दी गई और उस को 
और मंत्रि-मंडल को व्यवस्थापक-सम्मेलन के प्रति जवाबदार माना गया। राष्ट्र के नाम 
पर राष्ट्रपति के द्वारा निकलने वाले सारे हुकमों पर किसी न किसी मंत्री के हस्ताक्षर द्वोने 
की मी शर्त रक्‍्ली गई थी। यह सारा प्रबंध अस्थायी था, क्योंकि व्यवस्थापक-सम्मेलन के 
सामने एक स्थायी राज-व्यवस्था का मसविद्दा रखने के लिए, एक कमेटी बना दी गई थी। 
इस कमेटी के बनाए हुए राज-व्यवस्था के मसबिदे पर महीनों तक विचार द्वो कर 
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आद्षिरकार ८ जुलाई सन्‌ १६२० को वह व्यवस्थापक-सम्मेलन के सामने पेश हुआ । फिर 
इस मसविदे पर व्यवस्थापक-सम्मेलन और देश की सारी संस्थाओं में श्राठ-नौ महीने तक 
खुब चर्चा हो कर, कट-छुट कर सत्रह मा सन्‌ १६२१ को पोलेंड की नई राज-ब्यवस्था 
मंजर हुई ।० 

इस शाज-व्यवस्था के अनुसार पोलेंड राष्ट्र की प्रभुता एक राष्ट्रीय व्यवस्थापक- 
सभा में मानी गई है, जिस की डाइट” और “तिनेट! दो सभाएं हैं। पोलैंड प्रजातंत्र 
के प्रमुख को फ्रांस की तरह दोनों सभाएं मिल कर राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सभा की बैठक में 
चुनती हैं। सिनेट की राय से डाइट को भंग करने का श्रधिकार प्रमुख को दिया गया है, 
मगर राष्ट्र की सेना का मुख्य अधिकार व्यवस्थापक-सभा के हाथ में रकक्‍्खा गया है, 
प्रमुख के नहीं | डाइट फे सदस्यों की दो-तिद्वाई संझुया की राय से इस राज-व्यवस्था में 
परिवर्तन किया जा सकता है| मगर राज-व्यवस्था के अमल में आने की तारीख से दस 
बर्ष बाद, हर पच्चीस धर्ष में एक बार डाइट और सिलेट की सम्मिलित सभा की बहुसंख्या 
से परिवर्तन हो सकेंगे | 


व्यवस्थापक-सभा--पोलैंड प्रजातंत्र की व्यवस्थापक-सभा की दोनों सभाएं 
डाइट और सिनेट--प्रजा चुनती है। इक्क्रीस वर्ष के ऊपर के संब जी और पुरुष डाइट 
के चुनाथ में मत दे सकते हैं और २५ वर्ष के ऊपर के उध के लिए. खड़े हो सकते हैं। 
डाइट का पाँच वर्ष के लिए श्रनुपात-निर्वाचन फे अनुसार चुनाव होता है। सिनेट के 
सदस्यों का चुनाव पोलैंड के १६ प्रांतों से आबादी के हिसाब से होता है। सिनेट के 
सदस्य भी निर्वाचन के श्रनुसार चुने जाते हैं, मगर सिनेट के मतदारों की संख्या तीस 
बर्ष से अधिक होती है। सिनेट का चुनाव भी डाइट के काल, पाँच वर्ष के लिए ही किया 
जाता है और उस की ज़िंदगी डाइट के साथ ख़त्म हो जाती है। प्रजातंत्र का प्रमुख 
सिनेट के सदस्यों की | संख्या की राय से डाइट को उस की ज़िंदगी पूरी दोने 
से पहले भी भंग कर सकता है, मगर डाइट भंग दोने के साथ सिनेट भी भंग 
हो जातो है। ] 

फ्रानूनी मसबिदे पदले डाइट में पेश होते हैं । डाइट में पास द्वों जाने के बाद 
हर भसविदा सिनेट में मेंजा' जाता है। अगर सिनेट डाइट के मंजर किए. हुए मसत 
बिदे में तीस दिन के अंदर कोई उज्ज॒पेश' नहीं करती है, तो तीस दिन की मियाद खत्म 
हो जाने पर प्रजातंत्र का प्रमुल उस को क्वानून एलानें कर के अमल के लिए ज़ारी कर 
देता है; परंतु तीस दिन के अंदर सिनेट के मसविदे में कोई संशोधन पेश करने. था उस 
का विरोध करने पर मसविदा फिर डाइट के पास विचार के लिए भेजा जाता है। उस 
संशोधन के डाइट में बहुसंख्या से मंज़ुर हो जाने या सदस्यों की ३३ की राय से उस के 
रद हो जाने पर, जिस यूरत में अंत में वह डाइट से निकलता है, ठसी सूरत में उस का 
क़ायून होधा एलान कर दिया जाता है। 


कार्यकारिशी-प्रजातंत्र की कार्यकारिशी सत्ता प्रजातंत्र के प्रमुख के हाथ 
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में होती है, जो डाइट को सम्मिलित रूप से जवाबदार एक मंत्रिमंडल द्वारा सारा 
काम करता है। डाइट और सिनेट की एक सम्मिलित राष्ट्रीयसभा की भैठक में उस का 
सात वर्ष के लिए चुनाव होता है । प्रमुख युद्धकाल को छोड़ कर राष्ट्र की सेना का सेनापति 
माना गया है। प्रमुख दूसरे राष्ट्रों से व्यवहार करने के लिए पोलेंड प्रजातंत्र का प्रतिनिधि 
होता है और उस को उन से समझौते और संधियां करने का अधिकार होता है, जिन को 
पीछे से वह डाइट के सामने सूचना के लिए रख देता है। मगर बिना डाइट की राय के 
उस को लड़ाई या सुलह करने का हक़ नहीं होता है। राज-व्यवस्था को तोड़ने, राजद्रोह 
तथा फ़ौजदारी के अपराध के लिए सभा के आधे सदस्यों की ह्ाजिरी और हाज़िर सदस्यों 
की ३ संख्या के मत से डाइट प्रजातंत्र के प्रमुख पर अभियोग चला सकती है। इस 
प्रकार का अभियोग सिर्फ़ उस 'स्टेट ट्रियूनल' के सामने ही और तय किया जा सकता 
है, जिस को डाइट और सिनेट हर बैठक के प्रारंभ में चुन लेती हैं | प्रजातंत्र के प्रमुख 
की तरफ़ से ही आमतौर पर डाइट और सिनेट को बैठकों के लिए बुलावा भेजा जाता 
है। जिस काल में इन समाश्रों की बैठकें नहीं होती हैं, उस में प्रमुख को ज़रूरत पढ़ने 
पर फ़रमान निकालने का श्रघिकार दोता है, जिन पर फ़ानूनों की तरइ ही अमल किया 
जाता है। मगर सभाओ्रों की बैठक होते ही फ़ौरन यह फ्ररमान सभा फे सामने मंजूरी 
के लिए रख दिए जाते हैं| सभा उन को नामंज़ूर कर सकती है। 


राष्ट्र के आशिक जीवन का एकीकरण कर के उस के योग्य संचालन के लिए. 
राज-व्यवस्था के अनुसार एक सर्वोपरि आर्थिक समिति भी क्रायम की गई है, जिस के 
द्वारा राष्ट्र भर के सारे आर्थिक हितों का सरकार से सहकार होता है | स्थानिक शासन, 
स्थानिक सभाओ्रों के प्रतिनिधि, और कार्यकारिणी के प्रतिनिधि मिल कर चलाते हैं। मगर 
राष्ट्रीय सरकार की राष्ट्रीय राज-व्यवस्था के अनुसार एक सर्वोपरि नियंत्रण-समिति भी 
होती है, जिस का काम प्रांतिक शासन की देख-रेख करना होता है | इस समिति के अध्यक्त 
का स्थान राष्ट्रीय मंत्रियों क्री बराबरी का होता है; परंतु वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं 
दोता है, स्वतंत्र रूप से अपने काम के लिए डाइट को जवाबदार होता है। इस 
समिति की देखरेख और डाइट के, जाँच-कमीशन नियुक्त कर के, स्वयं शासन की 
जाँच करने की सत्ता होने से, राष्ट्रीय सरकार की स्थानिक शासन पर काफ़ी दाव 
रइती है । 


राजनेतिक दल--स्वदल-संघ' नामक राजनैतिक दल सरकारी दल है | इस 
दल का कोई खास राजनैतिक प्रोम्राम नहीं है । वह पिल्सूइस्की की पूरी सहायता करने और 
कार्यकारिणी की सत्ता बढ़ाने के लिए राज-व्यवस्था में परिवर्गन करने में विश्वास रखता 
है। इस दल में पुराने दलों के वे सारे लोग हैं, जो पिल्यडस्की के पक्पाती हैं। पुरानी 
सेना के सदस्य और अधिकारी, गरम दल के लोग, प्रजासतात्मक दल के लोग, सरकार के 
साथी समाजवादी, झनुदार दल फे बड़े ज़मीदार तथा अमीर, व्यापारी श्रौर दिमागी 
थंघरों के लोग इत्यादि समी तरइ के झादमी इस दल में हैं। 
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दूसरा एक राष्ट्रीय प्रजासत्तात्मक दल है, जिस में ग्रधिकतर घनवान, व्यापारी, 
ज़मीदार, साहूकार, दूकानदार और मध्यमवर्ग के लोग और कुछ पुराने विचार के 
किसान और सज़दूर भी हैं | यह दल पिल्सूडस्की का और पोलेंड में बसनेवाली अल्प- 
संख्या जातियों के स्थानिऋ स्वराज्य के आ्रांदोलनों का विरोधी है। वह किसानों के संबंध 
में एकदम कांतिकारी सुधारों का भी विरोध करता है और क्रांति का विरोधी और कैथोलिक 
पंथ का पक्षपाती है | इस दल के अ्रनुयायियों में विश्वविद्यालयों के बहुत-से विद्यार्थी हैं 
आर यदह्द दल 'बड़े पोलैंड का डेरा?" नाम की फ़ेसिस्ट संस्था से मिल कर काम 
करता है। 

तीसरा एक किसान-दल है, जिस में धनवान, शांतिप्रिय, ज़मीन सुधारों के पक्तपाती 

और ज़मीन ज़ब्ती के विरोधी, धार्मिक किसानों का एक समूह, दूसरा एक छोटे ज़मींदारों 
और खेतों पर मज़बूरी करने वाले क्रिसानों का एक गरम समूह जो बिना मश्रावज्ञे के 
ज़मीदारी की ज़मीन जब्त कर के किसानों में बाँठ देने और राष्ट्रीय अल्प-संख्या जातियों 
के स्थानिक स्वराज्य श्रौर धामिक बातों को राजनीति से दूर रखने का हामी है और तीसरा 
एक गरम किसानों का समूह शामिल है। चौथा एक “समाजवादी दल” है जो इन दलों 
में सभ से पुराना है। यह दल वैध श्रांदोलन के द्वारा समा जशाही क्रायम करने में विश्वास 
रखता है। इस दल में उद्योग-संघों के लोग, गरम विचारों के शिक्षित लोग, छोटे किसान 
और खेतों पर काम करने वाले मजदूर अधिकतर हैं | यह दल राष्ट्रीय श्रल्प संख्याओं को 
स्थानिक स्वराज्य देने का पक्षपाती है और पिल्सूइस्की ,उस की सरकार, और कम्यूनिज़्म दोनों 
का विरोधी है । 

दूसरा एक ईसाई प्रजासत्तात्मक दल' है, जिस में अधिकतर मध्यमवर्ग के छोटे 
लोग, उद्योग-धंधों के मज़दूर, कारीगर और दूसरें पेशावर लोग होते हैं। यद्द दल नरम, 
प्रजासत्तात्मक और धार्मिक विचारों का अजुयामी है। एक राष्ट्रीय मज़बूर दल भी है 
जिस में मध्य-पोलेंड की उद्योग-संघों के सदस्य ही अधिकतर हैं। यह दल गरम देशभक्ति 
और कैथोलिक-पंथी का पक्षपाती है और “ईसाई प्रजासत्तात्मक दल? से मिल कर काम 
करता है । एक समष्टियादी दल भी है, जिस को सन्‌ १६८ और १६३० के चुनावों में 
ग़ैर-काबूनी क़रार दे दिया गया था। 

पोलैंड में दूसरी लड़ाई के बाद बने हुए राष्ट्रों की तरह राष्ट्रीय श्रल्प-संख्याओं 
की कठिन समस्या खड़ी रहती है । “यूकरानी राष्ट्रीय प्रजासत्तात्मक संघ” यूक्‍्रानी जाति का 
एक नया “यूकरानी राष्ट्र चाहती है। इस संघ में भी एक छोटा-सा गरम दल भी है। 
हाइट रशन, जर्मन और यहूदी जातियों के भी अपने श्रलग-श्रलग दल हैं। 
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"कैंप आक़ अं ड पोलेंड । . 


जेकोस्लोकाकिया की सरकार 





राज-व्यवस्था-पिउली यूरोपीय लड़ाई में टूट जाने वाले सप्नाज्योंके खड॒हरों से 
पैदा होने वाला दूसरा नया राष्ट्र ज़ेकोस्लोवाकिया है। यह नया राष्ट्र पराने बोहेमिया 
राज्य और मोरेविया, साइलेशिया, तथा स्लोवाकिया के सम्मेलन से बना है। लड़ाई से 
पहले सस्‍लोवाकिया पर हगरी का भ्रधिकार था और दूसरे भागों पर श्रास्ट्रिया का श्रधिकार 
था| इस नए राष्ट्र की दो मुख्य जातियों--जेक जाति श्रौर स्‍लोवाक जाति का, स्वाधीनता 
के लिए. लड़ाई का इतिद्वास काफ़ी लंबा है, जो इस छोटे प्रथ की मर्यादा के बाहर है | 
ज़ेफ ज|ति जर्मनों से श्रपनी स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए श्रौर सलोवाक जाति मेग्यारों से 
अपनी स्वाधीनता प्राम करने के लिए बहुत दिनों तक लड़ती रहीं शौर खाल कर ज़ेक जाति 
की आज़ादी के लिए लड़ाई के फल-स्वरूप जेकोस्लोवाकिया आखिरकार एक स्वतंत्र 
राष्ट्र बना । 
ज़ेक लोगों ने श्राज़ादी के लिए. जब-जय सिर उठाया था, तग्र तब उन को 
कुचल दिया गया था | मगर सन्‌ १८६० ई० में आस्ट्रियन डाइट के एक सदस्य प्रोफ़ेसर 
मेज़रिक की अध्यक्षता में जो 'इक्कीकी दल! नाम का दल बना था, उस ने राष्ट्रीय अज्ादी 
का कंडा खड़ा कर के धीरे-घीरे नौजवानों पर श्रपना करुज़ा जमा लिया था। इस दल ने 
बनते ही जर्मन दलों से कगड़े शुरू कर दिए ये, और सन्‌ १६१३ ० में तो यहां तक नौबत 
पहुँच गई थी कि जर्मन दलों ने इस दल के साथ मिल कर काम करने तक से इन्कार कर 
दिया था। लड़ाई छिड़ने के बाद राष्ट्रीय आंदोलन ने और भी ज़ोर पकड़ा | सरकार ने 
आंदोलन को कुचलना शुरू किया, बहुत-से आादमियों को जेल में ट्रेंस दिया और बहुत 
| डे१७ 
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से राष्ट्रीय अखबारों को बंद कर दिया। प्रोफ़ेसर मेज़रिक को अपनी जान बचाने के लिए 
देश छोड़ कर भाग जाना पड़ा। मेज़रिक ने मित्रराष्ट्रों को जा कर अपने देश के दुःखों की 
कहानी सुनाई । मित्रराष्ट्र श्रास्ट्रिया के शत्रु थे ही; उन्हों ने मेज़रिक का स्वागत किया और 
ज्ञेंकोल्लोवाकिया को एक स्वाधीन राष्ट्र बनाना अपना ध्येय निश्चय कर के, मेज़रिक को 
भाषी ज़ेकोस्लोवाकिया की राष्ट्रीय सरकार का राष्ट्रपति मान लिया। सन्‌ १६१८ की छ 
जनवरी को, शआस्ट्रिया की व्यवस्थापक-सभा में जितने 'ज़ेक” प्रतिनिधि थे, उन की और 
बोहेसिया, मोरेविया और आस्ट्रियन साइशेशिया की धारासभाओं के सदत्यों की, एक 
पसम्मिलित-सभा में, ज़ेकोस्लोवाकिया के लिए पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा करने और युद्ध 
के बाद 'संधि-सम्मेलन” में भाग ले कर अपने अधिकारों की रक्षा करने का प्रस्ताव मंज़्र 
हुआ | मिनत्र-राष्ट्रों की विजय होते ही शत्र साम्राज्याधीन जातियों की स्वाधीनता का मित्र- 
राष्ट्रों की तरफ़ से एलान कर दिया गया। ज़ेंकोस्लोवाकिया की स्वाधीनता की शर्त तो 
अस्थायी सुलह तक में रक्खी गई। श्रस्तु, ज़ेकोस्लोड्ाकिया को अपनी स्वाधीन राज- 
व्यवस्था रचने के लिए रास्ता साफ हो गया और सितंबर का अ्रंत होते एक ज़ेंकोस्लोबाक- 
राष्ट्रीय समा! बन गई। २८ अक्टूबर सन्‌ १६१८ ६० को इस राष्ट्रीय समा” ने नए राष्ट्र 
की सरकार की लगाम अ्रपने द्वाथों में ले ली । 

फ़ौरन ही राज-व्यवस्था गढ़ने के लिए प्रजा के प्रतिनिधियों का एक “व्यवस्थापक- 
सम्मेशन” बुलाने की तैयारियां शुरू कर दी गई । चुनाव करना |उस समय की 
परिस्थिति में झसंभव था, इस लिए सारे राजनैतिक दलों से व्यवस्थापक-सम्मेलन 
के लिए. प्रतिनिधि चुन कर मेजने की प्रार्थना की गईं। बोहेमिया के जर्मनों को 
छोड़ कर दूसरे सारे दलों के प्रतिनिधियों का व्यवस्थापक-सम्मेलन १४ नवंबर 
सन्‌ १६१८ को बैठा, जिस में जेकोस्लोवाकिया को एक '"स्वाधीन प्रजासत्तात्मक 
प्रजातंत्र' एलान कर दिया गया, और प्रोफ़ेसर मेजुरिक को जन्म भर के लिए प्रजातंत्र 
का प्रमुख चुन लिया गया | सरकार का कामकाज चलाने के लिए एक मंत्रि-मंडल 
भी चुना गया जो सम्मेलन को जबाबंदार था। फ़िर एक साल तक एक तरफ़ तो यह 
सम्मेलन नए राष्ट्र की राज-व्यवस्था गढ़ने का काम करता रहा, और दूसरी तरफ़ 
देश में अस्थायी कानूनों के द्वारा सुब्यवस्था क्रायम करने और मिनराष्ट्रों से जेको- 
स्लोवाकिया राष्ट्र की सीमाए' निश्चित करने के प्रयत्न करता रहा । बारसेल्ज़, सेंट जमंन 
और ट्रियानोन की संधियों में मित्र राष्ट्रों ने ज्ेक्ोस्लोबाकिया राष्ट्र की स्वाधीनता श्र 
पीमाओश्ों पर अपनी स्वीकृति की आखिरी छाप लगा दी। उस के बाद “व्यवस्थापक- 
सम्मेज्ञन' २० फ़रवरी सन्‌ १६२० को नए राष्ट्र की नई राज-ब्यवस्था स्वीकार कर के 
१० आप्रेल को मंग हो गया। अग्रेल में ही नई राज-व्यवस्था के श्रनुसार ज़ेकोस्लोवाकिया 
की व्यवस्थापक-सभा का चुनाव हुआ | संधियों के अनुसार हस नए राष्ट्र में बोहेमिया, 
मोरेबिया, सलोबाकिया, साइलेशिया का एक भाग और बारपेयियन पहाड़ के दक्षिण का 
रूवेनिया का भांग मिला कर छः सौ मील लेंबी ज़मीन शामिल की गई थी, जिस पर 
करीब ढेदू करोड़ मनुष्य बसते हैं और जिन में से दो तिहाई ज़ेक जाति के लोग हैं। 
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ज़ेकोस्लोबाकिया राष्ट्र का जन्म एक श्रंतरराष्ट्रीय संधि की शर्तों' के अनुसार 
होने के कारण दे शर्ते भी उस की राज-व्यवस्था फा स्ववावतः एक अंग बन गई हैं। 
इन शर्तों में ज़ेकोस्लोवाकिया में बसी हुई अ्रल्प संख्या जातियों के अधिकारों की रक्षा के 
अतिरिक्त रूबेनिया के लिए, एक ऐसी योजना की गई है जो एक स्वाधीन राष्ट्र की राज- 
व्यवस्था में बिल्कुल नई चीज़ है। मित्र-राष्ट्रों और ज़ेकोस्लोवाकिया में होनेवाली सेंट 
जर्मन की संधि फे अनुसार रूयेनिया को ज्ेकोस्लोयाकिया राष्ट्र का अंग मानते हुए भी 
उस को एक अलग घारासभा दी गई है, जिस को खास कर धार्मिक शिक्षा, भाषा और 
स्थानिक शासन के संबंध में क्रानून बनाने के अधिकार के अतिरिक्त उस सारी सत्ता फे 
प्रयोग का भी अधिकार है, जो ज्ञेकोस्लोवाकिया की धारासभा उस को देना पसंद करे। 
इस भाग के गवनेर को ज़ेकोस्लोबाकिया प्रजातंत्र के प्रमुख के द्वार नियुक्त किए. जाने 
पर रूुथेनिया की धारासभा को जवाबदार द्वोने की शर्त भी रक्‍खी गई है। इस भाग 
को, जहां तक बने वहां तक अपने बाशिंदों में से ही श्रपने भ्रधिकारियों को निमुक्त करने 
का भी अ्रधिकार दिया गया है| इस भाग को दिए हुए सारे अधिकार लीग अ्रॉव्‌ नेशंस 
की रज्ञा में रक्खे गए हैं और हस भाग को ज़ेकोल्लोबाकिया के खिलाफ़ लीग आँब्‌ 
नेशंस” से अपील करने का भी दृक्क हे | श्रस्तु, इस संधि में रूथेनिया को 'राष्ट्र के मीतर 
राष्ट्र? का रा गनैतिक इतिहास में अनोखा खान दिया गया है और संधि की यद शर्तें 
ज़ेकोस्‍्लोवाकिया की राज-व्यवस्था का अंग बन गई है । 
अ्यवस्थापक-स भा--.जेकोसलोवा किया प्रजासत्तात्मक प्रजातंत्र होने से राष्ट्र की 
प्रभुता प्रजा में मानी गई है| प्रजा की चुनी हुई व्यवस्थापकसमा को राष्ट्र की सारी 
सत्ता होती है। राष्ट्रीयव्यवस्थापकसमा की दो सभाएं हँ--एक प्रतिनिधि-सभा, दूसरी 
तिनेट। प्रतिनिधि-सभा में तीन सौ सदस्य द्वोते हैं, जिन को २१ वर्ष के ऊपर के सारे 
स्त्री और पुरुष नागरिकों को, अनुपात-निर्वाचन के अनुसार चुनने का हक़ दोता है। 
प्रतिनिधियों की उम्र २६ वर्ष से अभिक होती है श्रौर उन को &ः वर्ष के लिए. चुना जाता 
है। छः व से पहले भी प्रतिनिधि-तभा को भंग क्रिया जा सकता है| इसी प्रकार २६ 
वर्ष के ऊपर के तमाम ल्ली-पुरुष नागरिकों को सिनेठ के धदस्यों को अनुपात निब चिन के 
अनुसार चुनने का अधिकार होता है | मगर सिनेट के उम्मीदवार कम से कम चालीव 
वर्ष को उम्न के होने के चाहिए,। सिनेट में १३६० सदस्य होते हैं और उन को 'आ्राठ वर्ष 
के लिए चुना जाता है | 
'प्रतिनिधि-सभा में मंजूर हो जाने वाले मसबिदे “सिने! के नामंज़्र कर देने पर 
प्रतिनिधि-सभा में लौट कर पुनः विचार के लिए भाते हैं और हाज़िर सदस्यों की आधी से 
अधिक संख्या उन के पत्ष में फिर होने पर वे क्रानून बन जाते हें। अगर 'सिनेद! के 
सदस्यों की तीन चौथाई संझ्या 'प्रतिनिधि-तभा? के किसी मसविदे को नामंज़ूर करती है तो, 
'प्रतिनिधि-समभा! में फ़िर उसे मंजूर कर के कानून बनाने के लिए प्रतिनिषि-सभा के कुल 
सदस्यों को दे संख्या की मंजूरी की ज़रूरत होती है। 'सिनेट' से प्रारंम होनेवाले मसबिदे 
एक बार प्रतिनिषि-सभा में नामंज़र हो जाने पर अगर 'सिनेट' में फिर पास हो कर, 
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प्रतिनिधि-समा में दोबारा सदस्यों की आधी तंख्या से अ्रधिक के द्वारा नाम॑ज््र दोते हैं तों 
वे रद्द दो जाते हैं । राष्ट्रीय आय-न्यय से संबंध रखने वाले माल-मसबिदों और 
देश की रक्ता से संबंध रखने वाले मसविदों का भीगणेश सिर्फ़ प्रतिनिषि-सभा में ही 
हो सकता है | 


मंत्रि मंडल के सदस्य व्यवस्थापक्र-सभा की दोनों सभाओं झौर उपसमितियों की 
कार्रवाई में भाग ले सकते हैं | हर एक सभा में सभा के सारे सदस्यों की दो तिहाई संख्या 
की द्वाज़िरी होने पर ही, किसी प्रश्न पर मत लिए जा सकते हैं। राज व्यवस्था में संशोधन 
करने और युद्ध की घोषणा करने के लिए दोनों सभाओं के सारे सदस्यों की है संख्या को 
मंजूरी की ज़रूरत होती है| अजातंत्र के प्रमुख पर श्रभियोग चलाने की मंजूरी के लिए सारे 
सदस्यों की दो तिद्दाई संख्या के दो तिहाई मतों की ज़रूरत होती है। मसविदे सरकार या 
सभाओं, दोनों की तरफ़ से विचार फे लिए पेश किए, जा सकते हैं। दर प्रश्न के विचार 
के लिए साथ ही उस संबंध. में दोने वाले खर्च का बंखमीना भी, हमेशा विचार के लिए, 
पेश किया जाता है। मंत्रि-मंडल की ज़िंदगी व्यवस्थापक-सभा के उस में विश्वास पर निर्भर 
होती है। फिर भी राज-व्यवस्था में संशोधन के श्रतिरिक्त और फिसी मसविदे को, ध्यव- 
स्थापक-समभा के नामंज़ुर कर देने पर भी, मंत्रिमंडल अपने सदष्यों के सर्वमत से उस 
मसविदे पर हवाले के द्वारा प्रजा की राय ले सकता है और प्रजा के स्वीकार कर लेने पर 
घह मसविदा क्रानून बन जाता है। प्रजातंत्र के प्रमुख को भी पुनः विचार के लिए भस- 
विदा व्यवस्थापक-सभा के पस अपनी राय के साथ वापस भेजने का अधिकार होता है और 
ऐसी द्वालत में व्यवस्थापक-समा के सारे सदस्यों को आ्राधी से अधिक संख्या के मसबिदे 
के पत्त में होने पर ही वह मसबिदा श्रपनी पहली सूरत में अर्थात्‌ बिना परिवर्तन फे पास 
हो सकता है। मगर मजातंत्र का प्रमुख चाहे तो प्रतिनिधि-सभा को मंग कर के श्रौर भी 
विचार करने के लिए दबाव डाल सकता है। मंत्रि-मंडल में श्रविश्वास का प्रस्ताव पास 
करने के लिए. प्रतिनिवि-सभा के सारे सदस्यों की बहुसंख्या की द्वाज्ञिरी और द्वाज़िर 
सदस्यों के बहुमत की ज़रूरत होती है। श्रविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाने पर मंत्रि-मंडल 
इस्तीफ़ा रख देता है, और प्रमुख नए. मंत्रि-मंडल को नियुक्त करने की कोशिश करता है । 


प्रजातंत्र के प्रभु के नियुक्त किए हुए तीन जजों के, बढ़ी शासन की श्रदालत के 
नियुक्त किए हुए, दो जजों और 'राष्ट्रीय! न्यायालय के किए हुए, दो जजों कुल सात जजों 
की एफ “व्यवस्थापकी अदालत” भी होती है जिस के सामने “ज्यवस्थापक-सभा? के पास 


किए हुए प्रस्ताव श्रौर मसविदों के क्वानूनी या ग़ैर-क्वानूनी झेने का विचार और फ्ैसला हो 
सकता है| 


कार्यकारिखी--राज व्यवस्था के झनुसार आम तौर पर प्रजातंत्र का प्रमुख 
सात बर्ष के लिए, 'ब्यवस्थापक-सभा” की दोनों सभाओं की एक सम्मिलित, बैठक में 
चुना जाता है और उस का दो बार से झथिक चुनाव नहीं हो सकता है। भगर प्रोफ़ेसर 
मेज़रिक की देश के प्रति अमूल्य सेवाओं के कारण प्रोफ़ेसर मेज़रिक को जन्म भर तक 


ज़ेकोत्तोबाकिया की सरकार [ ३११ 


बार-बार प्जातंत्र का प्रमुख चुना जा सकता है। मगर चुनाव वाह्ायदां होने के लिए 
व्यवस्थापक-सभा के सारे सटस्यों की बहुसख्या की हाज़िरी और हाज़िर सदस्यों की है 
संख्या की मंजूरी की क्रैद रक्खी गई है । प्रमुख के अधिकारों के प्रयोग की जवाबदारी 
मंत्रि-मंडल पर होती है | प्रमुख राष्ट्र का राष्ट्रपति होता है और दूसरे देश से व्यवहार के 
लिए ज़ेकोस्लोवाकिया राष्ट्र का प्रतिनिधिस्वरूप होता है। प्रमुख राष्ट्र की सेनाओं का 
सेनापति मी दोता है | मगर युद्ध की घोषणा वद सिफ़ व्यवस्थापक-समा की मंज़री से 
कर ही कर सकता है | प्रजातंत्र का प्रमुख मंत्रि-मंडल और प्रधान मंत्री को नियुक्त करता 
है | मगर मंत्रि-मंडल जवाबदार व्यवस्थापक-समा को ट्लोता है। प्रमुख को व्यवस्थापक- 
सभा की दोनों सभाओ्ों को उन की ज़िन्दगी से पहले भंग कर देने का भी अधिकार द्ोता 
है। मगर अपने समय के आखिरी छः मास में प्रमुख अपने इस अधिकार का प्रयोग नहीं 
करता है। मंत्रि-मंडल के सदस्यों में प्रधान मंत्री, परराष्ट्रसचिव, ग्इ-सचिव, श्र्थ-सबिय, 
राष्ट्रीय रक्षा ( सेना ) सचिव, न्याय-सचिव, शिक्षा-सचिव, व्यापार-सचिब, सार्वजनिक 
कार्य-सचिव, डाक-तार सचिव, रेल-सचिव, कृषि-सचिव, क्रानून और सावजनिक शासन 
संगठन-सचिव, समाज द्वितकारी कार्य-सचिव और खाव॑जनिक स्वास्थ्य-सचिव होते हं। 
'हिसाब-किताब जाँच-अदालत” का अ्रध्यक्ष सरकार का सदस्य द्वोता है, मंभि-मंडल का 
नहीं । एक प्रमुख विभाग का श्रध्यक्ष भी होता है। 


अदालतें--पोलेंड की तरह ज़ेकोस्लोबाकिया में भी एक बड़ी 'हिसाब-किताब 
जाँच-अदालत' द्वोती है, जो राष्ट्रीय राजधानी प्राग में बैठती है और जिस का काम राष्ट्रीय 
आय-बव्यय, राष्ट्रीय क्ररज़ा, सावंजनिक संस्थाश्रों और दज़ारों, राष्ट्र के ख़ज़ाने से दिए 
जाने वाली इमदादों और राष्ट्रीय शासन के अ्रंतर्गत सावंजनिक धन पर केंद्रीय नियंत्रण 
रखना होता है | पोलेंड की तरद दी यह श्रदालत वास्तव में श्रदालत नहीं होती है। एक 
मंत्रियों की दैसियत के खतंत्र श्रधिकारी की श्रध्यक्षता में यद विभाग सीधा व्यवस्थापक- 

* समा को जवाबदार द्वोता है | 

ज्ञेकोस्लोबाकिया की सब से बड़ी न्याय की श्रदालत प्राग में बैठती है। इस के 
अतिरिक्त प्राय में बोदेमिया की प्रांतीय श्रदालत भी होती है, जिस की दीवानी, फ़ौजदारी 
और व्यापारी तीन प्रांतीय शाखाओं के सिवाय १५ ज़िला अदालतें और २३१ स्थानिक 
अदालतें हैं। मोरेविया और साईलेशिया की एक अलग ग्रांतिक श्रदालत है। उसी प्रकार 
सस्‍लोवाकिया और रूमेनिया का भी श्रलग न्‍्याय-विभाग है । 

इस के अतिरिक्त प्राग में एक बड़ी 'शातकी अदालत” दूसरी एक चुनाव फे 
ऊूगड़ों के लिए. “चुनाव श्रदालत', तीसरी एक पेटेंट अदालत”, चौथी एक 
ध्यवस्थापकी-अदालत” और पाँचवीं एक “बड़ी फ़ौजी अदालत” भी होती है । 

राजनैतिक दल--यूरोपीय युद्ध के बाद उत्पन्न हुए तमाम यूरोप के नए 
राष्ट्रों की तरह ज्ञेकोस्लोबाकिया में भी अ्ल्प-संख्याओं का प्रश्न खड़ा रहता है। छोडे-से 
इस राज के झज्जर को देखते हुए राजनैतिक दलों की संख्या बहुत अधिक है। मोरेगिया 

हर 
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के कैंथोशिक-पंथी किसानों का “ज़ेकोस्लोवाक कैथोलिक लोकदल” है। स्लोबाकिया के 
कहर रोमन कैथोलिक लोगों का 'स्लोवाक कैथोशिक लोकदल” है। बड़े व्यापारियों और 
लाहूकारों और समाजवाद के विरोधी मालदार मध्यम वर्ग के लोगों का “ज्षेकोस्लोबाक 
राष्ट्रीय प्रजासत्तात्मक दल” है | भध्यम-वर्ग के व्यापारियों ने इस दल से अलग दो कर 
छपना एक झलग 'ज़ेकोस्लाव मध्यम-वर्ग व्यापारी दल' बना लिया है। छोटे ज़मीदारों 
और किसानों का प्रजातंत्रीय कृषिदल' है। क्रांति श्रौर समष्टिवादियों के विरोधी समाज- 
बादी उद्योगी वर्ग का ज़िकोस्लोवाक समाजी प्रजासचात्मक उद्योगी दल” है, जिस की 
खापना सन्‌ १८७८ ई० में हुई थी और जिस ने प्रजातंत्र के प्रारंभ से ही सरकार का 
रचनात्मक कार्यो में साथ दिया है। इसी से मिलता-घुलता दूसरा एक 'ज़ेकोल्लोबाक 
राष्ट्रीय तमाजी दल” है, जिस की स्थापना सन्‌ १८६७ ई० में हुईं थी और जिस में उद्योगी 
बर्य के सिवाय दूसरे वर्गों के लोग भी हैं। देश भर में समष्टिवादियों का एक 'समश्वादी 
दल? भी है। “जेकोस्लोवाक राष्ट्रीय खमाजवादी दल”फके कुछ असंतुष्ट लोगों ने लन्‌ १६२८ 
ई० में इस दल से अलग हो कर एक नया “स्लाव राष्ट्रीय समाजवादी दल” बना लिया 
है, जो जमंनों की परवाह न कर के सलोवाक जाति से घनिष्टता रखने का पक्षपाती है | 

इन के अतिरिक्त जमंन और मेग्यार जातियों के दलों में ज़ेकोस्लोवाकिया में 
बसने बाले पुराने विचारों के कैथोलिक जमंन माषामाषी लोगों का एक 'जम॑न ईसाई 
समाजवादी लोक-दल” हे, उसी के मुकाबले का दूसरा मेग्यार जाति का 'मेग्यार ईसाई 
समाजपादी दल' है । प्रजातंत्र और समाजवादी विचारों के विरोधी, राष्ट्रीय विचारों के 
जमेन लोगों का शक 'जमंन राष्ट्रीय दल है, उस के मक्काबले का दूसरा एक "मेग्यार 
राष्ट्रीय दल” है। ज़ेक प्रजातंत्रीय कृषिदल की नक्तलल का जनों का एक “किसान-दल! 
भी है। समाज-सुधारों, राष्ट्रीय मामलों में कट्टर राष्ट्रीवा और जातीय खराज्य मानने 
बाते जम॑न लोगों का एक “जमंन राष्ट्रीय सम्गजवादी दल? है। ज़ेकोस्लोवाकिया में 
बसने वाले समष्टिवादियों के विरोधी और राष्ट्रीय प्रश्नों में कह्टर जमेन उद्योगी वर्ग का 
पक “जर्मन समाजी प्रजासलात्मक उद्योगी दुल' है। सारे जमेन दलों से निकले हुए नरम 
राष्ट्रीय विचारों के लोगों का सन्‌ १६२८ हैं? में 'जमंन आर्थिक संघ नाम का भी एक 
नया दल और बन गया है । 

ज़ेकोस्कोवाकिया में इतने बहुत से राजनैतिक दल होने के दो मुरूय कारण हैं। 
एक तो झल्‍्प-संस्या जातियों की संख्या काफ़ी बड़ी है--धारी झावादी के २३ क्री सदी 
जर्मन हैं, झौर «है मेग्यार हैं। दूसरे राज-व्यवस्था के अनुसार चुनाव अनुपात-निर्वाचन 
की पद्धति के अनुसार होते हैं, जिस से छोटे-छोटे दलों को भी अपनी क्विस्मत आज़माने का 
जाक्षय रहता है। नए छोटे-छोटे दलों की बाढ़ रोकने के लिए. हाल में एक कानून पासे 
किया गया था, जिस के अनुसार हर एक दल फो कम से कम एक चुनाव-देत्र से एक 
निश्चित संख्या भतों की जिस को उस क्वानुन में चुनाव के मतों की कम से कम संख्या! 
साना गया था, मिलने पर ही दूसरी जगहों पर उस दल के लिए, दिए गए मत उस के पद्ध 
में सिने जायेंगे। इस कानून से अब नए बिल्कुल ही छोटे-छोटे दलों का बनना अवश्य 
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कठिन हो गया है। मगर फिर भी व्यवस्थापक-सभा में इतने दल रहते हैं कि किसी एक 
दल को साफ़ बहुसंख्या मिलना या ठस को अकेले अपनी ताकत पर सरकार की रचना 
करना लामुमकिन दोता है। अस्त, आमतौर पर हमेशा कई दलों को मिला कर सरकार 
बना करती है। ज्ेकोस्लोबाकिया में राजनैतिक दलों की बुनियाद भी दो ही कारणों एर 
होती है एक तो राजनैतिक और आ्ागिक हितों का संघर्ष, दूसरे जात्तीय मेद-भाव | सन्‌ 
१६२६ ६० तक अधिकतर राजनैतिक दल जातीय मेदभावों पर बनते थे | ज़ेकोस्लोवाकिया 
राष्ट्र के जन्‍म के बाद की पहली आठ सरकारें सिफ़् ज़ेक और स्लोवाक जातियों के दलों 
के मेल से हो बनी थीं; क्‍योंकि जर्मन प्रजातंत्र के विरोधी ये श्रौर उन्हों ने सरकार से एक 
प्रकार का अ्रसइकार-सा कर रक्‍्खा था। सन्‌ १६२६ ई० से जर्मन असहकार छोड़ कर 
सरकार के काम में माग लेने लगे हैं और तबसे जो मंत्रि-मंडल बने हैं, उन सब में 
जातीय” बातों का विचार न रख कर सिफ़ राजनैतिक” बातों का विचार रखा 
गया है। 

ज़ेंकोसलोवाकिया राष्ट्र की उत्पत्ति से शव तक उस की राजनीति के रंग में कोई 
ऋंतिकारी फेरफार नहीं हुआ है। सन्‌ १६२४ में समश्विद की अवश्य बाढ़ आई थी 
और समष्टियादी दल की एकदम ताक़त बढ़ गई थी। मगर सन्‌ १६२६ ई० में फिर 
उन के विरुद्ध घारा बह उठी थी। “व्यवस्थापक-सम्मेलन' में 'कृषि-दल' के ४४, “राष्ट्रीय 
प्रजासत्तात्मक दल” के ४६, कैथौलिक दल के २४, समाजी प्रजातत्तात्मक फे ४३, 'राष्ट्र 
समाजवादी दल के ३४५, और 'स्लोवाफ दलों' के ४१ सदस्य थे। जर्मन और मेग्यार 
जातियों का असहकार के कारण एक भी प्रतिनिधि न था। सन्‌ १६२० ई० में पहली 
बाक़ायदा व्यवस्थापक सभा का चुनाव होने पर 'ज़ेकोल्लोबाक दलों” के १९२ सदस्य और 
“जमेन और मेग्यार दलों! के कुल ८र चुन कर आए ये। सिर्फ़ एक 'समष्टिवादी दल' 
का एक भी सदस्य नहीं था। सन्‌ १६२४ ६० के चुनाव में 'ज्ेकोस्लोबाक दलों” के १६४१ 
सदस्य चुन कर आए ये और 'जमंन और मेग्यार दलों' के कुल ७४ सदत्य | श्रौर 
धमष्टिवादी दल? के एक दम ४१ सदस्य चुन कर झा गए थे। सन्‌ १९६२६ के चुनाव में 
'ज़ेकोस्लोवाक दलों' के २०४ सदस्य और “जमंन और मेम्यार दलों! के ८६ रुदस्य चुन 
कर आए थे। “समस्टिवादी दल” से कम हो फर ३१ सदस्य रह गए थे। “ज्ेकोस्लोवाक 
दलों” में कृषिदत के ४६, “कैथौलिकों' के ४४, 'समाजी प्रजासत्तात्मक दल” के 
४३, और 'राष्ट्रीय समाज-वादियों' के १२ सदस्य ये । “जर्मन और मेंग्यार दलों' में 
कषिदल' के १६, 'कैथौलिकों' के १६, राष्ट्रीय दल” के १४, और 'समाजी प्रजाससात्मक 
दल” फे २१ सदस्य ये । 'जेकोस्लोबाकिया के सिफ़ एक 'समष्टिवादी दल” में सब जातियों 
के सदस्य होते हैं। जम॑न और मेग्यार दलों के सरकार में भाग लेने के बाद से दोनों 
जातियों के एक-से दल मिल कर एक होने लगे हैं । 


यूगोस्लाबिया की सरकार 
ताल +त-++++ _+ ५० 


राज-व्यवस्था 


पोलेंड और ज़ेकोस्लोबाकिया की तरह यूगोस्लाविया का नया राष्ट्र भी यूरोपीय 
जुद्ध के बाद धना है। यूगोस्लाविया में पुरानी सरबिया की रियासत आ जाती है, जो 
पहले स्वयं एक स्वतंत्र राजाशाही थी और जिस में लड़ाई के बाद क़रीय दुगना और क्षेत्र 
मिला कर नया यूगोस्लाबिया का राष्ट्र बनाया गया है। इस नए यूगोस्लाबिया शष्ट्र का 
सरकारी नाम 'िब, क्रोदस, और स्लोबेंस की रियासत” रखा गया है। सरबिया पर बहुत 
दिनों तक टर्का का अधिकार था। संगर दूसरी बाल्कन रियासतों की तरह सरविया 
भी सन्‌ १८७८ ई० में स्वाधीन हो गया था। मगर सरब्िया में बसी हुई जूगोस्लाव जाति 
की बहुत-सी संख्या सरब्रिया के बाहर आस्ट्रिया और हंगरी के साम्राज्य में भी फैली हुई 
थी। सरबिया के राजनैतिक नेता बहुत दिनों से श्रपनी बिखरी हुई जाति को मिला कर, 
एक बड़ा राष्ट्र बनाना चाहते थे। उन का यह उद्देश, बिना श्ास्ट्रिया-हंगरी का हेप्सवर्ग 
साम्राज्य टूटे पूरा होना अ्रशक्य था, और इस लिए हमेशा सरबिया और आस्ट्रिया में 
मनमुठाव रहा करता था। मित्र-राष्ट्रों ने अपने शत्रु आस्ट्रिया- गरी का साम्राज्य छित्त- 
भिन्न कर देने के इरादे से अपने लड़ाई के उद्देशों में 'स्लाव जातियों की स्वतंत्रता! का भी 
एलान किया था। इस एलान से सलाब जातियों की स्वाधीनता के श्रांदोलन को लड़ाई के 
ज़माने में बड़ी उत्तेजना मिली और मित्र-राष्ट्रों की विजय दोते ही बिलरी हुई दक्षिण 
यूरोप की सारी स्‍लाव जातियों का आखिरकार एक 'सबं, क्रोदस, और स्लोवेंस का राष्ट्र 
बना ही दिया गया | 
इ्र४ ) 
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सरबिया का राजनैतिक इतिहास, सन्‌ १८३० ई० से के कर सन्‌ रेधछद८ ईैंए... 
तक, राज-व्यंपस्थाएं बनने थ्ौर मिटने, निरंकुश राजाओं के राजत्याय और छत्लों और 
वुर्किस्तान की अधीनता से मुक्त होने के प्रयक्षों की तथा ग्रंत में सन्‌ १८७८ ई० में 
स्वाधीनता प्राप्त कर लेने की एक लंबी भूल-मुलैयों की कहानी है। सन्‌ श्थषल ई० में 
सरबिया को इतिदास में पहली बार एक ऐसी राज-व्यवस्था दी गई थी, जिस के झनुशार 
सरकार के मंत्रियों को व्यवस्थापक-सभा को जवात्रदार माना गया था| मगर यह राज- 
व्यवस्था बहुत दिनों तक कागाज्ञ पर ही रही; अमल में नहीं आई । सन्‌ १६०३ ६० में 
इस राज-व्यवस्था को अमल के लिए पुनर्जीवित किया गया था| पिछली लड़ाई में त्शाव 
जातियों को गुलामी में जकड़े रखने वाले हप्सवर्ग साम्राज्य के टूटते ही, नवंबर सन्‌ 
१६१८ ई० में स्‍लाव जातियों के क्रोशिया, सलावोनिया, अल्थानिया, इस्ट्रिया, श्रोस्निया, 
हज़ेंगोविना, दक्षिण हंगरी, सरब्िया और मोटेनीमो से श्राने वाले प्रतिनिधियों की एक 
सभा में इन सब भाथों के मिल कर एक हो जाने श्रौर एक स्वाधीन राष्ट्र बन जाने की 
पोषणा कर दी गई थी | इस नई संघ का केंद्र सरग्रिया की रियासत थी । फ़ौरन ही 
चुनाव कर फे व्यवस्थापक-सम्पेलन बढ) लेना संभव नहीं था, इस लिए इस, 'संघ' की 
सरकार का काम फ़िलद्दाल सरबतिया की सरकार को सौप दिया गया था और वहीं इस 
कमज़ोर, श्रसंगठित “राजनैतिक सब” का एक साल तक काम चलानी रही। भगर यह 
अव्यवस्थित द्वालत बहुत दिनों तक नहीं चल सकती थी। अस्त, सारी कठिनाइयों का 
सामना करते हुए सन्‌ १६२० ६० में एक “व्यवस्थापक-सम्मेलन! के चुनाथ् का प्रबंध 
किया गया | नवंबर सन्‌ १६२० ई० में इस नए राष्ट्र के विभिन्न भागों से ४२० प्रति- 
निधि चुन कर ञ्रा गए। इन प्रतिनिधियों में करीब श्रापे गरम दल! और 'प्रजासत्तात्मक 
दल! दो दलों के सदस्य थे । बाक्की दूसरे छोटे-छोटे दलो के लोग थे, जिन में 'कोशियन 
किसान दल” और 'क्रोशियन राष्ट्रीय दल” बड़े दल थे । 

व्यवस्थापक-तम्मेलन के सामने राज-व्यवस्था गदने के संबंध में खास प्रश्न 
यह था कि वह संघीय तिद्धांत पर रची जाय या केद्रीयता के सिद्धांत पर | दोनों पद्मों के 
लिए काफ़ी राय थी, मगर इटली की नजर इस नए. राष्ट्र के कई भागों पर द्ोने से सब 
के मन में एक-सा डर बैठा हुआ था। अस्त, केंद्रीयता के एक मुख्य पक्षपाती एम० एम० 
पैशिच से सन्‌ १६२१ ई० में मंत्रि-मंडल रचने की प्रार्थन की गई। डाक्टर लाज़ार 
मार्कोबिश की अध्यक्षता में सम्मेलन की एक खास उपसमिति को राज-तयवस्था तैयार 
करने और राजव्यवस्था से संबंध रखने वाले सारे प्रश्नों पर विचार और निश्चय करने 
का अधिकार दे दिया गया। छः मह्दीने के अंदर ही इस समिति की बनाई हुई राज- 
व्यवस्था तैयार दो कर व्यवस्थापक-सम्मेलन में मंजर भी दो गईं। इस राज-व्यपस्था में 
बहुत-सी खास बरतें हैं, मगर सब से ख़ास बात यह है कि व्यवस्थापक-समा की सिफ़़ 
एक ही समा है । यूगोस्लाविया राष्ट्र बहुत-से बिखरे हुए मार्गों से बनने के कारण, 
व्यवस्थाफक-सभा की दो सभाओं की इस राष्ट्र के लिए खास ज़रूरत होनी चाहिए 
थी, जिस से कि एक सभा में राष्ट्र की प्रजा के प्रतिनिधि और दूसरी में विभिन्न 
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संयुक्त चेत्ों के प्रतिनिधि रह सकते ये। मगर न जाने क्‍यों ऐसी व्यवस्था नहीं 
की गई | विभिन्न क्षेत्रों की सरकारों के प्रचलित क्वानूनों और शान के ढंगों को 
मिला कर इस राज-व्यवस्था में एक करने का भी प्रयत्व किया गया है। राष्ट्रीय 
एकता का प्रचार करने के लिए राज-व्यवस्था में तय की हुई शिक्षापद्धति तक में शष्ट्रीय 
एकता पर ज्ोर दिया गया है | राज-व्यवस्था मंज़र हो जाने के बाद व्यवस्थापक-सम्मेलन 
ही यूगोस्लाविया की पहली व्यवस्थापक-समा बन कर काम चलाने लगा था। 
राजाशझाही--इस राज-व्यवस्था के अनुसार यूगोस्लाविया में वैध", व्यवस्थापकौ* 
और मौरूसी राजाशाही है। कानून, शासन और न्याय दृत्यादि के संबंध की सारी सत्ता 
और श्रधिकारों का जन्मदाता राजन्नत्र माना गया है। राजणछुत॒ और यूगोल्लाविया की 
ध्यवस्थापक-सभा को, जिस को र्कृपस्टीना कहते हैं, क्रादून बनाने का अधिकार माना 
गया है, और राजछज्न और मंत्रियों को शासन का अधिकार है | न्याय-शासन राजा के 
नाम पर होता है । दूसरे देशों से संबंध के लिए राजा ही राष्ट्र का प्रतिनिधिस्वरूष होता 
है। वही युद्ध की घोषणा करता और संधि करता है | दूसरे किसी देश पर हमला करने 
के लिए अवश्य स्कृपस्टीना की मंक्री ले लेने की ज़हूरत होती है, मगर यूगोस्लाविया पर 
इमला होने पर, बिना किसी इजाज़त और मंज़्री के, फ़ौरन राजा के नाम पर युद्ध की 
घोषणा की जा सकती है। राज की दूसरे राष्ट्रों से की हुई संधियों के लिए भी आम तौर 
पर स्कूपस्टीना की मंज़ुरी को ज़रूरत होती है, मगर जिन राजनैतिक समझौतों के अ्रनुसार 
यूगोस्लाविया की ज़मीन किसी दूसरे के कब्ज़े में न चली जाती हो, या उस पर से किसी 
दूसरे राष्ट्र की सेनाएं न गुज़रती हों, उन समझौतों को करने के लिए राजा को व्यवस्था 
पक-सभा की मंज़्री लेने की ज़रूरत नहीं होती है। व्यवस्थापफ-सभा को खोलने, स्थगित 
करने और भंग करने के, राजा के एलानों पर, उस विभाग फे जयाबदार मंत्री के सही की 
ज़रूरत होती है, जिस का यह काम होता है | व्यवस्थापकन्सभा में मंजर हो जाने वाले 
कानून को अमल के लिए. एलान न करने का श्रघिफार राजा को नहीं होता है । 
व्यवस्थापक-सभा--यूगोसलाविया की स्यवस्थापक-सभा को 'स्कूपस्‍्टीना' कहते 
हैं। उस की सिर्फ़ एक ही सभा होती है। जिस में ३१३ प्रजा के चुने हुए प्रतिनिधि होते 
हैं। इन प्रतिनिधियों को २१ वर्ष के ऊपर के सारे मर्द नागरिक, अनुपात-निर्वाचन के 
अनुसार चार साल के लिए चुनते हैं। सभा के लिए उम्मीदवारों की कम से कम तीस वर्ष 
की उम्र होने की शर्त रक्‍्ली गई है। सभा की सालाना बैठकों के तिवाय विशेष बैठके 
भी द्ोती हैं। मसबिदे सभा में पेश हो जाने के बाद, सभा की उपसमभितियों के पास विचार 
के लिए मेजे जाते हैं। उपसमितियों में से वापित झा जाने पर फिर उन पर सभा में 
तफ़्सीलवार विचार होता है। यूगोस्लाविया में जाति-मेद का बहुत ज़ोर होने के कारण 
यहां की व्यवस्थापक-सभा में, अरनों पर निष्पत्ष विचार न हो कर आमतौर पर जाति-मेद 
के बिचार से ही चर्चा होती है, जिस का नतीजा यह होता है कि सभा और सरकार में 
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हमेशा सना सनी रहती है, मंत्रि-मंडल जल्दी-जहदी टूटते और बनते हैं और किठी' 

पर छाज्छी तरह विचार नहीं हो पाता हैं। बज संशोधन का प्रस्ताव पेश करने 
का अधिकार राजा और व्यवस्पापक-सभा दोनों को होता है। राजा की तरफ़ से संशोधन 
का पत्ताव आने पर व्यवस्थापक-सभा भंग हो जाती है ओर नया चुनाव होता है |. व्यव- 
स्थापक-सभा में से ही संशोधन का प्रस्ताव उठने पर, उस प्रस्ताव पर साधभारश मखंविदों 
की तरह विचार होता हे और सारे सदस्यों की $ संख्या के मतों से प्रस्ताव मंज़्र होने पर 
व्यवस्थापक-सभा मंग हो जाती है और नया चुनाव होता है। नई चुन कर थाने वाती 
व्यवस्थापक-सभा में दोनों हालतों में संशोधन के प्रस्ताव की झआासिरी मंज़री के लिए शारे 
सदस्यों की बहुसंख्या की ज़रूरत होती है हु 


कार्यकारिणी--यूगोस्लाबिया की सरकार की एक और विचित्र बात यह है 
कि मंत्री, राजा और ,व्यवस्थापक-सभा दोनों, जवाबदार माने गए हं। मधान मंत्री और 
क़रीब चौदह मंत्रियों का मिला कर एक संत्रि-मंडल होता है, जो राजा के नीचे काम करता 
है और जिस को राजा ही नियुक्त करता है । प्रभान मंत्री की नियुक्ति मी राजा ही करता 
है । व्यवस्थापक-तमा, मंत्रियों पर, गैर क्वामूती कारंबाई के लिए, एक खास राष्ट्रीय भ्रदा- 
लत के सामने मुकदमा चला सकती है। मंत्रियों को काबूनों के अमल के लिए फ्रमाब 
निकालने का अधिकार भी दोता है; मगर उन के इस अधिकार पर व्यवश्थापक-सभा को 
नियंत्रण रहता है और सभा के बनाए हुए इस संबंध के क्रायून।की सीमा के अंदर ही वह 
फ़रमान निकाल सकते हैं। 

स्थानिक शासन और न्‍्याय-स्थानिक शासन पांतों, ज़िलों और कम्यूनों 
द्वारा चलाने की सुंदर व्यवस्था की गई है। म्रांतों को स्वाभाविक, तामाजिक और 
आ्रार्थिक विशेषताओं की बुनियाद पर बनाने और आठ लाख की आबादी से ऋषिक को 
कोई प्रांत दरगिज़ न बनाने की शर्त भी राज-व्यवस्था में रक्‍्खी गई है| केंद्रीय सरकार, 
केंद्रीय शासन चलाने भर यह देख-रेख रखने के लिए कि प्रांतिक अधिकारी बाकायदा 
और राज-व्यवस्पा के ध्ानुसार चलते हैं, हर प्रांत में एक-एक गवर्नर रखतो है। ब्निलों 
का स्थानिक शासन वहां की चुनी हुई स्थानिक संस्थाएं करती हैं । 

अधिकारियों के झ्रपस के कंगड़े और अधिकारियों झौर नागरिकों के कशड़ों 
का प्रैसला करने के लिए 'शासकी अंदालतें' होती हैं। उाधारण न्याय का शाहव 
साधारण अदालत करती हैं, जिन के न्यायाधीश हर प्रकार से स्वाधीन होते हैं । इर ज़िशे 
के मुख्य नगर में एक अदालत होती है, जिस में पहले मकदमे जाते हैं। यहां से अपील 
अदालत? में झपील जा सकती है। अपील की अदालतें देश मर में चार हैं, जिनके 
बार अलग-झलग चेत्र हैं। भपील की श्रदालतों की झपीले भी बड़ी अदालतों में जा 
सकती हैं , 'बड़ी झदालतें! देश भर में तीन हैं, जिन के तीन देर हैं। बेशग्रेड मत में 
ब्वापारी कड़ों के लिए. एक “व्यापारी अदालत' भी है । उरविया, मेसीडोनिया और 
मांटीलेप्रों में 'घार्मिक अदाशें' भी हैं जिन में उनातन रीति से विवाह करने वालों के 
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बलाक़ के झगढ़े तय होते हैं। क्योंकि इन तीन प्रांतों में 'सिबिल मैरेश” जावज़ नहीं 
मानी जाती है । दूसरे प्रांतों में तलाक के ऊगड़ों का फैसला साधारण दीवानी की श्रदा- 
लतों में होता है | यूगोल्लाविया में अपराधियों को अधिक से अधिक फाँसी या बीस वर्ष 
की सस्त सज़ा दी जा सकती है । 


दलवबंदी और सरकार-दुर्भाग्य से यूगोस्लाबिया की नई राज-व्यबस्था के 
प्रारंभ से ही यूगोस्लाविया में जाति-मेद की बड़ी कलद्द रही । यहां तक कि जातिगत ऋगड़ों 
और क्रोशिया के लिए खराज्य आंदोलन के कारण व्यवख्थापकी सरकार का चलना तक 
यूगोस्लाविया में नामुमकिन दो गया। मंत्रि-मंडलों को चुनने और उन को फ्रायम रखने 
में तो शुरू से ही बड़ी कठिनता रहती थी। मगर सन्‌ १६२८ ई० में व्ववस्थापकन्सभा के 
भवन में ही क्रोशियन नेताओं का वध हो जाने के बाद से, क्रोशिया के प्रतिनिधियों ने 
व्यवस्थापक-सभा का वहिष्कार कर दिया श्रौर एलान कर दिया कि, “जब तक क्रोशिया 
को क्रानून बनाने और शासन करने की पूरी आ्राज़ादी नहीं मिल जायगी, तब तक क्रोशिया 
के प्रतिनिधि यूगोस्लाविया की व्यवस्थापक-सभा में कदम नहीं रखेंगे |” 

सन्‌ १६२६ ई० में राजा ने एक घोषणा मिकाली कि “अब राजा और प्रजा फे 
बीच में कोई चीज्ञ न रहेगी । मैंने निश्वय किया है कि र८ जून, सन्‌ १६२१ की 
राज-व्यवस्था पर अब से अमल नम होगा। अस्त, आजकल इस राष्ट्र की श्रवस्था बड़ी 
झनिश्चित है। राजनैतिक दलों को काम करते की खतंत्रता नहीं है। उन को भंग कर 
दिया गया है। शाही फ़रमान ही क्रादून समके जाते हैं ।”” ३ अक्टूबर, सन १६२६ के 
पक फरमान के अश्रनुसार हस राष्ट्र का नाम सब्स, क्रोद्स और स्लोवेंस की रियासत? के 
बजाय “यूयोस्लानिया रियासत” एलान कर दिया गया है, जिस से राजा के केंद्रीय 
अधिकार को ही क्रायम रखने के मज़बूत इरादे का पता चलता है। दूसरे एक फ़रमान 
में 'राष्ट्र की रक्षा के विचार से? अस्तबारों और राजनैतिक संस्थाओं की श्राज़ादी बिल्कुल 
कम कर दी गई है । नए मंत्रि-मंडल में ओट जाति के लोगों ने भी भाग लिया है। न 
मास्यूम आगे इस सरष्ट के भाग्य में क्या है। 
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राज-व्यवस्था 


रूमानिया का राष्ट्र भी यूगोस्लाविया की तरह लड़ाई के बाद बनने बाला 
बिल्कुल नया द्वी राष्ट्र नहीं है। मगर हां, लड़ाई के बाद इस राष्ट्र में बेस्सारेविया, 
ब्यूकोविना और ट्रांसलवानिया की ज़भीन मिल जाने से यह राष्ट्र लगभग दुगुना हो गया 
है, और उस की सरकार की भी कायापलट दो गई है। रूमानिया में पुरानी सन्‌ १८६६ की 
यनी हुई राज-व्यवस्था जिस का सन्‌ औै८७ए८ और श्८८४ ई० में दो बार संशोधन भी 
हुआ था सन्‌ १६२३ तक क्रायम थी। उस के अनुसार रुूमानिया में राजाशाही थी जो 
जयाबदार मंत्रियों के द्वारा राजकार्य चलाती थी। दो सभाओं की एक व्यवस्थापक-सभा 
थी। प्रतिनिधि-सभा? को माल और शिक्षा की बुनियाद पर मताधिकार प्राप्त मतदारों 
के तीन वर्ग चुनते थे। दूसरी सभा 'दिनेट! को बड़े मालदार मतदारों के दो 
वर्ग चुनते थे। मगर लड़ाई के बाद रूमानिया का राष्ट्र दूथना हो जाने पर भा 
सन्‌ १६२३ ६० में रूमानिया के नए विस्तृत राष्ट्र के लिए नई राज-व्यवस्था बनाई 
गई थी। 

कार्यकारिशी--इस नई राज-ब्यवस्था के श्रनुसार भी रूमानिया में भौकूसी 
राजाशादी फ़ायम है जो राज-व्यवस्था में दिए गए झपने श्रघिकारों का एक व्यवत्थापक- 
समा को जवाबदार मंत्रि-मंडल के द्वारा प्रयोग करती है। गजा दूसरे राष्ट्रों से राजनैतिक 
समसौंते कर सकता है। मगर जिन सममौतों से राष्ट्र के व्यापार और जल-पर्यग्न" 
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इत्यादि पर असर पड़ता है, उन के लिए व्यवस्थापक-सभा की मंज़्री की ज़रूरत द्ोती है। 
राज-व्यवस्था के अनुसार, राज-व्यवस्था में दिए गए. अधिकारों के अतिरिक्त राजा फो और 
कोई अधिकार नहीं द्वोते हैं | 

मंत्रिमंडल व्यवस्थापक-सभा को जवाबदार होता है। मगर मंत्रि-मंडल के 
सदस्य व्यवस्थापक-सभा के बाहर से भी लिए जा सकते हैं। मंत्रि-मंडल के वे सदस्य जो 
व्यवस्थापक-सभा के सदस्य नहीं दोते हैं, समा फी चर्चाश्रों में भाग ले सकते हैं, मगर 
सभा में मत नहीं दे सकते हैं | कम से कम एक मंत्री भी सभा में हाज़िर न द्वोने पर किट्टी 
प्रकार की चर्चा सभा में नहीं चल सकती है। मंत्रियों की व्यवस्थापक-सभा के प्रति 
जवाबदारी का राज-व्यवस्था में ज़िक्र नहीं है। मगर इंगलेँंड की तरह रिवाज के अनुसार 
उन को सरकार के सारे कामों के लिए व्यवस्थापक-सभा के सामने जवाबदार माना जाता 
है और उन की इस जवाबदारी से राजा उन को बचा नहीं सकता है | 


व्यवस्थापकस भा--क्वानून बनाने की सत्ता राजा और व्यवस्थापक-सभा की 
दोनों समाओों--'प्रतिनिधि सभा? और “सिनेट” में होती है | इन तीनों की 0रफ़ से क्लानूनी 
मसविदे विचार के लिए पेश किए जा सकते हैं । बिना तीनों की मंज़्री के कोई मसविदा 
कानून नहीं बन सकता है | रूमानिया की राज-व्यवस्था की एक विशेषता यह है कि 
व्यवस्थापक-सभा में मंज़र हो जाने वाले क्ानूनों को, राजा के बजाय, न्याय-सचिव 
श्रमल के लिए एलान करता है । दोनों सभाएं जाँच-पड़ताल, पूछ-ताछ और अर्ज़ी के 
द्वारा सरकार के शासन पर हुकूमत रखती हैं । 


प्रतिनिषि-सभा के सदस्यों का चुनाव, २१ वर्ष के ऊरर के सारे नागरिक, 
अनुपात-निर्वाचन की पद्धति के अनुसार करते हैं। रूमानिया में, खिटज़रलेंडः के कुछ 
भागों की तरह, मतदारों के लिए चुनाव में अपने मत का प्रयोग करना क्ाबूनन अनिवार्य 
दोता है | 'प्रतिनिधि-सभा” के उम्मीदवारों की उम्र कम से कम २५ वर्ष की दोनी चादिए। 
'सिनेट में दो प्रकार के सदस्य होते हैं--एक चुने हुए और दूसरे अपने अ्रधिकारों और 
पदों के कारण । चुने हुए सदस्यों के एक भाग को ४० वर्ष फे ऊपर के मतदार उसी ढंग 
पर चुनते हैं, जिस प्रकार प्रतिनिधि-सभा के सदस्य चुने जाते हैं। दूसरे एक भाग को, 
एक डिपार्टमेंट" के लिए एक सदस्य के हिसाब से, सारे स्थानिक सभाओं के सदस्य 
चुनते हैं । तीसरे एक भाग को व्यापारी, उद्योगी, मज़दूरों और कृषि-संस्थाओं के खास 
तौर पर बनाए गए छः क्षेत्र अलग-अलग अपनी बैठकों में चनते हैं। चौथे एक भाग 
को विश्वविद्यालयों के अध्यापक, हर विश्वविद्यालय के लिए एक सदस्य के हिसाब से 
चुनते हैं। अपने अधिकारों और पदों के कारण 'सिनेट” के सदस्य बन कर बैठने वालों 
में ऊँचे धार्मिक संस्थाओं के अधिकारी, विद्वान संखाओं के सदस्य, गत प्रधान मंत्री 
और धारा-सभाओं के अध्यक्ष और कछ पेंशनयाफ़्ता जेनरल होते हैं। मगर इस सब 
सदस्यों की उम्र कमर से कम चालीस वर्ष होने की शर्त होती है । 
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सरकार और व्यवस्थापक-सभा के सदस्यों के मसपिदे तैयार करने और क्वाूनों 
का क्रम ठीक रखने के लिए सभ्रा की एक 'घारा समिति! भी होती है। आाय-व्यय संबंधी 
मसविदों को छोड़ कर और सारे मसबिदों पर इस समिति की पहले राय ली जाती है। 
राज-त्यवस्था के संशोधन के प्रस्ताव भी राजा या दोनों सभाओं में से किसी सभा की 
श्रोर से उठ सकते हैं । संशोधन का प्रस्ताव पैश होने पर पहले दोनों सभाएं, अलग- 
अलग अपनी बैठकों में, सारे सदस्यों की बहुसंख्या से, यंद् निश्चय करती हैं कि उत्त 
संशोधन के प्रस्ताव की ज़रूरत है या नहीं। उस को ज़रूरत के बारे में दोनों सभाओं का 
एकमत हो जाने के बाद दोनों सभाओं के सदस्यों का एक 'मिश्रित कमीशन! उस संशोधन 
का रूप तय कर के सभा में पेश करता है। उस संशोधन को दोनों सभाओं में अलग- 
अलग पंद्रह दिन के अंतर से दो-दो बार पढ़ा जाता है। फिर दोनों सभाओं की एक 
सम्मिलित त्रैठक में दोनों समाओ्रों के कम से कम दो तिहाई सदस्यों की दाज़िरी और दाज़िर 
सदस्यों की दो तिहाई संख्या के मतो से उस संशोधन का आ्राखिरी रूप निश्चय होता है। 
इस के बाद दोनों समाए भंग हो जाती हैं. और नया चुनाव होता है। नई चुन कर भ्राने 
बाली सभाएं श्रौर राजा मिल कर फ़िर उस संशोधन पर विचार करते हैं और इन सभाओं 
में फिर उस को मंजर करने के लिए दोनों सभाओं के दो तिहाई सदस्यों की शाज़िरी और 
ह्ाज़िर सदस्यों की दो तिहाई संख्या के मतों की ज़रूरत द्ोती है। इन बाहियात भूल- 
भुलैयों में से राज-व्यवस्था के बड़े आवश्यक श्र बहुत थोड़े संशोधन ही सफलतापूर्वक 
निकल पाते हैं । 

स्थानिक शासन और न्याय--प्रारंभ में स्थानिक शासन भी बिल्कुल केंद्रीय 
सरकार के ही हाथों में था। मगर अ्त्र स्थानिक शासन के प्रबंध में सुधार हो 
गया है और स्थानिक संस्थाओं को स्थानिक शासन के बहुत कुछ अधिकार दे दिए 
गए हैं | 

रूमानिया की सब से बड़ी 'राष्टीय श्रदालत' के नीचे बारह अपील की भ्रदालतें, 
हर ज़िले के लिए एक अदालत और हर तहसील और कस्बे के लिए एक-एक मजिस्ट्रेट की 
अदालतें होती हैँ | सब से बड़ी श्रदालत सिर्फ़ इस बात पर विचार करती है कि भ्रमियोगों 
के विचार में क़ानून का पालन हुआ है कि नहीं। 


राजनैतिक दुल--बड़ी जागीरों श्रौर ज़मीदारियों के सन्‌ १६१६ ई० में टूट 
जाने पर और सवंताधारण को मताधिकार मिल जाने पर पुराना “अनुदार दल” हूट गया 
था । मगर पुराने “उदार दल? पर किसानों के गरम दल श्रौर समाजवादी दल के इमलों 
के कारण वह दल लड़ाई के बाद 'अनुदार दल” बन गया था, यह दल श्मीर व्यापारियों 
और साहूकारों का दल होने से उस को उन्हीं दितों का अधिक छ्याल रहता है भ्ौर इसी 
लिए वह पुरानी मर्यादाओं को क्रायम रखने का पक्पाती है। खेती-बारी के ह्वितों से संबंध 
रखने बाला दूसरा एक 'राष्ट्रीय कृषि-दल” है | रूमानिया की ८० फ्री सदी आबादी किसानों 
की होने और सारे देश की ज़मीन का लगभग ८४ फ्री सदी माग छोटे-छोटे किसानों के 
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हाथ में होने से इस दल का रूमानिया में सब से अधिक ज़ोर है। इस दल का राजनैतिक 
कार्यक्रम उदार है और आधिक कार्य-क्रम में देश की द्वालत के अनुसार “सहकारी कार्य- 
क्रम का पत्तपाती है। 

उदार दल से मिलता-ज़ुलता पुरानी तबियत का एक दूसरा 'लोकदल!' भी है। 
सबदल मंत्रि-मंडल का बनना असंभव द्वोने पर राष्ट्रीय उदार दल के हाथ में सरकार की 
बागडोर सन्‌ १६२७ ई० में आ गई थी। मगर रूमानिया के राजा फ़र्डनेंड के मर जाने 
के बाद उत्तराधिकारी राजकुमार करोल के एक स््रीको ले कर देश से भाग जाने और 
रूमानिया के तरछत पर न बैठने के कारण राज्य का काम चलाने के लिए जो राज्य- 
प्रतिनिधि क्रायम हुआ था, उस ने “उदार दल? के मंत्रि-मंडल को बर्खात्त कर दिया था 
और सरकार की बाग़डोर "राष्ट्रीय कृषि-दल? को सौंप दी थी, दूसरे चुनाव में 'उदार दल!” 
की जिस के द्वाथ में लड़ाई के बाद से बराबर रूमानिया की सरकार की बागडोर रही थी, 
भयंकर द्वार हुई थी और राज्य-प्रतिनिधि का 'उदार दल” के हाथ से सरकार ले लेना प्रजा 
अत के श्रनुसार साबित हुआ । मगर जून सन्‌ १६३७ ई० में राजकुमार करोल के रूमा- 
निया लौट आने और तस्त पर बैठ जाने के बाद रूमानिया के राजनैतिक दलों में बड़ी 
गड़बड़ मच गई । हर राजनैतिक दल में राजा करोल के पतक्पातियों और विरोधियों के दो 
गिरोह बच गए, थे । राष्ट्रीय कृषि-दल” की बहुसंख्या करोल की समर्थक थी। मगर क्ृषि- 
दल के भीतरी ऋगड़ों और श्राथिक संकटों में फँस जाने से कृषि-दल के मंत्रि मंडल को 
अक्टूबर सन्‌ १६३० ई० में इस्तीफ़ा रख देना पड़ा था, फिर भी 'कषि-दल' का ही एक 
दूसरा मंत्रि-मंडल बनाया गया । मगर उस को भी ८ अ्रप्रैल, सन्‌ १६३१ ६० को इस्तीफ़ा 
दे देना पड़ा | अ्रंत में प्रोफ़ेतर की अध्यक्षता में १९ अश्रप्रेल को सब दलों से सदस्यों को 
ले कर एक 'संयुक्त सरकार! बनाई गई थी | 

रूमानिया के मुख्य राजनैतिक दलों में एक 'उदार दल” है जिस का ऐतिहापिक 
और आर्थिक दृष्टि से मज़बूत संगठन रहा है श्रौर जिस फे हाथ में लड़ाई के बाद से सन्‌ 
१६२८ ई० तक लगातार सरकार की लगाम रही थी। दूसरा एक 'लोकदल' है जो सन्‌ 
१६२० ईं० तक मुख्तलिफ्‌ विचारों के लोगों की एक सघ की तरह था, सन्‌ १६२० ई० के 
बाद से वह एक बाक़ायदा दल बन गया है। तीसरा 'राष्ट्रीय कृषि-दल” है जो लड़ाई के 
बाद बने हुए 'किसान-दल” और ट्रांसलवेनिया के 'राष्ट्रीय वादियों' के मेल से बना था | 
चौथा एक “राष्ट्रीय दल” है जो राष्ट्रीय कृषि-दल से मिलने का विरोधी होने से अलग एक 
छोटा-सा दल बन कर रह गया है। पाँचवां रूमानिया के सारे समाजवादियों का एक 
समाजवादी दल' है। मगर इस दल का एक भी सदस्य व्ययस्थापक-सभा में नहीं है। 
छुटा एक ईसाई रक्ुण-संघ दल” है जिस का (राष्ट्रीय प्रजासत्तात्मक दल” के नाम से 
सन्‌ १६०७ ई*० में जन्म हुआ। सातवां एक जर्मन लोगों का “जर्मन ब्यवस्थापकी दल' 
है। इंयरी ओर बलगेरिया की ऋल्प-तंख्या जातियों के भी मेग्यार दल” और “बलगेरियन 
इल” नाम के दो छोठे-छोटे दल हैं । 





टकी की सरकार 
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राज-व्यवस्था-- हमारे मद्दाद्वीप एशिया को यूरोप से मिलाने बाले एशिया के 

यूरोप की सीमा पर द्वारपाल ठकीं की सरकार की भी लंद्राई के बाद बिल्कुल सुरत 
बदक्ष गई है। ठुर्क लोगों ने एक ज़माने में अपनी तलवार के ज़ोर से ठकी साम्राज्य 
मध्य यूरोप और मिश्र तक फैला लिया था, मगर बाद में टर्की के सुल्तानों को हरम 
ओर दस्तरख्तानों से ही फ़ुरसत न रहने के कारण और यूरोप के ईसाई राष्ट्रों के भयंकर 
हमलों और कूट राजनीति के कारण तथा अपने घरेलू कगड़ो और दगाब्राज़ियों के कारण 
टर्की की हालत इतनी कमज़ोर हो गई थी कि यूरोप के राष्ट्रों मे उस का नाम “यूरोप 
का बीमार! पड़ गया था । लड़ाई के ज़माने तक इस साम्राज्य की सरकार निरी सुल्तान- 
शाही अथात्‌ निप्रट राजाशाही थी। यूरोपीय राष्री के ज़ोर डालने पर दर्की के 
सुल्तान अब्दुलहमीद द्वितीय ने सन्‌ १८७६ ई० में श्रपने देश के लिए एक राज-व्यवस्था 
का एलान किया था। इस राज व्यवस्था के श्रनुसार टर्की में श्राजन्म नियुक्त सदस्यों 
की 'सिनेद” और प्रजा के चुने हुए प्रतिनिधियों की 'प्रतिनिषि-सभा?, दे। सभाश्रों की एक 
व्यवस्थापक-सभा कायम की गई थी | व्यवस्थापक-सभा की पहली बैठक भी १६ मार्च, 
सन्‌ एृ८७७ ६० हुई थी, मगर उसी साल टर्की और रूस का युद्ध छिड़ जाने के कारण 
बाद में व्यवस्थापक-उभा की बैठक बंद कर दी गई और फिर सन्‌ १६०८ ई० में “नो 
जवान तुक दल? ने टकों में क्रांति कर के सुल्तान श्रब्दुलदमीद को तख़न से उतार दिया 
था, और पुरानी राज-व्यवस्था पर सरकार को श्रमल करने के लिए मजबूर कर दिया 
था। दूसरे साल इस राजल्‍ूयवस्था में संशोधन भी हुआ था; मगर सरकार में फिर भी 
[ रेहे३ 
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लड़ाई के ज़माने तक निपट निरंकुशशाही ही चलतो रही और 'प्रतिनिषि-सभा' का 
सरकार पर कुछ क़ादू नहीं था | 

मगर यूरोप की लड़ाई में जर्मनी के साथ ह्वी ठकीं की कमर टूट जाने पर मित्र- 
राष्ट्रों से संधि करने में सुल्तान ने जो कमज़ोरी दिखलाई और उन को जो-जो बेहजज़तियां 
सहनी पड़ीं, उस ने तुर्के' के दिलों में एक झ्राग लगा दी। स॒ल्तान की मित्र-राष्ट्रों से की 
हुई सन्‌ १६१६ ६० की 'सेत्र की संधि! को तुर्के ने मंज़र नहीं किया | उन्हों ने मुस्तफ़ा 
कमाल पाशा की अध्यक्षता में श्रंगोरा को अपना केंद्र बना कर टर्की की स्वाधीनता क्रायम 
रखने के लिए ऐसी भयंकर लड़ाई की कि आखिरकार मित्र राष्ट्रों को मजबूर होकर 
टर्की के राजनैतिक नेताओं से लूज्ञान में सन्‌ १६२२-२३ ई० में एक दूसरी संधि 
करनी पड़ी, जिस के श्रनुसार कुस्तुनतुनिया और य्स पर तुर्कों का अ्रधिकार क्वायम 
रहा । जिस समय तुके श्रपनी इस्ती क्रायम रखने के लिए. जान हथेली पर रख फर लड़ 
रहे थे, उसी समय उन के नेता मुस्तफ़ा कमाल की ओर से सन्‌ १६०८ ई० की राज- 
व्यवस्था के अनुसार जो व्यवस्थापक-सभा बनी थी, €छस के सदस्यों को पश्रंगोरा में मिलने 
के लिए बुलावा भेज दिया गया था | इस सभा ने एकत्र हो कर अ्रग्रैल सन्‌ १६२० ईै० 
में 'रशिया माहनर की राष्ट्रीय टर्की सरकार! को तुके जाति की प्रभुता का 'एक मात्र 
प्रतिनिधि! एलान कर के सुल्तान की सरकार और ,कुस्तुनत॒निया में बैठने वाली व्यवस्था- 
पक-सभा को तुर्के' की सरकार न होने का एलान कर दिया | फिर नवंबर सन्‌ १६२२ ई० 
में इसी समा ने सुल्तान को टर्की की गद्दी से उतार देने, तु्क साम्राज्य के खत्म 
हो जाने और उस के द्वाथों में नए 'तुक॑ राष्ट्र! की स्थापना होने का एलान किया | बाद 
में इस सभा ने अंगोरा में बैठ कर २६ अ्रक्टूबर सन्‌ १६९२३ को पुरानी ठककी की राज- 
व्यवस्था में इतने फेर-फार किए कि उस को बिल्कुल बदल कर नया ही बना दिया। नए 
तुकक राष्ट्र को 'प्रजातंत्र! धोषित कर के इसी समा में मुस्तफ्ा कमाल को नए प्रजातंत्र 
का प्रमुख घोषित कर दिया गया। बाद में सन्‌ १६२४ ई० में इस राज-व्यवस्था की फिर 
पुनंघ्ठना कर के उस को बिल्कुल “यूरोपीय सरकारों” के स॑ंचे में ढाल दिया गया । 

व्यवस्थापक-संभा--नए तक प्रजातंत्र की ज्यवस्थापक-सभा को “बड़ी राष्ट्रीय 
सभा”* के नाम से पुकारते हैं| यूगोस्लाविया की तरह इस व्यवस्थापक-समा की भी एक 
ही सभा होती है, जिस को क़ानून बनाने और का्येकारिणी की सारी प्रभुता होती है। 
अठारह वर्ष के ऊपर के दर तुक॑ नागरिक को राष्ट्रीय सभा के चुनाव में मत देने और तीस 
वर्ष से ऊपर के हर तुक मतदार को राष्ट्रीय सभा फे लिए. उम्मीदवार द्ोने का हक़ होता 
है । तमा का चुनाव चार साल के लिए किया जाता है और उस की आम तौर पर साल 
में एक बार बैठक दोती है, मगर साल भर में चार मास से अधिक सभा की बैठक बंद 
नहीं रह सकती हैं और इस चार मास की छुट्टी का कारण राज-पध्यवस्था में 'सदस्यों को 
अपने चुनाव के छेत्रों मं जा कर सरकार पर हुकूमत करनेवाली शक्तियों को संगठित 
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करने और आराम और तफ़रीह का मौका देना? बताया गया है।सभा के सदस्यों के 
पाँचवे' भाग की माँग पर या प्रजातंत्र के प्रमुख या मंत्रि-मंडल के प्रधान की माँग पर 
राष्ट्रीय-सभा की खास बैठकें भी बुलाई जा सकती हैं। राष्ट्रीय-समा प्रश्नों, पूछ-साछ, 
और जाँच के द्वारा सरकार पर अपनी देल-रेख और हुकूमत रखती है। ताधारण क्ाबूनों 
को बनाने की रुत्ता के श्रतिरिक्त 'राष्ट्रीय समा' को सुलह की संधियां और समझौते, युद्ध 
की घोषणा, बजट”, कमीशन के बनाए हुए क्राबूनों को जाँच कर के मंज़र करने, सिक्का 
गढ़ते, एक हद तक अपराधियों को आम माफ़ी देने, व्यक्तितत अपराधियों की सज़ा कम 
करने और माफ़ी देने और फाँसी की सज़ाओं को बहाल करने के श्रधिकार भी दिए 
गए हैं 

राष्ट्रीय-तमा फे एक तिहाई सदस्यों की राय से राज-व्यवस्था में संशोधन का 
कोई मसविदा पेश किया जा सकता है, भगर उस के मंजर होने के लिए सभा के दो 
तिहाई सदस्यों के मतों की ज़रूरत द्वोती है; परंतु टर्क़्न॑ की राज-व्यवस्था की पहली धारा-- 
जिस भें ठको के प्रजातंत्र होने की घोषणा की गई है--के संबंध में कोई संशोधन पेश 
नहीं दो सकता है | 

कार्यकारिशी--प्रजातंत्र के प्रमुख को राष्ट्रीय-सभा अ्रपनी जिंदगी यानी चार 
साल के लिए चुनती है। प्रमुख का समय पूरा हो जाने पर उस को फिर खड़ा होने का 
अधिकार भी होता है | राष्ट्रीय-सभा में पास द्ोने वाले कानूनों को प्रमुख दस दिन के 
श्रंदर जारी करता है, मगर उन को जारी न कर के अपने वजूहात के साथ उन को 
राष्ट्रीय-खमा के पास किर विचार करने के लिए. भी वह भेज सकता है। राष्ट्रीयसमा 
उस के वजूहातों की परवाह न कर के उन क्रानूनों को फिर जैसा का तैता पास कर सकती 
है, भ्रोर उस हालत में प्रमुख को मजबूरन उन्हें जारी करना पड़ता है, मगर राज-व्यवस्था 
के संशोधन और आय-व्यय संबंधी प्रस्तावों को रोकने का अधिकार बिल्कुल प्रमुख को 
नहीं होता है। प्रजातंत्र के प्रमुख के सारे हुक्‍्मों पर प्रधान मंत्री और जिस विभाग से 
वह हुक्म संबंध रखता है, उस विभाग के मंत्री के हस्ताक्षर होते हें । राजद्रोह फे अपराध 
के लिए प्रमुख सिर राष्ट्रीय-सभा को जवाबदार होता है, क्रिसी भ्रदालत में उस पर 
मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। टक्कों प्रजातंत्र के प्रमुख को बड़ी ताकत होती | 
राज-व्यवस्था में उस को जो अधिकार दिए गए हैं, उन के अनुसार त्रह्ट किसी दर 
फ्रांस के और किसी कदर स्विदज़रलेंड की फ़रेडरल कॉसिल के प्रमुख की तरह कहा जा 
सकता है। मगर ताक़त में इन दोनों देशों के प्रमखों ओर श्रमेरिका प्रजातंत्र के प्रमुख 
से भी टर्की फा प्रमुख ज़बरदस्त होता है। टकीं का प्रमुल व्यवस्थापक-सभा में सब से 
बड़े दल का नेवा भी होता है; क्योंकि अपने दल की सहायता से ही व्यवस्थापक-सभा 
में बह चुना जाता है | राष्ट्रसभा के बहुसंख्या दल का नेता होने से वह जैसा चादे बैसा 
राष्ट्रसभा को चला सकता है, मगर इस के अलावा राष्ट्रसमा के अध्यक्ष को भी बही 
बुनता है। भ्रस्त, टर्की प्रजातंत्र के प्रमुख को चतुर्मंख की सत्ता द्वोती है--प्रजातंत्र के 
प्रमुख की, संत्रि-मंडल के प्रधान को नियुक्त करने वाला होने अर्थात्‌ मंत्रि-मंडल के प्रमुख 
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की, उसी तरह राष्ट्र-समा को प्रमुख की और राष्ट्रभा के सब से बड़े दल के प्रमुख 
की | अतएव जितनी उस को सत्ता होती है, उतनी किसी प्रजासतात्मक प्रजातंत्र के प्रमुख 
को दुनिया में नहीं दोती है । 

प्रजातंत्र का प्रमुख 'संचालकों की समिति' के प्रधान को नियुक्त करता है। 
संचालक! इंगलेंड के मंत्रियों की तरद द्ोते हैं श्लौर उन के प्रधान की हैसियत इंगलैंड 
के प्रधान मंत्री फे बराबर की होती है| प्रधान राष्ट्रतनभा के सदस्यों में से 'संचालकों” को 
चुन कर उन को अ्रपने प्रोग्राम के सभा के सामने पेश करता है. और श्रपनी नियुक्ति के 
एक सप्ताह के भीतर ही राष्ट्रलमा से “विश्वास का मत माँगता है। अस्त, 'संचालकों 
की समिति? ही टर्की का मंत्रि-मंडल होता है और उस के सदत्य सम्मिलित रूप से और 
अलग-श्रलग राष्ट्रगसभा को जवाबदार होते हैं। 

राष्ट्र-सभा श्रनुभवी और खास बातों में दक्ष लोगों की एक 'कौंसिल श्रॉव स्टेट! 
भी चुनती है । यह सभा शासन-संबंधी प्रश्नों को तव करती है और ठेकों, रियायतों और 
सरकार की तरफ़ से पेश होने वाले मसविदों पर सरैकार को सलाह देती है। संचालकों के 
बनाए हुए. नियमों और हुक्मों को भी इस सभा की सलाइ ले लेने के बाद जारी किया 
जाता है। 

दल और सरकार--टर्की में बल एक 'लोकदल' का दी वूती 

बोलता है। इस दल को मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने सन्‌ १६२३ ई० में बनाया था और इस 
दल ने सरकार पर क़ब्ज़्ा जमा कर मुस्तफ़ा कमाल पाशा को एक तरह से टर्की का कर्ता- 
धघर्ता बना दिया है। इटली श्रौर रूस की तरद्द टर्की में प्रजासत्तात्मक सरकार की धशियां 
खुल्लम-खुल्ला तो नहीं उड़ाई जाती हैं। मगर उन दोनों देशों की तरह “की में भी एक ही 
दल का राज है। अस्तु, सरकार का रुप प्रजासत्तात्मक होने पर भी मुस्तफा कमाल का 
मुसोलनी और स्टेलिन की तरद बिल्कुल 'स्वाधीन शासक की सत्ता है। 

लोकदल का श्राज कल प्रधान टर्की का एक दूसरा प्रख्यात राजनीतिज्ञ इस्मत- 
पाशा है। इस दल की शाखाएं श्र क्लब ठर्की के सारे प्रांतों में फेले हुए, हैं और यह दल 
डर्की की कायापलट करने में वैसा दही संलगम है जैसा कि इटली का फ़ेंसिस्ट और रूस का 
समष्टिवादी दल । यद्द दल कइ्टर राष्ट्रीयता औ्रौर आधुनिक विचारों को मानने वाला है। 
टकी का सुलतान इमेशा से दुनिया भर के मुसलमानों का खलीफ़ा माना जाता था। 
मग़र इस दल की मदद से मुस्तक्वा कमाल पाशा ने धर्मांघ मुसलमानों के चोखने-चिल्लाने 
की कुछ परवा न कर के मार्च सन्‌ १६२४ ई० में ही टककों के कंधों से खिलाफ़त का 
जुआ उतार कर फेंक दिया था, उसी प्रकार उस ने शिक्षा-विभाग को मुल्लों के पंजों से 
निकाल कर शिक्षा-मंत्री और घार्मिक अदालतों को न्याय-मंत्री के अधिकार में रख दिया 
था और थाक क्रानून! की व्याख्या करने वाले शेखुल इस्लाम को मंत्रि-मंडल से ही निकाल 
दिया था। इस दल के हाथ में टककों की सरकार आने के समय से बराबर यह दल टर्की 
को यूरोप के दूसरे ऋषधुनिक शब्ट्रों के बराबर प्रणतिशील बनाने का प्रयत्न कर रहा है। 
पदा-नशीन औरतों के में द पर से कानूनों के द्वारा बुर्का उतार कर फेंक दिया गया है, जिस के 


उर्की की सरकार [ है६७ 


कारणा ख्त्रियों को मी मैदान में आ कर टकों के निर्माण में हिस्सा लेने का मौका मिला 
है। तुर्कों भाषा की लिपि तक बदल दी गई है। आधुनिक टकी का निर्माता मुस्तक्ता 
कमाल अपने लोकदल की फ़ौलादी केंची से काट-छाँट कर मुर्काएं हुए टठकों 
को हए प्रकार से चमन बनाने का बड़ा प्रथत्न कर रहा है। भगर इस होशियार 
बाग़बान के बाद भी लोकदल और टकीं की सरकार का न भाज्यूम यही रूप रहेगा 
या नहीं । 


“के 


री 
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सन्‌ १६१२ ६० तक अल्यानिया ट्की के श्रधीन था। २८ नवंबर, सन्‌ १६१२ 
ई० को भयंकर लड़ाई के बाद अल्बानिया ने टकों से अपना पल्‍ला छुड़ा लिया था। 
मगर उस के स्वाधीन होते ही लालची बाल्कन रियासतें, अल्वानिया को आपस में बाँठने 
का प्रयल करने लगीं थीं जिस के परिणाम-स्वरूप बाल्कन थुद्ध हुआ था और बाद में 
आस्ट्रिया, हंगरी और इटली के बीच में पढ़ने से श्रंत में भ्रल्बानिया की खाधीनता सब ने 
ऋबूल कर ली थी। अंतर्राट्रीय संरक्षण में अल्वानिया को एक खतंत्र रियासत जुलाई 
सन १६१३ में घोषित किया गया था और बाद में बीड के शाहज़ादा विलियम को उस का 
मौरूसी राजा बना दिया गया था। मगर टकौं, बाल्कन रियासतों, और दूसरे राष्ट्रों के 
पढ़यंत्रों के कारण विलियम का राज न चल सका और एक साल के भीतर ही वह राज 
त्याग कर के चला गया। उस के चले जाने के बाद अल्यानिया बहुत-से स्वतंत्र भागों में 
बैंट गया। पिछली यूरोप की लड़ाई में यूनानी, इटालियन, मोटेनेप्रिन, तब, आस्ट्रिया, 
इंग्रेरियन, बल्गेरियन और फ्रेंच सेनाओं का अल्बानिया पर भ्रधिकार रहा । अस्थायी संधि 
होने के समय झल्नानिया के अधिकतर भाग पर इटली का और बाक्ली भाग पर फ्रांस और 
यूगोल्लाविया का क्ब्जा था। फिर भी एक श्रस्थायी सरकार की घोषणा कर दी 
गई थी जो इटली के सहकार से काम करना चाहती थी। ईसाइयों के दो पंथों के 
दो आदमी ते कर चार सदस्यों की एक 'राज्य-पतिनिधि समिति? भी नियुक्त कर दी 
गई थी।, 
शरण 3 
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संधि-सम्मेलन में राष्ट्रों का अल्वानिया को बाँट लेने का इरादा देख कर 
झल्यानिया में राष्ट्रीया को लटर उठ खड़ी हुई और अल्वानिया के लोगों ने 'राज्य- 
प्रतिनिधि समिति! के नीचे एक 'राष्ट्रीय सरकार! क्रायम कर लो। उन्हों ने क्रांति कर के 
इटालियनों और ऋ्ॉसीतियों को भी सन्‌ १६२० ई० में अल्वानिया से हट जाने के लिए 
मजबूर कर दिया। मगर यूगोस्लाव सन्‌ १६२१ ई० तक नहीं हटे और उन्हों ने उत्तरी 
खल्यानिया पर भी कब्जा जमाने को कोशिश की, जिस पर 'लीग ग्ॉव गेशंस! ने हस्तक्षेप 
कर के राष्ट्रों से कुछ परिवर्तनों फे साथ युद्ध के पूर्व की अल्वानिया को सीमाधओ्रों को मंजूर 
करा लिया। मगर अल्वानिया की सीमाश्रों का आखिरी फ़ैसला सन्‌ १६२६ है में; ही 
एक समसझौते से हो पाया या। आल्िरकारं पहली सितंबर, सन्‌ १६२८ ई० को श्रहमद 
बे ज़ोगू प्रथम को अल्वानिया का मौरूसी राजा धोषित कर के अल्वानिया को यूरोप के 
दूसरे स्वाधीन राष्ट्रों की तरह एक स्वाधीन राष्ट्र घोषित कर दिया गया' था। अल्वानिया राष्ट्र 
की राज व्यवस्था के अनुतार अल्बानिया में मौरूसी प्रजासत्तात्मक और व्यवसत्थापकी 
राजाशादी है । राज-ब्यवस्था के संशोधन का प्रस्ताव राजा और व्यवस्थातक-समा दोनों की 
और से आ सकता है। मगर राज-व्यवस्था के संशोधन का काम हर ७४०० की 
आबादी के लिए एक प्रतिनिधि के हिसाब से चुना हुआ एक व्यवस्थापक-सम्मेशन ही कर 
सकता है । 

सरकार-- क़ानून बनाने की रुत्ता राजा आर एक सभा की एक ज्यवस्थापक- 
राभा में है, जिस के सदस्यों को १४००० की आबादी के लिए एक प्रतिनिधि के दिसाग से 
प्रजा चुनती है। राष्ट्र की कार्यकारिणी सत्ता राजा आर सात मंत्रियों के एक मंत्रि-मंडल में 
होती है। न्याय-शासन व्यवस्थापक-सभा और कार्यकारिणी से अलग राजा के नाम पर 
होता है। राजा राष्ट्र की सेनाश्रों का सेनाधिपति माना गया है। सेना-विभाग के अतिरिक्त 
यणा के सारे फ़रमानों पर प्रधान मंत्री और एक मंत्री के दस्तखत होते हैं। टकों की तरह 
बारह सदस्यों की एक 'कौठिल अब स्टेट” मी होती है। तीन अल्थानियन दो अंग्रेज और 
एक इटालियत, छः सदस्यों की, सिफ्र राजा को जवाबदार, एक राजमइल की मंत्रि-संडली' 
भी होती है । 


बलनेरिया की सरकार 
+-्ल०्ण्--कै छु--७०--- 


शाज-ज्यवस्थ[--सन्‌ १६०८ ३० तक बलगेरिया भी टककों के श्रधीन एक 
रियासत थी, जिस को एक हृद तक अपने शासन की स्वतंत्रता थी। सन्‌ १६०८ ६० के 
बाद से बलगेरिया भी एक स्वाधीन राष्ट्र दो गया। उस की राज-व्यवस्था पुरानी सन्‌ 
१८:७६ ई० की राज-व्यवस्था पर बनी है, जिस में सन्‌ १८६३ ० और सन्‌ १६०१ ई० 
में बहुत-से फेरफार किए गए थे। सन्‌ १८७६ इं० को राज-व्यवस्था काफ़ी उदार थी, 
मगर प्रजा के प्रतिनिधियों की सेब्रान्ये नाम की स्ट्रीय व्यवस्थापक-सभा को वास्तव में 
बहुत कम सचा रहती थी। बालकन युद्धों की प्लेग के कारण भी बलगेरिया को शांतिमय 
राजनैतिक जीवन बिताने का मुश्किल से ही समय रहता थां | सन्‌ १८८७ इं० तक बल- 
गेरिया पर रूस का अधिकार रहने से बलगेरिया की व्यवस्थापक-सभा के नेताओं को 
एक स्वतंत्र राष्ट्रीय नीति बनाना अश्रसंभव था। फिर राज-व्यवस्था में राजा की सत्ता बढ़ा 
देने के बाद राजा की सारी सत्ता का प्रयोग व्यवस्थापक-सभा में विरोधी दलों को कुचलने 
में किया जाने लगा था | 

व्यवस्थापक-समा--अल्बानिया की तरह बलगेरिया में भी लिफ़ एक सभा 
की एक राष्ट्रीय व्यवस्थापक-समा है, जिस को सेजान्ये कहते हैं।इस राष्ट्रीय समा में 
क़रीब २७४ सदस्प होते हैं; जिन को बलगेरिया के सारे मद नागरिक छुनते हैं। सदस्यों 
की उम्र कम से कम तीस वर्ष की होती है, और उन को चार वर्ष के लिए चुना जाता है । 
राष्ट्रीय सभा को क्वानून बनाने और आय-व्यय के तथा कार्यकारिशी के हुक्भों पर नियं- 
इे४ ० | 


न 


बलगेरिया को सरकार [ १४१ 


श्रण के सारे अधिकार होते हैं। सारे मसविदे और प्रस्ताव राष्ट्रीय सभा के सामने पेश 
किए जाते हैं। सभा को शासन की जाँच-पड़ताल करने के लिए, उपसमितियां नियुक्त करने 
और तरकार से प्रश्न पूछने का हक़ होता है। सभा को साधारण बैठक के अतिरिक्त, 
ज़रूरत पड़ने पर खास बैठकें भी होती हैं । 

राज-व्यवस्था में फेरफार करने और राजछत्र के श्रधिकार-संबंधी निषम बनाने 
के लिए एक खास राष्ट्रीय सभा बैठती है, जिस को राष्ट्रीय सभा की तरह ही चुना जाता 
है। बस, इतना फ़र्क होता है कि राष्ट्रीय समा के एक निर्वाचन-स्षेत्र से एक के बजाय 
दो प्रतिनिधि श्रात्ते हैं। 

कार्यकारिणी--बलगेरिया राष्ट्र की का्यकारियी की सारी सत्ता का केंद्र 
राजछत्र माना गया है। सन्‌ १६११ ६० तक राजा, यलगेरिया के प्रतिनिधि की देस्तियत 
से दूसरे राष्ट्रों से संघियां कर सकता था, सगर उन संधियों की आडिरी मंजूरी के लिए 
राष्ट्रीय-समा की मंजूरी की ज़रूरत होती थी । सन्‌ १६२१ ईं में समा की मंजूरी की कैद 
तमभा की राय से ही हट ली गई । राजा को मंत्रियों के द्वारा कानूनी मसबिदे और प्रश्न 
राष्ट्रीय-समा में पेश करने का श्रविकार होता है। राष्ट्रीय-समा में मंजूर किए गए सारे 
मसविदों को क़ानून बनाने के लिए राजा की मंज़ूरों की ज़रूरत द्वोती है। व्यवस्थापक- 
सभा को भंग करने का हक़ भी राजा को होता है। राज व्यवस्था के अ्रनुआर राजा श्रौर 
व्यवस्थापक-सभा या मंत्रि-मंडल और व्यवस्थापक-सभा में भयंकर झगड़ा होने पर ही 
राजा व्यवस्थापक-सभा को भंग कर सकता है, मगर कौनेसा ऋंगड़ा भयंकर है औौर 
कौन-सा नहीं | इस का फ़ैसला राजा और मंत्रिमंडल करना है। अस्तु, व्यवस्थापक- 
सभा की ज़िंदगी बहुत हृद तक कार्यकारिणी की कृपा पर निम्मर रहती है सभा भंग होने 
के दो मास के भीतर ही नया चुनाव हो जाता है। देश के भीतर या ब्राहर से खतरा 
उसच्ञ द्वो जाने पर और व्यवस्थापक-समा की ब्रैठकें बुलाना असंभव हो जाने पर राजा 
को सारे प्रश्नों का फ्रैसला करने, क्रानून बनाने और सारा शासन का कामकाज चलाने 
का, राज-व्यवस्था के अनुतार हक़ माना गया है, मगर ऐसी हालत में राजा प्रजा पर 
नए कर नहीं लगा सकता है तथा मंत्रिमंडल की राय राजा के कामों से मिलनी चादिए 
और मंत्रि-मंडल को राजा के सारे कामो की जवाबदारी अपने मिर पर ले लेनी चाहिए | 
फिर भी जित्तनी जल्दी मुमकिन हो उतनी जल्दी मंत्रि-मंडल को झपने सारे काम व्यवस्थापक- 
सभा के सामने मंज़्री के लिए रख देने चाहिए। 

मंत्रि-मंडल के सदश्यों और प्रधान मंत्री को राजा नियुक्त करता है। यह मंत्री 
सम्मिलित रूप से और अलग-अलग राष्ट्र-तमा को जवाबदार होते हैँ । मंत्रियों के राजा 
के हर फ़रमान पर दस्तवखत रहते हैं और इस लिए वह क्रानूनी और राजनैतिक तौर पर 
राजा और ध्यवस्थापक-सभा दोनों को जवाबदार होते हैं । 


स्वानिक शासन-दलगेरिया में स्थानिक-शासन बिल्कुल क्रांत के ढंग पर 
होता है। ढेंद्रीय सरकार के नियुक्त किए हुए प्रीफ़ेक्ट के अधीन डिपार्टमेंट का शासन एक 
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स्थानिक चुनी हुई समिति की सलाह से होता हैं। उसी प्रकार क़िलों का नायब प्रीफ़ेक्ट 
शासन घलाते हैं। सब से छोटा शासन-सेत्र कम्यून होती है। जिस में लगभग बिल्कल 
पंचायती शासन चलता है और जो राष्ट्र के राजनैतिक जीवन की इफाई और बुनियाद 
होती है। 

राजनेतिक दल--ब्लगेरिया के लोग हमेशा से बेचैन तबियत के हैं, मगर 
पिछली लड़ाई में और उस से पहले की कई लड़ाइयों में भी बलगेरिया का बुरा हाल 
हो जाने से वहां के लोगों में और भी अधिक अशांति और असंतोष फैला था, 
जिस के फलस्वरूप इस देश में समाजवादी, समष्टिवादी और किसानवादी गरम विचारों 
की जैसी हवा बही, बैसी यूरोप के दक्षिण-पूब के और किसी देश में नहीं बही। 

लड़ाई खत्म होने के बाद एक बहादुर और होशियार किप्तान ऐलेक्ज़ें डर स्टांबू- 
लिरकी की अध्यक्षता में किसान-दल ने बलगेरिया में बहुत ज्ञोर पकड़ा था। दो बार 
प्रयत्न करने पर भी जब कई दल की सरकार न चल सकी, तो किसान-दल ने व्यवस्था- 
पक-सभा भंग करा के नया चुनाव कराया, जिस में ,उन्हें छोटी-सी संख्या व्यवस्थापक- 
समा में मिल गई थी | मगर इस दल के हाथ में सत्ता आते ही राजनैतिक दलों की 
भयंकर कलह शुरू हो गई श्रौर स्टांबूलिस्की और उस का दल इस रार में और भी कष्टर 
बन गया । उन्हों ने समाज-सुधारों के एक गरम कार्य-क्रम पर श्रमल करना और गाँचों 
को शहरों के खिलाफ़ उमाड़ना शुरू कर दिया, जिस से कुछ द्वी समय में इस दल ने 
दूसरे सारे राजनैतिक दलों, अखबारों और धंघा-पेशा लोगों को अपना दुश्मन बना लिया । 
स्टांबूलिस्की का समाज-सुधार का कार्य-क्रम तो अ्रज्छा था, मगर उस का शासन का दंग 
अच्छा नहीं था | उस ने सारे पुराने दलों के भूतपूष मंत्रियों को पकड़ कर उन पर लड़ाई 
छेड़ने के इलज़ाम के लिए एक खास अ्रदालत के सामने अभियोग भी चलाया था। इस 
दल का फ़ेलिस्टों की तरद अपना एक अलग नारंजी दल” था और कद्दा जाता है कि 
यह दल बलगेरिया के राजा ज्ञार बोरिस को गद्दी से उतार फेंकने की तैयारी कर रहा 
था। स्टांबूलिस्की की “चालीस वर्ष तक भाँवों का राज क्रायम रखने के इरादे की 
शेखी और उस फे दल अ्रंड-बंड कामों के विदद्ध बलगेरिया के सभी दलों ने ख़ास कर 
शिक्षितिवर्ग ने आबाज़ उठाई। मगर स्टॉबूलिस्की ने चुनाव के नए क़ानून बना कर 
विरोधियों का वैध श्रांदोलन तक करना असंभव कर दिया, जिस के फलस्वरूप गुप्त पड़यंत्र- 
कारी आंदोलन बढ़ने लगा । आखिरकार अध्यापकों और सेना के अधिकारियों के एक 
गुट मे लगभग सारे शिक्षितवर्ग और सेना की सहायता से स्टॉंबूलिस्की की सरकार को 
६ जून, सन्‌ १६२३ ६० को उखाड़ कर फेंक दिया और प्रोफ़ेसर ऐलेक्ज्रेंडर ज़ानकौफ़ 
की अध्यक्षता में एक प्रकार की अधे-निरंकुश सरकार की स्थापना कर दी। जहां-तहां 
किसानों ने अपने दल की सत्ता कफ्रायम रखने के लिए हथियार उठाए, मगर उन को 
शीघ्र ही दवा दिया गया । स्टांयूलिस्की को बुरी तरह कत्ल कर डाला गया । 

4रस के बाद भी बलगेरिया में शांति नहीं हुई। बहुत दिनों तक इधर-उधर 
सार-काट होती रही । सितंबर सन्‌ १६२३ ६० को समष्टिवादियों की, जिन को बलगेरिया 
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कक 

में बहुत काफ़ी संख्या थी, क्रांति हुई और उस को मी भयंकर करता से कुचल दिया 
गया । फिर ज़ानकौफ़ सरकार के पत्षपाती सारे मध्यम-बर्ग के पुराने दलों ने मिल कर 
एक 'प्रजासतात्मक मैत्री' नाम की दलों फी एक संघ का संगठन किया, जिस को बड़ी 
मार-काट के बाद दूसरे चुनाव में आखिरकार व्यवस्थापक-सभा में बहुसंस्या मिल गई ! 

मगर दूसरे बर्ष भी हत्याओं और क्लत्लों की भरमार जारी रही। किसानों और 
समष्टिवादियों की संयुक्त सामना' नाम की एक संस्था ने ख़ास कर सरबिया के प्रवा- 
सियों की सद्षायता से बलगारिया में पड़्यंत्रकारी श्रंदोलन जारी रक्‍़्ला। इस संस्था का 
इरादा ज़ानकौफ़ सरकार को उलट देना था। इसी संस्था की ओर से नववर्ष के दिन, 
बलगेरिया की राजधानी सोफ़िया का मुख्य कब, जिस में उसी दिन सरकारी अफ्रणरों, 
अध्यापकों और मंत्रियों की एक भीड़ आनंदोत्सव मना रही थी और स्वयं राजा भी गया 
हुआ था, उड़ा देने का प्रयक्ष किया गया था | दूसरी बार एक पहाड़ी रास्ते पर राजा की 
मोटर पर हमला किया गया था, जिस में राजा तो बच गया था, मगर उस के एक नौकर 
की जान चली गई थी। मगर इस संस्था की सब से भयंकर करतूतों में ईस्टर के दिन 
सोफ़िया के एक गिरजेघर को उड़ा देना था, जिस में एक सैनिक अफ्रसर की सतक-क्रिया 
में--जिस को कम्यूनिस्टों ने मार डाला था--भाग लेने वाले १५० आदमी खत्म दो 
गए थे। कह्दा जाता है कि इस गिरजाघर को कम्यूनिस्टों ने उड़ाया था। कुछ भी हो, इस 
घटना के बाद से सरकार की ओर से भयंकर श्रयाचार शुरू हुआ, और किसान और 
समष्टिवादी दलों के नेताओं की बुरी तरह से जाने ले ली गईं। क़ानून बना कर बलमे- 
रिया में समष्टिवाद तक को प्ौरक्नानूनी करार दे दिया गया; परंतु इन पड़यंत्रों, ऋत्लों 
और श्रत्याचारों से थक कर, बाद में ज़ानकौक़ मंत्रि-मंडल के पक्पाती दलों ने स्वयं 
इस मंत्रि-मंडल के हाथ से सरकार की बागडोर ले ली और जनवरी सन्‌ १६२६ ई० में 
ऐड्रा लियापचेफ़ को नए, मंत्रि-मंडल का मार सौंपा । एऐड्रालियापचेफ़ ने अश्टिसात्मक और 
पड़यंत्रों में भाय न लेने वाले लोगों का एक मंत्रि-संडल तैयार किया। उस की नीति 

धीरे-बीरे शांतिमय और नरम उपायों से परिस्थिति को ठीक करने की थी। मगर उस के 

. समर्थकों में मेल न होने और उस का व्यवस्थापक-सभा में बहुत विरोध होने से सन्‌ 
१६११ ६० के चुनाव में इस मंत्रि-मंडल की मी हार हो गई थी, और आखिरकार उदार- 
दल, प्रजासत्तात्मक दल, किसान दल और गरम दल के तसदस्यों में से प्रजासत्तात्मक 
दल के नेता एम० मेलीनौफ़ ने चार दलों का नया मंत्रि-मंडल रचा था। 

बलगेरिया के मख्य राजनैतिक दलों में एफ “राष्ट्रीय उदार दल” और “उदार 
दल! दोनों को मिला कर 'उदार दल' है। यद्द दल पुराने दलों के मेल से बना था। 
दूसरा 'प्रजासत्तात्मक मैत्री' नाम का दल है, जो स्टांबूलिस्की को निकालने के बाद 
बहुत-से दलों को मिला कर बना था और जिस के मंत्रि-मंडल की सन्‌ १६३१ इई० में हार 
दो गईं थी। इस दल का कार्य-कम सरकार की सत्ता बढ़ाना, सरकारी खर्च कम करना, 
शिक्षा में सुधार करना और पड़ोस के राष्ट्रों से मिल-जुल कर रहना है। आजकल यह 
दल सरकार के विरोधी दलों में से मुख्य दल है । 
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तीसय 'प्रजासत्तात्मक दल” है जिस के हाथ में सन्‌ १९०६-११ और १९१५८ से 
१९१६ तक सरकार थी। यद्द दल न तो बिल्कुल गरम ही है और न बिल्कुल नरम ही। 
इसी दल के नेता मेलीनौफ़ ने 'प्रजासत्तात्मक मैत्रीदल” की हार दो जाने पर सन्‌ १६३९१ में 
प्रधान मंत्री बन कर नया मंत्रिमंडल बनाया था । यह दल सब दलों के मिलने और देश 
में शांति क्लायम करने का पक्तपाती है। चौथा एक “गरम दल” है जिस की सन्‌ १६०६ ई० 
में प्रजालत्तात्मक दल से निकले हुए लोगों को ले कर ज्ञानकौफ़ मे स्थापना की थी। इस 
दल का कार्यक्रम सहकारी संस्थाओं की रक्षा करना, करों में सुधार करना और बाल्कन 
राष्ट्रों की एक संघ बमाना है। इस दल का भी एक सदस्य मेलीनौफ़ मंत्रि-मंडल में था । 
पाँचवां एक 'समाजी प्रजासचात्मक दल” है इस की स्थापना सन्‌ १८६३ ६० में हुई थी 
और दूसरे इसी नाम के यूरोपीय दलों की तरइ यह दल शांविभय उपायों से समाजशादी 
स्थापित करने में विश्वास रखता है। इसी दल के गरम लोगों ने श्रलग हो कर १६०३ में 
एक अलग दल बना लिया था, जो सन्‌ १६१८ ई० में 'कम्यूनिस्ट दल”, कहलाने 
लगा था । ५ 

छुठा दल 'किसान दल' है जिस की स्थापना सन्‌ १८६६ ई० में हुई थी। 
उस की लड़ाई के बाद एकदम ताकत बढ़ जाने और उस के नेता स्टांबूलिस्की का हाल 
पाठकों को बताया दी जा चुका है। यह दल खेती की रक्षा करने और किसानों की ताकत 
बढ़ाने में विश्वास रखता है | स्टांबूलिस्की की द्वार के बाद इस दल में दो नेताश्रों की अ्रध्यक्षता 
में हिंसा की विरोधी दो शाखाएं भी बन गई हैं । इन दलों के अलावा सातवां एक “मज़दूर 
दल” भी है जो सन्‌ १६२४ में 'कम्यूनिस्ट दल' गैरकानूनी ठहरा दिए जाने पर इस नए 
नाम से उठ खड़ा हुआ है। इस दल की नीति और प्रोग्राम बिल्कुल पुराने 'कम्यूनिस्ट 
दल! का-सा ही है । 
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राज-व्यवस्था--पंद्रहवीं सदी के उत्तरार्द्ध से यूनान टर्की का एक प्रांत बन 
गया था, मगर उन्नीसवीं सदी में क्रांति कर के यूनान ने टकीं से अपनी स्वाधीनता छीन 
ली थी। क्रांति के ज़माने में फ्रांस की तरह कई राज-व्यवस्थाएं यूनान के लिए बनाई 
और बिगाड़ी गई' थीं, और किसी पर भी श्रमल नहीं हो पाया था, मगर यूरोपीय राष्ट्रों 
की लंदन में होने वाली सन्‌ १८३० ई० की कांफ्रेंस में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के संर- 
क्षण में यूनान एक स्वाधीन राष्ट्र ऋपर दे दिया गया था। बवेरिया के राजकुमार श्रोडो 
को यूनान ने सन्‌ १८३२ ई० की संघि में श्रपना राजा स्वीकार कर लिया था, और २५ 
जनवरी, सन्‌ १८३३ ई० में वह यूनान के तख्त पर बैठ गया था। उस ने ग्यारह वर्ष 
तक बिना किसी निश्चित राज-व्यवस्था के, सिर्फ एक सलादकार समिति की राय से राज- 
काज चलाया था, मगर सन्‌ श्८४३ ई* में यूनान में फिर क्रांति हो जाने पर राजधानी 
एग्रेन्स में एक व्यवस्थापक-सम्मेलन फी बैठक बुलाई गई थी, गिस ने बेल्जियम और फ्रांस 
की सन्‌ १८३० ई० की राज-व्यवस्था के नमूने पर यूनान के लिए एक राज-व्यवस्थापक 

व्यवस्था गढ़ कर फ़रवरी सन्‌ १८४४ ईः० में मंजूर की थी | 
सन्‌ १८६२ ई० में यूनान से राजा ओोटो को निकाल दिया गया और उस के 
स्थान पर डेनमार्क के शादज्ञांदा जा को यूनान की गदी पर प्रथम राजा जाज॑ के नाम 
से बिठा दिया गया था। दूसरे साल जिस राष्ट्रीय सम्मेलन ने जाज को गही पर विठया 
था, उसी ने पुरानी राज-व्यवल्था की पुनर्घदना कर के अक्टूबर सन्‌ १८६४ ई« में 
यूनान के लिए एक नई प्रजातत्तात्मक राजनव्यवस्था मंजर की। इस राज-न्यवस्था के 
[ ३४६ 

है 
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अनुसार यूनान में एक व्यवस्थापकी वैध और मौरूठी राजाशादी मानी गईं थी, यूनान॑ 
के राजा को क्ररीब-फ़रीब इंग्लैंड के राजा का-सा स्थान दिया गया था। राज-व्यवस्था 
के एक धध्याय में प्रजा के अधिकारों का एलान था । राष्ट्र की प्रभुता राष्ट्र की प्रजा में 
मानी गईं थी। क़ानून बनाने की सत्ता, राजा और व्यवस्थापक-समभा में मानी गई थी। 
कार्यकारिशी की सत्ता राजा फो थी, मगर वह उस का प्रयोग सिरफ़, व्यवस्थापक-समा को 
जवाबदार, मंत्रियों के द्वारा दी कर सकता था। न्याय-शासन राजा के नाम पर स्वतंत्र 
न्यायाधीश करते थे। व्यवस्थापक-सभा की सिफ़् एक सभा थी, जिस को सोलह सौ की 
आबादी के लिए. एक प्रतिनिधि के हिसाब से चार वर्ष के लिए. यूनान देश के सारे 
नागरिक चुनते थे। सन्‌ १६११ ई० में इस राज-व्यवस्था में संशोधन कर के व्यवस्था- 
पक-समा की एक दूसरी समा की तरइ 'कॉसिल श्ॉव स्टेट” भी स्थापित की गई थी, जिस 
के तमाम क़ानूनी प्रस्तावों को जाँचने और रोरक्ानूनी सरकारी फ्रौसलों को रद्द कर देने 
का अधिकार दिया गया था। 

मगर यूनान मी बलगारिया की तर क्रांतियों, धरेलू कलदइ ओर भगड़ों औ्रौर 
विदेशों के आ्रक्रमणों और कूटनीति तथा मार-काट का शिकार रहा है | इन लगातार 
प्रहारों से, १८६४ की स्थापित यूनान की राजाशाही बिल्कुल जजंर बन गई थी। अस्तु, 
इस राष्ट्र की कमज़ोर सरकार पिछली लड़ाई के तूफ़ान से बच कर निकल आती तो 
बढ़े अचंभे की बात होती । सन्‌ १६२३ ई० तक किसी प्रकार पुरानी राज-व्यवस्था चली। 
सन्‌ १६२३ ई० के चुनाव में ब्यवस्थापक-सभा के ४०१ सदस्यों में स ३७० सदस्य 
प्रजातंत्रवादी वेनेज़ेलोस के दल के सदस्य चुन कर आए । उन्हों ने माचं सन्‌ १६२४ में 
राजाशादी को खत्म कर के यूनान के प्रजातंत्न राष्ट्र हो जाने की घोषणा कर दी और 
अप्रैल में प्रजा ने अपने मतों से व्यवस्थापक-सभा के इस निश्चय का समर्थन किया | 
फिर इसी व्यवस्थापक-सभा ने यूनान प्रजातत्र की नई राज-व्यवस्था रवी जो २६ खितंबर, 
सन्‌ १६२६ ई० को मंजूर हो जाने के बाद जारी कर दी गई | सन्‌ १६२६ ६० में चुनी 
जाने बाली व्यवस्थापक-सभा ने उस पर फिर विचार किया और जून सन्‌ १६२७ ई» में 
वह अंतिम रूप में छाप दी गई। यह राज-व्यवस्था अंग्रेज़ी, क्रांसीसी और बेलजियूम 
की राज-ज्यवस्थाओं के सिद्धांतों पर गढ़ी गई है! मगर इस राज-ब्यवस्था के अनुसार 
प्रजातंत्र का रूप बदलने के बारे में कोई संशोधन पेश नहीं हो सकता है। 

व्यवस्थापक-सभा--यूनान राष्ट्र की प्रजा की प्रभुता इस राष्ट्र की व्यवस्था- 
पंक-सभा में सानी गई है । क्रानून बनाने की सत्ता व्यवस्थापक-सभा की दोनों सभाएं--एक 
'प्रतिनिधि-सभा” और दूसरी 'सिनेट'--में रक्खी गई है। “प्रतिनिधि-सभा” में कमर से कम 
दो सौ और अधिक से ऋषिक दाई--सौ सदस्य दोते हैं | सभा के लिए उम्मीदबारों की 
उम्र कम से कम २० वर्ष की होनी चाहिए और उन का चुनाव चार साल के लिए. 
यूनान के सारे बालिश मर्द नागरिक करते हैं। “सेट! में १२० सदस्य होते हैं, जिन में 
स्रे ६२ सदस्यों को प्रजा चुनती है। धर ६८६४० जन-तंखज़्या की श्राबादी के एक 
निर्बाचन-केत्र से सिनेट का एक सदस्य चुना जाता है। सिनेट के दस सदस्यों को प्रति- 
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निषि-सभा और सिनेट मिल कर चुनती है, और अठारइ सदस्यों को व्यापारी, तिजारती, 
उद्योगी और वैश्ञानिक संस्थाओं के मंडल चुनते हैं। 

' साधारण 'क्रानूनी मसविदे व्यवस्थापक-समा में सरकार और सदस्यों की ओर 
से पेश दे/ सकते हैं। मगर श्रार्थिक मसविदे सिर्फ़ सरकारी सदस्य ही पेश कर सकते हैं। 
'प्रतिनिधि-सभा” से आने वाले मसबिदे पर “सिनेट' को अ्रपना मत चालीस दिन के अंदर 
दे देना पड़ता है। 'सिनेट! को 'प्रतिनिधि-सभा? के मतविदों को बदलने और नामंजूर करने 
का अश्रषिकार द्वोता है। यदि 'अतिनिश्रि-सभा? अपने मसविदे को जैसा का तैसा ही पास 
करने पर श्रड़ जातो है तो दो भ्ठीने तक चुप रह कर य्रहुसंख्या से फिर 'प्रतिनिधि-समा! 
में मसविदा पास हो जाने पर, कानून बन जाता है, और सिनेट के विरोध का उस पर कुछ 
श्रसर नहीं होता है; परंतु 'सिनेट! की माँग पर दो महीने का समय बीतने के पहले दोनों 
सभाओं की एक सम्मिलित ग्रैठक में मसविदे पर विचार हो कर, सारे सदस्यों की बहुसंख्या 
से भी फैसला किया जा सकता है | राष्ट्रीय ब्रजट प्रतिनिधि-सभा” में पेश होता है, और 
'सिनेट' को उस पर अपनी राय एक मास के अंदर ज़ाहिर कर देनी पड़ती है, उस के बाद 
'प्रतिनिधि-सभा” में बजठ की आश्षिरी सूरत सभा को साधारण बहुसंख्या से तय की जाती 
है। यूनान की राज-व्यवस्था की ४६ वीं घारा में क्रानून बनाने के ज़ाब्ते की सारी तफ़- 
सीलों का जितना ज़िक किया गया है, उतना किसी दूसरी राज-व्यवस्था भें नहीं है । 


यूनान का मंत्रि-मंडल व्यवस्थापक-सभा को जवाबदार होता है। फ्रांस की 
तरह यूनान में भी क्रानूनी और शासन के प्रश्नों का विचार करने के लिए व्यवध्यापिक- 
सभा की समितियां रहती हैं । ध्यवस्थापक-सभा के सामने आने से पहले सारे क्राघूनी 
मसबरिदों पर वह समितियां बिचार कर लेती हैं। व्यवस्थापक-सभा की एक 'परराष्ट्र विषय 
सम्रिति? भी होती है। शासन की जाँच-पइताल के जिए. खास तौर पर सभा जाँच-समि- 
तियां भी नियुक्त कर सकती है | 

कार्यकारिणी --कार्यकारियी की सत्ता फ्रांस की तरह प्रजातंत्न के प्रमुख में 
मानी गई है और यूनान के प्रमुख को भी फ्रांस के प्रमुख के मुकाबले के अ्रधिकार होते 
हैं। व्यवस्थापक-सभा की दोनों सभाएं एक सम्मिलित-सभा में सारे सदस्यों की कम से 
कम है संख्या की दाज़िरी और हाज़िर सदस्यों की श्राधी से श्रधिक संख्या के भर्तों से 
यूनान प्रजातंत्र के प्रमुख का पाँच वर्ष के लिए. चुनाव करती हैं। पहली बार मत पढ़ने 
पर कोई न चुना जाने पर सब से अधिक मत पाने वाले उम्मीदवारों के लिए. दूसरी और 
तीकरी बार तक मत पड़ते ईं। एक काल पूरा हो जाने पर फ़ौरन ही वूसरे काल के लिए 
कोई प्रमुख नहीं हो सकता है। प्रमुख का कोई हुक्म ब्रिना किसी जवाबदार मंत्री की सही 
के बाक्तायदा नहीं होता है। व्यवथापऋ-तमा के क्रानूनों को उलदने था नामंज़ुर करने 
का हक़ प्रमुख फो नहीं होता है। व्यवस्थापक-सभा की बैठकें थ होने पर प्रमुख--अग्र 
समा ने उस को यह अधिकार सौंपा है तो---फ़रमानी क्राबून मी जारी॥कर सकता है, जिस 
को फौरन ही दोनों समाओं के सदस्यों की 'मिभित समितियाँ' मंजूर कर छेती हैं । 
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मंत्रिमंडल के सदस्य प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में प्रमुख के सारे और एलानों 
के लिए, व्यवस्थापक-सभा को जवाबदार होते हैं। यूनान में मंत्रि-मंडल की कारंबाई भी 
इंग्लैंड के मंत्रिमंडल की तरह चलती है। प्रतिनिधि-सभा के विश्वास पर संत्रि-मंडल 
की ज़िंदगी निर्भर रहती है। सरकार की आम नीति के लिए मंत्री सम्मिलित रूप से और 
अपने विभागों के लिए श्रलग-अलग प्रतिनिष-सभा को जवाबदार होते हैं । 


राजनेतिक दल ओर सरकार--ऊपर की राज-व्यवस्था यूनान में कफ़ायम 
तो है, मगर काम बिल्कुल भिन्न व्यवस्था पर चलता है; क्योंकि ऊपर की राज-व्यवस्था 
बनने के समय से बराबर यूनान में अशांति और मार-काठ मची रहती है। राजनैतिक 
नेताओं की व्यक्तिगत एक दूसरे से स्पद्धां और सैनिकों ओर खेबटों के झंगड़ों के कारण, 
एक के बाद दूसरी सरकारें जल्दी-जल्दी बदलती रहती हैं। सन्‌ १६२५ ई* में पेंगेलोस 
नामक एक सेनापति ने तलवार के ज़ोर से सरकार पर अपना अधिकार जमा कर राष्ट्रीय 
व्यवस्थापक-सभा को भंग कर दिया था । उस ने यूनान के लिए शुद्ध शासन और नई 
व्यवस्थापक-सभा के चुनाव का वादा किया था, मगछ उस के एबज़ में माशल ला और 
अखबारों पर सरकारी देख-रेख कायम कर दी थी। श्रस्तु, फिर यूनान में क्रांति हुई। 
पेंगेलोस भाग गया, और पुरानी राज-व्यवस्था फिर क्रायम हुई | 

यूनान के मुख्य राजनैतिक दलों में एक 'लोक-दल” है, जो व्यवस्थापकी 
सरकार की पुनःस्थापना, कृषि और व्यापार की उन्नति, उद्योगों को सरकारी सहायता, 
मालिकों और मज़दूरों में संघीय सहकार और मज़दूरों के बुढ़ापे के बीमे का पक्षपाती है। 
पिछले छुनाव में इस के १६ सदस्य प्रतिनिधि-समा में चुने गए थे। दूसरा कृषि-हितों का 
फ्क्षपाती एक 'कृषि-दल' है| अनुदार प्रजातंत्रवादियों और प्रगतिशील उदार लोगों का 
एक उदार संघ” नामक दल है। अनुदार प्रजातंत्रियों की संख्या बहुत कम है। प्रगति- 
शील उदारों का नेता वेनीज़ेलोज़ है और उन का कार्य-क्रम शासन का अधिकार विभाजन" 
क़ानून बनाने के लिए, व्यवस्थापक-सभा के बड़े-बड़े कमीशनों की स्थापना, श्राथिक 
पुनंघटना, कृषि-उन्नति, उद्योग को काफ़ी सरकारी सहायता श्रौर सरकारी खर्च में कमी 
करना है। 

दूसरा एक 'प्रजातंत्र संघ! नाम का दल है, जो पहले 'उदार दल” का गरम श्रंग 
था और जिस के सदस्यों को सन्‌ १६२२ ० में प्रजातंत्र के पक्षपाती होने के कारण जेलों 
की हवा खानी पड़ी थी। सन्‌ १६२३ ई० में पदली बार इस दल के नाम में बाक्तायदा 
प्रजातंत्र शब्द जुड़ा था, तब से यह दल प्रजातंत्र का मुख्य सद्दारा रद्दा है। इस दल का 
कार्य क्रम यूनान की आम पैदायार बढ़ाना और मज़दूर पेशाबर्ग को उठाना है। इस के 
अतिरिक्त एक 'समष्टिवादी दल” श्रौर दूसरा एक श्राज़ादराय दल! भी है । आज़ादराय 
दल? पुराने 'राजापक्षी दल” का भ्रंग है और पूँ जी और व्यक्तिगत मिलकियत की रक्षा, कृषि 
और व्यापार की उन्नति स्विट्ज़रलेंड को सेना-पद्धति और लीग आब्‌ नेशन्स में मानता है । 


्जु ... 'रसेंद्रराइप्रेशन सेंद्रझाइज्ेशश् आफ पेडमिनिस्ट्रेशन। 
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छुन्माक की सरकार 
>>गजिशिक 


राज-व्यवस्थ[--डेन्माक को ६ जून, सन्‌ १८४६ ई० में 'प्रंडलोब” नाम को 
राज-व्यवस्था प्राप्त हुई थी । इस राज-व्यवस्था के श्रनुसार डेन्माक में एक मौरुसी राजाशाही 
और 'रिसडाग' नाम की व्यपस्थापक-समभा की स्थापना की गई थी। 'रिग्सडाग! की दो 
समाएं थीं एक लेंड्सटिंग” और दूसरी 'फोकटिंग! । लेंड्सदिंग में ४० वर्ष की उम्र से ऊपर 
के मालदारवर्ग के ६८ सदस्य होते ये, जिन को राजा नियुक्त करता था। फोकटिंग के 
सदस्यों को ३० वर्ष के ऊपर के डेन्मार्क के सारे मर्द नागरिक चुनते थे | कार्यकारिणी प्रजा 
के प्रतिनिधियों को जवाबदार नहीं होती थी। अरस्ठु, 'रोकिय' की राजा और लिंदसदिंग' के 
मुक्तावलते में कुछ नहीं चलती थी। लेंड्सटिंग! मालदारों का अड्डा होने से हमेशा 'फोकटिंग' 
का विरोध करती थी | सन्‌ १८६४ ई० तक दोनों सभाओं में हमेशा कगड़ा होता रहता था । 
आम-तौर पर प्रजा के प्रतिनिधियों की मज़ी के खिलाफ़ सरकार का काम चलाया जाता था 
और कर लगाए जाते थे | बीत वर्ष तक 'राजा! और लैंड्सटिंग” के समर्थन से एक मंत्रि- 
मंडल ने 'फोकटिंग! के विरोध में सरकार चलाई थी, और इस बीस वर्ष में एक बार भी 
फोकटिंग मे कमी सरकार के लिए. एक कौड़ी मंजर नहीं की थी। सन्‌ १८६४ ई७ में 
पहली बार दोनों सभाओं में समझौता हुआ था; मगर ऐिर भी दोनों समाञ्रों का झगड़ा 
क्रायम ही रहा, जिस में फोकटिंग और उस के गरम दल की ताकत प्रजा की सहायता से 
बढ़ती गई और लेंड्शटिंग की ताकत कम दोती गई। पिछली यूरोपीय लड़ाई शुरू होने के 
बाद डेन्माक में राजमैतिक स्थिति काफ़ी भयंकर हो गई थी, शिंस के कारण राज ध्यवस्था 
में सन्‌ १६१४ द० में फेर-फार करना पड़ा था। लड़ाई के बाद बारसेहज्ञ की संधि के 


[ शचह 
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अनुसार डेन्माक का क्षेत्र बढ़ जाने पर फिर राज-व्यवस्था में संशोधन हुआ था और इस के 
ब्राद के रूप में अभी तक वह डेन्माक में जारी है। इस राज-व्यवस्था के अनुसार डेन्माक 
में सीमित गजाशाही और व्यवस्थापकी सरकार है। राज-व्यवस्था में संशोधन के प्रस्ताव 
व्यवस्थापक-सभा की दोनों सभाओं में मंजूर हो जाने के बाद सिसिडाग को भंग कर 
दिया जाता है और नया चुनाव किया जाता है। नई रिसडाग के फिर उन प्रस्तावों के 
मंज़र करने पर संशोधनों पर प्रजा के मतदारों का इबाला लिया जाता है। सारे मतदारों 
की कम से कम ४५ फ्री सदी संख्या और मत देने वालों की बहुसंख्या के संशोधनों के पक्ष 
में होने पर संशोधन मंज़्र होते हैं। 


कार्यकारिशी--राप्र की कार्यकारिणी सत्ता राजा में मानी गई है। राजा को, 
राज-व्यवस्था की शर्ते के अंदर, सारे राष्ट्रीप मामलों में सब्र कुछ अधिकार होता है। 
मगर इस शअ्रधिकार का प्रयोग वह अबने मनत्रियों के द्वारा करता है। राजव्यवस्था के 
अमुसार सरकार का काम चलाने के लिए मंत्री 'जवाबदार' होते हैं। मगर व्यवस्थापक- 
सभा को वे जवाबदार माने गए हैं या क्रिस को, इस का कहीं कुछ साफ जिक्र नहीं है। 
यह ज़रूर सच है कि कानूनों और शासन से सबंध रखने वाले फैसलों पर, उन के 
बाक़ायदा होने के लिए, राआ औ्रौर किसी न किसी मत्री दोनों के दस्तसक्षतों की जरूरत 
होती है । फिर भी यद बिल्कुल साफ़ नहीं है कि उस मन्नी के हस्ताक्षर कर देने से 
उस की किस को जवाबदारी हो जाती है। शायद मत्रियों की जवाबदारी का अभी तक 
डेन्माक में सिर्फ़ यही अर्थ होता है कि गरेरक्वामूनी कामो के लिए. उन पर अदालत में 
मुक़दमा चलाया जा सकता है । मार धीरे-धीरे डेन्माक में भी दूसरें देशो की तरह एक 
दिन मत्रियों की व्यवस्थापक-सभा, खास कर अतिनिषि-समा, को जवाबदारी का रिवाज 
श्रवश्य क्वायम ही जायगा | 

मंत्रियों को नियुक्त करना और निकालना भी राजा का काम होता दै। सत्रियों 
की सभा को डेन्माक में 'कौंसिल श्ॉव स्टेट' कहते हैं और उस के श्रध्यक्ष के स्थान पर 
शजा खयं ब्रैठता है | युवराज भी बालिगश होने पर मत्रियों की सभा में बराबर बैठता है। 
राजा के न आने पर, राजा मंत्रियों की सभा के प्रधान मग्री की श्रध्यक्षता में काम-क्ाज 
चलाने का प्रबंध करता है। मगर इस हालत में प्रधान मंत्री की अ्रध्यक्षता में बैठने 
वाली मंत्रियों की सभा सिर्फ़ “मंत्र समा? कहलाती है। और राजा को इस सभा के 
कैसलों का पिरोध करने और उन को पुनः विचार के लिए 'कौंसिल श्राव्‌ स्टेट” की 
दूसरी सभा में रखने का एक्त होता है। बिना रिससडाग की मर्ज़ी फे राजा को युद्ध छेड़ने, 
संधि करने, दूसरे राष्ट्रों से गैत्री जोड़ने और व्यापारी समझौते करने, राष्ट्रीय ज़मीन देने, 
झौर कोई इस प्रकार का समझौदा करने का जिस से देश के प्रचलित क़ानूनों पर असर 
पड़े, हक नहीं होता है । 


व्यवस्थापक-स पा--डेन्माक की व्यवस्थापक-सभा को “रि्सडाग! कहते हैं और 
पक्षेकरिंग ऋर 'लेंडसटिंग'! उस की दो शाखाएं, दोती ह। 'फ़ोकटिंग' में क़रीब १४६ 


ना 
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सदस्य होते हैं, जिन को २४ बर्ष के ऊपर के सारे नागरिक चार ताल के लिए चुनते हैं। 
हर मतदार को उम्मीदवार दोने का हक़ होता है| लेंड्सरिंग में ७८ सदस्य होते हैं, जिन 
को विस्तृत निर्वाचन-द्षेत्रों से और टेढ़े चुनाव से ३५ वर्ष के ऊपर के मतदारों-द्वारा झाठ 
साल के लिए चुना जाता है। मगर लेड्सटिंग के सारे सदस्यों का एक साथ चुनाव नहीं 
होता है | हर चार साल बाद इस सभा के आधे सदस्य चुने जाते हैं। रिग्सडाग की 
सभाओं की बैठके' हर साल अक्टूबर के पहले मंगलवार से शुरू दो कर छः-सात महीने 
तक होती रहती हैं । रिग्सडाग के सदस्यों को राजधानी कोपेनहैगन में रहने पर ४२०० 
क्रीनर सालाना और ग्रांतों में रहगे पर ५००० क्रोनर सालाना भत्ता मिलता है। १ 


रिग्सडाग की दोनों सभाओ्ों की साधारण और खास बैठकें बुलाने और स्थगित 
करने का काम राजा करता है। राजा 'फोकर्टिंग' को भंग भो कर सकता है। एक आर 
फोकर्टिंग मंंग द्वो कर नई चुन आने के बाद भी, किसी मसविदे पर उस का और 
लिइसटिंग” का मतभेद क्रायम रहने पर, 'लेंड्सटिय' भी मंग्र की जा सकती है। राजा 
को (रिस्सडाग? में कानून पेश करवाने का अ्रविकार होता है और रिस्तझाग में मंज़ुर हुए 
क़ानून के लिए गजा की मजरी की ज़रुरत होती है। 'रिग्सडाग! की दूसरी बैठकों तक, 
राजा के किसी क्रानून को मंज्ञुर न करने पर, वह क्वानून रद्द द्वी जाता है। 'रिस्सडाग! की 
वैठके न होगे के समय राजा को फ़रमानी कानून जारी करने का भी श्रधिकार होता है। 
भगर थह फ़रसान राज-व्ययस्था के विरुद्ध नहीं दो सकता है और उन को रस््सिशग की 
सभा द्वोते ही समा की मज़ूुरी के लिए रख दिया वाता है। डेन्मार्क में कर सिर्फ़ कर- 
संबंधी कामूनों के अनुसार ही लगाए जा सकते हैं। 


राजनेतिक द्ल और सरकार--टेन्मा्क हभारें देश की तरह कृषिअधान 
देश है। मगर कुछ ये से वहां उ्योग की भी बड़ी उन्नति दो गई है, जिस से देश की 
आबादी का लगभग एक तिहाई साग अब उद्योग और कारीगरी पर जिंदगी बसर करता 
है | ज़मीदार और अमीर किसान डेन्माक मे 'उदार दल' के पक्षपाती हैं। छोटे किसान 
आम तौर पर गरम दल' के पक्षपाती होते हैं। 'समाजी प्रजासत्ता दल' का बाहुबल 
'द्योग संघें? हैं। मालदार लोग अनुदार दल' के समर्थक हैं । 


'अनुदार दल' लेडधटिंग को फ्रोकटिस के बराबर शक्तिशाली बनाने ओर सेना 
को मज़बूत करने में विश्वास रखता है | सन्‌ १६२० ई० से. यह दल के दा का 
'समाजी प्रजासत्तात्मक दल” और 'गरम दल' के विरोध मं बराबर साथ देता है। “उदार 
दल? फोकरटिंग को लेंइ्सटिंग से भ्रधिक शक्तिशानी रखने, स्वतत्र ब्यापार नीति, सरकार के 
कभ से कम दस्ताकज्षेप और मजदूरों के बीमे का पक्षपाती है। गरम दल ९५ ' हि 
उदार “दल” से टूट कर बना था | यद दल समाज बुधारों, सेना कु कमी के के हर हर 
दोरे-छोटे पडों में बाँदने का हामी है। 'समाजी प्रजातत्तात्मक दल! यूरोप के हि 
नाम के दलों के समाजशाही कार्यक्रम को मानने वाला है। दूसरे छोटे दलों में एक 
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'सत्यवादी राष्ट्र दल” है, जो 'एक कर?" के सिद्धांतों का पक्षपाती है। दूसरा जर्मन अल्प 
संख्या का जर्मनों के हितों की चिंता रखने वाला एक 'सलेसविग दल” है। सन्‌ १६२६ ई० 
के चुनाव के बांद रिं्सडाग में विभिन्न दलों के इस प्रकार सदस्य थे :-- 


दल फोकटिंग लेंडसटिंग 

अनुदार दल २४ श्र 

गरम दल १६ प्र 

समाजी प्रजासत्तात्मकफदल ६१ २७ 

उदार दल डड श्द् 
सत्यवादी राष्ट्रदल डे ० 
स्लेसविग दल 4 ल 
इस साल का मंत्रि-मंडल समाजी प्रजासत्तात्मक दल श्ौर गरम दल के मेल से 

बना था | है 


डेन्मक में सहकारी संस्थाओं का बड़ा ज़ोर है | सहकारी संगठन से डेन्माक की 
खेती को बड़ा फ़ायदा पहुँचा है । सन्‌ १३२६ ६० के एक साल में इन सहकारी संस्थानों 
के द्वारा क़रीब डेढ़ अरब का व्यापार हुआ था। 


किन ना: 


मम लत मी विमवक 2 
, १सिंपिल टैक्स । 


हालेंड की सरकार 
न्जच्च्ण्प्स्कू बं22.७०+-.० 


राज-व्यवस्था--हालंड की म्वाधीनता का इतिहास भी बड़ा ज्यलंत और रोमा- 
चकारी हैं, मगर हमारे मतलब के लिए इतना काफ़ी होगा कि सन्‌ १८१४ ई० से द्वा्लेंड 
बेलजियम के साक्ते में संयुक्त राज्य नेदरलेदडस” का सदस्य था श्रौर सन्‌ १८४० 
ई० में बेलजियम के अलग हो जाने पर उस की राज-व्यवस्था अलग हो गई थी। मगर 
सन्‌ १८४८ ई० तक इस राज-व्यवस्था में; मंत्रियों की जवाबदारी तथा ऊपरी सभा के 
सदस्यों की नियुक्ति के खान में चुनाव के प्रजासत्तात्मक सिद्धांतों का समावेश नहीं हुआ 
* था| सन्‌ ए८८ू७ ई० और सम १८६६ ई० की योजना के अनुसार सिर्फ़ हैतियत वाले 
पधर्गो' को मताबिकार था | मगर सन १६१६ के एक सुधार में २३ वर्ष के ऊपर के सब 
स्री और पुरुषों को मताधिकार दे दिया गया है। दालेंड की राज-व्यवस्था फे अनुतार 
इस देश में राजाशाही श्रौर प्रजासत्तात्मक्र और जवाबदार सरकार है। राजगदी के 
उत्तराधिकारियों के संबंध में भी राज-व्यवस्था में बड़ी तफ़्लील से योजना फ्री गई है। 
सनू १६२० ई० के एक शाह राज-व्यवस्था संशोधन कम्ीशनं ने राजवंश का कोई 
उत्तराधिकारी न रहने पर हालेंड में बिना राजा की सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किया 
था। मगर इस प्रस्ताव को मंजर न कर के सन्‌ १६२२ ई० में राजकछ॒त्र के बारे में यह 
योजना की गई थी कि राजछत्र का कोई उत्तराधिकारी न रहने पर हालेंड की व्यवस्थापक- 
सभा की दोनों समाओं के सम्मिलित सम्मेलन के द्वाथ में सांरी सत्ता झा जायगी और 
यही सम्मेजन नया उत्तराधिकारी नियुक्त करेया। 
[ १४३ 
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व्यवस्थापक-सभा--.दालेंड की व्यवस्थापक-समभा को स्टेट्स जेनरल” कहते 
हैं भ्रौर उठ में 'ऊपरी' और 'निचर्ली' दो समाए होती हैं। “निचली समा” में १०० सदस्य 
होते हैं, जिन को सारे मताधिकारी नागरिक चार साल के लिए, अनुपात-निर्वाचन की 
पद्धति से चुनते हैं। 'ऊपरी सभा” में ५० सदस्य द्ोते हैं, जिन को प्रांतिक घारा समाएं 
चुनती हैं| सन्‌ १६२२ ई० तक 'ऊपरी समा? के सदस्यों को नौ वर्ष के लिए चुना जाता 
था और सदस्यों की एक तिहाई संख्या का दर तीसरे वर्ष चुनाव होता था। सन्‌ १६२२ 
के एक संशोधन के बाद से ऊपरी सभा का चुनाव छः वर्ष के लिए होता है और आधे 
सदस्य हर तीप्तरे साल बदल जाते हैं। क्वानून बनाने की सत्ता स्टेट्स जेनरल' और 
राजा दोनों में मानी गई है| हर एक क्वानूत की मंज़्री फे लिए दोनों समाओं की राय 
की ज़रूरत होती है [सारे कानून 'निचली सभा” में पेश होते हैं। उन को मंजर करने और 
रद करने का भ्रधिकार “ऊपरी-सभा” को होता है। बजट भी पहले निचली सभा में ही 
पेश होता है । हु 


कार्यकारिणी -.- सरकार के सारे कामों के लिए मंत्री जवाबदार होते हैं। राजा 
को किसी क्लानून को नामंजूर कर देने और व्यवस्थापफ-सभा की दोनों सभाओं का एक 
सभा को भंग करने का हक़ ज़रूर होता है। मगर जवाबदारी मंत्रियों की दोने से राजा 
अपने इस अधिकार का प्रयोग भी मंत्रि-मंडल और व्यवस्थापक-समा की राय के श्रनुसार 
ही करता है। सन्‌ १६२२ ६० तक मंत्रि-मंडल की राय से युद्ध छेड़ने और दूसरे राष्ट्रों 
से संधियां मंज़र करने का भी श्रधिकार राजा को या। मगर अ्रव इस सत्ता के प्रयोग के 
लिए भी व्यवस्थापक-सभा की झ्राशा की आवश्यकता होती है। राज-व्यवस्था में राजा के 
मंत्रियों के नियुक्त करमे और निकालने के अधिकार का ज़िक्र है; प्रधान मंत्री या मंत्रि- 
मंडल का कहीं केई ज़िक्र नहीं है | परंठ इंग्लेंड की तरह डेन्माक में भी प्रजासत्तात्मक 
सरकार का विकास होने के कारण वहां भी यह एक व्यवस्थापक रिवाज बन गया है कि 
राजा निचली समा के बहुसंख्या-दल के नेता के प्रधान मंत्री नियुक्त करता है तथा 
उस की राय से मंत्रि-मंडल नियुक्त करता है। मगर डेन्माक्क में मंत्रियों के दोनों सभाओं 
की चर्चान्रों में भाग तेने का अधिकार होता है, जो इंग्लेंड में नहीं होता है। मगर किसी 
सभा कै सदस्य ने होने पर, उस में मत देने का उन के अधिकार नहीं होता है। दूसरे 
प्रजासत्तात्मक राष्ट्रों की तरह मंत्रियों को सभाओं में आलोचना की जाती है और उन के 
काम-काज फे विषय में उन से प्रश्न पूछे जाते हैं। व्वस्थापक-सभा का साल में आम- 
तौर पर एक बार जलसा होता है। मगर मंत्रि-मंडल की राय से राजा अधिक जल्से भी 
बुला सकता है | ह 


चौदह सदस्यों की एक 'कौंसिल झ्रॉव्‌ स्टेट! मी होती है, जिस को राजा राष्ट्र के 
प्रख्यात पुरुषों में से बुनता है ओर जिस का अध्यक्ष वह स्वयं होता दे। क्वाननों और 
शासन की नीति और फ़रमान निकालने के विषय में राजा और मंत्रिन्मंइल इस सभा से 
सलाह लेता है । 


हलेंड की सरकार [ १५४ 


स्थानिक-झासन--स्थानिक-शासन प्रांतों और कम्यूनों फे द्वारा चलाया जाता 
है। हालेंड में कुल ग्यारह प्रांत और ११०० कम्यूनें हैं। हर पंत में जा की चुनी हुई 
एक धारा-समा होती है और इस सभा के सदस्यों की एक छोटी “कार्यकारिणी समिति” 
प्रांतीय सरकार का कास-काज चलाने के लिए होती है। “कार्यकारिणी समिति” को 
प्रारा-सभा? की राय से प्रांत के हित में सब प्रकार के फ़रमानी क़ानून भी जारी करने का 
झ्रधिकार होता है | मगर केंद्रीय सरकार की मंज़्री इन फ़रमानों फे लिए ज़रूरी होती है। 
केंद्रीय सरकार 'कॉतिल झँव्‌ स्टेट' की राय से इन फ़रमानों को संजुर करने से इन्कार 
कर सकती है। एक 'शाही कमिश्नर! दर प्रांतीय धारान्समा' और उस की “कार्यकारिणी 
समिति' का भ्रध्यक्ष होता है और वही प्रांतीय अधिकारियों के काम-काज की देख-माल 
करता और केंद्रीय सरकार के हुक्मों का पालन करता है| 

कम्यूनों की मी चुनी हुई समाएं होती हैं। उन को शासन के ऐसे उपनियम 
बनाने का अधिकार होता है जो प्रांतीय सरकार की सत्ता के विरुद्ध न हों। कम्यून को 
सभा का मेयर अर्थात्‌ श्रध्यक्ष केंद्रीय सरकार नियुक्त करती है, जिस से कॉँद्रीय सरकार की 
कम्यून पर हुकूमत क्रायम रहती है। ्रांतीय कार्यकारियी समिति” को कम्यून का बजट 
नामंजुर कर देने का दृक्क होता है। 

न्याय--न्याय-शासन के लिए हेग में एक सब से बड़ी 'राष्ट्रीय श्रदालत” होती 
है, जो नीचे की अदालतों से अपीलों और व्यवस्थापक-सभा के सदस्यों, मंत्रियों और दुसरे 
बढ़े अधिकारियों के शासन-संबंधी अपराधों के मुक्दमों पर विचार करती है। उठ के 
मीचे पाँच 'अ्रपील की श्रदालतें', इक्‍्कीस 'जिला अदालतें! और १०१ स्थानिक 'छोटी 
अदालत” होती हैं| न्‍्यायधीशों को जन्म भर के लिए राजा चुनता है। राष्ट्रीय अदालत! 
के न्यायधीशों को बह व्यवस्थापक-संभा की ऊपरी सभा की बनाई हुई एक सूची में से 
नियुक्त करता है | 

शासन के मंगड़ों के शिए. एक 'शासकी अ्रदालतः और सैनिक अपराधों के लिए 
एक सैनिक श्रदालत” भी हेग में होती हैं । 


राजनैतिक दलबंदी--हालेंड के नरम सरकारप्दी दलों में अधिकतर 
धार्मिक दल हैं, जिन में से एक 'रोमन केयौलिक राष्ट्रीय दल”, दूसरे कांति-विरोधी दल' 
और तीसरे (ईसाई ऐतिदाधिक ठंप' तीन दलों का सत्‌ १६०० से १६२४ ई० तक सम्मि- 
लिव समूह था | इन दलों के भी गरम अंग हैं। मगर व्यवस्थापक-सभा के गरम दलों में 
एक 'ठदार दल, दूसरा “उदार प्रजासतात्मक दल', तीपरा समाजी प्रजाउत्तात्मक दल 
और चौथा 'समिष्टबादी दल' है। ये दल विचारों में एक दूसरें से इतने मिन्र हैं कि कभी 
इन सब का मिल कर एक मज़बूत सरकार का विरोधी समूह नहीं बनता है | फिर भी 
एक वात में ये सारे दल एक-मत हैं कि सरकार के धामिक प्रभावों से दूर रहना चाहिए 
श्र सरकार के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । इलेंड फे इल धार्मिक, 
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अनुदार, प्रजातत्तात्मफ और समाजवादी इत्यादि; सब प्रकार के विचारों पर बने होने के 
कारण इस देश में मंत्रिमंडलों का बनाना बढ़ा कठिन हो जाता है। एक बार तो यहां 
तक नौबत पहुँच गई थी कि अक्टूबर सन्‌ १६२३ से जनवरी सन्‌ १६२४ ई० तक इालैंड 
में कोई मंत्रिमंडल ही नहीं बन सका था। मजबूर हो कर राजा के पुराने मंत्रिमंडल 
का इस्तीफ़ा नामजूर करना पड़ा था; क्‍योंकि इतना समय ब्रीत जाने पर भी फाई प्रधान 
मंत्री नया मन्रि-मंडल नहीं बना सका था। 


रोमन कैथोलिक दल॒--निरा धार्मिक दल है | #ांति-विरोधी दल! 
उदारबाद * और समाजवाद का विरोधी, श्रारंज विलियम के सिद्धांतों पर राष्ीय सरकार 
फा पक्षपाती, अनुदार, कट्टर राष्ट्रीययादी, श्रारेंज-बंश का समर्थक, मज़बूत जल और 
थल सेना रखने, रविवार के दिन पूरी शांति रखने और पूजा पाठ करने, मौत की सज़ा 
के पुनरजीबित करने, जबरदस्ती टीका लगाना बंद करने और सुर्दा जलाना बंद करने का 
तरफ़दार है| इसी दल के प्रजातत्तात्मक विचारों के विरोधी सदस्यों ने श्रलग हो कर एक 
पुसाई ऐतिहासिक संध दल” बनाया था। जिस के राजनैतिक श्रौर धार्मिक विचार भी 
'क्रांति-विरोधी दल” से मिलते-जुलते हैं, मगर आयिक विचारों में यह दल 'उदार दल! 
से मिलता है। 

जदार दल--में श्रभिकतर बड़े व्यापारी श्रौर विद्वान लोग होते हैं | यह दल 
उदार सिद्धांतों यानी स्वतंत्र व्यापार, कम से कम सरकारी हस्तक्षेप खास कर उद्योग में 
और मज़दूरों के हितकारी कानूनों का हामी है । इस दल के गरम लेगों ने सन्‌ १९६०१ में 
अलग-झलग होकर “उदार प्रजासत्तात्मक दल” बना लिया था, जो अब मज़दूरों के लिए 
बहुत-से सुधारों का पक्षपाती और सेना बढ़ाने का बिरोधी है। दूसरे दो 'समाजी प्रजा 
सत्तात्मक दल” और “समष्टिबादी दल” इसी नाम के यूरोप के दूसरे दलों की तरह है। 
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*सिवरखसिकम । 


न # 5 
नादे की सरकार 


बा ााएय ८४ है. 


राज-व्यवस्था-॥रोप के विल्कुत उत्तरपरिचम कोने में, दथी को सूँड की 
तरद लटकने बारे स्टरेंडीनेवियन पेनिनशुला फे दोनों राष्ट्र, नावें और स्वीडन, की सरकारें 
यूरोप की पुरानी सरकारों में हैं। नार्थ को राज व्यवस्था सन्‌ १८१३४ है में बनी थी। 
उस के बाद उस में कुछ संशोधन भी हुए हैं | इस राज-व्यवस्था के अ्नुतार नावें एक 
स्वाधीन राष्ट्र हैं जिस में अखंड मौरूसी राजाशादी सरवार है । 

कार्यकारिणी--रप्ट्र की कार्यकारिणी सत्ता राज-ज्यवस्था के अनुसार राजा 
में मानी गई है | मगर बहुत दिनों के राजा और प्रजा में झगड़े के बाद अत ऐसा श्वाज 
बन गया है कि राजा का सत्ता का प्रयोग प्रजासत्तात्मक और ग्रता के जवाबदागे क्र 
के ठिद्धांत पर होता है | राजा की सद्ायवा करने के लिए एक प्रधान मंत्री क्रौर कम से 
कम सात और मंत्रियों का एक संत्रि मंडल केता है । राजा के हर हुक्‍्स पर, उस के बाका- 
थदा होने फे लिए, किसी न क्िती मत्री के इस्ताक्षर होते हैं। राजा के व्यवस्थापक-सभा 
भंग करने का हक़ नहीं होता है । उस व्यवत्यापक समा में मज्र हुए किसी भी काबू 
के नामंज्ूर कर देये का हक़ ज़रूर होता है। सगर राजा के माम॑ हर कर देने पर भी वही 
कानून तीन व्ववस्थापक-समाओं में बराबर पास होने पर क्ॉबूल बन जाता है और राजा 
की नामंजूरी का तीन बार के बाद फिर कुछ भी असर नहीं होता है। राज्य के सारे 
अधिकारियों को, मंत्रि-्मंडल की सलाइ से, राजा नियुक्त करवा है। मगर नियुक्ति के 
खास नियम होते हैं, गिन के श्रतुसार मिर्क़ खास यरग्यता के मुख्य लाग हो ग्रविकारी 


बन संकते हैं) मत्रि-मंडल में बिना क्रम से कम आधे सदस्यों की दाज़िरी के कोई फैसला 
[ ३३७ 
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नहीं फिया जा सकता है। मंत्रिमंडल का जीवन व्यवस्थापक-सभा के विश्वास पर 
९-३; है, क्‍योंकि क्रानून बनाने और रुपए पैसे के सारे श्रधिकार व्यवस्थापक-सभा के 
] 

व्यवस्थापक-सभा---नावें की व्यस्थापक-सभा के 'स्टोरटिंग” कद्दते हें । इर 
२३ वर्ष के सत्री और मर्द नावें के नागरिक को जो देश में कम के कम पाँच साल यस 
चुका हो और चुनाव के समय भी देश में रहता हो, व्यवस्था-सभा के लिए मत देने का 
अधिकार होता है। व्यवस्था-सभा में कुल १४० सदस्य दोते हैं, जिन के तीन साल के 
लिए, गाँवों की निस्व्त शहरों से दुगने के हिसाब से, श्रनुपात-निर्वाचन को पद्धति के 
अनुसार नागरिक चुनते हैं। व्यस्थापक-सभा के उम्मीदवारों के तीस वर्ष के ऊपर की 
उम्र का, देश में दस वर्ष तक बस चुकने वाला, और जिस ज्ञेत्र से वह उम्मीदवार हो 
बहां मताधिकार होना ज़रूरी होता है | 


स्टोरटिंग---के क्लाबून बनाने और इ्रद करने, कर लगाने और हटाने, 
सरकारी आय-प्यय का फैसला करने, और राजा की दूसरे राष्ट्रों से की हुई तमाम संधियों 
और मैत्रियों का मुलाहिज़ा करने का अधिकार होता है। सस्टोरटिंग' की एक 'स्थायी 
उपसमिति' होती है जो सभा के सामने आने वाले क्वानूनी और आर्थिक मसविदों पर 
पहले विचार कर के समा को अपना भत उन विषयों पर भेज देती है। व्यवस्थापक- 
सभा की 'चुनाव-समिति” कई समितियां नियुक्त करती है, मिन के पास विभिन्न विभागों के 
आयन-ब्यय फ्रे प्रस्ताव विचार के लिए जाते हैं । एक परराष्ट्र-विषय समिति” भी होती है | 
“स्टोरटिंग” के सारी सरकारी संधियों, रिपोर्शीं और काग्ज़ातों के दाखिल दक़्तर करा 
लेने का हक होता है, क्‍योंकि सारे सरकारी शासन पर उस का अ्रंकुश माना गया है। 
विदेशों से किए गए आवश्यक सममगैतों के लिए. भी 'स्टोरटिंग” की मंजूरी की ज़रूरत 
होती है। मंत्रिमंडल के सदस्यों के 'स्टोरटिंग” की कारंबाई में हिस्सा लेने का हक्क होता 
है | मगर थे मत नहीं दे सकते हैं | मंत्रि-संडल फे सदस्य हो कर वे व्यवस्थापक-सभा में 
प्रजा के चुने हुए प्रतिनिधियों की तरह नहीं बैठ सकते हैं | फिर भी उन के दूसरे सदस्यों 
को तरह क्वानून-मसबिदे पेश करने का हक़ होता है । 

व्यस्थापक-सभा की दो सभाओं के विषय में नारे में विचित्र योजना को गई 
है। स्टोरटिंग अपने सदस्यों में से एक चौथाई के चुन कर उस की 'लेंगटिंग” नाम की 
व्यवस्थापक-सभा की एक सभा बना लेती है। भ्रौर स्टोरटिंग के बाक्की तीन चौथाई सदस्यों 
की, 'श्रोडेल्सटिंग! नाम की, व्यवस्थापक-सभा की दूसरी समा बन जाती है। इन दोनों 
सभाओं की कारवाई के चलाने के लिए, हर एक में, कम से कम दो तिहाई सदस्यों की 
हाज़िरी की ज़रूरत होती है। दोनों सभाए अपने-अपने अध्यक्ष और मंत्री को खुद चुनदी 
हैं। क्ावून बनाने का ठंग भी नावें में विचित्र है। सब मसविदे 'ओडेल्सटिंग” में पेश 
होते है,, और इस समा में मंज़र हो जाने के बाद 'लेमटिंग” में भेजे जाते हैं। फिर 
लेंगटिंग उस पर विचार कर के उस को मंजूर या नामंजूर करतो है। नामंज़र करने 
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पर लिंगटिंयग' श्रपने बजहात बताती है। लेंगटिंग से युनःविचार के लिए वापस आने 
पर “ओ्रोडेल्सटिंग! मसविदों पर फिर विचार करती है और उस के वैसा ही या संशोधित 
कर के फिर लेंगटिंग के पास मेज देती है | इत प्रकार श्रोडेल्सशटिंग का मंजूर किया हुआ 
कोई मसविदा जब दो बार लेंगटिंग के सामने रकक्‍्खा जा कर दोनों बार नामंज़र हो जाता 
है, तब 'स्टोरटिंग” की पूरी सभा की बैठक होती है और दो-तिद्ाई सदस्यों के मत से उस 
मसविदे का भ्राखिरी फ़ैसला कर दिया जाता है। क्रानून बनाने के हस ढंग को बहुत-से 
राजनीति के विद्वान पसंद करते हैं। वात्तव में इस दंग से व्यस्थापक-सभा की दो 
सभाओं की समस्या? का श्रच्छा हल हो जाता है । * 

राज-व्यवस्था में संशोधन के प्रस्तावों को पास करने के लिए 'स्टोरटिंग” के दो- 
तिहाई मर्तों की ज़रूरत होती है। मगर इस प्रकार के संशोधन चुनाव के बाढ़, 
शक की समा में पहले या दूसरे साल में ही पेश और मंज़्र हो सकते हैं, तीसरे वर्ष 
में नहीं। 


स्थानिक ज्ञासन, सेना और न्याय--ताें के स्थानिक शासन को खास 
बात यह कही जा सकती है कि वहां केंद्रीय सरकार का स्थानिक शासन में बहुत ही कम 
दखल द्वोता है । राष्ट्रीय रक्षा के खास प्रश्नों का विचार एक (राष्ट्रीय रक्षण समिति' करती 
है । इस समिति का अध्यक्ष राष्ट्रीय रक्षणु सचिव” होता है श्र दूसरे तद॒त्य जल झौर 
यल सेना के सब से बड़े चार श्रधिकारी होते हैं। न्यायशासन नारवें में दूसरे सभ्य देशों 
की तरद ही है। मगर जेलखाने यहां के श्राधुनिक और मानवी पद्धति पर द्ोते हैं। 
जैलखानों के, श्रपराधियों को तकलीफ़ें देने की जगह न मान कर, सुधारने की जग 
माना जाता है ! ज्लियों और पागलों की जेलें अलग होती हैं । श्रावाराशों के भी आवारा- 
गदों में पकड़ कर जेल में नहीं डाल दिया जाता है; उन के लिए स्रास खेती-बारी के 
उपनिवेश बना दिए गए हैं | 

राजनैतिक दलबंदी-नायें के राजनैतिक दलों में एक 'सरकारथची दल 
है। यह दल उदार, अतुदार भर यट्टीय विचारों के लोगों का मिश्रण है श्रौर तमहि- 
बादियों भर शराबबंदी के श्रांदोलन का विरोधी है। यद दल राष्ट्रके आर्थिक भौषन 
और आाय-ब्यय की खासतौर पर उल्नति करने और प्रजासत्तात्मक सरकार झौर व्यक्तिगत 
मिल्कियत की रछ्था करने का हामी है| दूसरा एक “उदार दल! है जो 'सरकार-पत्षी दल 
दे मिल कर काम करता दै। यह दल उदार, राष्ट्रीय विचारों का है श्रौर लोगों के 
सामाजिक, आर्थिक और संत्कृति के व्यक्तिगत अधिकारों में मानता है। तीतरा एक 
किसान दल! है को प्रजासत्तात्मक सरकार, अमन और क्लादून में विश्वास रखता है और 
कॉतिकारी हमलों से सरकार की रक्का करना और सरकार का खर्च कम करना चाहता है | 
यह दल यह भी ।मानता है कि नावें की उन्नति और हित के लिए नावें में एक, स्वाभीन 
और आर्थिक दृष्टि से मज़बूत, किसान वर्ग का बनाना आवश्यक है 

दूसरे दलों में एक चौथा 'प्रजापद्दी दल' है जो आज कल को छरकार के ढ॑ य पर 
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ही, धीरे-धीरे झआधिक, सामाजिक, और संस्कृति के मुधारों के द्वारा राष्ट्रीय! और 
प्रजासत्ता की उन्नति करना चाहता है। यह दल राष्ट्रीय-भाषा आंदोलन का पक्ेपाती है| 
पाँचयां एक गरम लोकदल! है। जो 'प्रजापक्षी दल” से बहुत कुछ मिलता-जुलवा है । 
यह दल राष्ट्रीय और गरम प्रजासत्तात्मक नीति अंतर-राष्ट्रीय शांति और सममौता, 
पढ़ोसी देशों से मैत्री, स्वतंत्र व्यापार श्रमजीबियों के आथिक स्वाधीनता देने वाले सधारों, 
शराबबंदी और राष्ट्रीय-भाषा आंदोलन का पक्तपाती है । 

छुठा एक नार्वेजियन श्रमनीबी दल' है । इस दल में नावें का 'समाजी प्रजा- 
सत्तात्मक दल्ञ” भी मिल गया है। यह दल समाजशाही क्रायम करने में मानता है और 
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, सिर्फ़ व्यवस्थापक सभा का ही इस्तेमाल न कर के, सब 
प्रकार के ज़रियों श्रोर खास कर 'वर्ग-युद्ध/ का पक्षपाती है। सातवां दूसरे देशों से मिलता- 
जुलता एक 'समष्टिवादी दल” है। 

इन दलों का नायें के प्रजामत पर असर कूा स्पष्ट शान पाठकों को सन्‌ १६३०७ 
ई० के चुनाव के अंकों से हो जायगा | विभिन्न दलों को इस चुनाव में निम्न प्रकार मत 
मिले थे ओर उन के सदस्य 'स्थोरटिंग! में निम्न प्रकार चुने गए थे-- 


द्ल मत प्रतिनिधि 
सरकार पक्ती दल श्रौर उदार दल ३५४४७८८ डड 
किसान दल पज्पश्द सर्प 
प्रजा-पत्नी दल और गरम लोकदल २ढ८०१० श्४ड 
नार्वेजियन अ्रमजीयी दल ( सम्‌ १६२७ के चुनाव में ३६८१०० 
मत श्रौर सदस्य ५६ ) श््य 
समश्वादी दल ( सन्‌ १६२७ के चुनाव में ४००६१ 


मत और सदस्य ३ ) ० 


जाहि 


स्वीडन की सरकार 
सा £ “ : 


राज-व्यवस्था--स्केंडीनेविया पेनिन्सुला के दूसरे राष्ट्र स्वीडन की राज- 
व्यवस्था सन्‌ १८०६ ह० से प्रारंभ होती है | इस के अनुसार इस देश में मौझूसी राजा- 
शाही की सरकार है। मगर इस राज-व्यवस्था के बाद के संशोधनों और परिवर्तनों से राजा 
की सत्ता ब्रिल्कुल घट गई है और व्यवस्थापक-सभा की सत्ता बहुत बढ़ गई है, जिस से 
स्वीडन में राजाशादही क्रायम रहते हुए भी सरकार इंग्लेंड की तरह, प्रजासचात्मक बन 
गदे ई। 
राजा और मंत्रि-मंदल - स्वीडन की राज-व्यवस्था के श्रनुतार राष्ट्र की 
कार्यकारिणी और न्‍्यायसत्ता राजा और मंत्रि-मंडल में मानी गई है। धारातत्ता श्र्थात्‌ 
क्रानून बनाने की सत्ता राजा और व्यवस्थापक-सभा में मानी गई है। मंत्रि मंडल की 
कारबाई के सारे काग़ज्ञातों को व्यवस्थापक-सभा की एक समिति देखती है जिस से मंत्रि- 
मंडल पर ब्यवस्थापक-सभा का पूरा अंकुश रहता है। व्यवल्यापक-सभा मंत्रिमंडल के 
सदस्यों पर गैरक्ानूनी कारवाई के लिए श्रभियोग भी चला सकती है। स्वीडन का राजा, 
राज-व्यवस्था के अनुसार, 'लूथरन चर्चा का अनुयायी होता चाहिए। उस को परराष्ट्र- 
नीति के संचालन का अधिकार होता है। मगर इस विषय में मी उस को मंत्रि-मंडल और 
“परराष्ट्र विषय समिति” को सलाइ से ही काम करना पड़ता है और सारे काग़ज़ातों को 
व्यगस्थापक-समा की 'परराष्ट्र विषय समिति' के सामने रखना होता है। विदेशों से होने 
वाले तमाम ज़रूरी समझौतों को आखिरी मंजूरी के लिए व्यवस्थापक-समा फे सामने 
रलना होता है। 
[ शहर 
है. 
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सारे ज़रूरी मसविदे हमेशा सरकार की तरफ़ से ध्यवस्थापक-समा में पेश होते 
हैं। ब्यवस्थापक-समा में मंजर हो जाने के बाद राजा की मंज़्री से मसविदे क़ानून बन 
सकते हैं। साधारण सदस्यों के मसचिदों की तरह सरकारी मसबिदों में भी समा श्राज़ादी 
से संशोधन करती है। बजट और कर-संबंधी मतविदे पेश तो ज़रूर राजा की तरफ़ से 
होते हैं; मगर उन के संबंध में पूरा भ्रधिकार व्यवस्थापक सभा को द्ोता है। 'सालिसिडर- 
जेनरल” और “सैनिक सालिसिटर जेनरल” नाम फे दो खास श्रविकारियों फे द्वारा भी 
व्यवस्थापक-सभा शासन पर अंकुश रखती है। स्त्रीडन के राष्ट्रीय बेंक' और “राष्ट्रीय 
कर्ज़ा बोर्ड! पर मी व्यवस्थापक-सभा का सीधा अ्रषिकार द्वोता है। 


व्यवस्थापक-समा--स्वीडन की व्यवस्थापक-समा को 'रिक्सडाग” कहते हैं। 
इस की “ऊपरी” और “निचली” दो सभाएं होती है। दोनों सभाओं को क्रीब-क़रीब सारे 
प्रश्नों में एक-सी सत्ता श्रौर अधिकार होता है। “ऊपरी सभा! में १५ सदस्य होते हैं, 
जिन को जिला सभमाएं और नगरों में खास तौर पर नियुक्त किए हुए. मतदार आ्राठ साल 
के लिए चुनते हैं। 'ऊपरी सभा” के चुनाव के लिए देश भर में १६ चुनावनत्षेत्र हैं। इन 
चुनाव-स्षेत्रों को श्राठ भागों में बाँट दिया गया है, जिन में हर एक भाग हर साल बारी- 
बारी से आगामी झ्राठ साल के लिए ऊपरी सभा के सदस्यों की संख्या के आठवें भाग 
को चुनता है। ऊपरी सभा के उम्मीदवारों को ३५ वर्ष की उम्र का और पचास हज़ार 
कोनर की क्वरीमत की मिलकियत का मालिक या तीन हज़ार क्रोनर की सालाना आमदनी 
वाला होने की ज़रूरत दोती है। अ्रद्धाइस वर्ष के ऊपर के मतदारों को अनुपात-निर्वाचन 
के अनुसार 'ऊपरी सभा” के चुनाव में मत देने का इक्त होता है। दूसरी “निचली सभा? में 
२३० सदस्य होते हैं। उन को २४ वर्ष के ऊपर के सारे स्त्री-पुरुष नागरिक मतदार चार 
साल के लिए. चुनते हैं। “निचली सभा” के सारे हकदार मतदारों को देहात में अपने 
चुनाव-क्षेत्रों से और शहरों में किसी एक चुनावन्क्षेत्र से उम्मीदवार होने का हक़ होता है। 
इस सभा का चुनाव भी अ्रनुपात-निर्वाचन की पद्धति पर होता है। 


दोनों सभाएं अपने-अपने अ्रध्यक्षों को खुद चुनती हैं। दोनों सभाओं में एक-एक 
अध्यक्ष और दो-दो उपाध्यक्ष होते हैं और उन को इस हिसाब से शुना जाता है कि 
स्वीडन के दीनों बड़े राष्ट्रीय दलों फे बारी-बारी से अध्यक्ष होते हैं । 'रिक्सडाग” के सामने 
श्ाने वाले विभिन्न प्रश्नों पर विचार करने के लिए बहुत-सी “स्थायी समितियां” होती हैं 
जिन में दोनों समाओं से आपे-झापे और राजनैतिक दलों से अनुपात-निर्वाचन के सिद्धांत 
पर सदस्य लिए जाते हैं। इन समितियों में मुख्य 'परराष्ट्र विषय समिति' “व्यवस्थापक 
समिति' 'बजट समिति! 'कर समिति” “बैंक समिति” “क्रानून समिति” और “कृषि समिति” 
होती हैं । व्यवस्थापक समिति! मंत्रि-संडल की कारंबाई के काग़्ज़ों फो देखती-भालती है 
ओर राज-व्यवस्था तथा स्थानिक शासन से संबंध रखने वाले मसविदों का विचार और 
प्रस्ताव करती हे। “बजट समिति! राष्ट्रीय आय-व्यय के सारे प्रश्नों पर विचार करने के 
कारस सब से आवश्यक समिति गिनी जाती है। इन समितियों का स्वीडन की 'रिक्सडाय! 


का 
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के काम-काज में खास स्थान होता है, क्‍योंकि उन में दोनों सभाओं के सदस्य मिल कर 
साथ-साथ काम करते हैं। शखग़र किसी ऐसे विधय पर जिस पर कोई समिति विचार करती 
है, रिक्‍्सडाग की दोनों सभाओं का मत एक-दूसरे से मिन्न होता है तो बह समिति जहां 
तक बने बरड्ां तक ज़रूर कोई न कोई ऐसा प्रस्ताव पेश करने की कोशिश करती है जिस से 
दोनों समाओं में समझौता हो जाय। हर मसविदे की आखिरी मंज़ुरी के लिए दोनों 
समाओं की मंजूरी की ज़रूरत होती है; परंत आय-व्यय संबंधी प्रश्नों पर दोनों समानओं 
का मतभेद होने पर दोनों सभाओ्रों की एक सम्मिलित बैठक! में सारे सदस्यों के बहुमत से 
फ्रैसला फिया जाता है । श्रस्त; राष्ट्रीय आय-व्यय के प्रश्नों का आखिरी फ़ैसला रिक्सडागे 
की निचली सभा के हाथ में ही रहता है; क्योंकि निचली सभा के सदस्यों की संख्या ऊपरी 
सभा के सदस्यों से कहीं अधिक होती है । 

हर चौथे वर्ष 'रिक्‍्सडाग? देश फे छः प्रसिद्ध विद्वानों की एक सलाह समिति! 
सालिसिटर जेनरल को 'अखबारी आज़ादी! क्रायम रखने में सहायता करने के लिए भी 
नियुक्त करती है। 


स्थानिक शासन और न्याय--प्रांतीय शासन चलाने के लिए राजा स्वीडन 
की राजधानी स्टाकहोम के लिए एक बढ़े गवर्नर और देश के शेष चौबीस श्रांतों के लिए 
एक-एक प्रीफ़ेक्ट को नियुक्त करता है। इन प्रीफ्रेक्टों के नीचे काम चलाने के लिए नायब 
होते हैं । प्रांतों की छोटी-छोटी कम्यूनों और क्रस्त्रों में मतदारों की 'साथजञनिक सभाएं? 
और बड़ी जगहों में चुनी हुई 'स्थानिक सभाएं', स्थानिक शासन! -उुलिस' और “शार्थिक 
जीवन! के सारे प्रश्नों का फ़ैसला करती हैं। प्राथमिक शिक्षा और धार्मिक प्रश्नों का 
फ़ैसला स्थानिक 'घार्मिक सभाएं! करती हैं । हर प्रांत में प्रांत का भीतरी काम-काज चलाने 
के लिए एक चुनी हुई 'प्रांतीय सभा? होती है, जिस की अपने चुने हुए अध्यक्ष फी अध्यक्षता 
में सालाना पैठकें होती हैं। स्थानिक सभा का चुनाव भी अनुपात-निर्वाचन के अ्रनुसार 
होता है और उन में सनी, मर्द दोनों माय लेते हैं । 

न्‍्याय-शासन कार्यकारिणी से बिल्कुल स्वतंत्र होता है और उस का संचालन 
राष्ट्र के दो बढ़े अ्रिकारियों, चांवलर श्रॉव्‌ जस्टिस और एटार्नी जेनरल के हाथों में शेता 
है। चांसलर आव्‌ जस्टिस्‌ को स्वयं राजा नियुक्त करता है और वही राजा का वकील भी 
टोता है। एटानीं जेनरल को व्यवस्थापक-सभा नियुक्त करती है और वह सारी अदालतों के 
काम की देख-माल रखता है। स्वीडन की सब से बड़ी श्रदालत स्टाकह्ोम में बैठती है। 
उस में चौबीस न्यायाधीश होते हैं, जिन की सात-सात की तीन अरदालतें होती हैं। इन तीन 
राष्ट्रीय अदालतों के नीचे तीन अपील की अदालते झर उन के नीचे २१४ जिला अदालतें 
हैं, जिन में लगभग ६२१ शहरी श्रदालवें और १२३१ गाँवों की श्रदालते हैं। अपील की 
झदालतों में अदालत का एक अध्यक्ष, त्यायाचीश, और असेसर होते हं। ज़िला अदालतों 
में, शहरों में, मेयर और शहर समा के दो तदस्यों की अदालत बन जाती है; और मुफ़ल्सिल 
की भदालतों में एक न्यायाघीश और छः साल के लिए मजा के चुने हुए १३ पंच होते 
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हैं। पंचों को क्रादूनी और गवाही दोनों के प्रश्नों का न्‍्यायाघीश के साथ मिल कर फैसला 
करने का हक होता है। मगर पंचों में मत-मेद होने पर फ़ैसला न्यायाधीश के ऊपर रहता 
है। सारे प॑चों का एक मत होने पर न्यायाधीश का मत विरुद्ध होने पर भी फैसला पंचों के 
मतानुसार होता है। बढ़े शहरों में जहां शहर सभाएं होती हैं; हर निर्वांचन-्षेत्र में तीन 
सदस्यों की एक श्रदालत होती है। आबपाशी के मगड़ों का फ्रेसला करने के लिए 'खास 
अदालतें” और 'कोर्ट माशंल” और “पुलिस अदालतें! भी होती हैं। शासन के रगड़ों का 
आम तौर पर फ़ैसला शासन अधिकारी करते हैं। मगर एक बड़ी 'शासन अदालत” भी है 
जिस के सामने अ्रभियोग जा सकते हैं । 

राजनेतिक दल--स्वीडन की व्यवस्थापक-सभा की प्रथा के अनुसार स्वीडन के 
मंत्रि-मंडलों फे रचने में देश के सभी बढ़े दलों का हाथ होता है। किसी एक दल 
कौ व्यवस्थापक-सभा में बहुसंख्या न इने से मंत्रि-मंडल दलबंदी के अनुसार नहीं बन 
पते हैं। नि 
स्वीडन के मुख्य राजनैतिक दलों में एक 'सरकार-पक्ती दल” है जो सन्‌ १८६४ 
ईैं० से पहले भी था। यह मज़बूत राष्ट्रीय रक्षा और प्रचलित सामाजिक और आर्थिक 
जीवन को क्वायम रखने का पक्षपाती हे। दूसरा एक “किसान संघ दल” है जो संकुचित 
पुराने विचारों फा है और खास कर किसानों की आर्थिक सामाजिक और राजनैतिक 
उन्नति का खयाल रखता है। 'उदार दल” और 'लोक-दल” नाम के दो दल सन्‌ १६२३ 
हैं० में शराब-बंदी के अश्न पर पुराने 'संयुक्त उदार दल! से टूट कर बन गए 
मे। यह दोनों दल समाज-सुधार, स्वतंत्र व्यापार, लीग आवू नेशंस और शांति के 
पक्तपाती हैं । 

दूसरे यूरोपीय राष्ट्रों की तरह स्वीडन में एक 'समाजी प्रजासत्तात्मक दल” मी है । 
इस दल के सन्‌ १६२०, १६२१, १६२४ और सन्‌ १६२४ में मंत्रि-मंडल थे। एक 
धमष्टिबादी दल” भी है। विभिन्न राजनैतिक दलों का सरकार पर प्रभाव जानने 
के लिए व्यवस्थापक-सभा में उन की संख्या जान लेना उपयोगी होगा | यह सन्‌ १६३२ ई० 
में निम्न प्रकार थी--- 


ऊपरी सभा निचली सभा 
सरकार-पक्षी दल ० ७१ 
किसान-संघ दल १६ २७ 
उद्दार इल च्ड ६ | 
लोकदल श्र श्ध्ध 
समाजी प्रजास तात्मक दल धर ६० 


समष्टियादी दल १ ध्द 


| _सव्यसात्थथतापमारफ्फुम्टकननयनाअआम 
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राज-व्यवस्था---यूरोप के शेष पुराने राष्ट्रों में यूरोप के दक्षिण पश्चिम कोण 
में निकले हुए शआ्राश्वेरियन पेनिंन्सुला के दो देशों, पुतंगाल और स्पेन की सरकारों का बयान 
करना और रद्द गया है | पुतंगाल १२वीं सदी से एक स्वतंत्र राष्ट्र है। इसी देश के मुसाफ़िर 
वेस्क्रोडियामा ने पहले-पहल हमारे देश और यूरोप से व्यापारिक संबंध जोड़ा था । हिंदुस्तान 
के व्यापार के लिए जी तोड़ कर लड़ने बाले यूरोपीय देशों में यह देश भी था, जिस की, 
फ्रांस की तरह उन लड़ाइयों में हार हो जाने के कारण, भारतवर्ष में सिर्फ़ श्रव॒गोश्रा, 
डामन और डिउ इन तीन छोटे-से स्थानों में जागीरें रह गई हैं | फिर भी इस देश की 
संस्कृति की छाप हमारे देश के बंबई की तरफ़ कह बाल्हो, डीसोज़ा, फर्नेडीज् और 
अल्वा जैसे नामों के दिंदुस्तानी रोमन केथौलिक ईसाइयों के एक छोटे समृद्द में और 
पुर्तगाल के अधिकार और संसर्ग की निशानी बंबई के सांताकृज़ और विलेपाले' नाम 
के स्थानों के पुतंगीज़् नामों और मशहूर गुजरती आफूस आम" में रह गई है। 
पुतंगाल में सन्‌ १६१० ई० तक राजाशाही सरकार थी। सन्‌ १६१० ई० में यजाशाही 
को खत्म कर के प्जातंत्र की स्थापना कर दी गई थी ; मगर ग्रजातंत्र राज-ब्यवस्था क्रायम 
हो जाने पर भी पुतंगाल में श्रभी तक वही पुरानी घिसधित और श्रव्यवस्था चली आती 
है जो प्रजातंत्र क्रायस होने से पहले सौं वर्ष तक थी। 


>> न +अमन नीति तक नानक + 3+++>+>- 


१हघ8 आम को भारतवर्ष में शायद्‌ पुर्तताक से काया गया था। इसका अस्सो 
माम अकहेंक़ो था जि का गुजराती अपलंश भाफूस हो यथा है। 
[ ३१६५४ 


१६६ ] यूरोप की सरकारें 


प्रजातंत्र क्वायम होने से पूर्व राजा और प्रजा का आए, दिन ऋगड़ा होता रहता 
था। कभी क्रांति हो जाती थी और राजा गद्दी से उतार दिया जाता था या उससे 
ज़बदंस्ती प्रजासत्तास्मक राज-ब्यवस्था मंज़र करा ली जाती थी; कभी राजा मंजर की हुई 
राज-व्यवस्था को तोड़ कर फिर अपनी पुरानी चाल पर चलने लगता था। इन करगढ़ों 
और राजनैतिक उथल-पुथल ने देश का आर्थिक सबनाश कर रक्खा था, जिस के परि- 
णामस्वरूप आखिरी क्रांति हुई और प्रजातंत्र की स्थापना हुईं। राजाशाडदी के ज़माने के 
पुराने पेशाघर राजनीतिशों को देश के हित की श्रपेज्ञा खुद अधिकार की #र्तियों पर बैठने 
ही की अधिक चिंता रहती थी। चुनावों के प्रबंध में बड़े होशियार होने के कारण वे आपस 
के गुट्टों में समझौते कर के किसी न किसी तरह, कभी प्रजातंत्रवादी और स्वतंत्र सदस्यों का 
चुनाव नहीं होने देते थे | 

सरकार का खुला और बाक्लायदा विरोध दबा दिया जाने से स्वाधीनता के लिए 
लालायित आत्माएं मजबूर हो कर क्रांति फे घाट ,उतरने का प्रयक्ष करतीं थीं । सन्‌ 
१६०३ ई० में भी पुतंगाल में प्रजातंत्र की स्थापना करने के लिए एक कांति हुई थी। 
मगर वह निष्फल गई थी। राजा को आराम तौर पर किसी न किसी तरह रुपया प्राप्त करने 
की चिंता रइती थी, और राजनैतिक नेताओं को किसी न किसी प्रकार पद प्रास करने की 
चिंता रहती थी । दोनों में से किसी को राष्ट्रीय कोष की हालत ठीक करने का कमी ख्याल 
नहीं रहता था | सरकार को हर साल बजट में नुक़लान होता था। चुनाव में मतदारों 
को स्थानिक गिरजों में जा कर मत डालने पड़ते थे। पादरी, घनवान श्रौर ज़मींदार लोग 
आपस में मिल कर इस बात का इंतज़ाम कर लेते थे कि चुनावों में देहाती ज़िलों में 
उन की ताक़त क्रायम रहे । 


अस्तु, प्रजातंत्र को लाठी के ज़ोर पर क्वायम करना पड़ा था; परंतु पुतंगाल के 
दुर्भाग्य से अभी तक वहां लाठी का ज़ोर कायम है। शहरों में ज्ञरा-श़रा बात में 
बडेड़े हो जाते हैं। राजनैतिक नेताओं का क्रांतिकारी गुद्ट बनाने की तरफ़ रकान रहता है। 
कई बार लाठी के जोर से राजाशाही को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न भी किया जा चुका 
है। झागे भी डर है कि इस बात के प्रयत्न किए जायेंगे। दुर्भाग्य से नए राजनैतिक नेता 
भी, पुरानों की तरह, अपनी व्यक्तिगत वृद्धि और अपने लिए पद और अधिकार श्रास्त करने 
तथा अपनी होशियारी दिखाने की चेष्टा में ही अधिक संलग्न रहते हैं। राष्ट्रह्तित के लिए 
नीति-निर्माण कर ने की बहुत कम चिंता करते हैं । सन्‌ १६०८ ई० में पुर्तगाल के राजा 
का वध हुआ था और उस के उत्तराधिकारी राजा के शाज्य-स्याग कर के भाग जाने पर 
प्रजातंत्र का एलान किया गया था | फिर सन्‌ १६११ ई० में, २१ वर्ष के ऊपर के पुतंगाल 
के सारे मर्दे। के मतों से एक व्यवस्थापक-सम्मेलन का चुनाव किया गया था। इस 
सम्मेलन ने एकमत से सजाशाही के पुर्तगाल में खत्म हो जाने का एलान किया था 
और राजवंश को देश निकाला दे कर अजातंत्र की यई राज-व्यवस्था रच कर- पुतंगाल 
में स्वएपिद की थी | सम्मेलन के चुनाव में सजाशाही में विश्वास रखने बालों को मत देने 


न 


पुतंगाल की सरकार [ ३६७ 


का अधिकार नहीं दिया गया और गिरजों में मत डालना भी बंद कर दिया गया था| नई 
राज-व्यवस्था की हर दसवें साल पुनर्घटना की जा सकती है| 


व्यवस्थापक-सभा---पुर्तंगाल की व्यवस्थापक-सभा को कांग्रेस कहते हैं और 
उस की दो सभाएं द्वोदी हैं। 'प्रतिनिधि-सभा' और “सिनेट” | ग्रतिनिधि-सभा में १६४ सदस्य 
होते हैं, जिन को तीन साल के लिए पुतंगाल के सारे मर्द नागरिक चुनते हैं। सिनेट में 
७१ सदस्य होते हैं, जिन को छः साल के लिए देश भर की चुंग्रियां चुनती हैं | सिनेट के 
आधे सदस्यों का हर तीसरे साल चुनाव होता है। प्रतिनिधि-सभा के उम्मीदवारों की २५, 
साल उम्न शौर सिनेट के उम्मीदवारों की ३४५ साल उम्र होने की शर्त रक्खी गई है। 
आिक मसविदे, सरकारी मसविदे और जल और थल सेना के संगठन से सबंध रखने 
वाले मसबिदे पहले प्रतिनिधि-सभा के सामने पेश द्ोोते हैं। विनेट को सारे मसबिदों के 
संशोधन और नामंज़्र करने का अधिकार शेता है। हर मसविदे की मंज़्री के लिए दोनों 
सभाओं के एफ्मत की ज़रूरत होती है, और दोनों सभाओं का एकमत करने के लिए, 
मत-मेद होने पर, दोनों सभाओं की सम्मिलित ब्रैठक मी की जाती है। दोनों सभाओं से 
मंजूर हो जाने पर क़ानून प्रजातंत्र के प्रमुख के इत्ताज्र से जारी किए जाते हैं। क़ानून 
नामंज़ूर करने का अधिकार प्रमुख को नहीं द्ोता है। व्यवस्थापक-सभा की दोनों समाओ्रों में 
मिला कर राष्ट्र की सारी क़ानून बनाने की, व्यवस्थापक् और शासन-सत्ता मानी गई है। 
मगर शासन-सत्ता का प्रयोग व्यवस्थापक-सभा एक जयाबदार मंत्रि-मडल के द्वारा करती 
है | प्रजातंत्र की स्थापना होने के बाद कई बार व्यवस्थापक-समा की दोनों सभाओं को 
लंबे-लंबे समय के लिए भंग भी फिया जा चुका है | 


कार्यकारिणी--पुर्तंगाल प्रजातंत्र के प्रमुख का चुनाव, चार साल के लिए, 
व्यवस्थापक-सभा की दोनों सभाएं मिल कर करती हैं। प्रमुख पुंगाल का भ्रधिकार-प्रात 
नागरिक और ३४ वर्ष से ऊपर की उम्र का दोना चाहिए। एक काल पूरा दो जाने पर 
फिर दूसरे काल़ के लिए कोई धमुख नहीं चुना जा सकता है । प्रमुख मंत्रि-मंडल को नियुक्त 
और वरखास्त करता, व्यवस्थापक-समा की सालाना और खास बैठक बुलाता, क्वाबूनों को 
एलान और जारी करता और मंत्रि-मंडल के फ़रमानों को श्रमल में रखता दे। प्रमुख 
व्यवस्थापक-सभा को मन्रि-मंडल की सलाह से भंग भी कर सकता है। परदेशों से 
व्यवहार करने के लिए. प्रमुख पुर्तगाल राष्ट्र का म्तिनिधिखरूप होता है। मगर युद्ध की 
घोषणा करने, संधि करने और दूसरे राष्ट्रों से समझौते करने फे लिए प्रमुख क्रो पहले 
स्यवस्थापक-समा की मंजूरी ले लेनी होती है; क्योंकि श्न सारी बातों के लिए. जवाबदार 
मंत्रिमंडल ही माना जाता है। 

मंत्रि-मंइल को राजनैतिक और कानूनी तौर पर भी सारे कामों के लिए. जबाब- 
दार माना जाता है। मंत्रियों को व्यवस्थापक-सभाओं की बैठकों में क्षक्षर रहना पड़ता 
है और प्रघान-मंत्री को मंत्रिमंडल की आम नीति के लिए जवाब देना होता है| पुतंगाल 
के मंजि-मंडल मजबत, योग्य और टिकाऊ नहीं होते हैं। एक १६२० के साल में ही नौ 
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मंत्रि-मंडल बने और ब्रिगड़े थे ! बहुत-से छोटे-छोटे दलों से मिला कर मंत्रि-मंडश बनाएं 
जाते हैं। इन दलों को अधिकतर चुनावों के फल लूटने की अधिक अमिलाषा रहती है 
और बढ इतने छोटे-छोटे और कुसंग्ठित द्वोते हैं कि न तो उन से मतदारों के समृह को 
ही कोई शिक्षा मिलती है और न मंत्रि-मंडल ही टिकाऊ और ज़ोरदार बन पाते हैं। 

व्यवस्थापक-सभा फी चंचलता का खेल पुतंगाल में जारी रहता है । एक सन्‌ १६२६ ई० 

में दी पहले तो जेनरल कौस्ठा ने सेना की सहायता से सरकार पर कब्जा जमा लिया था 
और बाद में उस को निवार्तित कर के जेनरल केमेना ने सरकार को अपने हाथ में कर 

लिया था। सन्‌ १६२८ ई० में प्रजा का मत लिए जाने पर प्रजा ने जेनरल फेमेना की 
सरकार में अपना विश्वास अवश्य ज्ञाहिर किया था। मगर इस सरकार ने प्रजा का मत 
लेने से पहले ही अपने विरोधियों को ख़त्म कर दिया था, जिस से प्रजा को किसी और के 
पक्ष में मत देने का भौका नहीं था | यह सरकार एक प्रकार से निरी सेना की निरंकुश- 

शादी है। अस्त, इस को भी टिकाऊ नहीं कहा जा सकता है। सन्‌ १६३० ई० में पुर्तंगाल 

के सारे अनुभवी शासकों का, सरकार की तरफ़ से राजधानी लिसबन में, साधारण राज- 

नैतिक जीवन को पुनः स्थापित करने का विचार करने के लिए, एक सम्मेलन बुलाया 

गया था। मुमकिन है इस सम्मेलन के परिणामस्वरूप पुर्तंगाल में एक मजबूत सरकारी 
दल क्लायम हो जाय । जो श्रपने हाथ में जेनरल केमेना की सरकार को लेकर भविष्य में 
डस की नीति पर क्वानूनी रीति से अमल शुरू करे। 


के दले--पुतंगाल के मुख्य राजनैतिक दलों में एक “राजाशाही 
दल?” है जो पुतंगाल में पुनः राजाशाईी स्थापित करने का इरादा रखता है। दूसरा 
कैथौलिक लोगों का एक “कैथौलिक दल? है। तीसरा एक राष्ट्रीय दल” है, जिस में 
संकुचित विचारों के प्रजातंत्रवादी दोते हैं। चौथा एक “उदार प्रजातंत्र संघ नाम का 
दल है, जिस में उदार विचारों के प्रजातंत्रवादी द्वोते हैं । पाँचवां एक 'आधिक दितों की 
संघ” नामक दल है, जिसमें राष्ट्रीय और संकृचित प्रजातंत्र विचारों के व्यापारी लोग ह्ोवें 
हैं। छुठा “प्रजातंत्र दल” है, जो प्रजातंत्रवादियों का दल है और जियो गरस और नरस 
दो भाग हैं। एक समाजवादी दल” और दूसरा एक “समश्वा्ट (ल' भी हैं। 


» अर्रि छाती 
#१4 करा चेए है 
,4 की बहुत 7 


ह# चेन ईुआयार 
ध्रज्रानंच 7। 
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राज-व्यवस्था--पुतंगाल के पड़ोसी आ्राइवेरियन पेनिन्मूला के दूसरे देश स्पेन 
की सरकार यूरोप की सब्र से आखिरी प्रजातत्र सरकार है, जिस ने प्रजञातत्र का रूप सिर्फ़ 
सन्‌ १६३१ ६० में धारण किया था। सन्‌ १८७६ ६० से स्पेन में व्यवस्थापक राजाशा।ही 
चली आती थी। इस राज-व्यवस्था के अ्रनुसार व्यवस्थापक्र सभा और मतदारों को जी 
कुछ सता थी उस को सन्‌ १६२२ ई० में १२ पत्र के दिन जनरल प्राइमो डे रिवेरा 
ने रोना की सदायता से अपने हाथ में कर लिया था। राजाशाईी को क्लायम रक्खा गया 
था; मगर सरकार का काम एक टाइरेक्टरी के हाथों मे आ गया था। 


पुरानी राजाशाही राज-व्य +स्था देखने में काफी उदार थी। इस राज-व्यवस्था 

के अनुसार क्वानून बनाने का अ्रधिकार राजा श्रौर कौर्टेस! नाम की एक व्यवस्थापक- 
सभा को था। “कौर्टेस! की दो सभाए थी एक प्रतिनिधि सभा! और दूसरी 'तिमेट! । दोनों 
सभाओं को बराबर के अधिकार थे। “सिनेद्रो मं तीन वर्ग के सदस्य होते थ | एक वर्ग को 
राजा ज़िंदगी भर के लिए नियुक्त करता था; दूसरा वर्ग अपने दृक्क से सिनेट का सदस्य 
होता था; और तीसरे वर्ग को स्थानिक अधिकारी, गिरतओों के अधिकारी, विश्व विद्यालय 
श्रौर दूसरी विद्वान सस्थाए चुनती थीं। 'प्रतिनिध समए! में ४१७ सदस्य होते थे, जिन को 
देश के सारे मद नागरिक चुनते थे। मत्री गण व्यवस्थापक-सभा को जबाबदार होते थे । 
इस राजव्यवस्था में प्रजा को मिलने-बैठने की स्वतंत्रतः, अपनी तबियत दे: अनुसार शिक्षा 
लेने की स्वतत्रता, अख़बारी आज़ादी, व्यक्तिमत सरक्षण, अग्बंड गद्द-म्वततता और गुल 
[ शे६६ 
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पत्न-व्यवह्दार के अधिकार भी दिए गए. थे। मगर इस राज-व्यवस्था का जैता उदार रूप 
लगता था वैसा व्यवद्दार में नहीं था। कई बार सेना की मदद से भी यह राज-ब्यवस्था 
उल्टी-पुल्टी जा चुकी थी। श्रस्तु, उस की स्थिरता में लोगों का बहुत विश्वास नहीं रहता 
था। स्पेन के क्वरीब श्राघे लोग अपढ़ ये; अखबार प्रजासत्ता को क्रायम रखने के अयोग्य 
ये; देश के एक मांग को दूसरे से संबद्ध रखना मुश्किल था क्‍योंकि रास्ते ख़राब थे; और 
देश के दोनों बड़े दल--अनुदार दल और उदार दल--श्रापस के मरगड़ों के कारण 
बहुत-से छोटे-छोटे फ़िरकों में बँटे हुए थे। यह सारे फ़िरक्ते और दल समाजवादियों के 
मुक्काबले के लिए अ्रवश्य मिल कर एक हो जाते थे | मगर आम तौर पर मंत्रि-मंडल जल्दी- 
जल्दी बनते और बिगड़ते ये, और स्पेन की राजनीति में हमेशा गड़बड़ और श्रस्थिरता 
रहती थी । 

इस अस्थिर राजनीति का अश्रंत सन्‌ १६२३ ई० में सेना ने कर दिया। सन्‌ 
१६१८ ६० से सैनिक अधिकारियों के सेना के द्वितोंशकी रक्षा और सैनिक संगठन भें उन्नति 
करने के बहाने से गुट्ट बन रहे थे। सन्‌ १६२१ ६० में मोरोक्षो की घटनाओं के बाद से 
सेना ने व्यवस्थापकी राज-व्यवस्था का खुला विरोध शुरू कर दिया। १३ सितंबर, सन 
१६२३ को स्पेन के राजा ने आद्विरकार चालू मंत्रि-मंडल से इस्तीफ़ा ले लेने की जेनरल 
प्राइमो डे रिबेरा की माँग स्वीकार की और मंत्रि-मंडल को बरखास्त कर के राजा ने अपने 
फ़रमान से प्राइमो डे रिविरा की अध्यक्षता में जेनरलों की एक अस्थायी डाइरेक्टरी को 
सरकार का भार सौंप दिया । इस अस्थायी डाइरेक्टरी को राजा की मंज़ूरी के लिए ऐसे 
फ़रमान बना कर पेश करने का हक़ माना गया था जे डाइरेक्टरी की समझ में प्रजा 
के हित के लिए ज़रूरी हों श्रौर इन फ़रमानों की, जब तक कि “कौर्टेस! उन के तबदील 
कर के राजा से मंजर न करा ले तब तक, साधारण क्वानूनों की तरद ताक़त मानी गई 
थी। रिवेरा ने स्पेन का सावंजनिक जीवन शुद्ध करने के लिए तीन महीने की महलत 
माँगी और फ़रमान निकाल कर उस ने “कौटेस” और मंत्रि-मंडल के भंग कर दिया 
और राज-व्यवस्था में प्रजा को दिए गए सारे अधिकारों के! भी खत्म कर दिया। सिर्फ़ 
युद्ध और परराष्ट्र-विभाग के दो मंत्रियों के उस ने क्रायम रक्‍्खा । पुराने दलों को इस 
सैनिक अधिकार का विरोध करने की हिम्मत नहीं पड़ी। रिवेरा ने यद्ट भी घोषणा की 
थी कि उस का कार्य-क्रम पूरा करने के लिए सात वर्ष की जरूरत होगी और डाइरेक्टरी 
ने उस के कार्य-क्म के मंजूर कर के, सन्‌ १६२४ ई* में 'धर्म, देश और राजा” 
के मंडे के नीचे 'स्वदेशभक्त संघ” नाम के एक नए दल की स्थापना की थी | 

तीन दिसंबर सन्‌ १६२३४ ६० के रिवेरा ने एक फ़रमान निकाल कर स्पेन में 
किर डाइरेक्टरी भंग कर के मंत्रि-मंडल की स्थापना की | मगर मंत्रि-मंडल के क्रायम कर 
के भी रिवेरा ने पुनः व्यवस्थापकी सरकार क्रायम नहीं की। केवल देश का सामाजिक 
और आर्थिक संगठन सधारने के विचार से उस ने सैनिक शासन के खान में अश्लेक्रलम 
शासन क्लायम करने का निश्चय किया था | यह सरकार भी उतनी दी कड़ी और निरंकुश 
थी जितनी पहली सैनिक सरकार, और मंत्रियों के फ़रमानों की भी बैसी ही भरमार क्रायम 
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रही । परंतु धीरे-धीरे रिवेरा की समर्थक शक्तियां क्षीण होने लगीं थीं। सेना और पादरियों 
का प्रजा के प्रतीकार का भय हो उठा था, और व्यापारी लोग व्यापार की कमी की 
शिकायते' करने लगे थे | अस्त, उदार दल के सरकार से मिलाने का प्रयक्ष किया यया | 
मंगर वदु सफल नहीं हुआ | सत्‌ १६३० ई« में रिवेश का विरोध इतना बढ़ गया 
कि राजा के रिवेरा से आखिरकार इस्तीफ़ा रखा लेना पड़ा। 

जेनरल बेरेंगुइर की अध्यक्षता में नई सरकार बनी | मगर सरकार के दंग में 
केाई खास सुधार करने का प्रयत्न नहीं किया गया श्रौर राजनैतिक अ्रसंतोष क्रायम रहा । 
देश भर में इधर-उधर बराबर इड़ताले' होती रहीं, जिन को रोकना असंभव हो गया'। 
विद्यार्थियों में मी राजनैतिक असंतोष फैला और विश्व-विद्यालयों में श्राएं दिन हड़ताले' 
होने लगीं | इस असंतोष के दूर करने के लिए नए मंत्रि-मंडल ने व्यवस्थापक-सभा के 
आम चुनाव का माच सन्‌ १६३१ में वादा किया। उद्योगी क्षेत्रों में फिर भी उत्पात 
होते रहे | १७ दिसम्बर, को वायुयानों के एक अड्डे पर विद्रोह हो गया जे! कहा जाता 
है कि क्रांति का प्रयत्न था। मगर इस विद्रोह के फ़ौरन दबा दिया और बहुत-से प्रजातंत्र- 
वादियों के पकड़ कर जेलों में डाल दिया गया। जनवरी में 'उदार दल” समाजवादी 
दल और प्रजातंत्रवादियों ने एलान किया कि वे आनेवाले सरकारी चुनावों में भाग 
न लेंगे। अस्तु, फ़रवरी में ही एक शाही एलान के द्वारा पुरानी राज-व्यवस्था में दिए 
गए. अधिकारों के चुनाव के ज़माने तक के लिए क्लायम कर दिया गया, और 'उदार दल” 
ने चुनाव में भाग न लेने का अपना निश्चय बदल दिया। मगर १२ फ़रवरी के ही 
'उदार दल” की तरफ़ से सरकार से कह दिया गया कि चुनाव '%ै बाद नई व्यवस्थापक- 
सभा बैठने पर “उदार दल” एक “यवस्थापक सम्मेलन बुलाने की माँग रक्खेगा | इस ख़बर 
के पाते ही १४ फ़रवरी के राजा ने एक दूसग फरमान निकाल कर आनेवाले चुनाव 
को बंद कर दिया और मत्रि-मंडल ने इस्तीफ़ा रग्ब दिया | 

अखबारों की आजादी पर फिर सरकारी ग्रंक्रुश लगा दिया गग्या | मंत्रि-मंडल 
बनाने के कई प्रयक्षों के बाद आखिरकार १८ फ़रवरी को, रानाशाही के पत्षपाती नेताओं 
की एक सभा में, एक संयुक्त दल” की स्थापना की गई, जिस ने अपनी सेवा राजा के 
कदमों में रक्खी और ऐडमिरल श्जनार की अ्रध्यक्षता में एक नया मंत्रि-मंडल 'क्रायम 
हुआ | इस मंत्रि-मंडल के ज़माने भ, १२ श्रग्नैल को, सारे स्पेन में चंगियों के चुनाव 
हुए, जिस में 'प्रजातंत्रवादियों! को इर जगद अभूतपूर्व सफलता मिली । इस नई इवा से 
वैदा हुईं परिस्थिति पर विचार करने के लिए मंत्रि-मडल को जल्दी-जल्दी बैठकें हुईं 
आर राजा के राज त्याग की अफ़वाई फैलने लगीं। आलिरकार १४ अ्रप्रैल को ७ बजे 
ब्रॉडकास्ट पर एलान हुआ कि, स्पेन में प्रजानत्र की विजय हुई हे और सरकारी दफ़्तरों 
पर प्रजातंत्रवादियों का शांतिमय क़ब्ज़ा हो गया है। हम एलान के एक घंटे के बाद 
राजा अपने कुटुंब के साथ स्पेन छोड़ कर चला गया । मगर दूसरे दिन उस की तरफ़ से 
एलान निकला कि उस ने अपने किसी अ्रधिकार का त्याग नहीं किया है, और देश छोड़ 
कर वह सिर्फ़ खुन-खराबा बचाने फे लिए. चला गया हैं ! 


१७२ |] यूरोप का सरकारें 


डौन अल्काला ज़ेमोरा की अध्यक्षता में एक 'काम-चलाऊ सरकार! बनाली 
गई | इस सरकार को बहुत-से शासन, श्रार्थिक और धार्मिक संकों का सामना करना 
पड़ा और उस ने सारी समस्याओं को सफलता से सुलझाया । अगस्त में नई राज-व्यवस्था 
का मसविदा 'कौटेंस' के सामने पेश हुआ और उस पर कई हफ़्ते तक उस समा में 
विचार होता रहा। अ्रक्ट्ूवर में कौरेंस ने जेजुइट-पंथी लोगों को स्पेन से निकाल देने 
और उन की माल और जायदाद जब्त कर लेने तथा दूसरे धार्मिक पंथों पर सरकार की 
कड़ी देख-रेख रखने और उन की जायदाद भी ज्ञब्त कर ली जाने की संभावना का आर 
व्यापार, उद्योग और शिक्षा के कार्मो में उन को भाग न लेने-देने का निश्चय क्रिया | 
इस पर डौन अल्काला ज़ेमोरा और गह-मंत्री ने इस्तीफ़ा दे दिया और डौन गैन्युइल 
श्रज्ञाना की श्रध्यक्षता में दूमरी नई सरकार बनी। २० नवंबर, को एक प्रस्ताव पास 
कर फे 'कौर्टेंस” ने स्पेन के भूतपूर्व राजा को देशद्रोह का अपराधी ठहराया और उस को 
मुज़रिम करार दे कर उस की जायदाद जब्त कर ली। नत्रंबर के अ्रत में नई राज- 
व्यवस्था 'कौर्टेस' ने मंजर कर ली। बारह दिसंबर की डौन अल्काला जेंमोरा को छः 
साल के लिए स्पेन के नए प्रजातंत्र का प्रमुख चुन लिया गया। दूसरे ही दिन काम 
चलाऊ सरकार ने इस्तीफ़ा रख दिया और १५ दिसंबर को टीन थ्ाज्ञाना की अध्यक्षता 
में स्पेन का प्रथम व्यवस्थापक मंत्रि-मंड " बना । 
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